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भहासानन्‍्य श्री हारससजी पेरोशा मोदी । 
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माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीस, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण मंत्री । 
माननीय ड/० सम्पुर्णानन्‍द, बी० एस-सी ०, एस० एल० ए०, शिक्षा, वित्त तथा श्रम मंत्री । 
माननीय श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन तथा साल 
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माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० एँ०, स्वशांसंन 


मंत्री । 
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माननीय उद्योग मंत्री के सभा-सचिव--- 

(१) श्री वहीद अहमद, एस० एल० सी० । 


( घ॒) 


सदस्यों की वर्शौद्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-शछषेत्र 


१--अक्षय कुमार करण 
२--मचर सिंह 
३--अजित प्रताप सिह, राजा 
४--अब्दुल गनी अन्सारी 
४-“अब्दूल बाकी 
६--अब्दुल सजीद 
७--मजेब्दुल सजीद, ख्वाजा 
८-“अब्दुल मुईज खां 
९--अब्दुल रऊफ खां 
१०--अब्बुल वाजिव, श्रीमती 
११--अब्दुल हमीद 
१२--अम्मार भहमद सा 
१३--अलग्‌ राय शास्त्री 
१४--अली जरर जाफ़री 
१४--झहका ड धर्मदास 
२६--असगर अली जा 
१७--अक्षयवर सिंह 
१८“«आत्साराम गोविन्द खेर, माननीय श्री 
९--आचि: एड जेंस्स फेन्थंम 
२००--इख देव जिपाठी 
२१०--इईसाम हुवीबुल्ला, बेगम 
२०-इतिज्ञा हुसेस 
२३--ई० एम० फिलिप्स 
२४--उदयवीर सिंह 
२५--ऐजाज रसूल 
२६--कमसलापति तिवारी 
२७---क्रीमुरंजा ख्नां 
२८--कालीचरण टंडन 
२९--करिदनचन्द पुरी 


२०--कुंजविहारी लाल शिवानी 
३१--कुशलानन्द गरोला 
३२--क्षपारंकर 


$ के 
बा ब्ट्प्ताएं चच्द्र ह 
$ 


प्रच्द गप्त 
परण आर्य 
युप्त ह 
बदेव मालबीय 


>> जैतम क 


पर 


ज़िला फेज्ञाबाद (पूर्व )। 

आगरा सगर। 

अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन । 
जिला आजमगढ़ (परिचिस ) । 

जिला आजमगढ़ (पूरे) । 

मुरादाबाद अमरोहा चन्दोसी नगर। 
अलीगढ़ हाथरस सथुरा नगर। 

जिला बस्ती (दक्षिण-पुत्रे ) 


.. किला फतेहपुर और बांदा। 


जिला म्रादाबाद (उत्तर-पूर्व ) । 
जिला देहरादून और सहारतपुर (पूर्व) । 
ज़िला बलम्ददाहर (पूर्ण) | 
जिला आजमगढ़ (उत्तर-पूर्व ) । 

जिला गोंडा (उत्तर-पुर्वं) । 

उत्तर प्रदेश भारतीय ईसाई । 

जिला मुज्ञपफ़रनगर (पदिचम ) 

ज़िला गोरखपुर (पदिचिस ) । 
फर्दखाबाद-इटावा-झांसी मगर । 

उत्तर प्रदेश ऐंग्लो इंडियन । 

ज़िला गाजीपुर (पर्िचम ) । 

लखनऊ नगर। 
मेर5-हापुड़-बुलन्दशहर-खुर्जा -तगीना नगर । 
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-« . बदायु-शाहजहांपुर-सम्भलू नगर । 


जिला फरुखाबाद (वक्षिण) । 

उत्तर प्रदेश चेम्बर आफ काससे तथा संयुक्त 
प्राव्तीय मर्चेदस चेस्बर। 
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ज़िला बुलन्दशहर (पूर्न ) 
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जिला आगरा (उत्तर-पुर्व) । 

ज़िला गोंडा (उत्तर-पूर्व ) । 

जिला कानपुर (परिचिस) । 

जिझा आजमगढ़ (पर्चिचम ) । 

जिला सुल्तानपुर (मध्य )। 

जिला सहारनपुर (दक्षिण-सुर्व ) । 
अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन । 
ज़िला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम ) । 
बरेली-पीलीभीत-शाहजहांपुर-बदाय तगर । 
ज़िला बिजनौर (परिचम ) । 

जिला जालौन । 
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जिला गोंडा (वर्षिण ) । 

जिला मेरठ (वक्षिण-परिचम ) । 

जिला बाराबंकी (उत्तर) । 

जिला हरदोई (उत्तर-परिचिस ) । 

ज़िला सहारनपुर (उत्तर-परिचम ) । 
ज़िला सीतापुर (पूर्व) । 

ज़िला बलिया (उत्तर) । 

ज़िला आगरा (दक्षिण-पदिचिस ) । 
ज़िला गढ़वाल (दक्षिण-पुर्व ) । 

जिला सहारनपुर (उत्तर) । 

ज़िला बाराबंकी । 

अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स । 

ज़िला फैजाबाद (प्र) । 

जिला बाराबंकी (उत्तर) । 

कानपुर नगर । 

इलाहाबाद-झांसी नगर । 
आगरा-फरंखाबाद-इटावा नगर। 

जिला सहारनपुर (दक्षिण-परदिचम ) । 
मथुरा-अलीगढ़-हाथरस नगर । 

जिला लखनऊ 

टेहरी-गढ़वाल (विलीन राज्य के ताम- 
निर्देशित) । | 
ज़िला रायबरेली (उत्तर-पूर्व) । 

ज़िला मुरादाबाद (पुर्व ) । 

ज़िला जोतपुर (पुत्र) । 

ज़िला इठावा (पर्चिस ) । 

ज़िला बुलन्दशहर (वक्षिण-पश्चिम) । 

सहारनपुर-हरिद्वा र-देहरादून-मुजञपफ़रनगर 
तगर । । 
जोनपुर-मिर्जापुर-गाजीपुर-गोरखपुर नगर । 
जिला इटावा और कानपुर 
फंज्ञाबाद-सीतापुर-बहुराइच तगर । 


, जिला अलीगढ़ (पुर )। 


४५--नाजिम अली 
८६--नारायण दास 
८४७--निसार अहमद शेरवानी 
८ढ--निहालुद्दीन 
८९--परागीलाल 
९०--पुरुषोत्तमदास टंडन 
९१--प्रकादवती सूद, श्रीमती 
९२--प्रयागनारायण 

९३-- प्रेम किशन खन्ना 
९४--प्रेम छाल बेच | 


९५--फखरुल इस्लाम 

९६--फजलरंहमान खां 

९७--फतेह सिह राणा 

९८--फूल सिह 

९९०--बदन सिंह 
१००--बंनारसी दास 
१०१--बलदेव प्रसाद 5 
१०२--बश्ीर अहमद हकीम 
१०३--बश्ीर अहमद अन्सारी 
१०४--बादशाह गुप्त 
१०४--बाब्राम वर्मा 
१०६--ब्रजमोहन लाल शास्त्री 
१०७--बेचन रास गुप्त 
१०८--ब्रजरानी, श्रीमती 
१०९--भगवती प्रसाद दुर् 
११०--भगवती प्रसाद शुक्ल 
१११--भगवानदीन 
१९२--भगवानदीन मिश्र 
११३--भगवान सिंह 
११४->-भारत सिह 
११५--भीम सेन 
११६--मंगला प्रसाद 
११७--मक्रसुद आलम खां 
११८--मसुरियादीन 
११९--महफूजुरंहमान .. - 
१२ ००-सहम्‌द अली ख्रां 


१२१--महमूद अली खां 
१२२--मिन्नाज्ञो छाल 
१२३--मुकुन्दछाल अग्रवाल 


१२४--मुख्तार अहमद क़िदवाई 


१२५--मुज्ञफ्फ़र हुसेन 
१२६--मुहम्मद अदील अब्बासी 


१२७---मुहम्मर असरार अहमद 


( व ) 


जिला सुल्तानपुर । 

लखनऊ नगर । 

जिला मैनपुरी और एठा। 

जिला बदायूं (पूर्व) । 

जिला सीतापुर (उत्तर-पद्चिम ) । 
इलाहाबाद नगर । 

ज़िला मेरठ (उत्तर) । 

अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियंदन । 
ज़िला शाहजहांपुर (पश्चिम ) । 
टेहरी-गढ़वाल ( बिलीन राज्य के नाम- 
. निर्देशित) । 

जिला जौनपुर और इलाहाबाद (उत्तर-पूर्व )। 
जिला शाहजहांपुर । | 

ज़िला मुज़फ्फ़रनगर (परिचम ) । 

ज़िला सहारनपुर (दक्षिण-पू्रे ) । 

ज़िला बदायूं (पश्चिम ) । 

ज़िला बलन्दशहर (उत्तर) । 

ज़िला गोंडा (उत्तर-पूर्व ) । 

जिला सीतापुर । 

ज़िला बिजनौर (वक्षिण-पुर्व ) । 

ज़िला मेनपुरी (उत्तर-पुतरे) । 

जिला एटा (उत्तर) । 

ज़िला बरेली (दक्षिण-पश्चिम ) । 

घनारस (विलोन राज्य के वाम-निर्देशित ) । 
जिला कानपुर जीप पे । हि 
जिला गोरखपुर (दक्षिण-परदिचम ) । 
जिल्ला प्रतापगढ (पदिचम) । 

कानपुर नगर। 

जिला बहराइच (वरक्षिण) | 

जिला पीलीभीत (दक्षिण ) | 


., जिला मेतपुरी (दक्षिण-पश्चिस ) । 


जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम ) । 
ज़िला रायबरेली (दक्षिण-पश्चिम ) । 
बरेली-पीलीभीत नगर । 

इलाहाबाद नगर । 

जिला बहराइच (दक्षिण ) । 

देहरादून-हरिद्वार-सहारनपुर-मुज्ञपफ़रनगर 
नगर । 


»-.. रामपुर (विलीन राज्य के नाम-निर्देशित) । 


ज़िला मंनपुरी (उत्तर-पूर्वे) । 
ज़िला पीलीभीत ( के । 
जिला फेज्ञाबाद |. 
लखनऊ नगर। 

ज़िला बस्ती (पश्चिम) । 


. . जिला बदायूं (पंस्चिम) |. -. हि 


१२८--मुहस्मद इबाहीमस, माननीय श्री 


१२९--मुहम्मद इस्माईल 
१३०--मुहम्मद उबदुरहमान खां शेरवानी 
१३१-- महस्मद एचज्ञ जा 
१३२---सुहम्मभद जमशेद अली खां, नवाब 
१३३--मुहम्मद नबी, सेयद 
३४--मुहम्मद नजीर 
१३५४-- मुहम्मद फारूक़ 
१३६--सुहम्मद फ़ारूक़ चिद्दती 
१३७---सुहम्समद याकूब 
१३८--मुहम्मद यूसुफ़, नवाब 
१३९---मुहम्भद रज़ा ख्रां 
१४०--मुहम्मद रहसत ख्रां 
१४१--सुहम्मद शक्र 
१४२--मुहम्मद शाहिद फाखरी 
१४३--सुहम्मद शोएब 
१४४--मुहस्मद सआदत अलो ख्रां, राजा 
१४४--सम्‌ हम्मद सुलेझान अधमी 
१४६-“यज्ञवाशयण उपाध्याय 
१४७--रधुनाथ विधायक धुलेकर 
१४८--रघुवंश नाशयण सिह 
१४९--रघधंवीर सहाय 
१५०---राधबंदास 
१५१--राजकुंव।र सिंह, राव 
१५२--राजारास मिश्र 
१५३--राजाराम शास्त्री 
१५४--राधाकृष्ण अग्रवाल 
१५५--राधा मोहन सिंह 
१४ ६--राधेश्याम शर्मा 
१५७--रामकुमार शास्त्री 
१५८--राम कृपाल सिंह 
१५९--रामचल्ध सेहरा 
१६०--रामचन्द्र पालीवाल 
१६१--रामजी सहाय 
१६२--शम्रधर सिश्र 


१६३--रामधारी पांडे 
१६४--रास नन्‍्दन सिह 
१६४--रास नारायण 
१६६-- राभ्बली 
१६७--रामस्ति 
१६८०-“रास्त शंकर लाल . 
१६९---रासदरण 
१७०--राम स्वरूप गुप्त 


( छ ) 


ज़िला गढ़वाल और बिजनौर (उत्तर- 
वह्चिम ) । 

ज़िला मुरादाबाद (पूर्व) । 

ज्ञिला अलीगढ़ । 

ज़िला पीलीभीत । 

ज़िला मेरठ (पद्िचिम ) 

ज़िला सुज़फ्फ़रनगर (पूर्व) । 

ज़िला बनारस और मिर्जापुर । 

जिला गोरखपुर (परिचम | 

ज़िला गोरखपुर (पूर्व) 

जिला गाज़ीपुर और बलिया । 

ज़िला इलाहाबाद (दक्षिणग-पद्चिम ) । 

ज़िला बरेली (पूर्व, दक्षिण और पद्िचम ) । 
जिला बुलन्ददाहर (पद्चिस ) । 

बनारस-पभिर्ज़ापुर नगर । 

गाज़ीपुर-जौनपुर-गोरखपुर नगर । 
ज्ञिला रायबरेली । 

ज़िला बहराइच (उत्तर) । 

जिला बस्तो (उत्तर-पुर्व ) । 

जिला बनारस (प्रश्चिम)॥ 

जिला झांसी (दक्षिण )। 

जिला मेरठ (पे । 

जिला बदायूं (पूर्व) 

फंजाबाद-बहराइच-सीतापुर नगर । . 
आगरा प्रान्त जमप्तीदार एसोसियेशन। 
जिला फेञ्ञाबाद (पश्चिम) । 

कानपुर औद्योगिक प्िल श्रम । 

जिला हरदोई (मध्य) ! 

ज़िला बलिया (दक्षिण) । 

जिला बस्ती (पश्चिम) । 

जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व ) । 

बुलन्दशहर-मे र5-हापुड़-खुर्जा-नगीना नगर। 

आगरा नगर । 

जिला आगरा (उत्तर-पुवव ) 

ज़िला गोरखपुर (मध्य) । 

इलाहाबाद, लखनऊ तथा आगरा विदृव-- 
विद्यालय । 

जिला गोरखपुर (उत्तर-पूर्व ) । 

बनारस (विलीन राज्य के नाम निर्देशित) । 
अपर इंडिया चेम्बर आफ काससे । 

जिला सुल्तानपुर (पूर्व ) । 

ज़िला बरेली (उत्तर-पुर्व ) । 

जिला बस्ती (दक्षिण-पूवव ) 
मुरादबाद-अमरोहा-संभल-चन्दौसी नगर। 


... जिला कानपुर (दक्षिण) । 


( ज॑ ) 


१७१--रामेदवर सहाय सिंह 
१७२--रुकनुद्दीन सा 
१७३--रोशन जमा सर 
१७४--लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
१७५०--लताफत हुसेत 
१७६--छाखन दास जाटव 
१७७--लालबहादुर, माननीय श्री 
१७८--लाल बिहारी टंडन. 
१७९--लीलाघर अष्ठाना 
१८६०--छुत्फ अली स्रां 
१८६१०--लोटन रास 
१४२--वंशगोपाल 
१८०३--वंशीधर सिश्र 
१८४--विजयानत्द सिश्रि 
१८४५--विद्याधर वाजपेयी 
१४६--विद्यावती राठौर, श्रीमती 
१६४७--विनय कुमार मुकर्जी 


१८८-“विव्वनाथ प्रताद 
१८९--विश्वताथ राय | 
१९०--विदवस्सर दयाल त्रिपाठी 
१९१--विष्णु शरण दुब्लिदा 
१९२--वीरबल सिह 
१९३--बीरेन्द्र दाह, राजा 
.१९४--वबेंकटेश नारायण तिवारी 
१९५--शंकर दत्त शर्मा 
१९६--शात्ति प्रपन्न शर्मा 
१९७--शिव कुमार पांडे 
१९८--दिवकुमार सिश्र 
१९९--श्षिव दयाल उपाध्याय 
२००--शिवदान सिह 

२० १--शिवमंगल सिंह 


२०२--श्षिव मंगल सिंह कपूर 
२०३--श्याम लाल वर्मा. 
३०४--दयाम सुन्दर शुवल 

२०४-- श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री 
२०६--भीचरद सिंघल 
.२०७--श्रीपति सहाय... 


 २०घ४--सज्जन देवी महनोत, श्रीमती हे 


२०९--सस्पूर्णानन्द, माननोय डाक्दर 
२१०--सरवत हुसेन * 
२११--सलीम हामिद खरा ध् 
२१२--साजिद हुसेत.. । 
२१३--सालिग्राम:जायतबाल 


ज़िला हरदोई (दक्षिण-पुर्व ) । 
जिला प्रतापगढ़ । 

ज़िला गोंडा (दक्षिण-परिचम) .। 
जिला फैजाबाद (पद्िचस ) । 

ज़िला मुरादाबाद (उत्तर-पदिचिस्त) । 

ज़िला बदायूं (पूर्व) । 

जिला इलाहाबाद (गंगापार ) । 

जिला गोंडा (पश्चिम ) । 

ज़िला उन्नाव (पुते) । 

ज़िला मेरठ (पुवे ) । 

जिला जालौन । 

जिला फतेहपुर (पूर्व) । 

जिला खीरी (दक्षिण-पहर्चिम ) । 

जिला मिर्जापुर (उत्तर) । 

ज़िला सुल्तानपुर (पश्चिम) । 

जिला एठा (दक्षिण) । 

लखनऊ-भागरा-अलीगढ़-इलाहाबाद 
औद्योगिक मिल श्रम । 

ज़िला मिर्जापुर (उत्तर) । 

जिला गाज़ीपुर (पूवे ) । 

ज़िला उन्नाव (पश्चिस) । 

जिला मेरठ (उत्तर) । 

ज़िला जौनपुर (पदिचिस ) । 

आगरा प्रान्त ज़मींदार एसोसिएशन । 

जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व ) । 

जिला मुरादाबाद (पश्चिस ) । 

ज़िला देहरादून । 

जिला इलाहाबाब (हाबा) । 

जिला शाहजहांपुर (पूर्ण) । 

जिला फतेहपुर (पश्चिम ) । 

जिला अलीगढ़ (पश्चिम ) । 

जिला सथुरा (पूर्व) और जिला एग 
(पश्चिम) । 

जिला आजमगढ़ (दक्षिण) । 

जिला नेनीताल । 

ज़िला प्रतापगढ़ (पूर्ण ) । 

जिला बांवा (उत्तर) । 

ज़िला अलीगढ़ (मध्य) । 

ज़िला हमीरपुर । 

बतारस तगर 

ट नगर । । 
ला मुरादाबाद (उत्तर-पु्व) । 

जिला झांसी, जालोन' और हो रा |... 

अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन । 

जिला इलाहाबाद (यमुनापार) |... 


२१४--पहासन सिह 
२१५--सीताराम अष्ठाना 
२१६--सुदाम प्रसाद 
२१७--सुरेन्द्र बहादुर सिह 
२१८--सुल्तान आलम खां 
२१९--सू्यथ प्रसाद अवस्थी 
२२०--सईद अहमद 


२२१--हबीबुरंहमान अस्सारी 
२२२--हबीबुरंहमान जा 
२२३--ह रगोविन्द पन्त 
२२४--हर प्रसाद सत्यप्रेमी 
२२५--हुकुम सिह; माननीय श्री 
२२६--होती लाल अग्रवाल 
२२७--हैंदुर बरूदा 
२२८---रिक्‍्त 

२२९--“रिक्त .,« 

२३० रक्त 

२३१--रिक्‍्त 

२३ २--रिक्‍्त 


) 


जिला गोरखपुर (दक्षिय-पुवे) । 

ज़िला आजमगढ़ (पर्िचिस ) । 

जिला गोरखपुर (उत्तर) । 

ज़िला रायबरेली (उत्तर-पुबे) । 

जिला फरुल्लाबाद । 

ज़िला उन्नाव (दक्षिण) । 

जिला नैनीताल, अल्मोड़ा और. बरेली 
(उत्तर) । । 

जिला लखनऊ तथा उन्नाव । 

जिला खीरी । 

जिला अत्मोड़ा । 

ज़िला बाराबंकी (दक्षिण )। 

जिला बहराइच (उत्तर) । 

जिला इटावा (पूषे) । 

ज़िला सथुरा तथा आगरा । 

जिला फर्ेक्षाबाद (उत्तर), सामान्य ग्रामीण । 

ज़िला बांदा (दक्षिण ), सामान्य ग्रामीण । 


« कानपुर नगर, मुस्लिस लगर । 


जिला गोरखपुर (उत्तर) । 
टूँंड यूनियन । 


( ञा ) 


उच्तर प्रदेश विधान सभा 
के 
पदाधिकारी 
अध्यक्ष 
माननीय श्री नफ़ीसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी ० । 
उपाध्यक्ष 


श्री हर गोविन्च पन्‍त । 
खच्िव 
श्री कैलासचलत भठतागर। ह 


| ... सद्दायक सचिव 
शी:कृष्ण,बहाडुर सकक्‍सेता,बी० ए०।. 
अधोक्षक 
श्री राधेरमण, सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सो० । 
श्री राम प्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० । 





उत्तर प्रदेश विधान सभा 


सोमवार, ३ खितस्बर, सन्‌ १६७१ ६० 


क्षय &प्जयाई #लफ़ाय 0 धपणमइ एव बताए बला 


विधान खभा की बेठक सभानतंडप, लखनऊ में ११ बज्ञे दिन में माननीय 
अध्यक्ष, श्री नफ़ोसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


उपस्थित सदस्यों की सूची (१६१) 


अक्षयबर सिह, श्री 
अजित प्रताप सिह, राजा 
अब्दुल ग्रती अच्सारी, श्री 
अब्दुल बाक़ी, श्री 

अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री 
अब्दुल मुईज़ खा, श्री 
अब्दुल हमीद, श्री 
अध्मार अहमद खा, श्री 
अलग्राय शास्त्री, श्री 
अल्ह्ू ड धर्मदास, श्री 
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री 
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री 
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती 
इतिज्ञा हुसेने, भी 

ई० एप्मन० फ़िलिप्स, श्री 
उदयवीर सिंह, श्री 
ऐज्राज़ रसूल, श्री 
कभलापति तिवारी, श्री 

. करीम्‌रेज्ञा खां, भरी 
कालीचरण टण्डन, श्री 
कुशलानन्दन गे रोला, श्री 
कृपा शंकर, श्री 

कृष्ण चन्द्र, श्री 

कृष्ण शरण आर्य, भी 
केशव गुप्त, श्री 

खानचन्द गौतम, श्री 
खुशवक्‍त राय, श्री 
खुशीरामस, श्री 


' खर्बासह, श्री 


गंगाधर, श्री 

गंगाप्रसाद, श्री 

गंगासहाय चौबे, श्री 
गजाधर प्रसाद, श्री 
गुरुनारायण, श्री 

गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 
च्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
चरणासह, माननीय श्री 
चेतराम, श्री 

छंदालाल गुप्त, थी 

ऊगन प्रसाद रावत, श्री 
जगन्नाथ दास, भी 

जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री 
जगन्नाथ सिह, श्री 
जऊजगमोहन सिह नेगी, श्री 
जफ़र अहमद, श्री 
जमीलरंहमान क़िदवाई, श्री 
जयकृष्ण श्रीवास्तव, भरी 
जयपाल सिह, श्री 

जयराम वर्मा, श्री 
जगलकिशोर, श्री 

ब्रिलोकी सिह, श्री 
तपनसिह, श्री 

दयालदास भगत, श्री 
दारिका प्रसाद मौर्य, श्री 
दीनदयाल अवस्थी, श्री 


५ 


दीतदयाल हर्मा, श्री 
दीनदयाल ज्ञास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
नवाजिंश अली खां, श्री 
नाजिम अली, श्री 
नारायण दास, श्री 
परागीलाल, श्री 
ब्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
ब्रेमलाल देच, श्री 

फश्नरुल इस्लाम, श्री 
फर्ते्ह सह राणा, श्री 

फूल सिंह, श्री 

बदन सिंह, भ्री 

अनारसी दास, श्री 

बलदेव प्रसाद, श्री 

बद्ीर अहमद अन्सारी, श्री 
बादशाह गुप्त, श्री 

ब्रज्मो हनलाल शास्त्री, भ्री 
ब्रजरानी देवी, श्रीमती 
बेचनराम गुप्त, श्री 
भगवती प्रसाद दुबे, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, भ्री 
भगवानदीन, श्री 

भगवान सिह, श्री. 
भारत सिह यादवाचार्य, श्री. 
भीभसेत, श्री 

सक़सुद आलम जा, श्री 
मंगला प्रसाद, भरी 

: भसुरिया दीन, श्री 
अहफ़ूजुरं हमा ;, श्री 
सहमूद अली खां, श्री 
पिजाजी लाल, श्री 
मुकुन्दलाल अत्ग्रवाल, श्री 
मुख्तार अहमद क़िदवाई,. भरी 
मुज़पफ़र हुसन, श्री 
मुहम्मद इस्माईल, भरी 


मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब. 


मुहम्मद नबी, श्र 
'मुहस्मठ लज़ीर, श्री 
मुहम्मद याकूब, श्री 
मुह॒स्मद रहमत खं/ श्री 
मुहम्मद शक्र, श्री 
मुहम्भट शोएब, श्री 


मुहम्भद सआदत अली खां, राजा... 
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री... . 
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यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री 
रघुवंश नारायण सिंह, श्री 
रघुवीर सहाय, श्री 

राघव दास, श्री 

राजाराम मिश्र, श्री 
राजाराम शास्त्री, श्री 
राधाकृष्ग अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिह, श्री 
रामकुमार शास्त्री, श्री 
राभकृपाल सिह, श्री 
रामच-द्र पालीवाल, श्री 
रामचन्र सेहरा, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामनन्दन सिंह, भ्री 
रासनारायण, श्री 

रामबली भिश्र, श्री 
राममूर्ति, श्री 

रामशंकर लाल, श्री 
रामेइवर सहाय सिह, भी 
रोशन ज़मां स्नां, श्री 

लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लताफत हुतन, भरी 
लालबिहारी 5०्डन, श्री 
लीलाधर' अष्ठादा, श्री 
लत्फ अली खां, श्री 

लोट्न राम, श्री 

वंशीधर मिश्र, श्री 
विद्यातर वाजपेयी शात्री, श्री 
विद्ावती राठौर, भ्रीसती 
बिनय कुमार भुकर्जी, श्री 
विदवनाथ राय, श्री 
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री 
विष्णु शरण दुब्लिश, भरी 
बीरबल सिह, श्री 

वीरेख शाह, राजा 

बेंकदेश नारायण तिवारी, श्री 
दांंकर' दत्त शर्मा, श्री 
विवकुमार सिश्र, श्री 
जिवदा र सिह, थी 
शिव्मंगल 6 कपरर, श्री 
इयासलाल वर्मा, श्री 

इयाम सुन्दर शुक्ल, श्री 


&  श्रीपति सहाय, श्री 
| सज्जन देवी महनोत, भ्रीसती 
। संम्पूर्णानन्‍व, साननीय डाक्टर 


उपस्थित सदस्यों की सूची हे 


ज्सरवत हुसेन, श्री सुल्तान आलम खां, श्री 
झलीम हामिद खाँ, श्री... सूर्ये प्रसाठ अवस्थी, श्री 

साजिद हुसेन, श्री | हबीबरं हमान अच्सारी, श्री 
ईसहासन सिह, श्री हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री 
सीताराम अष्ठाना, श्री हुकुम सिह, माननीय श्री 
आय जाकिर अली, श्री होती लाल अग्रवाल, श्री 
सुरेच्र बहादुर सिह, श्री 


साननीय श्री सेयर अली जहीर तथा माननौय श्री हरगोविन्द सिह भी उपस्थित थे। 


अश्नीत्तर 


तारांकित प्रश्न 
कृषि विभाग में कामदारों तथा वेल खुपरवाइजरों को छटनो 
*#१--ओऔ दोरिका प्रसाद मौय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कृषि 
उवभाण में फाम्दारों की छंठती का क्‍या तियम लागू किया गया है ? । 


माननीय भ्रो चरण खिंह (कृषि संत्रो)--इस छटनी में ज्यादा सबविस का नियम बर्ता 
'गया है। साथ ही में उनकी योग्यता का भी रूथाल रखा गया हें । 


+२--श्री द्वारिका प्रसाद मौय॑--ज्िला बनारस, तहसोल चन्दौली में कौन-कौन 
कामदार, किस-किस तारीख को नियुक्त हुए थे और उनमें से किस-किस की छटनी हुई है ? 

माननोय श्री चरण खिह--जिला बनारस तहसील, चन्दौली में ३ कामदार थे, अर्थात्‌, 
१ जीउतराम, २ खुर्शंद अहमद, ३ सीरूरास जो २४ सा, १ अग्रेल और ६ अप्रैल सन्‌ १९४९ ई० 
को ऋमशः नियुक्त हुये थे, तीनों छठनी में आ गये। 

श्री द्वारिका प्रसाद मौय --क्या सरकार कृपा करके बतरायेगी कि कोई ऐसा भी 
कामदार छांटा गया हु जो सीनिधर रहा हो, लेकिन योग्यता न पुरी होने की वजह से छांट 
दिया गया हो ? 

माननोय श्रो चरण लिंह--जी नहीं। बस तोन आदमियों की छटनी हुई है जो कि 
जूनियर थे। । 

#ऐ--अरी द्वारिका प्रसाद मौय--वेल सुपरवाइजर जो स्टोर कीपर का काम कर 
रहे थे क्‍या सरकार ने उनकी छंठनी का भी आदेश जारी किया है ? 


मानोय श्री चरण सिंह--जी हां। क्‍ 
रामपुर जिले के अदालतों -नोटिसों का अखबारों में प्रकाशन 


*४--श्रो गोपाल नारायण सकलेना--क्या माननीय कृषि भन्‍त्री यह बताने को 
कृपा करेंगे कि रामपुर में किन-किन अख़बारों को अदालती नोटिसें दी जाती हैं-? 


.माननोय श्री चरण खिंह--केवल “राज़िम” देनिक को। द 
| *(--श्रो गोपाल नारायण सकक्‍लेता--क्या माननीय मन्‍्त्री यह बताने. की कृपा 


करेंगे कि इस सिलसिले में रामपुर के कलेक्टर ने कोई ताकौंद जारी की है ? 


+ ० आफ 
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माननीय श्री चरण सिंह--जी हां। 

शो गँपाल ना|शुयण सक्सेना--वपा माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
कलेक्टर ने किस किस्म की ताकीद जारी की है ? 

माननोय श्री चरण सिंह--ताक़ीद की नक़ल तो मेरे पास नहीं है । लेकित जिस बिना 
पर ताकीद जारी हुई है वह मैंने बतला दी है । 


श्री गोपाल नारायण सकलेन[--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
“ताज़िम” दंनिक की कितनी प्रतियां रोज बिकती हैं ? 

माननोय श्री चरण सिंह--एक हजार से कस । 

श्री गोपाल नारायण खसकलेन[--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
फिर इस अख़बार को नोटिस कसे दिये जा रहे हे? 

माननोय श्री चरण सिंह--में माफ़ी चाहता हूं। में यह समझा कि इसरे अख़बार की 
बाबत पूछ रहे हे। “ताजिम” का सक्‌लेशन दो हजार के क़रीब है और आगाज” का एक 
हज़ार से कम । 

श्री सुढतान आलम खाँ--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि जो उस का नियम 

है कि एक हज़ार से कम पब्लीकेशन वाले अखबार को नोटिस न दी जाय॑ बि>कुलछ इसी पर 
अमल होता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसके मुत्ताल्लिक़ कोई डिस्किशन भी दिया गया हैं 
फि वह एक हज्ञार से कम वाले को भी नोटिस दे सकता है ? 


माननीय श्री चर ण सिंह--डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट को कोई डिस्क्रिशन नहीं है । लेकिन 
किस अख़बार का कितना सर्कूलेशन है यह तो डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट की राय पर ही है क्योंकि 
कोई फ्लप्रूफ पेमाना नहीं है कि वाक़ई कितना सर्कुलेशत है । हो सकता है कि किसी 
मासले में गलती हो रही हो। लेकिन क़ायदे के अनुसार उनको कोई अख्तियार तमीजी . 
नहींहे । केवल एक एक्सेप्दान (अपवाद ) किया है कि डिस्ट्रक्ट बोर्ड या पंचायत राज विभाग 
की हर ज़िले में जो पत्रिकाएं निकलतो हे अगर उनकी तादाद एक हज़ार से कम भी 
हो तब भी उन को नोटिसेज़ मिल सकती हूं। ह 

#६--श्री गंपाऊल नाराथण सकलेन[--क्या साननीय मन्‍्त्री यह बतायेंगे कि: 
स्थानीय देनिक आग्राज़ञ” को नोटिसेज्ञ देने पर कोई रोक हे ? | 


माननोय श्री चरण सिंह--जी हां। 


श्री गोपाल नारायण सक्लेन--कया माव्नीय मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे. 
कि यह रोक क्‍यों लगायी गयी है ? 


माननोय श्री चरण खिंह--क्ष्योंकि इस अखबार का सर्कूलेदन' कम हे। 


शी गोपाल नारायण सकक्‍्लेना--क्या साननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेगें 
कि इस “आगाज” अखबार को पहले नोटिस मिलते थे ? के कक. 

माननोय ओर चरण सिह--यह मुमकिन है कि इस जखबार को पहले नोटिसेज़ मिलती 
"ैं लेकिन पहले नियम यह थे। कि पांच सो का सकलेशन जिस अखबार का हो उस को नोटिसेज्ञ 
मिल सकती हैं। लेकिन इसके बाद जून के महीने में गवनंमेंट ने यह नि३चय किया कि जिस 
अखबार का एक हज़ार का सकुलेशन होगा और जिसकी इशांत के कम से कम ६ 
महीने हो गये हों और जो रेगुलरली ( बच्नबर )७पता हो, उसको मिलेंगी | लिहाजा इस नियम के 
अधीन वह नहों गाता । | | | | 5 


श्री कृष्ण शरण ग्रय --क्या माननीय संत्री बताने की कृषा करेंगे कि क्या सरकार के 
पास इस प्रकार की शिकायतें आयी हें कि रामपुर के देनिक पत्र “नाज्षिम” और “आगाज 
 शाष्ट्र-बिरोधी प्रचार करते हैं और राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को सॉम्प्रदायिक रुप देकर 
जनता के सामने रखते हैं ? का डक शक 2 


प्रद्योततर प्‌ 


माॉननोय श्री चरण खिंह--जी हां, इस तरह की कुछ शिकायतें जायीं हैं । 

श्री गोपाल नारायण सक्‍्लेना--क्या साचवीय मंत्री यह बताने की छुपा करेंगे कि जो 
बिकायतें उनके पास इन दोनों अखबारों के खिलाफ आई उन पर सरकार ने क्या कार्य वाही की? 

मोननोय भ्री' चरण सिंह--एक बार डिह्टिक्ट मजिस्ट्रेट की सारफ्त जिस अख़बार 
की शिकायत यो उसको तंबीह कर दी गईं। 

श्री गोपाल नारायण सकलेन[--कया माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह 
शिकायत प्रेस कंसलरटेटिव फमेदी के सामने रखी गई थी ? 

माननोय श्री चरण सिंह--हर शिकायत प्रेत कंपलरेटिव कमेटी के स/मने नहीं रखी 
जाती है । 

ओर कृष्ण शरण आय --हया यह सही हैं कि अभी पिछले दिनों रामपुर में जो कुछ व्यक्ति 

ज्ञाम! मस्जिद में पाकिस्तान, के पक्ष में हलफनामा भरवाने ओर पाकिस्तान की हमवर्दी में 
लेब्चर्स या वाज़ देने के संबंध में पकड़े गये थे, इस सामले को आगाज्ञ/ अख़बार ने 
साम्प्रदाधिक रूप में छापा है ? 

माननोय श्री चरण लिंह--में आपका सवाल अच्छी तरह से समझ नहीं सका। 

श्री कृष्ण दशण आय --क््या सरकार के पास इस संबंध में कोई रिपोर्ट आई हैं 


कि अभी पिछले दिनों रामपुर की जामा मस्जिद में पाकिस्तात के पक्ष में हलफनामा भरवाने 
और पाकिस्तान की हभददी में लेक्च् देने के संबंध में जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं, 


उस सम्राचार को आगाज' अखबार ने साम्प्रदाधिकता का रंग देकर छापा है ? 
माननोय श्री चरण लिंह--मेरा ध्याव ऐसी किसी रिपोर्ट की तरफ आकर्षित नहीं 
किया गया हे । 


श्रो पूर्णभासों के निधन पर शोकोद्गार 

माननीय डाटकर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्रो )--मभादनीय अध्यक्ष में एक 
दुखित कर्त्तत्य पालन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी मुश्किल से एक 
हक्ता हुआ कि इस सदन ने अपने तीत सदस्यों के देहांत के ऊपर श्योक प्रकट 
किया था। आज फिर एक इसी क़रिस्मप की खबर हमको पिली हैे। 
कल इस बात की सूचता मिली कि सदन के सदस्य श्री पूर्णमासी का देहांत हो गया । _ पूर्णमासी 
जी एक तपे हुए राष्ट्रीय कार्य कर्ता थे और जिन लोगों का उनके जीवन से परिचय हे, वह जानते है 
कि पिछले फुछ वर्षो में उनको बहुत तरह की तकलीफों का सामना करता पड़ा जिनको उन्होंने 
बड़ी बहादुरी ओर हिम्मत के साथ बरदाइत किया । उनके निधन पर पूर्वी जिलों को बहुत 
बड़ी क्षति पहुंची हैं । उन्त लोगों की संख्या में जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई जातियों में 
काम करते हैं, एक बहुत बड़ी कमी हुई है और इस सदन को भी एक' गहरा धक्का छूगा हैं। 
में श्ोमान्‌ से प्रार्थना करता हूं कि उनके कुटुस्बियों के पास हम लोगों की संवेदना कृपया पहुंचा दे । 


श्री जतिल्लोको सिंह--अध्यक्ष महोदय, श्री पूर्णणासी जी के निधन का समाचार 
सुनकर एक अजीब धक्का सा लगा । पूर्णमासी जी से सेरा जाती तौर पर बड़ा सिकट का 
संबंध था और इस आदरणीय सदन में कई वर्षों तक हम और वह एक साथ बराबर बेठा करते 
भे। उनको तन्दुरुस्ती पिछले दो वर्षो से खराब थी, लेकिन यह फभी भी गुमान न था कि वह 
इतनी जल्दी हमारे बीच से उठ जायेंगे । वह बड़ ही निःस्वार्य, शान्ति स्वभाव, सच्चे, लोफ- 
प्रिय जनसेवी गोरखपुर जिले के कार्यकर्ता थे। | 

उनके न रहने से गोरखपुर में ही नहीं, बल्कि इस प्रदेश में ऐसे कार्यकर्त्ताओं का अभाव 
हुआ है । माननीय दिक्षा संत्री जी ने उनके नियत पर जो उद्गार प्रकट किये हैं में अपने 
को उनमें शरीक फरता हूं और श्रीमान्‌ से निवेदल करूंगा कि वह उनके परिवार वालों को; 
जो हम लोगों को उतके न' रहने पर अफसोस है, उसकी सूचना देने की कृपा करेंगे । 


धर विधान सभा [३ सितस्बर, १९५९ 


नवांब मुहम्मद जमशेद अछो खां--जनाबबाला , मुझे अपनी और अपनी पार्ही 
की जानिब से जो कुछ अभी कहा गया है, भ्री पूर्णमासी जी के इंतकाल के सिलसिले में उससे प्रे 
तौर पर इत्तिफाक़ है। अपने इस सदन के भाई का हमेशा के लिए जुदा हो जाना और ऐसे 
भाई का जदा हो जाना जिसने हमेशा मुल्क की खिदमत की थी ओर अपनी जिन्दगी को 
मुल्क और क़ौस के लिए वक्‍फ कर दिया हो, ऐसे भाई की जुदाई यक्नीनत मिहायत तक़लीफदेह 
हैं । मुझे उन सब अल्फाज़ से इत्तिफाक् है जो लीडर जाफ अपोजीशन' ने और आपरेबुंच 
मिनिस्टर आफ एजुकेशन ने इस सिलसिले में फहे हें और में जनाब से दरख्वास्त करूंगा कि 
मेरी पार्टो की जानिब से उस हमदर्दोी और इज़हारे गल को उनके खानदश्न के लोगों के पास 
पहुंचा दिया जाय। 


श्री सुल्तान आलम खां--जनाब स्पीकर साहब, श्री पूर्णनासी जी की सौत पर 
जिसकी खबर यहां अभी माननी4 मंत्री जी ने पहुंचायी, हम सबको बहुत दुख हैं । कोन 
सा शख्स ऐसा होगा जिसको अपने साथी से गुजर आने पर गम और रंजऊ न हो खारुतोर पर 
जब कि हम यह जानते हें कि वह एक बड़े काम करने वाले आदमी थे । उन्होंने अपने जिले 
की नुमाइन्दगी हमेशा इस भवन के अन्दर बड़ी काबिलियत के साथ की और क़ौस के काम 
के लिए उन्होंने अपनी ज़िन्दगी हमेशा वक्‍फ रखी। हम सब को बड़ा अफसोस है फि वहू 
अब हमारे साथ नहीं रहे । कौन जानता था कि वह इतनी जल्दी हमसे जुदा हो जायेंगे। 
हम सब को उनके गुजरने का बेहद सदभा और अफसोस है और में उन तमाम अल्फाज् की 
जो मुझसे पहले यहां कहे गये त्ाईद करता हुँ और आप से दरख्वास्त करता हूं कि हम सब 
लोगों की तरफ से उनके पस्मांदगा् को हमारे इज़हारे गम और हमददी का पैगाम पहुंचा दें । 


श्रो अच्दुल बाकी--जनाबवाला, में अपनी तरफ से और अपनो पार्टो की तरफ 

उस दर्द और र॑ज का इजहार करता हूं जो एक नागहानी सदसे पर इत्सानों के दिभाग 

में पैदा होता है । मुझे और मेरी पार्टो को हर उन अल्फाज्ञ से इत्तिफाक़ है जो हमारे 

इस ऐवान के मेम्बरान ने श्री पूर्णणासी जी के इंतकाल के सिलसिले में इजहार किये है ॥ 

सें आप से दरवस्वास्त करूंगा कि सेरी पार्टो की तरफ से और इस ऐवान की तरफ से पस्मांद- 
गान को, जो हमको दर्द और गम हुआ है, उसे पहुंचा दें । 


श्रो राजाराम शास्रो--अध्यक्ष महोदय, श्री पूर्णणासी जी की मौत का समाचार 
सुन कर हमें हादिक दुख हुआ । यह बड़े दुर्भाग्य की बात हे कि इतनी जल्दी हसारे सदन के 
एक के बाद दूसरे मेम्बर हमारे बीच से उठते जा रहे है । पुर्णमासी जी उत्त वीरः सेनिकों 
में से थे जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में बहुत कुछ कुर्बानी दी । ऐसे मौक्ने पर जब देश में 
ऐसे सच्चे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों का उठ जाचा निशुचय ही बहुत॑ 
इंख का बात हूं, लेकिल सृत्यु के आगे तो किसी इंसान का बस नहीं चलता सिवा इसके कि 
हम अफसोस जाहिर कर सकते हूँ। । 


माननीय श्रम मंत्री जी ने जो विचार प्रकट किये हें में उनमें अपने को दरीक करता हुं 


और आप से प्रार्थना करता हूं कि हमारी तरफ से और सदन्त की तरफ से उनके दुखी परिवार 
के साथ संमवेदता प्रकट कर दी जाय।. हा | 


श्री खुशी राम--अध्यक्ष महोदय, में स्वर्गीय पूर्णणासी थी के देहांत का हाल सुरू 
कर दुखी हुआ, और इसलिए माननीय मंत्री महोदय जी ने जो यह प्रस्ताव उपस्थित किया है 
उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में मुझे यह कहना है. कि श्री पृर्णणासी जी एक 
चुपचाप लगन से कार्य करने वाले व्यक्ति थे, जिलको अपने सौन प्रतिष्ठा का कोई ख्याल » था 
सिर्फ देश-कार्य का ख्याल था वह व्यक्ति जाज हमारे बीच में. नहीं हे । 
इसलिए मे उस *वंगत आत्मा को शान्ति, दुखी परिवार को धेय्यें प्रदान के लिए ईदइवर से 
प्रार्थता करता हूं तथा श्रीमान्‌ से प्रार्थशा करता हूँ कि यह संवेदना-संदेश . उस दुखी: 
परिवार तक पहुंचाने को कृपा को जाय। 5 ही, 


क्षी पुर्णणासी के तनित्रत पर शोकोदंगार हि 


माननोय अंध्यक्ष--श्री पूर्णमासी जो के मुताल्लिक़ जो बातें माननीय विक्षा मंत्री 
जी तथा माननीय विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने कहीं, में उनकी ताईद करता हू । 
पृर्णणासी जी एक पुराने कार्यकर्ता थे । वह बेगरज़ को खिव्मत बहुत असे तक करते 
रहे । इस सदन की मेम्बर की हू सिथत से भी उन्होंने इस कं में काफी भाग लिया और 
मुझे उनके हम लोगों के बीच में से चले जाने का दिलो अफसोस है । जेसा कि आप लोगों 
की इच्छा है उसके अनु सार, जो झोक आपने उनके प्रति प्रकट किया हैँ और उनके परिवार के 
साथ जो संवेदता आपने जाहिर की है, उसकी इत्तिला उनके परिवारों तक पहुंचा दूंगा । 
में आप से दरख्वास्त करता हुं कि आप दिवंगत आत्मा के सम्मानार्थ एक मिनंद के लिए खड़े 
हो जाय॑ । 

(सब सदस्य एक मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये। ) 
स्मा से अनुपस्थित रहने के लिए आज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्रो 
बाबू राम बसों का प्राथ ना-पत्र 


माननोय अध्य क्ष--श्री बाबू राम वर्मा जी अपने सदन के एक सदस्य हैँं। उनका 
बीमारी की वजह से रुखसत के लिए प्रार्था-पत्र आया है, जिसकी एक प्रति ऐजेंडा के साथ 
नत्थी है । इसके संबंध में अगर किसी + न्नीय सदस्थ को कुछ कहना हो तो कह सकते हूँ । 


माननोय डाक्टर सम्पूर्णा ननद--उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली जाय। 


माननीय गध्यक्ष--प्रइत्त यह हँ कि श्री बाब राम वर्मा का प्रार्थना-पत्र दो मास 
के लिए इस सभा से अनु पस्थित रहने के लिए स्वीकार किया जाय। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


प्रक्रिया नियमावलो के प्रास्प पर विचार करने को प्रक्रिया के 
सम्बन्ध में प्रस्ताव को सूचना 


मांननोय अध्यक्ष--मुझे इस बात की सूचना देनी है कि श्री हरगोविन्द जी पंत, 
उपाध्यक्ष, जो कि नियम समित्ति के सभापति भी थे उन्होंने एक प्रस्ताव की सुचचा २२ अगस्त, 
को दी थी और वह इस संबंध में हे कि हमारा जो नियम १७३ हैँ उसमें यह लिखा है कि 
नियम कैसे बदला जाय या केसे बनाथा जाय उसको सदन एक प्रस्ताव के ज़रिय से तथ करे । 
तो में वह प्रस्ताव पढ़े देता हूं । वह प्रस्ताव इस प्रकार है -- 


“निदच्चय हुआ कि क्‍योंकि विधान सभा के ८ अगरत , १९५० के संकल्प के अनुसार संविधान 
के अनुच्छेद २०८ (१) के अन्तर्गत व्थिम बनाने के लिए एक समिति का निर्माण माननीय 
अध्यक्ष ने क्रिया थ! औरइ स समिति ने नियमों का प्रारूप तेयार कर लिया है, यह सदन संकल्प 
करता हे कि नियमों के इस प्राहृव पर विचार उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार सदन में 


+* 


प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थित होने के उपरा्त विधेयकों पर विचार होता है । ” 


तो यह तरीका उन्होंने तजबीज़ किया है अपने इस प्रस्ताव में कि जेसे प्रवर समिति या 
सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पहले आती है उसके बाद उस सिलसिले में जैसे कार्यवाही होती 
हूँ उसी तरह से यह भी हो, यानी पहले यह प्रस्ताव होगा कि समिति की रिपोर्ट पर विचार 
किया जाय और उसके बाद कोई खास बात कोई माननीय सदस्य कहना चाहें तो उन्तको 
मौका दिया जायगा । उसके बाद हर एक नियम एक-एक करके लिया जायगा। . अगर 
उसमें तरमीम की सूचना हूँ तो वह तरभीम ली जायगी, तब वह नियम पास होगा । यह 
उनका प्रस्ताव ह जिसे मेने इत्तिला के लिए सदन को बतला दिया । यह २७ तारीख का 
प्रस्ताव हें। इसलिए यह क़ायदे के मुताबिक १५ दिन गुजरने के बाव आयेगा और तब हम 


हि 


अपने नियमों को 'बना सकेंगे । 


८ विधान सभा [३ प़ितशबर, १९५१ 


सन्‌ १६४१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान संडल के सद्रुयो 
का अनहेता निवारण विधेष्क (क्रमांगत) 


माननोय अध्यक्ष--इसके बाद साततीय च्याय संत्री के प्रस्ताव पर कि सन्‌ १९५१ ई० 
के उत्तर प्रदेश राज्य बिवान मंडल के सेदत्यों के अनहेत लिवारण विवेषक पर विचार किया 
जाय और श्री अम्भार जहमद खां के संशोधन पर कि यह विधेषक ३० दिन के भीतर जेत- 
मत संग्रह के लिए सरकारों गजट में प्रकाशित किया जाय, विवाद जारी रहेगा । उसप्त दिन 
श्री खानचच्द गौतम तक़रीर कर रहे थे । वे कृपया अवनप सावण खत्ख करें । 


श्री' खान चन्द गैतम--मानवीय अध्यक्ष महोदतर, पिछले दिन. झज इस विषय 
पर विवाद हो रहा था तो में माननीय न्याय मंत्री के कथत के उत्तर में 
इंगलेणड और हिन्दुस्तान इन दोनों देशों के बीच ल/कतंत्र को स्थापना और उसके विकास 
क्रम का सुकाबिला कर रहा था । तो श्लोमन्‌, पिछले ७०० वर्ष में जहां इंगलेणड में लो :- 
तंत्र की स्थापन्ग और लोकतंत्र के विकास का बहुत बड़ा काम हुआ है वहां पर लोक प्रति- 
निधियों ने ऐसी ऐसी परम्परायें कायम की हैं जितसे लोक प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहे, जनता 
के मत किसी तरह से खरीदे न जा सकें, शासन लोकम्त के हिसाब से चले और उसके 
बाद भी यदि ऐसे प्रतिनिधियों की हुकूमत हो कि लोकतंत्र चिफल हो ज्ञाव तो इंगलेंड में जहां 
इस प्रकार के संघर्ष चलते हैं वहां हमारे यहां लोकतंत्र की घाल्पनाा और लोकतंत्र की आराधना 
इस काल में एक बीज के रूप में दबी हुई रही है । दबी रही वेद की ऋचाओं के स्वहुप 
में, मंत्रों में, परम्पराओं में, कहानियों में, कथाओं में, किबदन्तियों में और लालसाओं में । 
और वह इस प्रकार है कि बीज जो है वह बाल के खेत में दबा हुआ है, आसाढ़ के सेघ का स्था- 


गत करने के लिए कि किस रोज़ आसाढ़ आधे, वर्षा हो और बीज फूड कर अंकुरित हो और 
प्रस्फूटित हो। 


श्ीमन्‌, जब अनव॒ष्टि हो जाती है, जब जक्ताल पड़ता है, वर्षा नहीं होती है तो हमारे 
देश में ऐसी परम्परा रही है कि यज्ञ होता है और इस दौरान में एक महायज्ञ हमारे देश को 
करता पड़ा हे। १०० बर्ष नरसेध यज्ञ इस देश को करना पड़ा है कि वह असाढ़व्तये, वह समय 
आये और वह दिन आये कि ऊब देव बरसे और लोकतंत्र फा बीज प्रस्फुणित होकर अंकुरित 
हो । इस नरमेध यज्ञ सें फिलनी आाहुतियां दी गई है। साननीय संदस्थ को इसका अच्छी तरह 
से ज्ञान हैं । अभी ऐसी मात/यें हमारे प्रदेश में मौजूद हैँ जिन्होंने उस हवन कुण्ड में अपनी 
भरी गोदी को उलट दिया है । चन्द्रशेखर आज़ाद की श्रद्धेय माता अभी तक जीवित हैं । 
और भी ऐसे बहुत परिवार जीवित हैं जिन्होंने उस हचन कुंड में अहुतियां दी हैं ताकि हवन 
सफल हर और पिछले कुछ वर्धो यानी सन्‌ १९२१ ई० से लेकर अब तक इस रूगभग २५ वर्ष 
के समय में यह देख कर कि थज्ञ सफल नहीं हो रहा है , राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आचार्य 
का आस प्रहण किया और उन्होंने यह देखा कि अगर फिसी कारण से मरभेध यज्ञ में बलि 


अशुद्ध हो रही हूँ तो उसको शुद्ध किया जाय और उसके बाद. अपनी बलि देने का निश्चय 
किया और तब वह यज्ञ आरस्भ हुआ। 


मुझे क्षमा किया जाय । इसको ओर में संकेत केवल इसलिए कर रहा हूँ कि लोकतंत्र 
की स्थापना के बाद उसकी रक्षा क्रिस प्रकार हो, कित परम्पराओं से उसकी रक्षा की जाय, 
यह प्रइत आज इस साननीय सदन के सामने उपस्थित है। इस बात को उपहास के रूप सें 
न माना जाय कि यह साधारण प्रदत है । .में उस को आप के सासने रख रहा हूं जिसमें 
राष्ट्रपिता ने अपनी पूर्ण भाहुति दी और उसको सम्पन्न करने का प्रयास किया है इस 
यज्ञ को सफल बनाने के लिए कितना रक्त इस होमझुंड में हो गय। है, कितने बालक और कितने 
नोजवान और कितने तरतारी इसमें होमे गये हैं, इस लोकतंत्र की स्थापना के समय, जिस 
समय इसका शिलाखंड रखा गया था। यह बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है । इसलिए 
यह प्रइन बड़े महत्व का हो जाता हे कि अगर इस क्रीमत पर इस लोकतंत्र की स्थापना हुई हे 


सन्‌ ११५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान सडल के सदस्यों ९ 
का अनहंता निवारण विधेयक 


जो प्राणपण से इसकी रक्षा करनी होगी । रक्षा करता आवश्यक इसलिए है कि सन्‌ १९४८ 
से छेकर आज तक इस सहायज्ञ में समय समय पर दी हुई आाहुतियों को भस्म न कर दिया जाय 
और इस प्रदेश में आगे जन्मने वाली , हमारी भावी संतान का भविष्य अन्धकारमथ न बस पाय। 
यह इतिहास है हमारे यहां लोकतस्त्र की स्थापना का। आलिर क्या आवश्यकता हुई इंगलेंड 
को जोउततों अपने वहां कास्टीट्यू गत (संवियाल) में ऐसे नियम बनाओ पड़े जं:र उसको अपने 
यहां ऐसी परस्परा की स्थाइना करने -की आवश्यकता हुई कि जिसके आवार पर उन्होंने 
अपने बह क्वालिफ्िकेशन (अर्हता) के निधम बनाये ओर उसी की देखादेवी आज हम 
भी अपने यहां लोकरतन्त्र की रक्षा करने के लिप्रे एक ऐता अधिनियम ला रहे हे । 

हमारे बिड्ठ न स्थाथ मंजी जानते हैं कि इंगजेंड में राजा, जब जब उसका बस चला है 
स्ृ फ्ामन्स के सदस्यों को खरीदता रहा है। ऐसे स्थात वहां रहे हें कि जो 


वेतन, एलाउन्स (भता) और दूसरे लामों से संुक्त थे । उन पदों पर हाउस आफ कामन्स 


४०३, कि 


के सदस्य दनापे जाते थे आर वह लग हमेशा राजा के ताथ वोद देते थे। फिर यह भी 
देखा गया कि इस तरह से राजा को सवर्थंत देवा हाउस आदे कामस्स के सदस्यों की शाव 
के खिलाफ है। क्लि जनता के प्रतितिधि होकर राजा की हां में हां मिलाना इस वजह से 
कि बहु उनसे कुछ लाभजद पदों को पाये हुये हैं, यह चत हाउस की शान के खिलाफ और 
लोकतंत्र के खिलाफ समझी जाय। इजी बजह से कई बार क्वामून बचा कि इन पदों 
पर रहने बाछे छोगों को अपय ठठराया जाय। उसके बाद ऐपा भी देखा गया कि ने - 
ही काई तनस्याहद।र पद बल्कि कोई ऐसे पद भी हों कि तनख्वाह ते होने पर भी कुछ 
हु हाउन्स या दूसरे कलाम शामिल हुं, या कोई स्थायी नियुक्ति! न होने पर भी अगर 
कोई ऐचे पद हूं। जिसके कारण राजा का दबाव माननीय सदस्यों पर रहता हो 
तो उत्तके लिए बहां हिर क़ानूव बना कि उन पढों को भी उसी फेहरिस्त में शामिल कर 
लिया जाये कि जिलको पाने थाले सदस्य हाउस आझू काम्रस्स के सदस्य ने रह सकें। 
बडुत से बं।इंस और बहुत से कारपोरेशन्स वहां ऐसे हे कि जिनमें रहकर एक सदस्य बहुत बड़े 
अबाव जअवोग में छा सकता दे । ऐसे बहुत से पद हें कि जिस में रहकर दूसरे वेशों के 
साथ ब्यावर करने के विलुतिले में बहुत बड़ा असर अपने चिजी लाभ के लिये प्रयोग में ला सकते 
हैं। इयो वजह से ऐसे पद भी उ्ी फेहरिस्त में शामिल किये गये और अब यहा तक 
हुआ है कि इप समय जो आक़ित्त आफ प्राफि! (छाम का पव) को परिवाव। हाउस 
आफ कापस्य से बनाई है व ह यहां तक बनाई गई है कि कोई ऐपा पद या कोई ऐ पा स्थान 
'विश्वकके साथ न केबल कोई आयिज्ष छा बल्कि कुछ सम्मान और प्रभाव तक सस्बद्ध 
हो तो भी बह पद आफित आफ प्रतफिद साना जायगा और उस पर रहने वाले सदस्य हाउस 
आफ कामन्‍्स के सदस्य न रह सकेंगे अपर रहने के दोरान में अगर ऐसा हुआ है तब भी वह ने 
रह सकेंगे । 
यहां जिचारणीय यह हे कि जता कि माननीय शिक्षा मंत्री तथा सानतीय न्याय 
मंत्री ने कश कि हमारे यहां ठीक उप्ती प्रहार से लोइतंत्र की स्थापना नह? हुई कि जिस तरह 
बहां हुई हे और इवीलिये हमारे लिये बहां की तमाप्त परम्पराओं को मानता जहूरी नहीं है । 
माना जि हमारे यहां लोफ़तंत्र जिस हूप में आज हमारे यहां हे वह एक दान के 
छूयपसे आपा है और ऊपर से छाह्ा गया है। मगर क्या हमारे यहां ऐसी 
परिस्विति नहीं है कि लोकतंत्र में उत्यक्ष होने वाले दोष सम्भव हों ? क्या हमारे 
यहां ऐ वी परिस्थिति नहीं हे कि छोऋतंत्र के विक्षास ऋष में जिस प्रकार को बाधायें नित्य- 
आते उपध्यित हो जाती हु वह हमारे यहां भी हो जाये और क्या इसी वजह से हम को इस तरह 
के से रक्षय को आवश्यकता नहीं है ? आप जरा सो निगाह डाझ कर देखें कि हमारे यहां 
लेजिस्लेटिव असेम्बली या लेजिस्लेटिव कौंसिल क्‍या ऐपी संस्थायें नहीं हैँ कि जिनमें 
लोक प्रततिधि आकर शासन भार में हाथ बंदाते हों और इस व्यवस्था में शिरकत करते हों 
और सरकार को मदद देते हों। म्यूनिसिपिल बोड्, डिप्ट्रिक्ट बोर्ड और भी ऐसो 
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संस्थायें है जैसे कारपोरेशन हैं । मगर अगर आपकी स्मरण हो, इस साननोय सददते में 
स्पुनिसिपल बोड से के शासन के सम्बन्ध में विवाद होते वक्त कई बार यहां इस भवन के इधर हे 
आर उधर के साननीय सदस्यों की ओर से यह कहा गया है कि बं.ड स के सदस्य अपने अधिक 
का दुरुश्योग करते हैं, बेजा फ़ायदा खुद उठाते हैं और अपने निब टतम लोगों को उठवते 
हैं। ऐसे भी अवसर आये हैं कि ऐसी हरकत और भूल वैरने बालों के सामले सामने आगे हूँ और 
अनेक प्रकार के दबाव डालकर उन्होंने अपने आपको बचाने की कोडिंश को। ऐसे 
भी केस यहां आये हे जहां इस तरह के प्रतिनिधियों पर मुक्कहसे चले, इस तरह के प्रतिनिधि 
अपने पद्दों से अलूग किये गये है और उनकी संख्या बहुत बढ़ रहो है । तो यह तो रहा 
स्थार्तीय संस्थाओं में जहां हम्शरे यहां के प्रतिनिधि जाकर शासन में हाथ बंटाते हैं। इस 
माननीय सदत सें, से याद दिलाना चाहता हू, अनेक बार प्रन्‍मों के समय और बाद«विवाद के 
सभ्य ऐसी फिसालें रखी गई हे जब हुकूमत को स्वीकार करना पड़ा है कि इस माननीय सदन 
के माननीय सदस्यों से भी एशथी भरे हुई है, चाहे अज्ञ)न में और चाहे लोभपश, जो 
न केवल भानतीय सदस्यों की शान में अज्लोभव हो बहिक वे स्याय की दृध्टि से दंडनीय समझो 
जाती रही हु। । 
इसलिये हमको सोचता चाहिये कि क्या ऐसी परम्परायें हमको यहां नहीं क्रायस करनी चाहिये 
कि इस तरह की चोज़ें नामुमकिन हो जायें ? क्‍या हम ऐसा करके इस लोकतंत्र को 
भूष्ट होने से नहों बचा सकते ? इस साननीय सदन सें कई बार अवसर आये है जब ए4-एक 
करके माननीय संत्रिय्रों को यह स्वीकार करता पड़ा है कि इस सदन के बनाये हुे कानूनों 
का संचारत ठीक तरह से नहीं हो सका। उसमें शिकायतें आई हैं हमारे लोक-अरतिनिधियों 
की बेजा दखलअ्षन्दाज़ी की। श्रीमन्‌, में आपके द्वारा साननीय सदस्यों को यह भी याद 
दिलाना चाहता हूं कि क्या कोई पुरानी बात हो गई है कि हम छोग जब रेल में, बस से, 
सड़क पर और बाज़ार में आते जाते रहे हैं तो हमको भत्सेना के साथ यह सुनने को 
मिलता रहा है कि क्‍या यह एस० एल० एजण०राज्य है ? यह एक कुत्सित और ख़राब 
हुकमत कायम हो गई है । »गर एस० एल० ए० राज्य से लोगों का तात्पर्य रहा है कि जब हम 
लोग यहां बेठते हें और यहां के सभी एम० एल० एज़० क़ानून बनते हें और उनके हिसाब 
से शासन होता है, तो एम० एल० ए० राज्य हीना या कहना कोई ग्रलत बतत नहीं है । मगर 
एम० एल० ए० राज्य जिस मानी में कहा गया है उसके अर्थ यह है कि हुक्सूत न मंत्री 
की रहती है, न कमिइनर, कलेक्टर और हुकूमत के नियुक्त दूसरे अधिकारियों की होती 
है, बल्कि जिले का तसास शासन स्थानीय एम० एल० ए० की हुकूरूत के हिसाब से 
चलता हैं ओर वह भी विश्ेषतया हुकूमत की पार्ठो के एम० एल० एज के इशारे पर । अगर 
कोई हाकिस उत्त एम० एल० ए० साहब को नाराज़ या रुष्ट करने की ज्रत करता है तो 
उसका वहां काम करता और होना असस्भव हो जाता है । ऐसी मिसालें १, २५.१० यथा २० 
नहीं हैं बहुत हे जहां हुकूमत में जिले के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि उनको शासन 
कार्य चलाना प्रायः असस्भव हो रहा है इस तरह की दस्तअन्दांज्ञी से और उनकी दिकायतें 
हुकुनत के पास भी ज़रूर आई होंगी और क्‍या यह केवल शबित के लोभवदा होता है ? 
नहीं। मेरा आरोप यह है और मेरा अभियोग यहं है कि हुक़मत जान 
बू करके अपने पीछे बैठने चाले सदस्यों को इस परिस्थिति में डालती है। हुकमत 
का यह रवैया रहा है कि एक ओर वह अपने अनुयायी सदस्यों को ऐसे अधिकार 
सुपुर्द करती है कि वे शासन सें दस्तअन्दाज्ी करें, शासंन में भाग लें और शासन संचालन 
कर और दूसरी ओर स्थानीय अधिकारियों को हर प्रकार से उनके अंगूठे के नीचे लाकर 
रखती हे जिससे कि हर प्रकार से लोब-जीवन और लोकभत उनके पीछे चलने वाले लोगों 
को सुटदी में रहे ताकि उसको जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर रुकें।...... 
में स्वीकार करता हूँ कि यह बहुत बड़ा अभियोग है मगर इंसको जान बच करके यहां लूगाया 
जा रहा है और इर.लिये कि यह कोई नयी बात नहीं हे । भाज पिछले पांच दर्षों में अनेकों 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों १९९ 
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बार यह अभिवोग इस झाननीय सदन के सम्मुख आया हुँ। इसके प्रमाण दिये गये हें परन्तु 
हुकमत के तर्जेअमल में, उनके कारोबार में किसी किस्म का, रत्ती भर फर्क हम लोगों को 
देखने को नहीं सिला । ऐसी परिस्थिति अगर हु तो स्पष्ठ है कि हम छोगों को बहुत ही 
सतर्क होकर चलना चाहिये। कितना सतक ? कम से कम इतना सतर्क अबबय कि 
जितना अंग्रेज अपने देश में चलते रहे हें। तो इसलिये में समझता हूं कि इस प्रकार के 
क़ानून का बनना, ऐसी परम्पराओं का स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। जैसा एक 
विधेयक आज हमारे सम्मुख है ऐसे विधेश्क का भी आना में जरूरी समझता हूं । बह इस वजह 
से कि कूमत को अनेक बार अपने ब्रदेश में लोगों का सहारा, उनकी सलाह, उनका भश्विरा, 
उनकी ओर से प्रकाश ऐसी चीज़ों में लेदा पड़ेगा कि जिनमें कि हुकूमत के लिये उनकी 
सलाह लेना लाजिमी हैँ । कितनो हो इन्कशायरी कम्रेटीज़ (जांच समितियां )हुऋमत को बनाना 
होती हैँ जिनसे वह एक माहूल जांच करके ऐसे नतीजे पर पहुंचती हूँ कि जिप नतीजे 
के आधार पर उनको व्यवस्था करनी हो। ऐसी के | उसको बनानी पड़ती है कि 
जिनमें उनको एक अध्ययन के बाद, बहुत सोच विचार के बाद सलाह लेने की आव- 
इयकता होती हो। तो ऐसी हर ऐडवाइज्नरी (परामशंद्यत्री) कमेटी, हर ऐसी इन्वंदायरी 
कमेटी की जिसकी सलाह लेना हुक़मत के लिये जरूरी हो कमेठियों पर इस माननीय संदन 
के सदस्यों की नित्ुक्ति न केवल आवदयक है बल्कि वांछतीय भी है। इसलिये ऐसे 
सदस्यों को इस क़ानचन से जोकि डिस्क्वालिकिकेशन (अनहुता) के संबंध में हो 
उससे सुरक्षित करना हुकूमत का कत्तंव्य है. और इसलिये इस तरह का जो विधेषक 
आया हैं यह भी एक आवश्यक विधेयक है । इस प्रकार के वियेयक बार-बार इस मानवीय 
सदन के सम्मुख आवेंगे और वे कुछ विद्येष पदों को सुरक्षित करेंगे कि उन पर रहने वाले 
लोग डिस्क्वालिफाई (अनहुं) न हो सकें और उन पदों पर काम करते हुये हुऋरूत को ऐसी 
सलाह दें और मश्विरा दे सकें। इस तरह की परम्परा और इस तरह का क्वानून जैसा 
कि पहले कहा जा चुका हुँ और जैसा कि मे रे माननीय मित्र, श्री खुशवबत राय जी ने बड़े विस्तार 
के साथ अपने विद्वत्तापूण भाषण में बतलायथा, सभी प्रजातांब्िक देशों में हें। जितनी 
डोमिनियन्स (राज्य) हें उनमें इस प्रकार की परम्परायें क्रायय की गयी हैं, सेमयं-संमंय पर 
ऐसे कानून बने है उन सब डोसिनियन्स ने आय: उन्हों नियमों का और उन्हों परम्पराओं का 
अनुकरण किया है जेती कि हाउस आकर कामस्स में स्थापित की गयी हूँ । 


अभी हमारे यहां केन्द्र में जो एक बिल आया है वह भी प्रायः उसो प्रकार का है। 
उसमें हमारे यहां का जैसा यह बिल है उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, कु छ और इजाफा 
उससे किया गया है और वह है कि गवर्नमेंट से सम्बन्ध रखने बाले कंट्रैबट्स (ठकों ) के सिलसिले 
में। माननीय न्याय मंत्री को ध्यान होगा कि सीछोन में जो इस प्रकार का क़ानून 
बना है उसमें खास तौर से उन्होंने इसको हासिल किया हे कि गवर्नमेंट के साथ कांट्रेबट्स 
पर काम करने वाले लोग, गवर्ममंट के लिये रुपया इकट्ठा करने बाले लोग, गवर्यमेंट 
की मदद से दूसरे देशों में आदान-प्रदान और व्यापार करने वाले लोग ऐसे पदों से वंचित 
रखे जाय॑ कि जो लोकगप्रतिनिधियों के लिये सुरक्षित है और बह केवल इसी लिये किया गया 
है कि निजी लाभ के लिये उनको गवर्नमेंट की खुशनूदों पर, गवर्नेमेंट की प्रसुक्षता पर निर्भर 
करना पड़ता है और बहुत पुरानी कंहादत हे “मुंह खाय और आंख रूजाय” जो आदमी हुकूमत 
को खुशी से और खुदनूदी से फायदा उठाता है ऐसा आदमी क़मत से दब कर चलता है 
और वह खुल कर किसो तरह की राग नहीं दे सकता है। तो जहां लोकतंत्रात्मक शासन 
चल रहा हूं ऐसे सभी देशों में इस प्रकार की परम्परायें कायम की जा रही हैं और हमारे 
लिये भी वे परम्पंरायें क्रायम करना वांछनीय हेँ। ' | 
श्रीसन्‌, इसके पहले, कि में इस बिल के सम्बन्ध सें कुछ विस्तार से कहूं, में दो इब्द उन 
माननीय मित्रों के उत्तर में कहना चाहता हुं जो. अब से पहले अपने विचार यहां प्रकट करे 
: चुके हें क्योंकि 'उन बातों का सम्बन्ध अब इस प्रसंग से हे कि जिस पर अभी, में विचार 
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[श्री खाद चन्द गौतभ्] 


करता रहाड्‌'। - मानवीय शिक्षा संत्री जी ने अपने छोड़े से भावग से दो ए बातें कहीं। 
उन्होंने हमें सुचना दी थी कि इस प्रकार के पद कौन कौन से है कि जिन पर रहने बाले लोग इप 
बिल के अप्रीन डिस्कवाजीफाई हो सकते हैं।_ कुछ नाभ उन्होंने हमें गिनायें थे। मुझे दुछ 
है कि वह सुजना पूरी नहीं है । इत सम्बन्ध में इतो स्थल पर में श्रीमन्‌ का ध्यान भाव 
करना चाहता हूं आर बड़ी सब्त शिकायत माननीय नया मंत्री जी के समक्ष उपस्थित करता हुं 
कि जिस तरह को सुबनायें हमने सांगी वह सूचना हमको नहीं दो गई । साननोय 
न्याय मंत्रों का यह कोई एलान हमारे ऊपर नहीं है. कि बह अगर कृपा करें तो कह 
हमें सूचना दें और अगर उनकी मंशा हमारे ऊपर कृप। करते की ने हो तो न दे। घह 
हमारा जिविलेज (विशेजाविकार) हे औरर माननीव स्याय मंत्री का यह कर्तव्य हूँ कि किए 
बिल पे सम्पस्त रखने वाले को $ कागजात, कोई सूचनायें, कोई र्टन्स (नक्शे) जे शोई माननीय 
सदस्य मांगें व उनको देती होंगी । अगर बह नहों देते है तो स्पष्ठ सतरूम यह है कि जिम 
प्रत्वर से सम्वक विचार उत्त पर हो सदझता है उन्नयें बहु बाबर देते हू । 


माननीय श्री सेयद अल्लो जहोर (स्थाय सब्जी )--में यह चाहता हूं कि जनाब मुक़रिर 
यह बतरूओं फिक्नोत यो मजसुत चोजें हैं जो उन्होंने मांगी थी और उनको गहीं दी गई हैं। 
इत क़िश्त के जेनरल एजोगेयंत (साधाव्य आरोप) से सेरी समझ में नहों आता है कि 
बहु कित किस चोज को शिक्षायत कर रहे हैं। 
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/ श्री खानचन्द गौतम --मु जे बड़ी खुगी है कि माननीय न्याय मंत्री जी ने मृझ्तत्ते तीसरी 
दक्क यह पूछ लिया कि क्ित प्रहार को सुबनाओं को हमें आवश्यकता है ओर जनरल 
शुज़ोगेशन (सासास्य आरोप) उनकी समझ में नहीं आया। बड़ी साफ बात है और बड़ी 
आसानी से समझ सें जा जायगी । सेते मांधा था कि किस प्रकार गये पेंट के सम्मुख यह 
घंदेह उत्पन्न हुआ कि कुछ पहों पर रहते वाले लोग डिस्क्वालिफाइड (अनह) समझे जा 
सकते है। उस सम्बन्ध में अगर सूचनायें, शिकायतें या संदेश कानूनी इसदाद से या और 
कही से उनके पास आयी हों, कहीं से कई और दूस्तरी सुचना आयी हो, तो वह उसको सुडैश 
करदें। दूधरी बात हमने यह चाही थो कि कौन तो कमेटीज्ञ ऐपी है जोकि गवर्त मेंट ने अपने 
अखितियार से नियुक्त की हैं। उन कमेटियों को छोड़कर कि जिनकी सदत ने नियुक्त किया 
हो, गवर्त पेंट से अस्वाइंदेड (चितरुर्त) कम्रेटीज् कोन-फोन सी है, एक्जीक्यूटिव ने चर (झ्ासना- 
त्मक प्रकृति) की, लेम।-एउजीक्यूटिव ने वर (अवं-शासनात्मक प्रकृति) की और जुडिशियल 
(स्याव् सम्यद्ध) और सेपो-जुडिशिपल ने बर (अर्थ-न्याय सम्बद्ध प्रकृति) की, जिन पर घानमीण 
सदस्य निभुक्त किप्रे गये हैं। कोन से बह पद हु इत कमेटियों के अछाबा कि जिन पर व्यक्तिगत 
रूप से कई सानतवीय सदस्य नियुक्षत किये यय्रे हों और जिसमें वह हुझू मत के आदेशानु सार, उनकी 
सलाह के अवुतार कास करते हु, और इन सब बातों से सम्बन्धित जो रेस्पुनरेशन (पारिश् मिक) 
मिलता हो, ए डाउंप (भ ता) मिलता हो, से ऊरी (वेतन) धिलती हो, दुसरे प्रक्षार की सुविधानं 
भिलतोी हू, यह सुचतायें हम छोगों ने सांगी थीं । परन्तु इ पके सम्बन्ध में एक फेडरिस्त लम्बी 
सी, जिसमें कि हाउस की अप्याइंडेड (नियुक्ति) तसास क्ेटियां भरी पड़ी हैं, उठा करके भेज 
दी गधी। ऐव्ेजंजाऊ में फंप्राकरके हमको कतपक्छा (भ्रांत्र) नहीं किया जा सकता है। 
पिछड़े पांच साल से इस हुहू मत की यही कारगुज्ञारियां है जिससे हमारा वास्ता रहा हे । 
माननीय न्याय संत्री तप्रे तये यहां आगे हूँ, इस लिए उत्तको दिक्कत हो सकती है यहां का तरीका 
समझते में और इससे यह मुप्तकिन हुँ कि अज्नातं रूप से फंस गये हों और बह ऐपी 
डिसकर्ट ती (अशिष्चाटार) इस हाउस के सदस्यों के साथ कर चुके हों, जेपी कि वह कर गये 
हूं, मगर इ पसे कास नहीं चलता । हम छोगों को वह सूचना चाहिये और ऐसी सूचना साननीय 
अध्यक्ष महोदय, में आशा करता हूं कि माननीय न्याय मंत्री हम लोगों को जल्द देदेंगे। 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों १३. 
का अन्हँता निवारण विधेयक 


कमे से स्टेज ( समिति प्रक्रम) में थिंल के आने के पहले हमको बह सूचना सिल जाना आवश्यक हूं 
और अगर उससें देर हो, तो मेरी आपसे ब्ररर्थना है कि इतक। तृतीय वाचच ह॒ग्रिज्ञ न शुरू 
किया जाय जब तक कि वे समस्त सूचनायें रूवन के सामने पेक् ने कःर दी जाये । है 

माननोय शिक्षईमंत्री जी कुछ सूच्ना देने के लिए, कृपा करके खड़े हैगे थे लेकिन उस 
सिलसिले में उन्होंने अप्ची राय भी दो साम्ल: में जाहिर की । एड. ते। यह वि इस बारे में 
लेजिस्लेश्ञन ले (विधान निर्माण) उचित है और सोशल लेजिस्लेशन जो होता हैं. वह लोकमत 
के प्रकाक्ष के लिए, या जानकारी के लिए या लोकमत हासिल करने के लिए भेंजा जाता है. और 
जैसा कि इस बिल का उद्देदय है, जैसे कि इस बिल के प्रावेज्ञन्स (उपबब्ध) हैं, हा 
में उनको कोई आपत्ति नहों नज़र अध्ी । इसी के साथ-साथ उन्होंने 
सूचना देते समय एक बात कहा जिसका से उचित स्थल पर जिक्र कमा 0 
साननीय शिक्षा मंत्री जी का में बड़ा आदर करता हुं परन्तु इस सम्बन्ध में उसकी राय मादकर 
नहीं चल सक्षता। उसकी अपनी राय छोततंत्र के सम्बन्ध में समयक्षल् से बहुत तेजी 
से बदल रहो हैँ। परर्दी, पार्टी का जनुशासन, पर्ठी और हुह्ुुसत का सब्यन्ध, लोपमत और 
हुइहुमत का सम्बन्ध, इसके सम्दन्ध में उनके अपने निजी विचार हूँ। उनका अपना सयाल 
छसा है कि जिनकी पार्डी बहुमत में आ जत्य और अपनी हुकऋूरत बना ले, तो फिर साश कांस 
हुकुलत के करने का रह जाता है और उस पार्टी के करने के राघक शोई कान नहीं रहता। 
पार्दी के लोग क्या कर सकते हैं, वे केदल प्रझार कर सकते है । हुझूसत के जो एचोवशेंद्स 
(कार्य) हों, हुहूमसल की जो सफलतायोें हों, उसी का प्रदार-कार्थय उस 
पार्टी के छोगों के जिसमे रह जाता हैं और कुछ नहीं । और इसके 
सम्बन्ध में उन्होंने फरमाया है कि यह काम तो बड़ी आता! से तमस्याहदार 
लोग कर सकते हे जिनको हुझूछत निश्ुक्त कर दे। अगर लोग प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में 
जो हुहूरत की बेंचों के पीछे आकर के बेठ उनको उपयोगिता सार्वजलिक जीवग में केदल 
इतनी माननीय शिक्षा मंत्री की सिगाह में रह गयी है कि वह हुहमत के अवीदसेंट्य की सफ्लूताओंं 
का ढोल जाकर पंडें जैता कि कोई तनस्वाहदार नौकर भा आशानी से कर सकता है, तो 
मुझे खेद है कि लोकजीबन को और ऊोकतंत्र थें प्रजा प्र तिरिधियों की उपयोगिदा, उसकी हैसियत 
ओर उनका सम्मान जिस पैदाने से माननीय शिक्षा मंत्री के यहां बष्ता होगा उस पैगाने ले 
हुआारे यहां नहों लगता । सानतीय जिक्षामंत्री ज॑ं। से जो नाम गियात्रे उसमें एक साम एक 
आफिसर आन स्पेशल ड्यूदी (विशेष कार्याघिकारी) का भी गिवाया। जहां तक 
उस सूचना का सम्बन्ध था हम स्वागत करते हैं और उसी पूछना को 
हमें जेसे इस्तेमाल करता थ', बेसे हम करते । में यह नहीं समझता था कि 
साननीय दिल्लाः मंत्री सूचना देते समय इस सदस के सम्मुख कियों आजफितर आज स्पेशह 
ड्चुठी (विशेष का्याधिकारी ) के सम्बन्ध में कुछ बड़ी प्रशंसात्मक बातें कहेंगे कि सरकार का दया: 
क्या फायदा उन्होंने कर दिया है। यह तो बड़ा वियादग्रस्त विषय है । मानवीय शिक्षा 
मंत्री ने फरमाया कि जिस आफिस्तर आन स्पेशल ड्चूटी का सम्दन्ध उस सूचना से है उन्होंने 
४-५ लाख का फायदा गदर्नमेंट को कर दिया है । ४-५ लाख की रक़म बहुत बड़ी रक़म है |. 
मगर ५०-५५ करोड़, ६० करोड़ रुपया जो हर साल इस हुक़मत के सुपुर्द किया जाता है 
कि बह यहां के सावेजनिक कार्यों में ख़च॑ करे, उसको देखते हुए ४-५ छाल रुपया इतनी बड़ी 
रकम नहीं समझता कि उस हुक़ मत में जिसको यह ज़िम्मेदारी सुपुद्द होती है यह हो रुकता हो 
कि उसकी इज्ज्ञत करे वह आफिसर आन स्पेशल डिचूटी दुनिया मे, अपने प्रदेश में, अखबारों में, 
पढ़े लिखे लोगों में और सब जगह ज़लील कर दे। यह नुक़सान न सिर्फ हुकमत को हुआ, 
यहां के सावंजनिक जीवन को हुआ, शिक्षा संस्थाओं को हुआ और क्योंकि वह सदन के एक 
माननीय सदस्य थे इसलिये प्रत्येक माननीय सदस्य की इज ज्ञत को ठेस पहुंची है उससे जो कार्य 
उस आफिसर आन स्पेशल ड्यूदी ने किया. .. ' 


भ्रो क्ष्ण चन्द्र--माननीय जध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट अपफ आ्डर ( विधान का 
प्रदन) यह है कि कोई माननीय सदस्य इस भवन के अन्दर किसी दूसरे माननीय सदस्य के ऊपर 


श्र 
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[ श्री इष्णचन्द्र | 


आक्षेप नहीं कर सकता और इस वक्‍त जो मुततीय सदस्य भाषण कर रहे हें उन्होंने सावरीय 
सदस्य श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा का जिक्र करते हुए ऐसी बातें कही हूँ जिनसे आक्षेप समन 
जाता  । ु 
श्रो खानचन्द गै।तम--भ्रीमन्‌, मुझे इजाजत हो इस संबंध में जवाब देने की। शरीक, 
जैसा मेंने पहले हो अर्ज कर दिया था , अगर सूचना केवल इतनी होती जितनी कि मानतौय 
सदस्य के संबंध में मांगी गई थी तो मेरा कुछ भी कहना अग्नासंगिक होता। सगर एक आफिसर 
आन स्पेशल ड्यूटी के संबंध में यहां पर तारीफ बयान की गयी है । हमें पूरा हक़ है हि 
उन आफितर साहब आन स्पेशन ड्यूटी के काम बजाय तारीफ के मज़रत के काबिल हूँ 
तो हम यह कह सकते हैं कि वह गलत काम हुए हैं। अगर आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी 
हें जो माननीय सदस्य भी हैं तो यह मानवीय संदस्थ का दुर्भाग्य हैँ और पैरा दुर्भाग 
है और गबर्नमेंट के द्वारा उनके प्रति किया हुआ घोर अन्याय है जिसको वजह से वह ऐसी 
परिस्थिति में पड़ गये हैं । मेरा स्याल हे कि मेंने गलत नहीं कहा है । 


मानतोय अध्यक्ष--में पह समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य के खिलाफ उसके 
किसी कार्य के संबंध में आक्षेप नहीं होता चाहिए, सगर इसी के साथ साथ सादनोय सदस्य 
जो यह आलोचना कर रहे हैं वह आफितर आन स्पेशल ड्यूटी के कार्य की कर रहे है। उसका 
उत्तकी सदस्यता के कार्य से कोई संबंध नहों है। इसलिए वह॒ ऐसा कर सकते हैं । मगर 
व्यक्तिगत आरोप से एतराज करेंगे । ह 


श्री खानचन्द गैततम--भौमन्‌, में उ्वाहमस्वाहू इस तरह की बातें कहने का आदी नहीं 
हूं। ऐसी आदत मुझे नहीं है । मेरे सामने यह टेक्स्ट बुक्स (पाठ्य पुस्तकों ) का एक 
गड्डा रख! हुआ हे । यहां एक ठेक्ल्ट-बुक मौजूद है सेरी सेज़ पर जिसमें १०० से अधिक 
गलतियां छपो हुई हें। 


माननोय अध्यक्ष--में माननीय सदस्य सेइतना जहूर कहना साहगा कि इसबत का 
इस विधेयक से बहुत योड़ा सा संबंध है इसलिए यहां पर “आफिस अश्ल स्पे। छ ड्यूटी” के शब्द 
इस्तेमाल किये गये हे । लेकिन वह कैसा काम करते हैं कसा काम नहीं करते है इसका 
इस विधेयक से बहुत दूर का ताल्लक़ है । इसलिए जितनी बात माननीय सदस्य ने अब तक 
कह ली है वही काफी है । इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है । 

थ्रो खानचन्द गातम--में इस प्रसंग में विस्तार में नहीं जाऊंगा और केवल इतना 
ही कह कर संतोष करूंगा कि साननोय शिक्षा मंत्री जी ने जो यहां भवन में सूचना देते हुए 
तारीफ की बह अभ्रासंगिक , गेर मुनासिब और बिलकुल गछत थी और परिस्थिति बिलकुल 
उसके विपरीत है । ह ््््ि 


माननीय प्रोफेसतर कृष्ण चद्र जो का एक बहुत विस्ती्ण व्याख्यान इस साननीय सदन में 
हुआ । में बहुत रुचि से उनका व्याध्यात सुनता हूँ ओर बड़ी रुचि से उनको देखता हूं। शुरू 
शुरू में माननीय प्रो० कृष्ण चस्र जो हमारे यहां बड़े प्रगतिशील सदस्यों में रहे है। हप्ारा 
उनका बड़ा सहयोग रहा ह बीच में कुछ समय को छोड़कर जब कि हमें सौभाग्य नहीं 
पिछा हैं सुनने का, जब कि वेइस सदन सें बहुत कम भाग लेते थे। हमारी समझ में नहीं जया 
क्रिक्‍्याएवाहो गया कि उन्होंने भाग लेवा, अलोचना करना, सरकार की. सम्यक समौक्षा 
सब छोड़ दिया। बड़ी खुशी है, अब फिर उन्होंने इस सदन की कार्यवाही में रुचि रखना शरू 
किया हे और भाग लेना शुढू किया है । मगर इस बार उनका सहयोग हृसरी जगह ही है, 
हमारे ताथ चहोँ, हुरुमत के साथ । इसको कारण ससझता बहुत भा कठित नहीं हे । 
उन्होंने जो भो वतें कह! उनसे मेरा बहा मतभेद है। मानना|य भरी कृष्ण “रद ज्ञो का 
जय 'दातर भाषणइस बात पर था कि उस ओर के छोग. नहीं बल्कि इस ओर के लोग ज्याद ;ं 
डिसक्वाल्ीफाइड (अनहं) हैं या डिसक्वालिफिकेशन के ज्यादा पात्र हैं। यह.तोः बहुत 


ते बहुत कुछ 
'उपयुक्त बात नहीं है। इस ओर के हों या उस. ओर के हों, हम यहां तय करने बेंठे. है कि । 


सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्पों १५ 
का अतहंता निवारण विधेयक 


उक्त प्रद्धार के पद ऐसे समझने चाहिएं जिन पर रहने वाले व्यक्ति अनधिकारी समझे जाय॑ ! 
उत्तमें प्रतिशत और परिमाण ये दोनों मतलब के विषय नहीं है । बड़ी घबराहट उनको इस 
बात की है कि वे स्व मं! कुछ डिस्क लीफिके उन में आ रहें हैं। में उन्हें आइव/सन दिलाता 
हूं कि जितती जानकारी मेरी इस विबय सें हें मानवीय श्री कृष्ण चन्न जी सुरक्षत हैं। 
वह घबरायें नहीं । अगर कित्री ऐडबाइजरी (परामशंदात्री) कमेटी में उन्होंने कार 
किया है । तो वे सरक्षित हैं । अगर किसी इ-क्वायरी (जांच) कमेटी में बह रहे हें 
जती कि मेरी जानकारी हूँ कि एक कवेटी में हें, तब भी वह सुरक्षित हैं । इस घबराहट को 
निकाल कर फिर वह विचार करें तो मेरा ख्याल हैं कि उनकी राय अब दूसरी बनेगी और 
ज्यादा साथ खोजने की वह कोशिश नहीं करेंगे जेता साथ वह अपने भाषण में खोजते रहे। 
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रोफे्र कृष्ण चन्द्र जी ने कही । उन्होंने कहा कि 
इस संविवाव में कोई ऐसा आर्टीकिल (अनुच्छेद) नहीं है जिसके अंतर्गत विशेष पद पर 
रहने वाले लोग अनधिकारी समझे जाय॑ लेजिस्लेचर में बठने के लिए या चुनाव में जाने के 
लिए उन्होंने हमारा ध्यान पहले १९३५६ई० के कानून की ओर दिलाया कि उसमें भी ऐसी 
धारायें हें। सचमुच इस १९३५ के कानून में ऐसी धारायें केन्द्रीय शासन के लिए भी और 
प्रान्तीय शासन के लिए भीहें। में उन्हें पढ़कर नहीं सुताऊंगः क्योंकि साननीय 
सदस्यों को उनका ज्ञान है और प्रायः वह उन्हीं शब्दों में वहां से उठा कर हमारे 
संविधान में रखी गई हैं जिन दाब्दों में वह १९३५ के कानून में हें। प्रतयः उन्हीं छाब्दों में 
इंगलेंड में लिखी हुई है और वहां से भी ज्यों कि त्यों उठायी गई हैं क्योंकि इस संशय के कानून 
बनाने वालों ने उसी परम्परा का अनुकरण किया थ। और उन्हीं की सलाह ली थी और 
गाइडेस (पथ-प्रदर्दात) लिया था। फिर माननीय प्रोफेस्तर कृष्ण चन्द्र जी! का कथन जब कि 
अंग्रेजी में बताया हुआ कानून था और उन्हीं अंग्रेजों के राज्य में वह लागू था तो उसी जमाने 
में इसतरह की कमेटियों मं लोग रहे और वहु डिस््बालीफाइड नहीं हुए तो फिर आज कौन 
सी बात हुँ कि इत तरह से मेम्बर्स डिस्क्वालीफाइड हो जाये ? 
शलन, अंग्रेजों से हुमारी बड़ी दुश्मनी रही है. और उमके साथ लड़ाई लड़ी गई डे । 
में स्वेृकार करता हूं कि बहुत बार बड़ी बड़ी कदुता अंग्रेजों के प्रतिजो शादक थे और 
अंग्रेज जाति के प्रति कुछ क्षणों के लिए हमारे भनों में भी आई है मगर अंग्रेज जाति का बड़ा 
प्रशंशक हूं । अंग्रेज जाति दुनिया में अग्रगण्य जातियों में से हे । साध१रण अंग्रेज का 
राष्ट्रीय चरित्र बहुत उन्नत देश के नागरिकों के चरित्र से मुकाबला करने वाह है । अपने 
अपने यहां अंग्रेज जिस तरीके से बरतता है वह अनुकरण्य हैं ॥+ अगर इतना! भी हम अपना 
राष्ट्रीय चरित्र १०५२०।५० वर्षो में निर्माण कर सके जया कि अंग्रेज आज बरतता हे तो 
में समझता हूं कि हमने काफी उन्नति की। मगर श्र] कृष्णचय् जी को अंग्रेजों की धकछ करने में 
न तो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करने की सूझी और न इसके लिए सुझी कि अंग्रेज केसे बरतता है 
उनको सुझा क्या अंग्रजका जो ऊऋष्टतम रूप चह यह॒कि इंगलेंड दूसरे **** , , 
श्री कृष्ण चन्द्र--माततीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्थ ने गलत कोठ ( उद्धुत) 
किया है । माननोथ सदस्य को याद नहीं कि मेने यह अल्फाज़ कहे थे कि अंग्रेज लोशों को 
जिनको अयने थहां की डमोक्षेटिक प्रथाओं व परम्पराओं का पुरा जनुभव और जानकारी 
हैं और वह आफिस आफ प्राफिद का अनुभव अपने यहां का रखते थे उन्होंने भी 
गवर्नमेंट ऐक्ट के चलते हुए कभी भो यहां उसकी तरफ नहीं सोचा। मेने नकल करने की 
बात कहां कहीं या । ह 
श्री खानचन्द गैतम--श्रीमन्‌ू, अगर पतला दुबला आदमी इतना अधीर और चंचल हो 
तब तो ठीक हूँ लेकिन माननीय प्रोफेसर साहब कम से कम मेरे एक दो वाक्य सुन लेते फिर 
समझते कि से गलत कह रहा हूं या सही। प्रोफेसर साहब ने यह फरमाया कि अंग्रेज इसी 
परम्परा को समझते हें जिन्होंने इस कानून को बनाथा था और यह चीज़ अनुकरणीय है । 
मेरा इतना ही कहना हे कि अंग्रेज अनुकरणीय हे उस चीज़ में जिसमें वह अयने देश में 
नागरिकता की हेसियत से बरहता है और बपने देश में देश सेवा के क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति 
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संस्थाओं से बरतता है,। मगर अंग्रेज जैसा गलत, ओर क्या कहूं मुझे काफी 
स्‍्ट्रांग (कड़े ) शब्द नहीं मिल रहे हैं, अंग्रेज जेसा विरोध करने लायक व्यक्ति दूसरो 
जगह मिलना मुश्किल है जहां कि उसके देश का दूसरे देश से संबंध है । अंग्रेज यहां शासक कौ 
हँसियत से थे और शासक की हेसियत से यहां कानून बनाये और शासक की हसियत से उन 
उन्त फानूनों को यहां लागू किया । थहां पर वह अपनी बाल रखते हुए, अपने ग रव और 
अपने देश का इतिहास ओर सम्मान की रक्षा करने के इच्छुक होते हुए भी उन्होंने बराबर 
हमारे सामाजिक जीवन को तोड़ा, उसको भाष्ठ किया, दबा कर गुलाम बनाया, चापलूसी पर 
मजबूर किया, छोटी छोटी बातों पर ईमामस खरीदा । उसने यहां वह परम्पराय कायम 
नहीं की जो इंग्लेंड में इंग्लंड निवासियों के लिए होती थीं। यहां पर उसे शासन करना था। 
उन परम्पराओं को उसी प्रकार यहां चलाने के लिए पह फर्मशील नहीं था जेसा कि प्रोफेसर 
कृष्णचन्द्र जी उसे समझते है । इसलिए कतई तौर पर हमारे लिए अवतुकरणय नहीं है फि 
अंग्रेज ने हमसे कैसा रवेया बरता । रवेया गलत था और अगर गलत था तो उसे बदलें और 
सही रवेया अख्तियार करें । माननीय कृष्ण चन्द्र जी का यह कहना कि १९३५ का कायून 
जिस तरह बरतते चले जा रहें है बसे ही बरतते चले जाये तो ठीक है, । अब से 
पहले इस माननीय सदत में यह तय हो चका है कि जेसा ३५ में बर्ताव होता था वह गलत 
होता था । हमने बकला हे उस रवेये को, उन कनवेन्यंस (अभि समयों )को बदला गया है। 
इसलिए कोई वजह नहीं हे कि हम उसको मानने के लिए मजबूर हों जेसी माननीय कृष्ण चक 
जी की सलाह हैं। 
माननोय कृष्णचन्द्र जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी जो इस हिल से संबंध रखती है। 
बहुत सी ऐसी बातें कही थीं जो इस बिल से कोई संबंध नहीं रखती थों। लेफिन एक बाप बिल 
से ताल्लुक़ रखती है और वह यह है कि आफिस आफ प्राफिह (लाभ के पद) की कोई परि- 
भाषा नहीं की जा सकी है । यह बात सच है कि आफिस आफ प्रएफिद की कोई परिभाषा 
कोई सिलेक्ट कमेटी ह(उस आफ कामन्स की नहीं कर पाई और न कोई ऐसी कमेटी कर पाई 
जो वहां किसी बिल को बनाने के लिए नियुक्त हुई हो । में पूछ माननीय श्रीकृष्ण चखर जी से 
क्या पाप और पुण्य की कोई परिभाष! उनके शास्त्रों में यहां बन पाई है ? पाप और पुष्य 
की रिजिंड (ठोस) परिभाषा तहीं बत सकी ठीक उसो प्रकार से आफिस आफ प्राफिट 
की परिभाषा नहीं बन पाई । तो क्‍या यह मतलब है कि पाप और वृष्य में कोई भेद नहीं 
किया जायगा * आफिस आफ प्राफिद परिस्थिति वंश, सियतिवश कि उस परिस्थिति में 
क्या परिणान् हो सकते हैं उन सब का परिणाम लेकर निरचय किया जाथगा । अगर कोई 
आफिस इंग्लेंड में किसो बजह से आफिस आफ प्रएफिट नहीं समझा जाता और हमारे यहां 
एसी परिस्थित उत्पन्न हो जाय जिससें वह आफिस हमारे यहां हानिकर सिद्ध हो जाय तो 
बहुत सम्भव हैं कि यह माचनीय सदन उस आफिस को आफिस आए प्रतफिट डिक्लेयर 
(घोषित ) करते हुए कानून पेश करे । तो इस वजह से में यह नहों समझता कि परिभाषा 
के कारण वह इतनी छूचक को इस कानून के अन्दर ले लें कि जिस चीज़ को चाहें उसमें शामिल 
करदे । माननीय श्रोकृष्ण चन्द्र जी ने बहुत सी बातें कहीं मगर अपने समय में से कुछ समय 
में उन बातों पर खोना नहीं चाहूंगा और मेरा रुयाल हुँ कि माननीय सदत का भी उनसे समय 
तथ्ट होगा अगर उच चोज़ों पर विचार किया जाय । 
एक बात अवध्य हैँ जिसके लिए कहावत है “नादान दोस्त से अच्छा दाता दृ्सल” । 
जगर वह जाचार्य जुगुल किशोर जो की सिफारिद करने के लिए खड़े हुए होते तो आचार्य जगुल 
किशोर जी को ज्ञान में बहुत अच्छा होता। उन्होंने इस प्रसंग को उठा कर ठोक नहीं किया और 
श्रीमन, जैसा कि आपका संकेत हो चुका हे से किसी इंडिविजुअल (व्यक्ति) को रिफर 
(सिदिष्ट ) नहीं करुंगा । मगर मेरे मित्र श्री कृष्णचर्ध जी ने जो वकालत आच्यर्य जगल किशोर 
जी के संरक्षण में कर दी उससे उन्होंने परिस्थिति को बिगाडा। जिस स्थान की तनख्वाह 
नियुक्त थी, जिस पद पर उत्तसे पहिले रहने वाले सप्जन निबकर जी तनख्वाह छेते थे , 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य जिधाद संडल के सदस्यों १७ 
का अनहंता विवारण विधेयक 
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तथा इमेद। दे दूसरे सदहय जो ठेके पर काम करने बले हैं जिवकों १५०० रु० दिया गया और 
दो हार बाद मे दिया बाजना, इच प्रकार की अगर झोई कमेंट हुँ तो उस पदों पर मियुक्त 
कोई एप ग्य से ते हूँ ऑरथे इस ऋावनके 
अच्चमंत आएये बाड़: ह7 तारीफ हो, चाहे वाह व्यक्ति 
किद्य ताल्छक नहीं है. और उससे 
मासनो 7 निर्माण घंत्री जी से इस बिल के संबंध में कुछ बातें कहां, जिनका वाह्टक 
इस बिल से हूँ । लुझे बढ़ अफस्रेस हु ज्ञि जिल सबंध बावनीद निर्माण घंत्री विवाद में हिस्सा 
ले रहे थे आर बलोजें दे रहे थे तो भावजीय अध्यक्ष, मुझे जाए क्षमा करें, वे क्षण भर के लिए 
यह मूछ यथा कि में जर्ेश्चलो चैम्वर में हें, अप के सम्मुच् हूं रे मालमीय पिर्माण मंत्री 
भायण दे रहे है । मुझे सचमुच छुछ कणों के किए ऐसा ला कि में बिजवोर के तहसीलदार 
की अदालत में पहुंच गया हूं जोर कोई वकील साहब कोई दर्जाल तहुतशीलदारः साहुः को दे रहे 
हैं। इस अ्रकार को हलोलें थीं भालनीय निर्माण मंत्री की । अभी में विस्तार से शाबित करूंगा 
कि वे दर्लएलें किस प्रकार इस विधेयक पर रूागू नहीं होतीं । मे संविधान की धारा १९१ 
आप के सामने हाजिर करूंगा जो उन्होंने पेशा की और कहा कि यहु डिसक्वा- 
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..[ कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद्‌ का सदस्य चुनें जाने 
के लिए त्ृथा सदस्य होने के लिए अनह होगा यदि.......५०५०००७०००००००-_] 


साननीय निर्माण मन्त्री क्र यह फरमाना कि यह १९१ दफा डिस्क्वालिफिकेशन (अनहेंता ) 
हटाने के जिये है, यह बिल्कुल उल्टी बात है। यह दफा डिस्ववालिफिकेइन लागू करने के लिये 
हुं। इसमें बड़ा भेद हो जाता है अगर यह दा लागू करने के लिये छाई गई तो फिर फोकस 
(लक्ष्य बिन्दु) का अन्तर पड़ता है । प्राधान्‍्य इस बात का है, संविधान के निर्माण करने वालों 
ने इत़ बात को आवश्यक समझा कि डिस्क्वालिफिकेशन लागू करने वाला कोई आडिकिल 
(अनुच्छेद) अवश्य रखा जाय जिससे गलत काम करने वाले, गलत परिस्थिति में रहने वाले 
कोई साहब सेम्बर न रह सकें । 


माननीय अध्यध्य--उन्होंने उस धारा के सिर्फ आखिरी हिस्से को पढ़कर बताया था। 


श्रो खानचन्द गोतम--वह एक हिस्सा प्राधान्य का है कि किसी परित्थितिवश किसी गलत 
आदसो पर डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो जाय तो उससे उसे कैसे संरक्षण दिया जाय, इसका 
प्ररचिजन (उपबन्ध) उससे किया गया हे। इस वजह से इस बात से फोकस हुटा लेना कि 
डिस्क्वालिफिकेशन कैसे आयद की जाय, उस पर एक पल भी विचार न हो, उसके बजाय 
हम डिस्क्वालिफिकेशन से बचाने को फिक्र करें यह बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि घोड़े के आगे 
गाड़ी खड़ी करदेना। इतना उनको ध्यान में रखना चाहिए था। उन्होंने यह भी फरमाया कि 
जहां तक उनका रुघाल हुं और जहां तक उनकी जानकारी हु कोई मेम्बर डिस्क्वालिफाई. (अनहें ) 
नहीं हुआ है। कोई हरकत ऐसी हुकूमत की तरफ से नहीं हुई है, कोई निषुक्ति हुकूमत की तरफ 
से ऐ पी नहीं हुई है जो कि ब्रेजा नियुक्ति हो गई हो और जिस पर जाने वाला आदमो आयोग्य हो 
गया हो इस सानवीय सदत में बैठते के लिये। लेकिन किर उन्होंने अपने दौराने तकरीर में 
फरमाया कि अगर किसी ट्रब्यितल (न्यायाधिकरण) के सामने ऐसे सेम्बर डिस्क्वालिफाई 
(अनहु ) समझें जांय तो उस डिस्क्वालिफिकेशन को हटाने का इंतजाम करना चाहिए और इस 
वजह से यह कानून लाना जरूरी है। अगर वाकई में कोई डिस्क्वालिफाई हुआ ही नहीं है तो 


श्८ विधान सभा [३ सितश्बर, १९५ 


[श्री खानचन्द गोतम] 


तो किर अन्देशा काहे का कि किसी ट्विब्यूनंल के सामने कोई आदमी डिस्क्वालिफाई समझ 
जायगा ? स्पष्ट है कि हुकूमत के सदस्य जानते हैं, समझते है, हुज्रचाला, वे बड़े समझदार 
लोग हैं, उच्त सब को पता है कि कातून की रू से कौन-कौन आदमो डिस्क्वालिफाई हो चुके हूँ 
और अगर उन्हें बचाना है तो किस प्रकार से बचाया जाय। उसी के लिये यह कानून हमारे 
सामने लाया गया है। 


साननीप हाफिज जी ने एक और समोरंजक बात कही । अपने खयाल से उन्होंने बहुत बड़ी 
दलील दी कि अगर कोई सदस्य डिस्क्वालिफाई हो चुका है तो वह उनके ख्याल से किसी प्रकार 
से अपने आप डिस्क्वालिफाई नहीं हो सकता है जब तक कि गवर्नर इस प्रदन को उठाकर एलेकशन 
कमीशन के सामने ते भेजे और ए लेकक्‍्शन कप्तीशन का जब तक उस पर निर्णय न आ जाय तक तब 
कोई सदस्य डिस्क्वालिफाई नहीं हो सकता। श्रीमनू, जरा आप गौर करें इन शब्दों पर, 
यह जो गवर्नर से सम्बन्ध रखने वाली आटकिल है : 
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[यदि कोई प्रदन उठता है कि राज्य के विधान संडल का सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) 


में बणित अनहुंताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को घिनिरचय के हिये 
सोंपा जाथगा तथा उनका विनिश्चय अन्तिम होगा। 


(२) ऐसे किसी प्रइत पर विनिश्चय देने के पूर्व राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा 
तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।] 
यह जो कहा गया है-- . ह 
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[रद कोई प्रदत उठता हुँ कि राज्य के विधान संडल का सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड 
(१) में बाणित अनहुँताओं का भागी हो गया है... .. . ] हु 
तो १९१ (१) में श्रोमनन्‌ ए०, बी०,सी०,डी० और ई० इतने क्लाजेज हैँ । एक क्लाज 
कि अगर कोई आफिस आफ प्राफिद होल्‍्ड (लाभ का पद घौरण) करे तो वह 
डिस्क्वालिफाई हो जाय। दूसरे से हैँ कि अगर कोई पगला जाय तब वह 
डिस्क्वालिफाई हो जाय । तीसरे सें हें कि अगर कोई  दिवालिया हो. जाय 
तब वह डिस्क्वालिफाई हो जाय, और फिर यह हुँ कि अगर वह हिन्दुस्तानी सिटिजन, (नाग- 
रिक) न रहे तब डिस्क्वालिफाइ हो जाय. और अगर किसी कानून के जरिये से कोई डिस्क्वा- 
लिफाई हो गया हो तब वह डिस्क्वालिफाई हो जाये। अगर फिर भी सवाल उठे इसमें किसी 
कोटि के संबंध मे तो गवर्नर एलेक्शन कमीशन के साथ विचार करके इस पर . अपनी व्यवस्था 
देगा। खाली सेम्बर का ताल्लक इससे नहों है। अगर कोई सेस्बर पगला जाय तो उसके 
संबंध में कोई भी अरन उठा सकताहेँ। यह हुकूमत प्रइन उठा सकती है, कोई सानसीय 
सदस्य इस प्रदत को उठा सकता है; पदिझक का कोई आदमी इस प्रंइत को उठा सकता है, 
और जब कोई ऐसा प्रइन उठाया जाय तब गवर्बर इस पर कार्यवाही करेगा। यह 
जो होल्डिंग आफ आफिस आफ प्राफिट है (लाभ का पद घारण करना) है, इस संबंध में तो 
बात साफ है! इतना और इस सलसिले में कह हू" कि अगर कोई आंदसी: दिवालिया हो 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों १९ 
का अनहुंता निवारण विधेयक 


जाय या कोई पायल हो जाय तो जिस क्षण वह पागल हुआ उसी क्षण वह आदसी 
इस सवन में बैठने के अयोग्य सिद्ध हो जाता है । अगर न्याय मंत्री जी का यह ख्याल हो कि नहीं 
पागल हो जाने के बाद भी ओर पागल खाने में भेजने के काबिल होते हुए भो जब तक 
गवर्नर साहब उसकी बाबत एलेक्शन कमिइ्नर से राय लेकर यह घोषित न करें 
कि वह अयोध्य हो गया तब तक उसको इस सदन में बैठने का हक होगा और छोगों 
के सर फोइने का और कपड़े फाड़ने का हक होगा तो यह सही इन्टरप्रिदेशन (निर्वंचन) 
नहीं है। पागलपन का होना उसी समय सिद्ध कर देता है कि वह इस सदन में बेंठने के 
अयोग्य हो गया। यहां पर तो सेन (स्वस्थ मस्तिष्क) लोग ही बैठते हे. और सेन 
आदमियों के लिये यह जगह हेै। 

अगर वह दिवालिया हों जाय और उसके बाद भी अगर वह यहां पर बेठना 
'जारी रखता हे तो आप उसके लिये क्या कर सकते हैं ? 


माननोय अध्यक्ष-अगर वह दिवालिया हो जाने से इन्कार करता हे तो मे वहु मामला 
महामान्य राज्यपाल को भेज सकता हूं, लेकिन उसको यहां बैठने से रोक न सकंगा। पर इस 
अकार यहां बढ़ने के कारण वह दंड का भागों हो सकता हूेँ। 


श्री खॉनचन्द गोतम--शभ्रीसान्‌ की व्यवस्थ। से में संतुष्ट हुं कि अगर अयोग्य होने के 
बाद भी वह यहां पर बैठता हे तो वह दंड का भागी होगा लेकिन आप उसको यहां से निकालने 
में समर्थ नहीं। परन्तु आपका आसन सर्वमान्य आसव है। अव्बेल तो इस माननीय 
सदन को एक सर्वोच्च अधिकार है. ओर सर्वमान्य आपका यह आसन हैँ । मगर आपके 
आसन का आदेश सर्वमान्य होते हुए भी जनता का प्रतिनिधि जो चुना हुआ है वह आदर 
करता है क्योंकि उसका यह प्रिविलेज (विशेषाधिकार) है और उसी अधिकार को 
लेकर वह यहां बैठता है। अपने क्षेत्र में चुने जाने की हैसियत से उसको यह अधिकार है 
क्योंकि वह प्रतिननिधि हो कर यहां आया है। इस वजह से आपका अधिकार 
विस्तृत होते हुए भी सीमित है । उस लोकमत के प्रतिनिबि के संबंध 
में जो व्यवस्था की गयी हे कि पहिले उसके लिये गवर्नर के पास 
भेजा जाय और महामान्य राज्यपाल एलेक्शन कमिहनर के पास भेजें और फिर 
हां से व्यवस्था आयेगी । अगर यह है कि वहां से व्यवस्था आने के बाद फिर सदन में घोषित 
किया जाय कि सीट बेकेन्ट (स्थानरिक्त) हो गई तो यह समझना चाहिये कि यह 
लोकमत की राघहोगी और उसके बाद आपको उस सीट को यह चेड्रेन्ट (रिक्त) घोषित 
करके उस सदस्य को रोकने का अधिकार भी हो जायगा। मगर वास्तव में प्रश्न यह हे 
कि वह सदस्थ किस समप्र किस वक्‍त अयोग्य हुआ। अयोग्य होने के बाव यहां 
बेठने में उसको रोकने में आप असमर्थ हैं। अंगर अयोग्यता उपस्थित होने के बाद उसको 
योग्य आप घोषित करें यहआप के बस की बात नहीं हे, यह गवर्नर को बस की बात नहीं 
हूँ और एलेक्शन कमिश्नर के बस की भी यह बात नहीं है। यह तो परिस्थिति के बस 
की बात हैे। जिस दिन वह दिवालिया हुआ और जिस दिन वह पागल हुआ उसी 
दिन बह अयोग्य होगया और जिस दिन उसने आफिस आफ प्राफिट ग्रहण किया 
उसी दिन वह अयोग्य हो गया। इस वजह से माननीय हाफिज साहब के कथन से कोई अयोग्यता 
का प्रइन उठता नहीं है और न गवर्नर साहब या एलेक्शन'ः कफमिश्तर की राय में ही 
उसके अथोग्य होने का प्रइन उठता है। इसलिये में समझता हूं कि उनकी यह राय 
गलत हु। ह 


हमारे साननीय न्याय मंत्री बड़े अनुभवी वकील हैँ और सौभषण्य से उन्होंने 
परम्परा से और अपने बचपत से ऐसा एनवायरनसेंट (वातावरण) पाया 
हैं कि बड़ी योग्य दलीलों और योग्य विशेषण का प्रभाव उनके खून में होना 
चाहिये और में उनसे उम्मीद करता हूं. कि वह इस सब चीजों पर विचार करके इस 
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[श्री खन चब्द गोतस] 
प्रदम पर जो व्यवस्था देंगे वह हुकूमत की रू से, हुकूअह की पालिसी (नीति) हे 
रंगी हुईनहोगी, बल्कि निष्पक्ष कालूर्त। रू से एक सह राय होगी । अगर रोने 
ऐसा नहीं किया, यह हो सकता है चूंकि हुकूमत को सजबूरियां हैं “को न कुरं्गत 
पाह नसाहीं”, तो मुसकित है कि उनको गरूत राय दंगा पड़। लेकिन में माननोय ब्याए 
मंत्री जो को इसका खतरा बतला दू' कि इस सदन में अगर कोईगलत बात पासकराई 
जाती है. तो यह पहला कानून न होगा कि जो किसी काम्पिडेंट (सक्षम) अदालत हे, 
हाईकोर्ट था इसरी अदालत से जवेध घोषित किया ज्ययगा और यह पहला तमगात 
होगा बल्कि अब से पहुले भी थहां ऐसा हो चुका है। हमारे पुलिस मंत्री जी इसी प्रकार जा 
एक बिल यहां लाये थे। उनको समझाया गया, बुझाया गया लेफित बह उसको यहां पे 
पास करा कर ले गये और बाद में उसको हाईकोर्ट ने जवंध घोषित किया और उसके 
बाद भी हुकूमत की समझ से नहीं आया और इसी प्रकार की कार्यवाही जारीरही। वह कार 
फिर अवध रहा और माननीय हाईकोर्ट ने इस हुकूमत की बड़ी कड़ी मज़म्भत को 
है। दोबार पुलिस मंत्री जी के कानून के संबंध में ऐसा हो। चुका है और कितनी बार वेही- 
डेशन ऐक्ट.. (वंधीकरण अधिनियम) आ चुके हैं और जिन चीजों को हुकूभत कानूहो 
समझती थी उनको बेलीडेशन (बंध) कराया गया और इस प्रकार के कानून यहां 
बन चुके हैं। अगर माननीय न्याय मंत्री गौर करेगे कि यहां पहले क्या-क्या हो चुका हु 
और कसी यहां की परम्परा है और किस तरह के कानून यहां बनते हैँ और उनका 
कसा आदर-संत्कार यहां की जनता करती हैँ, कसी मजम्मत उन्तकी हाईकोर्ट कसा 


है तो वह अपने हक में और अपनी हुकूमत के हक में सही राय कायम करने पर 
दृढ़ हो जायेंगे। 


श्रीमन्‌ , मुझे भय हैँ कि जितनग समय मुझे लेना चाहिये था में उससे कुछ ज्यादा 
ले चुका हूं। में अपना सन्‍्तव्य बहुत संक्षेप सें कहने की कोशिश करूंगा कि यह कानून जिस 
शक्ल से आया हे वह बहुत गलत है । यह में मानता हूं कि इस प्रकार का कामून इस . 
माननीय सदन के सम्मुख पेश होता चाहिए था और पेश हो सकता हैँ। संविधान का 
तकाजा है कि ऐसा कातून बने यहां तक सब ठीक। सगर इस कानन के अचर 
कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत गलत हैं और कोई वजह नहीं हे कि यह कानून पेश्लर 
इसके कि यह अपने तृतीय वाचन की हद तक पहुंचे वह गलतियां इसमें दुरुस्त न कर ली 


| चाहिये और इसी वजह से इस समय इस विधेयक के दोषों पर विचार कर लेता 
चाहिये । 


_.. पहला दोष इस विधेयक में में यह देखता हूं कि यह जनरेलाइजेशन (सामान्यौकरण) 
से भरा हुआ हैं! अगर आप इस आर्टटफिल को देखें फिः- 
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[कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधन चरिष । है >/क किक 
के लिये तथा सदस्य होने के लिये अनहें होगा --- . 2528 न चुन जात 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विध्वात संडल के सदस्यों २१ 
का अनहेंता निवारण विधेयक 


चित प्रराधचत थ क््त् खरा का य्ध् य़्त्र अ्मण कण ए बाण 2 िबनान फिट ल्आर री ्ट 
(कु) धदि बहु भारत सरफ्ार के अदा प्रतभ छूचींसें उल्लिखित किसी राज्य की 
रे ्े ञ जल लफिलन ऊे छपरा 2 हज अमन ी 
क्षरक्तर के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने दाले का अनह ना होता 
न्ख्ल्क पन्कदरपाता अक ही पक अन्टूल चानमपक ्टूजन ८वब अ्यण बल हक श ०2७ एल्‍मम हवा छवि मर दर ख््कली शच्छ् झा प्र च्ट्ना्‌ 
उस रशाजथा के विधाल मंडल न बर्थ द्वारा बाछते किया हूं, कई अच्य एफ 
क्रिय हुए हैं 
यद धारण किये हुए हैं। | 
ड्िद्ड नर 2 ह्कलदभल अह पाना द्रतजलत+ दी मल यम ञः 8 
ले ब्यतल दाल आह हे इंच शब्दा गी ओर अंदर दस एन फिस [ऐसे 
घह् हमे पहरिा हु जोक साचफो उधरविश्िला चकित की जरा कि ओ शक 
द को छोड़ कर| अश» इचपम आदिक्चिल शिल काें तरफ। हू ज्रबाला, झ ह्कूल, 
स्टाफ पाचन, का उपज, आफ >नोगज लाटापाथो तथों हद एल छपालप छत फोप्ी उतानास 
बास्टडर रहा हू झार छाटा-+छादां बकतसी को पड़ता ऋषता था। मंणीे आदत 


श्री खानचन्द गोतप्र--बात सही हैँ कि सिगुलर प्लरल को इंनकक्‍्लूड करता हे। 
सगर चंकि बहुत से आफिसेज का जिक्र था कोई बाधा कानून बनाने वालों को सामने 
ऐसी नहीं थी कि वे इसने प्छरल ही लछिखते। यह भी कोई कद महीं है कि सिगुलूर 
ही लिखा जाय और प्लरल समझा जाथ। प्लूरल भी लिखा जा सकता! था और इस 
कानून के अच्दर बहुत सो जगह जहां प्व्रल होना चाहिये था वहां प्लरल ही रखा गया 
है। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि आफितत आक प्राफिद को होल्ड करने वाले सब के 
सब डिस्क्वालिफाई सचझे जायेंगे, उच केसेंज को छोड़कर जा एक एक फरकोे कानून 


सें शिना दिये जावें कि इसके होल्ड करने वाले डिस्क्वशिफाई नहीं होंगे। यह हो 
सकता है और इस परिभाषा को इतना जरूर खींचा जा सकता है कि एक-एक आफिस 
को न गिना कर जाप बहुत करेंगे तो एक क्लास को गिना देगे। मसलन यह 
जहरी नहीं हू कि अगर इत्क्वाथरी कमेटीज्ञ (परिग्रइद समितियों) को इनमें से माफ 
करना हो तो आप यह रखें कि फलां एडबाइजरी कमेटी हो या इस तरह की २५ 
कप्तेटियां आन गिनावें। आप ऐडवायजरी कमेटीज् (परामर्शवात्री समितियां) फरके 
लिख सकते हे ओर इस तरह से क्लास का द्योतक यहां तक रखा जा सकता है। यह 
इस आडिकिल से बहुत बाहर चला जायगा अगर आप यह कहें कि गवर्दमेंट जिस किसी को 
भी साननीय सदस्यों में ले किसी सार्वजनिक काम के लिये नियुक्त कर वे बह डिस्क्वालिफि- 
केशनः से भरा समझा जाथगा और जहां तक प्राफिट (लाभ) का संबंध हू उच्में गये मेंट 
यह पास करदे कि उसके खर्चे के लिये और उसके काम को ठीक तरह से चलाने के लिये 
जितना भी रुवया गवर्ममेंड उसको दे, वह डिस्क्वालिफिकेशन (अनहंता) का कारण न 
समझा जदयं। अटिकिल की रूसे यह बहुत गलत होगा। जाटिकिल का कभी भी 
यह मंशा नहीं है । एस होने पर यह ऐसा होगा जिससे कोई दबाव उन सदस्थों पर मे 
रहे। वे एक्जोश्यूटिव काम्र से संबंध रखने वाले नहीं होंगे, सेमी -एक्जीक्यूडिव (अर्द्ध- 
शासकीय) नहीं होंगे और जूडीशल (न्यागिक) नहीं या सेयी-जुडशिल (अद्धे न्यायिक) भी 
नह होंगे वे केबल ऐसे होंगे जिनकी एडवाइजरी कैपेसिटी हो और बह सलाह सहिवरोे 
ओर धहुकीकात ये हों। हाउस आफ कामन्स की परम्परा में भी ऐसा ही है। 


लएशे 
के लि 


(४ 


आपको स्मरण होगा , शोमार्‌, वर्तमान प्रधान मंत्री, मिस्टर एटली, हमारे देश में 
साइमन कमीशन के भेम्बर होकर आ। चुके हैं। एक राय कमीशन का मेस्थर होना 
उनके यहां डिस्क्वालिफोकेशन का कारण नहों समझ जाता। किसी सहाह भव्विरा 
देने बालों कमेंटी काया जांच करके रिपोर्ट देते वालौ कमेटी का मेम्बर होना उनके 
यहां डिस्क्यालिफिकेशन (अनहँता) नहीं होता। चुनांचें हमारे यहांइस रू से सिर्फ थोड़े 


२२ विधांत सभा [३ सितस्बर, १९५ 
[भी खानचन्द गौतम] 


हो सदस्य एसे बचेंगे कि जो डिस्क्वालिफिकेशन में आते है और अगर हमें एश 
सही परम्परा कायम करनेको ओर कदस उठाना हैँ तोइस घबराहट से जिसमे सनत- 
नोय कृष्ण चन्द्र जी बहुत कुछ बोल गये, उस घबराहठ में पड़ने को जरूरत नहीं है। 
जो चन्द आफिसेज जानकारी में या अनजान में ऐसे हे जिसमें कि जो माननीय सदस्य र्‌ 
चुके हैं उनको डिस्क्वालिफाई होने दिया जाथ। वे सदस्य ह॒टते हैं तो हट, वे एक बहुत 
बड़ा कास करने के लिये हटेंगे, एक बहुत बड़ी परम्परा कायम करने के लिये हटंगे 
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। 


हमारे यहां, श्रोमान, में हुकूमत का ध्यान आकृष्ट करू कि कुछ फर्मेटियां एंसी हैं 
और यह में अपनी जानकारी से कहता हूं क्योंकि अभी तक कोई सुझे सुचना साननीय च्याय मंत्री 
ने नहीं दो है कि जिनमें काम करने वाले माननीय सदस्य अवदय ही डिस्कबालिफाई हो जाते 
हैं, जैसे द्ांसपोर्ट अयारिटी (परिवहन प्राधिकारी) । मेरा ख्याल है. कि दुांसपोर्ट अरे 
में हमारे माननीय सदन के कुछ सदस्य नियुक्त हैं। वह कमेदी ऐसी है कि बह सेसी-जुदिशियद 
किस्म को हुँ और वह वहों पर निर्णय करती हे और बे निर्णय कार्यान्वित होते हैँ। 
उस कमेटी का कुछ एक्जीक्यूटिव हिस्सा भी है। ऐसी कसेटी इल डिस्व्वालिफिकेशत 
(अनहँता) से बरी नहीं हो सकती। मुझे ख्याल आता है एक कसतेटी है बद्रीनाथ देशुद 
के ऐड्मनिस्ट्रिशेन से संबंध रखने वाली। बहु केवल ऐडमिनिस्ट्रेशन' फर््तेटी (प्रशासत 
समिति) है। वहां कोई सलाह मश्विरा देने की बात नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है 
उस अवस्था से संबंध रखने वाली कमेटी सें भी हमार यहां से कोई माननीय सदस्य नियुक्त 
हैं। उन्तका बचाव भी, मेरा ख्याल है, इस फानून से नहीं होता। वह भी ऐसी फमेटी है 
कि जिस प्रकार की कस्ेटी को इस कानून से बरी नहीं रख जा सकता और उस कमेटी 
के सदस्यता के पद का डिस्क्वालिफिकेशन' फा फारण समझना ही होगा। और भी इस 
प्रकार की कमेटीज़ हैं, जेसे लेबर कमेटी। मावनीय शिक्ष! मंत्री ने बताया ही। और भी 
ऐसी कमेटोज्ञ ओर ट्विब्यूनत्स (स्यायाधिकरण) हो सकते है और जब सूचना मिलेगी तो 


हम छोगों को मालूम होगा कि वे कौन-कौत सी क्ेटीज़ञ हें जो केवल शुद्धरूप से ऐडवाह- 
जरी कर्ेटीज़ हैं और उन पर रहने वाले सदस्य डिस्क्वालिफाइड (अनरह) न समझे 
जाय॑। | 


.._ बड़े विस्तार से मानतीय खुशवक्त राय जी ने एक बात पर विचार यहां किया था और में 
सकज्ञप मं उतका समर्थन करना चाहता हूं। इसमें जो एक क्लाज़ हे-- 
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रा 


[यह अधिनियम २६ जनवरी, १९५० से प्रचलित हो गया समझा जायगा। ] 

तोमेरा भी ख्याल हे कि इस प्रकार का असरः रखने वाला कोई कानन हम पास नहीं 
कर सकते। ऐसे कानून हमने थहां पास किये हैं कि जिनका रिद्रपस्पेक्टिव इफेक्ट (अनद्शों 
प्रभाव) हसने दिया हे का यहां बहुत कानून पास होते हैं। दरअसल जितने वेलिडिंटी 
ऐक्ट्स (वेंधीकरण अधिनियम) हुँ हमारे। यहाँ जो कि हमारी हुकूमत को कारगुजारियों 
की शर्म को ढकने के ल्यि समझने चाहिये, वे सब. के सब रिट्ास्पेक्टिव इफेक्ट (अनुदर्शी 
प्रभाव) दे कर हो कियेजातेहें। कोई नयी बात तो नहीं हे, मगर इस चोज का 
ताल्लक ऐसे प्रश्न से हे कि जिसमें रिद्गसस्पेक्टिब इफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) देना 
हमारी क्षमता से बाहर है। हक मन 2 

जेसा कि, श्रीमान्‌, में अपने विवाद में कह चुका हूं कि जिसे संसय... डिस्कवालिफिकेशन 
(जनहूंता) फा कारण उपस्थित हुआ उसी क्षण माननीय संदस्यडिस्क्वारि लिफाई (अनहे ) हो' 
गये, चाहेउत्का मसला गवर्नर के सामने उठा या नहीं उठा। इंस संविधान'-में यह लिखा 





सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रवेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों २१ 
का अनहूँता निवारण विधेयक 


हुआ हैँ कि जो नागरिक वह संब-क्वालिफिकेशन (अहेता)न रखता हो जो कि सदस्यता 
के लिये अहूरी हो वह ॒ न तो सदस्य हो सकता है ओर तह रह सकता है। सदस्य होने 
के लिये और सदस्य रहने को लिये एक ही प्रकार की क्वालिफिकेशन (अहँता) की जावश्यकता 
है और वह क्वालिफिकेशन (अहँता) अगर किसी समय गायब हो जाती हे तो वह 
सदस्य उसी समय सदस्य नहीं रहता। अगर वह सदस्य नहीं रहा तो क्या आप क.नून के 
जरिये से फिर उस डिस्क्वालिफिकेशन (अनहंता) को हटा कर उनको फिर से सदस्य 
बना सफते हूँ? मेरे ख्याल से नहीं। 


क्या यह कानून पास करके हम कोई ऐसी चीज कर सकते हे कि हम माननीय श्री 
पंत जी या भानतीय श्रो सस्पृर्णनन्‍्द जी को यह अधिकार दे दे कि हम इन माननीय 
मंत्रियों में से किन्हीं एक को यह अधिकार देते हें कि ये जिस कानून को पास करता चाहें 
हमारी सब की राय अपनी राय में सम्मिलित समझते हुए उसका पाप्त कर विया करें? 
क्या हम ऐसा कानून पास कर सकते हैं कि इस तसाम हाउस को बुलाने की आवश्यकता नहों 
हैं, प्राक्सी से बोट मंगा लिया जाया करें, जेसा कि बहुत सी संस्थाओं में 
होता हे ? अगर हम ऐसा कर सकें तो उलझन बहुत कम हो जायगी, झंझट बहुत कम हो 
जायगी और खर्च भी कम हो जायगा और मेरा ख्याल है कि हमारे माननीय सित्र 
जिनके कंधों पर आज हुकूमत का भार पड़ा हे वह तो बहुत प्रसन्न होंगे अगर इस तरह का 
कानून पास हो जाय। लेकिन क्या जाप ऐसा कर सकते हें? नहीं किया जा सकता 
हें 

इस सविधान में कुछ सीमायें रख दी हें कि किन-किन कानूनों को आप पास कर 
सफते हैं और कुछ सीमायें हे जिनको आप पास नहीं कर सकतें हैं और इस संविधान 
के ऊपर भी जो एक बड़ी भारी शक्ति है, यहां का लोकमत, यहां का लोफाधिकार, नागरिकता 
का अधिकार वहु इस कानून ओर संविधान' से भी बड़ी चीज है। अंगर कोई माननीय 
सदस्य किसी समय लोकग्रतिनिधि होने के अधिकारी नहीं रहे और वह अधिकार से बचित हो 
गये तो क्या जाप इस असेम्बली के हारा, इस विधान सभा के द्वारा उस तमाम निर्वाचन 
क्षेत्र का अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं कि आप यहां से जिस किसी को चाहें नियुक्त कर दें? 
जसा कि सानतीय श्री खुशवक्त राय जी ने कहा था, विधान सभा के सदस्य का चुनाव होता 
है उसकी नियुवित नहीं होती। वह समय बीत गया, वहां से हम काफी दूर चले आये 
कि जब विधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति हुआ करती थी। तो ऐसो सूरत में निर्वा- 
चन क्षेत्र के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये आप किन्हीं ऐसे माननीय सदस्य. को, जो 
किसी समय यहां बेठने के या सदस्य रहने के अनधिकारी रह गये हैं, कानून के बल से, 
चाहे आपके पीछे कितना ही, बहुमत क्‍यों न हो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनको फिर 
से सदस्थ घोषित कर सकें। इसलिये में समझता हूं कि इसको कोई ऐसा असर 
देने बाला, रिट्रास्पेक्टिव (अनुदर्शी ) असर देने वाला कोई कानून इस संबंध में आप पास 
नहीं कर सकते। । 

कुछ प्रसंग ऐसा है, श्रीमान्‌, जो विस्तार से संबंध रखता हे, बलाज्ञेत्ञ (खंडों) से संबंध 
रखता हू और उनका यह अवसर नहीं है और न उसके संबंध में में कुछ कहना चाहता हूं। 
वह जब अवसर आयेगा तब उसपर विचार कियाजायगा। परन्तुमेरायह ऐसाख्याल है 
कि इस कानून के जरिये हुकूमत जो एक खतरनाक कदम उठा रही है उससे हम लोगों 
को संविधान रहना चाहिये। छोकतंत्र के जीवन में, हमारे यहां के छोकतंत्र के विकासकम 
में यह जो स्थिति आज कल है यह ऐसी स्थिति हैँ कि जहां हम एक बहुत बड़ी पार्टी 
के हाथ में संपूर्ण शक्ति देखते हें और उस पार्टी को यह महसूस करने का हक भी 
हू और संभावना इस बात कौ भी है कि वह ऐसा महसूस करे कि हमारा रोकने बाला 
कोई नहीं है, हमारे अधिकारों की कोई सीमा नहीं है और उनको जो एक स्वाभाविक रूप से 
होता हे हुकूमत को शक्ति का नशा हो गया है । 


श्ड द ह घविधान सभा [३ घित-्बर, १९५१ 


जि खामचन्‍द गौतम] 

ऐसे समय में हुमारे लिये बड़ाआयदपक है कि किसी किंस्स ले ऐँसाफानून हम हुकुपत 
के हाथ में न दे दें कि जिप्षमें सीखाये हों और फिससें आगे आने बाली लोकतंत्र 
की परफ्परायें इस प्रकार की बन जाये कि जिससे सावतोय सदर! अपने उसुलों और 
कर्त्तव्पों में निरत्तर रुचेत त रहने पावें। अगर यहां एक बार एक काशून से हम लोगों 
ने यह कर दिया कि हुकूसत जिम भाननीय सदस्य को चाहे तनख्याहु देकर, एलाउस 
देकर, पद देकर, अधिकार देकर या गौरव देकर उसके शत को खरीद सकती है और फिर 
भी बह सदस्यता से वंचित ने होगा और ने सरफार के ऊपर कोई रोक थाम का +ाप्र 
होगा, तो हम ऐसी परम्परा को जन्म देंगे कि न केवल यह हुकूमत बल्के आगे वाह 
हुकूमतें न तो लोकतांत्रिक शासल और ते लोकतंत्र की परम्परायें कायम कर सकेंगी। 
इस चीज से बचने के लिये हम लोगों को, इस सदत को प्रत्येक सदस्थ को बहुत सावधावों 
से इसको देखना है कि जेता माननीय सम्पूर्गान्द जी का ख्याल है कि छोग एक एक दो दो 
करके बाते है, अधिकारी जाते हैं और जाते हैं, प्रेसीडेंट आते हैं और जाते है, प्रधान 
मंत्र अते हैँ औरजाते हैं, हमारा एक विकासकरम हे जो चलता हे, लोकतंत्र है जो चलता 
है, ऐसी सूरत में हम जोग रहें, न रहें, यह हुकूमत रहे न' 'है, हम यहां हों, न हों, मगर ऐंग्ी 
चीज हगिज यहां न होने पाये कि अगर आप लोठ कर आये और किसी रोज ईमानद्षरी ऐ 
इस बत पर सोचें कि लोकतंत्र केया यहां स्वस्थ और सुरक्षित चला तो आपको शरमिन्दगी 
हो, और दूसरा कोई आपकी जगह आ करके बेठे तो उसके हाथों में और पैरों में 
शेकित्स (श्ुखलायें) सिल्ें, बंधन मिलें और वह ऐसी सजबूरियों में अपने को फंसा 
पायें कि वह एक स्वस्थ लोकतंत्र. की परस्परायें फायम मे कर सकों।. मेरा रुशल है, 
श्रीमान, कि इस सब बातों के कारण हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि इसे कामून 
में वह जवश्यक संशोधन करके हम पास करें कि जो जरूरी है और जैसा कि यह बिए 
आया हैँ, उस झबरू में यह हणिज ने पास होने पावे। 

. ओ राधांमोहन सिंह--भीमान्‌, में इस मोशन (प्रस्ताव) पर भाषण सशाष्त करने फे 

अस्ताव को उपस्थित करने की अनुसति चाहता हूं । द 

माननीय पअ्ध्यक्ष--अनुमत्ति हे । 


श्रो राधामेहन सिंह--में प्रस्ताव करता हुं कि इस मोशन पर बहुस समाप्त को 
जाय |... 


माननीय अध्यक्ष--प्रश्त यह है कि इस मसले पर अब बहस बन्द की जाय। 
......[प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 

माननोय श्रो सेयद अछो जहोर--मिस्टर. स्पोकर, में निहायत अद्धवोंस के साथ 
यह कहता हूं कि सुनते यह झुघाल था कि ग्रालिबन अपोमीशन की तरफ से इतस बिल के 
अपर, के से कम जिसका उसूल हर शरुस ने सान लिया है और खुंद हमारे भ्करिर ने 
जन्हनि तकरीबन डेड घंटे से ज्यादा इसके अपर बहस की उन्होंने भो यह तस्वीस किया 
कि इस बिल के उसूल से उन्हें अस्तिलाफ नहीं है और इस किस्य का थिल 
आना चाहिये हाउस में। उत्तकी तरफ से कस से कम कोई ऐसा कांस्टविटव सजेझन 
( रजनात्मक सुन्चाव) या ऐपी कोई तजवीज पेश होगी कि जिससे हसको. फायदा हो। 
लेकिन मु अकपोस है कि सिवाय इसके कि रूपों की भरमार तो जरूर थी हमले. 
तो बहुत से थे ओर तरह तरह को दिकायतें थों ऐसे सामलात को कि जिसका कोई 
तल्लुऊ दस बिल से नहों हें। लेकिन जहां तक कि उसूछ का मासला है, उस पर 
कोई रोगनी नहों डल्लो गरो। शिकायतें, मुल्लालिफते, गवर्ममेंट के पुराने-पुराने किस्से 
उखाड़ करके और ऐसी बाते जिनका कि ताल्लुक़ इस बिल से हो ही नहीं सकता है 
उनको इस बहस में शासिक किया ह । + गय्या। घः हे 


गया और वक्‍त जाया किया गया। बहरहाल 
उनकी खुजो है । | 02554 00 
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कि यही बहस हों। में सिर्क इसका यही रतलब समझता हूँ 
और जहां तक देरा एपथाल है. सिवाय इसके कोई बज महों हो संकती कि उनका 
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सतलब॒ यह था सि चाहे जा हो था बेजा हो, गवर्नेबेंट के ऊपर उदकीो अठक 


यू 
नथ्। 
5 9 ८ 
242 


(आक्रमण) करता है औ ट की चुल्लाल्कित करना हैं। जो बह उस के 
सामने आई हुँ उनमें सबसे बड़ी बहुस यहु हैँ कि हुल॒कों अंग्रेज़ी कानून से और 
जं 


बे 
वहां के जो ए हैं उनसे इस भाभले में मदद लेवी चाहिये ओर उनके 
ऊपर छएतबार करना चाहिये। 

(इस सम्रय १ बजे सदन स्थग्रित हुआ और २ बज कर ५ सघिनद पर अधिष्ठाता 
मंडल के सदस्य, श्री कृष्णचन्र की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरस्मभ हुई।) 


माननोय श्री सयद अछो जहो र--जनाब सदर, जैता कि में अर्ज कर रहा था इस 
बिल के सिजूसिले में मुझे यहों अकृप्रोस हुँ कि अगर कोई तासीरी तजबीजात उधर से 
होती तो गवर्नप्रेंट निहायत खुशी के साथ उतर पर ग्रौर करने के लिये और इसमें जो 
जरूरी तरघीमात होतीं उच्च पर गौर करने के लिये तैयार हो जाती। लेकिन 
अफप्रेेस है कि किसी तक़रीर में मेने यह नहीं देखा कि ठंडे दिल से इस पर ग्रौर 
किया गया ही। बहरहाल, सुझे अब चनन्‍्द उन शिक्षायतों के जो कि बिल के सुता- 
ल्लिक की गई हैं या उसके खिरमफ जो बातें कही घयी है उपके सुताल्लित थोड़े 
अल्फाज़ में इस हाउस के सामने अर्ज करना है। पहली बाद जिसके ऊपर जोर 
दिया गया हें वह है हैं कि हसको जो अंग्रेजी तरीके रह हैं या जो हाउस्ेज् आफ 


पालियायेंट (संसद के रूदतों) में जो कानून रहे हे उसके कदण ८ कदम चलना 
चाहिये ओर उससे फायदा उठाना चाहिये। घेंने यह कहा कि वहां के हालात दूसरे 


है! 


३ 


है उत्तको नक़ल हम बहुत थोड़ी हद तक्ष कर सक्त हुत तक नहीं। लेकिन 
इसके ऋशर लब्त एतराज किया गया ओर यह कहा गया कि बावजूद इसके कि 


8. हे 


हमारे यहाँ डवोओतों (लोकतंत्र) इतनी पुरावी है, बेडों के जमाने ज्वी है लेकिन 
फिर भो हमको इस भाऊइले में पुरी मदद उस उसुलों से ऊेपो चाहिए थो हाउसेज 
आफ प.डजियाज्रेंह में इसके मुताहिएश हालछीश दिए गए ह 


हुड्डा 
2 


रा मु «| 


कुडठ अज करना यह शालिक्स ब्श्कुल 
है और जो यहां की तारस बतलाती 


रे 


में आाज आउसे सामने जिल्‍मी दाह करूंगा, जे 
उन्हीं उसु्ला पर मबनी होगा जो इंजेलस्ताल' में 


२६ विधान सभा [३ सितम्बर, १९५१ 


[माननीय श्री संयद अछी जहीर] 


है। पहली बात यह देखवी है. कि खुद इंगलिस्तान में इस उसूल के मृताहिलिक 
क्या-क्या तब्दीलियां बक्तन-फर्वक्तन होती रही हैं। मेरे दोस्त खुशवक्त राथ साहब ने 
उधर से कई सौक्नों पर वेश पालियामेंटरी प्रैक्टिस का हंवाला दिया और उस पर उल्होंन 
अपनी बहस को ताईद चाही है। अगर उच्ची मेज पालियामेंटरी प्रेविटस को देखा 
जाय तो यह मालूम होगा कि इंगलिस्तान में इसके मुताल्लिक़ बराबर तीन फेजेज 
( ग) हो चुके है जैसा कि मेंगे कहा है। पहले फेज को, जैसा कि में ने कहा है 
ब्रिविलेज फेज (विशेषाधिकार का युग) कहते हे यावी उस जराने में इस उसूल 
के मातहत जो भेम्बर हाउस आफ कामंस या पॉलियामेंट का होता हे उसको अत्ति- 
यार नहीं है. कि कोई दूसरा ओहदा हासिल करे। उसका उसूल यह था कि 
अगर दो ओहदे अख्तियार कर छेगा तो अपने फराणज बहुैसियत सेम्बर पालियामेंट के 
अंजाम देने में काफी मोहलत नहीं मिलेगी। और इस वजह से यह मूनासिब है कि मेम्बर 
जो पाहियामेंट का है उसके कोई दूसरे फराणज नहीं होने चाहिये। चुनांचे एक 
जमाने तक इसके ऊपर अमलदरामद होता रहा महज इस हा से कि फिलीकल 
अेंडेंस (शारीरिक उपस्थिति) जो मेम्बर की हे वह सुरक्षिन नहीं होगी। इस वजह 
से इसको मुख,लिफत की गई और लोग उसके खिछाफ रहे। 


दूसरा फेज वह शुरू होता है जिसको करप्शान फ्रेज (भ्रष्शाचार का युग) कहते 
हैं। लोगों को उस दकत यह रुयाल पैदा हुआ , बादशाह और जनता में एक जंग 
हुई और उस बक्त यह समझा जाता था कि बादशाह कुछ छोगों को मिला कर बहुत 
सी ऐसी चोजों को मंजूर करवा छेगा जो अवास के खिलाफ होगों। चुनांचे इसके 
ऊपर इसकी सुमानियत की गई क्योंकि ज्यों-ज्यों वक्‍त गुूजरता गया यह मालुम 


हुआ कि यह करप्शन फ़ेज और वह प्रिविछेज फेज दोनों ही ग्रलत थे और इस 
उसूल को भी बदलना पड़ा। 


तीसरा फेज जिसका आजकल में अमलबरासद है उसको सितिस्टीरियल रिस्पॉसो- 
बिलिदीज फेज (संत्रिदलीय उत्तरवायित्थ का युग) कहते हें। इसके माने यह है कि 
जब पालियामेंट का भेम्बर गवर्तमेंट को संभ्ालता हे और एक्जीक्यूटिव आफिस 
(शासकीय कार्यों) को रन करता हुँ तो उनको लाजिम है कि कुछ न कुछ ऐसे 
मेम्बर्स हों जिनको मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारी दी जा सके। चनांजे वहां उनको 
जिम्मेदारी दी जाती है। इसी वजह से वहां पर जेसा कि मेने कहा कि सफ़ा २०३ में 
लिखा हुँ कि जंग अब्बल के बाद जो वहां पर ऐसे आदमी ओर आफिसेज (पढों) को 
तादाद थी वहु॒ ६२-६३ थी जिनकी डिस्वबालीफिकेशन्स (अनहुता) थीं लेकित 
बह मुस्तसना किये जाते थे बजरिये किसी कानून के या रूल के। लेकिन दूसरी 
जंग के बाद यह तादाद ६२ से बहु कर अब ९२ हो गई है, यानी अब ३० आफिसेज 
ऐसे हो गये जिनको मुस्तसना करता पड़'। इसके साने यह हुँ कि जब वहाँ पर यह 
फेज तस्कोम किया गया तो सान लिया गया कि इस किस्म के तकरेशात जो लीडर 
आह दि पार्टो करता है उस बक्त इसको आव्जेकानेबिल (आपत्तिजनक) न समझा 
जाय ओर काऊ्ो जायज समझा जाता हैं। चुनांचे आप इसी सिलसिले में यह देखेंगे: 
कि मेज पालियामेंटरी प्रैक्टिस में थह लिखा है कि ऐसे मेम्बरान जो. मुक़रंर किये 
जाते हु जिनको पोडिटिक्रक लोडर (राजनतिक नेता) करता है तो वह आब्जेका- 
नेंबिल (आपत्तिजनक) नहीं समझा जाता है। । । 


में इस बारे में एक पैसेज (उद्धरग) जो सफा २०१ पर है पढ़ कर सुनाता हूं। 
उससें पालियापेंटरी अंडर सेक्रेटटीज (संसदीय अनुसचिध) का हवाला देते हुपे यह 
के किया गया हैँ कि-- 0 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों र्क्ष 
का अनहंता निवारण विधेयक 
+#मांड 0मि०8 पाए 98 7 ०0 ००७ 976 ॥ 708ए 70॥ 98 ७7 ०॥06 प्र0५७/ ॥8 
(707... [$ ॥& ३8 &[09070060 99 कांड 00॥09] 886 7 7060 त[7800 9 09 089 
हुपड्, 07 8 टुढ्गशाक)ए 802807०ते 7#04व0 3 ० 003 3.0 0 707 ॥8 83०॥[08 4 
5889 प78|] ए ई700ए [08 070जले०णा छाए 7७४6० त507४7७व 007 ए68१प०९७ ॥0 
ए809॥8 08 8986 80पे डांद्रा0पे 607 7४-०७।९७४०श.? 


[उसका पद पुराना पद हो सकता है किन्तु, यह पद ऋाशन के अधीन न हो । वाद वह अपने 
राजनीतिक नेता हारा नियुक्त होता हैँ और प्र॒त्यक्षयया राजा हारा नहीं तो वह 
१७०७ के अधिनियम के सावारणतया स्वीकृत अनुदेशों के अनुसार प्राकृतिक रूप से 
इसके उपबंधों से बच जाता है और न दो वह अनहें होता हुं न उसे अपना ध्यान 
रित करने को आवश्यकता है ओर चपुनतिर्वाचत के लिये खड़े होने की आवश्यकता है।] 

में इसलिये पढ़ता हूं कि आप देखेंगे कि वह जो तारीज़ है और जिसकी बुनियाद पर 
यह कानून बनायागया थावह किस तरह से बदलता रहा है और जो अब सूरत हे उसमें 
और जो पहले सूरत थी, किस तरह से इख्तलाक हो गया है और इस्ती मियाद और उसूछ 
पर मेवे अर्ज किया था वह मुख्तलिफ हे और उसको हमें ले लेने में सख्त जहमतें 
होंगी और बहरहाल हमें सबक सीखना है। जहां हम यह सबक सोखेंगे कि एक 
जमाने में यह समझा जाता था कि ऋजउन की तरफ से जो शख्स मुक़रुर होगा वह 
इस काबिल नहीं है. कि हाउस में रह सके। उसी तरह से बरअक्स इसके हमें यह 
भी सबक सोखतना पड़ेगा कि अगर पोलीटिकल लीडर की तरफ से मुक़रेर किया 
जाता है तो उस पर डिक्स्वालीकिकेशन (अनहुँता) का असर नहीं पड़ता है जो 
क्राउन की तरफ से अगर अप्वाइंटमेंट (नियुक्त) होता और उस पर पड़ता था। 
मेरे एक फून्‍्ड (मित्र) सिस्टर गौतस ने इस दौरान में यह भी बहुस पेश की है कि 
हमार यहां तकरीबन वही तारीख रही है जो तारीख इंगस्लिस्तान में थी बादशाह 
को वजह से। जिस जमाने में हमारे यहां अंग्रेज थे उनकी सूरत करोब करीब वही 
थी जैपी इंगलिस्तान के बादशाहु की थी। में समझता हुँ कि वह बिल्कुल दूसरो 
सूरत थी। उसकी हुँसियत बह नहीं हो सकती जैसी इस मुल्क में बादशाह और 
जनता में जो जग हुई, उसमें पेदा हुईै। जिस तारीख में उनका छेवलपम्नेंट (विकास) 
हुआ उसकी मिसाल हम नहीं ले सकते जब कि एक दूसरे मुल्क का बाशिन्दा यहां 
आकर हुक्सरां रहे। किसी सूरत में बह रिप्रेजेंटेटिव गवर्ममेंट (प्रत्तेनिधि सरकार) 
नहीं थी और जो थी वह नक़ली रिप्रेजेंटिंव गवर्मसेंट थी जिमसें उनको पुरे अख्ति- 
यारात रहते थे और लेजिस्लेचर (विधान मंडल) ऐसा होता था जिसमें ज्यादातर 
उन्हीं के आदमी नामजद होते थे. और जो वह चाहते थे उसको पास करा लिया 
करते थे। उस्नी सूरत में न ती यहां बे द्रेडीशंस डेबल्प (परम्परा घिंकसित) होते पाये 
और न हमारे फायदे के लिये अच्छे कानून हो बनते थे जिनसे हम कोई सबक 
सोख सकें। लिहाजा अगर आपको अंग्रेजी कानून से फायदा उठाना हूँ तो आंख 
खोल कर उनको समझ कर फायदा उठाना चाहिये। सिर्फ यह कहना कि अंग्रेजी 
कानून में एक जमाने में यह रिवाज था उसकी नक़ल करना चाहिये, इससे हम 
फायदा नहीं पहुंचा सकते । 


इसके बाद में तबज्जह दिलाऊंगा दोनों दफात की तरफ जिनका हवाढा मेने शुरू 
की स्पीच में दिया था जिसके मृताबिक यह कानून आपके सामने पेश हुआ हे । 
आप यह देखेंगे और गौर करेंगे कि उन दफात में १९०, १९१ और १९२ में कुछ 
ऐसे इख्तिलाफ हे जिनकी वजह से यह मालम होता है कि बजाहिर उनसें एक किस्म 
का कांफ्ठिक्ट (संघ) है। ऐसे कोई मानी नहीं रूगाये जा सकते जिसमें दोनों 
रिकंप्ताइल (समन्वित) की जा सफ्ें। मसलन यह कि इसके ऊपर मेरे दोस्त 


'ए्८ विधान समा [३ पिसम्बर, १९५१ 


[मानवीय श्री सेबद अछी जहीर] क्‍ 
मिस्र खुशबक्त राय को यह बहस थी कि यह काून बिल्छ जे अल्ट्रा-शपरिस (अवध) है, 
यह कांस्टिड्यूडन आफ इंडिया के खिलाफ है। आदिकिल १९० में पेराप्रा ३ में 
अल्फाज यह हुं-- 


"+ुई & 70670989 0 8 00986 0 0॥8 4,७९78[ ७7७ 07 9 5॥068-- 


(8) 0800769 8प00]8७॥ ॥0 80ए ०0 ॥० वी घ७ मि0090॥ राएाकतारते 0 लैका8७ 
() 07 &7008 49), ॥8 888॥ 80%!|] ॥॥०७ ७४ ७०॥ 980०॥९ ए७७७॥॥॥ /! 


[यदि राज्य के विधान मंडरक के क्ियी सरल का सदृष्य-«« 


(क) अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में चित अनहेताओं झें से हिली का 
भागी हो जाता है, तो ऐसा होने पर उप्तका स्थान रिक्‍त हो जायेगा। ] 

यानी यह क्‍्लाज यह कहता है कि जैसे ही एक मेस्वर हाउस आक ऊेजिस्डेथर की दफा 
१९१ के कलाज (ए) के किसी जुज के खिलाक कुछ करे तो फ्रोरत यह पीट 
खाली हो जाती है। बरखिलाक इसके अनुच्छेद १९२ यह कहता है -- 
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[यदि कोई प्रइन उठता है कि राज्य के विधान मंडल का सदस्य अनुच्छेद 
१९१ के खंड (१) में बगित अवहँताओं का भागी हो गया है या नहीं तो बह 


पा बी की विनिश्वय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विभिश्थय अन्तिम 
होगा। | 
हि 


पं उप 


बलों यह कि काई शह्त डिस्वालिकिकरेशन इच्चार (अबहँता का भागी) 
करता हैं तो वह मामला यवतेर के पास भेजा जायया और उस पर गव्नर का 
फतला होगा। वही फाइनल (अच्तिम) हुंगा इस प्वाइस्टड के ऊपर। इसमें वजाहिर 
यह सालूम होता है कि एक दका में यह कहते हे कि फोरत जगह खालो हो जादगी 
ओर इसरी जगह यह कहते हैं कि फोरन जगह खाली नहीं होगी बल्कि गवर्नर 
का उस पर फेशला होगा। 


के सरतरी तोर से यह मालूब होता है कि इस दोनों में कॉफिलिश्ट (संबर्ज) है 
लाकत अधज्ञोजयत यह हु कि उर्दी रिपोर्ट का हवाला देंगे हमारे खताबकक्‍त राय जी जैसा 
उन्दीवें अपनी स्पीच से हवाला दिया था कि जा सिलेक्ट कमेटो ४६ में इंगलिस्वास सें 
जा व उसा से इसका जवाब आपको निछ जायगः । तो ऐसे ओहबे होते है कि 
देने वादे और लेने वाले दोनों यह समझते हैं कि यह ओहदा इस गरज से दिया 
जा रहा हूँ कि यह झस्स आइंदा अब लेजिस्लेचर (विधान मंडऊ) का मेम्बर हीं 
इहमा। संथलत यह कि कोई शर्स यहां का हो ओर हाई कोर्ट का जज उसे 
एप्वाइंड (युक्त) कर दिया जाय या कही भेज दिया जाये, तहपीलद्वर बना कर या 
ओर कि किस्त का एप्थाइंडमेंट (नियुक्तित) उसको सिल गयाजो कि इस किस्म का 
एप्बेइंडलेंड (जियुक्षि) हो जो कि एर्डाध्टेडडी आकिप् आफ प्राक्रिह (साम्य रूप से 
हाभ का पई। हू ओर जिशक कि छेने के बाद किसी तरप से अपने फरायज्ञ अंजाम 
नहीं दे सकते । जाहिर हूँ कि उस बोहईे को हासिल करते हुई, जैसे ही वह उस 


ऑहदे को हातिस करेंगे फोश्न हो लरेश्वत्लो को सदस्यता से अलह॒दा हो जायंगे, फौरम 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधाव मंडल के सदस्यों २९. 
का अनहूता +नव:रण विधेयक 
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छ र्प 

बेल्यू के हैं, जो मेम्बरान के फरायज' में से है, 
सियत पेंदर पार्टी या बहेसियत मेम्बर लेजिस्लेचर' अंजास देवा 
होते हैं। ऐसे अं हुई ऐक्स्ेप्ट करने में न उनकी यह नीयत होती हे कि वे अपनी 
मेम्बरों को कता कर दें और न गवर्ममेंद की यह नोयत होती हूँ कि वे उनको 
लेजिस्लेचर की मेम्बरी से अलहदा कर दें। सिर्फ कुछ छोगों की बाबत यह शक 
था क्योंकि यहां कोई तारोफ ऐसी न थी, कुछ जगहें ऐपी हो सकती थीं जिनकी 
बाबत मुमकिन था कि ख्याल होता, जिश्का मसेम्बररन अपोजीशन ने काफी फायदा 
उठाया और हुंगामी बहस छेड़ डी कि वे आफिस आफ ब्राफिट होल्ड (रूम का पद 
धारण) करते हु. और इस वजह से उन्हें मेम्बरी से अल्हेदा हाना चाहिये। अगर 
आप उस कमेटी की प्रोप्तीडिग्स को देखें जो १९४६ में हुई थो, और अगर आप: 
उसको ग्रौर से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि उससें इस किस्म का कोई सवाल 
तक नहीं उठाया गया कि उन्तको कोई पैसा शिलता है था नहीं मिलता। यह तो नीयत 
और मक़्सद का सवाल है। देखा यह जाता है किद्ोनों पार्दीज की इसमें नोथत 
क्या है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसो स्पीच में यह अल्फाज़ मिलेंगे 
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[जो कुछ आवश्यक हुँ वह यह हुँ कि वहां शुद्ध आध्यात्मिक हित से पृथक कुछ 
भौत्तिक हित भी होता चाहिये, कुछ भौतिक छान चाहे वह जितना थोड़ा हो 
और उसको वह इस विचार से स्वीकार करता है और तब यह महत्वहीन हो जाता है 
और यह बिल्कुल असंगत हे कि इस प्रकार अन्त में प्राप्तिकर्ता की जेब से धन 
जाता हुँ अथवा उसे धन की हानि होती हैँ अथवा नहीं, यदि वहु इसको इस प्रकार 
स्वीकार करता है ।] 


«औै 


.. आप ग्रोर करके देखेंगे तो असल चोज़ यह आती है. कि ५ जगहें ऐसी 
हैं जो काबिल एतराज बताई गई हैं। हमारे इतने बड़े हाउस में जो कि 
२३२ का हे यह कहा जाता हे कि गवर्नसेंट ने ५ भेम्बराने असेस्बडी को फायदा 
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[वानतीय श्री सेयद अली जहीर]| ु 
पहुंचाया है और इस वजह से उन्हें अलहदा! करता चाहिये। अब हे हाउस को गोर 
करने की बात यह हैं कि जो ओहदा दिया गया है उसके घुताल्लिक़ उमके ऊपर 
क्या क्‍या जिम्पेंदारियां आती है, और < क्या उसके रहते हुए कई ऐप चीज़ हो जायगी 
जिसके मताल्हिक यह समझा जात कि उसमे गवनसट की यह नीयत थी कि उनको 
कुछ नाजायज॒ फायदा पहुंचे। जिसकी वजह से वह मेम्बर असेस्बली न रहे। यह 
उत्त वक्त भी हो सकता हुं जब किसी मेस्वर ने इस नीयत से किया हो । हमने 
जो कुछ उनको दिया है उसके मुताह्लिक़ मेरे कलीण ( सहयोगी) संपूर्ण नन्द जी ने तफपील के 
साथ बयान कर दिया है कि उनको उन जगहों की वजह से क्या-क्या मुनाफे पहुंचते 


ल्ल्ो 


भव 


आपने देवा कि जो श्री आचार्य जुगुल किशोर को मिलता है उसकी तफप्रील से बयान 
यह है हि उनको टोटलछ एमाउंड (पूर्णराशि) जो सिलता हूँ वह सिर्फ ३०० रु० 
महौना है. और उसके एवज में उनको इतना अहम काम करना पड़ता हैं। जो 
दख्स उनसे पहले उप्ती ओहदबे पर था उसे बहुत के ज्यादा तनख्वाह मिलती 
थी। ऐमपी सुरत में किसी तरह हें से यह नहों कहा जा सकता ऊ#ि 
हुकूमत की नियत यह थी कि उन्हें यह ओहदा देकर उनके ऊपर कोई 
असर डाला जाय या वे इससे किसी किस्म का नाजायज्ञ फायदा उठावें। इस 
तरह के एप्वाइंमेंट (नियुक्त) को इंगडिस्तान में या कहीं पर भी आहित आफ 
प्रारिट नहीं माना जाता है। इसी तरह से श्री सुर्मप्रसाद अवस्थी का सामला हैं, 
जो चीफ आरगनाइजर लेबर वेलफेयर सेंटर, यू० पी० है और जिनके मुताल्लिक़ एतराज 
किया गया है। में यह अर्ज करूंगा कि सिर्फ यह कि अपनी खिदमात का अंजाम 
बे अच्छो तरह से दे सकें, उनको चन्द्र फेसिलिटीज्ञ (सुविधाएं) बहस पहुंचायी 
गयी हे और इतसे यह मक़्सद नहीं था कि उनको कोई नाजायज्ञ फायदा पहुंचाया 
' जाय। । 


इप्ती तरह से श्री विश्वम्भ रदयाल त्रिपाठी जी का सामला है जो जेड० ए० एफ० 
के सिलसिले में अपनी ड्यूदी का अंजाम देने के सुताल्लिक़ उसको सरकार की 
ओर से महस्था की गयी हैं। उन्तके सिलसिले में सुझे यह अर्ण करना है कि 
अगर गवनमेंट यह समझती हे कि इस किस्म के फरायज्ञ का अजाम कोई शख्स 
अपने घर से नहीं दे सकता ओर अगर वह मुनासिब समझती हे कि इस 
काम के लिये उसकी सर्विसेश्ञ चाहिप्रे तो अयर सरकार उस फरायज्ष का अंजाम 
देने के लिये कोई ऐसी फेसिलिटीज (सुविधाएं) महस्या करे तो उसके लिये यह 
कहना कि यह आफिप आफ प्राफिट है, मेरे रुपाल से किसी तरह से उसे मालते में 
जो कि अल्फाञ्न के साने यहां लगाए जाते है इंगलिस्तान या किसो दूसरे मुल्क 
में नहीं लगाया जाता। चोथा भामला श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा का हें। इसके 
सुताल्लिक भी. आनरेबिल मिनिस्टर ने तफप्तील के साथ. बयान किया था कि जिस 
तरह से फरायज एजुकेशन डिवार्टमेंट के मृताल्लिक अंजाम देने के छिये उन्तको 
दिया गया है उसके लिप्रे उन तारीजों में जब कि असेम्बल्ली का सेशन (सच्च) नहीं होता और 
जब कि छखनऊ में रहना पड़ता है तो उस जमाने में उनको वही एलाउंस जो असेम्बली 
मेम्बरान को मिलता हे यावी १०२० रोज उनको दियाजाता है। और कोई एलाउंस 
नहीं दिया जाता हे । ह ' | 


- - श्री खुशवक्त राय--उनको टेलीफोन मिला है कि नहीं ? 


माननोय श्री सैयद अछो जहोर--भुमकिन है कि उनको टेलीफोल भी सिला हो 
और दूसरे मेम्बरान को भी सिला हो लेकिन वह महज इसी ख्याल से दिया गया हे 


सन्‌ १९०१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधा मंडल के सदस्यों ३१ 
का अनहंता निवारण विधेयक 


कि. अपने फरायज को अच्छी तरह से अंजाम दे सकें। इतका यह मंशा नहीं है कि 
वे अपने तोर पर कोई नाजायज फैंलिलिटीज (सुविधायें) हासिल कर लें। अगर 
देखा गया कि नेशनल डबठी, बेंशनल फरायज का अंजाम _ देने के लिये उनको 
फैसिलिटीज मिलनी चाहिये और जिसके व मिलने मे... अपने फ राषज का अच्छी 
तरह से भंजाम नहीं दे सकंगे तो फिर उसके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि यहु 
फंसिलिटी किसी बुरो नियत से दो गयो। 


. क्रों खानचन्द गोतसम--भीसान्‌ जी, आपको स्मरण होगा कि इधर से फोकस 
ख्लेत [स्थान] पर हैँ, प्राफर [लाभ] पर नहीं है, प्राकठिट क्‍या है, क्या 
नहीं है, इसमें यहां कोई जहस नहीं है । जैसा मानवीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि वह जगह 
प्राफिट की हे... 


माननीय ञ्रो सेयद अली जहीर--प इसमें कोई फर्क नहीं समझता क्योंकि बाज जगह _ 
पहुले थी ओर बाज जगह ऐसी थी जो पहले नहीं थी। जिस सप्तय जरूरत हुई 
और यह समझा गया कि इस कास को अंजाम देना जरूरी हे तो नत्री जगह बना 
दी गयो। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि यह जगह पहले नहों थी 
इसलिये महज किसी को मुआवजा देते के लिये ऐसा किया गया। मसलन श्रीविद्वम्भर 
दयारू जिपाठी का ही मामला हे। उच्चनाव में जेडनण ए० एक्क० के काम को अंजाम 
देने के लिये उनका तअय्युन किया गधा और यह समझा गया कि इस जगह का होना 
जरूरी है और इततोलिये नेशनछ खिदमात का अंजाम देने के लिये उनको फेसिलिटीज 
महय्या की गधीं। इती तरह को फैसिलिटीज जिसका कि आप जिक्र कर रहे हें 
उसमें सब इसी किस्म को हें जैसे, टेलोफोच, शोटरकार है । पोटरकार एलाउंस हुँ,हाउस 
रेट [घर का किराया] है। सब चीजें जिनका जिक्न कस्पेन्सेटरी एलाउंस(प्रतिकर भत्ता) में 
किया गया है । में इसलिये यह अर्ज्ज करूंगा कि यह फेसिलिटीक्ष जो उनको पहुंचाई 
गई हैं उनसे किसी तरह से यह नहीं समझा जा सक्रता कि फेसिलिदीज्ञ जो 
दी गई हें इन हजरात को वह आफिस आफ श्राफिद के होल्ड करने पर यहां के 
भेम्बर बाकी नहीं रहेंगे। बहैसियत भेम्बर के उनको ये काम दिये गये और 
उसी तरह से उन्होंने इसको अंजाम दिया । 

इपी तरह से श्री फ्र्लासह का सासला हैं। उनके सामने ऐसी ड्यूठी थी कि 
जिसकी वजह से उनको दूर दूर का फासलछा तथ करना पड़ा लेकिन उन्होंने 
कुछ पैता भी गवर्नमेंट से नहीं लिया है। जिनको जरूरत नहीं होती है तो बह महीं 
लेते हैें। तो क्या इप्तके माने यह नहीं हैं कि बढ़ भो आफिस आफ प्राफिद में नहीं 
आता है? मगर वह भी इस कानूब को जिंद में आता हे झेकिन में यह अर्ज 
करूंगा कि बावजूद इसके उन्होंने उस आफिस को होल्ड (धारण) किया और 
उसके लिये कोई म॒आविजा नहीं लिपा। अपोजिशञन (विशोधी दल) की तरफ 
से यह पांच झमिसालें पेश की गई थों जिनकी बाबत मेने बताया कि महज इन 
लोगों के जिम्से कुछ जिस्मेदारियां की गई थी और उनसे कहा गया कि बह इसको 
अंजाम दें और इसी वजह से उन्तको यह फेसिलिटीज़ दी गई उस उसुल के मातहत 
जिसका जिक्र जी मेरे आपके सामने किया... 


५ 


 आो खानचन्द गोौतम--माननीय मंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि ५ भिसालें 
दो गई थीं। हमलोगों ने सिफ कैटेगरी (श्रेणी) बतलाई थी, गवनमेंट के निगुक्‍त 
किये गये स्पेशल आफिस या किसी और पद पर नियुक्त हों या कोई जुडीशियल 
ड्यूदीज (न्यायिक कर्तव्य) हों। यह ५ चाम तो मानवीय विक्षा मंत्री ने खुद 
पेश किये थे। बाकों फेहरिस्त को साननीय पत्नी को देना बाकी है उन्तको बह 
भी शामिल करें। ह 
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माननीय श्रो सैयद अली जहोर--शायद आपझो सालूप वहीं है कि आपकी ही 


ि बल कस ता पे श्र बात बल पे थे 
तरक से एस खस लिख कार आया था दि जिसनले ये पंच नाथ बतदलाये गये थे कि 
शी हि बेक आ  पओ, 27 2 की 582 जन दर पा खिकियों हो उप स्लाशयक पर 5; 
इनहींने इवाइयाप्रतश्वट गक्‍त मंद मे हा किदावु। इकालथ जे इसाबातपरअपन 


4 
मे डे ह “बा पअ- दर आज आ शा ४ हे श्ज्ा न] ्‌ पद्ा 5.2] 
को कृंपस्रेड.. (ध्यान लगाना) कर रहा हैं। और भाम भो हो सकते हे 


प्‌ 
हस्त ध् धडप दर अप १20 द्रुका 


लाकन दे 
है किन के ५02, 2- कफ 30%, री रह किक. म हि न स्ः न >> जन मिल 
श्र खुशवक्त शंय्म | जें। पाइश्सस्स सांग थी उसपर इस सदन के सारे सेह्करों 
च्, का मखे किक बे पक पका, पका ४... 
के मास हिंद गधे थे। हु ता यह चाह 'कातने 


थे मम छ्स जप 'ललायथः जाये है. पी ०5० 
ले थे कि इसकी थे बललाया जाने के हि 

के / प्र वाया: पक वयाथा हि छू दृतभीक कब्र द््श का शो न हर 
ऐसे छोग हैं जो अबी तक डिस्क्बालिकाइड (अनह ) हो गये हू । 


हक ध्जे आह पम्ब्यार ? ९) हेरूूह +सडकश द्रर का जका। ब्बीप्क। वयाा: । कह बला: हा] हि बज्क्ड््र: ्क्न न] बम *+“+ 
माननाय अा ले यदा अ री जही(--अभह  छक्क भजन शरद का ताल्लुक़ बे हणका। पह बहा 
६ थे गा जले अदा... यार पक ऊ मा न द्ाश्ध्लि यो 
झालग था कि खापकी तशथ्र से कथा बहस हागा। धबागर हमने उस फकरट्रत्त का 
धो  च का | ्ि स्व ऐप | कक बज पृ रा जे अब... ३ को कि ह 
काद डालते तो यह कहा ऊाधा कि साहब देखिये यह सास रछद्ा लिये गये हुं। लेकिन 
ि है क्का्‌ ३ स्ञ रत डे किक |] हि 9.09. 
जहां तक कालूत का ताललुक है हम सबकी बराबर मानते हूं और से 
हे ह 

ब॑ 


क्र | आफ 
देखते हैं। अगर एक कोई आफिस आफ प्राफिह (छाभ का प 


जितने हैं वह सब उस्ती इल्जाम में मुर्वेकिब हो जाते है! 


३ 

९) 

55 

जज 
4४१६५ (सा 

5४, 


श्री ख़ुशवक्त राय--उम्तके अन्दर श्री रामेश्वर सहाय का नाम नहीं है । 


माननोय भ्रो सयद अली जहोर--जी हां, उनका नास भी उसके अन्दर हैँ । कोई 
नाम ऐसा नहीं है जो उसके अन्दर नहीं और न जिक्र किया हो । म॑तो उनको 
ही बतला रहा हुँ जो उस्त ख़त में थे ओर त्रे ही छोग है जिन्होंने कोई खास 
मुलाजसत को अंजाम दिया है। यह चाम उप्ती लिस्ट में थे। एक नास उसके अन्दर 
नहीं था लेकिन उसके लिये जरूरत सम्रनझी गई तो में उसका भी जिक्र, करता हूं । 
वह है , अबछ्ुल गती अन्सारी साहब जिनको बहुसिंयत काम करने के लेबर इन्क्वायरी 
कमेटी (श्रम परिप्रश्त समिति) में करीब १,५०० रुपया दिया गया है। अभी उनका 
२,०००. ० और बाकी है। यह महज इस बजह से उन्तको दिया गया कि उन्होंने 
गवन॑मेंट के काम को अंजाम दिया और  उम्तो उसुर के सातहत जो कि मेने आपके. 
सामने रखा हैं। लिहाजा यह बहस, करता कि गवर्मपेंट ने इन लोगों को रुपया 
देकर अपने सुआफिक कर किया है ग्रलत साबित हो जाता है। बावजूद इसके कि 
उन्हें मुनाफा हो गया लेकिन अन्सारी साहब जो हें वह आाज उस पार्ठी में हे जो गवर्ममेंट 
के खिलाफ है और अपोजीकशञन (विरोधों दल) में है और इसका कोई असर उच्त 
पर नहीं हुँ और यक्रीन है कि उनमें सेकोई भो ऐवो कमजोर कानशेंस (अस्त: 
करण) का नहीं हू कि गवर्नेमेंठट अगर उनको ओहुदा दे दे या चन्द फैसिलिटी 
(सुविधा) दे दे तो उसकी वजह से वह अपने कान्चो (अन्तःकरण) को बेंच कर गवर्नमेंट. 
का साथ देगा। ह ह ः ह 


इस गवर्ममेंट की बुनियाद चन्द वसूलों पर है और कांग्रेस पार्टी जो बनी है 
उसके पीछे भरी एक द्रेडीशन (परम्परा) है और वह एक दो दिन की नहीं बल्कि 
२५ साल और सालहासाल की ट्रेडोशन्स (परम्पराएं) उसकी हेँ और महात्मा गांधी 
के जेरे सरपरस्तो वह डेवलप (विकसित) हुई है और सब जानते हूँ. कि उन 
उसूछों की वजह से ही एक नहीं लकखा आदमो हर तरह की जानोमाल की 
कुर्बानी के लिये तैयार हो गए। आजसे ५ साल पहले यह पार्टी बरसरे हक़तदार 
आई ओर यहां आज सन्‌ ५१ में इसके ऐवान के २३२ मेम्बर हें जिसमें से कांग्रेस 
पार्टी की अपनी स्ट्रेथ ( सदस्य संख्या ) खुंदकी १६० के करीब हुँ इंस हाउस' 
सें। इसलिये यह कहना कि वह अपनी मेजारिटो (बहुमत) ५ था ६ आदमियों 
को फायदा पहुंचाकर बनाये रक्खेगी एक मजहकाखेज इल्जाम है जो क़तई मोहमिलू 
व लगी हे जिसके कोई मात्री नहीं हें और इस चीज को सब छोग समझ सकते हैं ४ 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधात संडल के सदस्यों ३३ 
का अनहँता निवारण विधेयक 


'बहरहारू. यह खास खास इल्जासात थे कि जो लगाये गये थे । सुन्नसे तकव॒(लात 
मांगी गई थीं वह भी जो में बहस पहुंचा सका वह मेने पेश कर 
दीं। 

पहली चीज गोतम जी ने अपने बयान में फरमाते हुए मुझसे यह मालूस की थी 
कि क्‍या आबजेक्ट (उद्देश्य) और क्या लछीगल ओपीनियन (विधिक मत) की 
बुनियाद थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इस तरह का कानून लाने की जहूरत 
हुई। इसके मुताल्लिक में अर्ज करूंगा, जैसा कि मेने कहा कि कुछ आदिकिल 
(लेख) अखबार में निकले जिनमें आफित्त आफ प्राफिद की बात उठाई गई और 
इंपी बजह से हमारे यहां इस चीज्ञ का ख्याल हुआ कि इस तरह का कानून बताया 
जाना जहरी हूँ चुदांचे अनुच्छेद १९१ के खंड (२) के मातहत यह कानून बनाने का 
ख्याल पंदा हुआ और कोई वजह नहीं थी कि जिसकी वजह से में दिखला सक 
कि फलां बेसिस (आधार) पर यह इस कानूत को लाने की ज़हरत पड़ी हे इसके 
वाद हमसे आफिस हेल्‍ड बाई मेम्बस (सदस्यों द्वारा धारण किये गये सदस्पों) की 
लिस्ट मांगी गई ॥ उसकी तफप्तील की जहूरत नहीं थी लेकिन हमने पुरी लिस्ट 
जिनको टी० ए० वगैरह मिलता रहाहे जिसके मुताल्लिक़ कोई प्राविजन (उपबंध) 
पहले से नहीं था, हमने सबकी लिस्ट बनाकर दे दी। अगर किसी खास नाम के 
बारे में कोई जानना चाहे तो अपोजीशन का फर्ज हैं कि वह हमारी इतला में लावे 
और चूंकि ५ भेम्बर्स के बारे में मालूम किया गया था इसलिये उनके बारे में मेरे साथी 
श्री सम्पूर्णाननद जी ने बयात कर दिया था। जो कमेठी हुई थी उनका हवाला भी 
दे दिया गया था और जितनी भी सब-कमेटी (उपससिति) हैं उनका भी जिक्र 
कर दिया गया। यह भी हवाला देना चाहता हुँ कि जहां तक कि गवर्त मेंट आफ 
इंडिया का बिल है उसकी कापी भी हमारे मेम्बर आफ दि अपोजीशन के पास है 
और मेरे पास भी हें । उसके देखते से माछूप होगा कि उससें भो रि्रासपक्टिव एफेक्ट 
(अनुदर्शी प्रभाव) की बात है ओर उसमें कोई ग्रलती नहीं मालम होतो है। हमने 
जो मौजूदा बिल को तेवर किया है वह सहज सोजूदा लेजिस्लेचर के लिये. बनाया 
है और उसको तफ्प्नील हमने सेक्शन ३ सें इन अल्फाक्ष में कर 
दो हैं-- 


#“फ़ 07888 60008 86 9887 ७५5७708860 ९६१00 ०0०७७ ॥07७08॥0ए 
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रा . विधान सभा... [रे वितस्बर, १९५१ 


[म नतीय श्री सैयद अली जहीर| । 
[इस अधिनियस में आगे चलछ कर उल्लिखित पदों के सम्बन्ध में संशय प्रकट: 
किया गया हैँ कि वे लाभ के पद हँ-- 


अतः उक्त संशय दूर करने के लिए एतदूद्वारा यह प्रस्यापित किया जाता हैं: 
कि निम्नलिखित पदों पर आसीन व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद ३८२ 
के अधीन नि्मित्त विधान मंडल के सदस्य होने के लिये अनहेँ नहीं होंगे और 
उक्त पदों के विषय में यह भी समझा जायगा कि उन पर होने के कारण उक्तः 
व्यक्ति कभी अनहें नहीं थे: ह 
(क) राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये अवेतनिक पद, 
(ख) किसी विशेष कर्तव्य पालन के लिये अवेतनिक पद, या 


(ग) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी सप्रिति के 
सभापति या सदस्पों के पद । 


किन्तु इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध यह है कि उपर्यक्त पदों पर आसीत व्यक्तियों: 
को इस विषय में प्रवृत्त सामान्य या विशेष आज्ञाद्वारा केवल प्रतिकर भत्ता हीः 
सिलता रहा हो।] 
लिहाजा इस कानून का निफाज़् महज इस लेजिस्लेचर के मेम्बस॑ पर ही होगा और 
उसके बाद लंजिस्लेचर कॉंस्टीट्यूशन के मातहत मुन्तखिब होकर आवेगा उसके लिये: 
दूसरा कानून बनेगा। 


जहां तक कि बक्रिया अमेंडमेंट्स का सवाल हे उन सबके लिये यहां अलहदा अलहदा 
कहने की ज़रूरत नहीं हे । बहरहाल, अगर आप चाहेंगे तो उनके सुताल्लिक़ अलह॒दा 
अर्ज करूंगा। यह में जरूर कहूंगा कि जिस वक्‍त सेलेक्ट कमेटी की तजवीज्ञ आई 
उसे हमने मंजूर किया। इसके सनी यह थे कि हम यह चाहते थे कि जो आपकी 
लेजीटिमेट. (वध) शिकायतें इस कानून के सुताल्लिक़ हों उनको आपस में बैठ कर 
ठंडे दिल से गौर करके रफा करने को कोशिश करें। लैकिन जब आपने खद उस 
तजवीज़ को बायस ले लिया और यह तय किया कि उसे आप मृव (त्रस्तावित) 
नहीं करेंगे तो उसके बाद हम पर यह इलजाम लगाना कि हम आपके अमेंडमेंट नहीं 
मान रहे हें मेरे स्याल् में यह बिल्कुल ग़लत और बेउसुंली बात होगी। मेरेवरेस्त सिस्टर- 
गौतम ने एक सिसाल दी थीं कि--- ह 
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[उन पदों पर आसीन व्यक्ति भारत के संविधान के: अनुच्छेद ३८२ के अधीन नि्मित 








विधान मंडल के सदस्य होने के: लिये +:.. 5 .. 


._ यदि वह विक्ृत चित्त हे और वह सक्षम ्यायएलय 
उसको ऐसा सक्षम न्यायालय हारा घोषितःकियां 


अगर कोई आदमी पागल हो जाय-तो वह उस तर 





ऐसा घोषिंत किया गया हे ; 
तो दे 728 कर हा 








अर्ज करूंगा कि यह ख्याल उनका सही नहीं हैं. क्योंकि 
हैं कि. कोई आदमी पागल हे और उसे यह नहीं मांल्स 
इस बुनियाद पर इसमें कोर्ट की बात रखी गई है । दुसरे. 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों ३५ 
का अनहँता निवारण विधेयक 


पास भेजा जायगा। चुनांचे इस सिलसिले में जरूरत होगी कि उसके पहले तफतीश की 
जाय और तभी वह द्ारुप्त मेम्बर होने से अलहदा किया जा सकता हू । इसी तरह 
से यह है कि-- 
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[यदि बहु भारत का नागरिक नहीं हू, अथवा यदि वह संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि 
के अधीन अथवा विधि के द्वारा अनहे हो। 


स्थान रिक्त हो जाता हे और विधान मंडल से उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त 
हो जायगी ।] 


बहरहाल, जेसा मेने पहले अर्ज किया मुझे उसे दोहराने की ज्रूरत नहीं हे। वह गालिबन 
इन सब एतराजात का जवाब ह । दो सुरते हैं, एक तो यह है कि जिसमें फारन डिसक्वालि-- 
फाई (अनह ) होता हे और हूसरी सुरत्त में उह हैँ कि ऊगर गवनंर साहेब के यहां जाता 
है तो वह. उसका फेसला करते हें इलेक्शन कमिश्नर से सलाह करने 
के बाद कि आया वह डिसक्वालिफाई होता है या नहीं। में इस वजह से यह अर्ज करूंगा 
कि बहुत सी और बहसे जो उठाई गईं थीं बे कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखती हैं 
और उतका जवाब करीब करीब इसमें आ गया हे। में नहीं चाहता कि हाउस का 
ज्यादा वक्‍त लूं। मोटी मोदी बातें मेने तफसील में अर्ज फर दी हें। मेरे ख्याल में इस 
कानून में किसो किस्म की कोई खराबी नहीं हे जिसकी वजह से अल्ट्रावाय्स (अवध) समझा 
जाय या करार दिया जाय या यह समझा जाय कि इससे काई बात खिलाफ कानून शामिल 
के गयी है। में यह भर्ज करूंगा कि इस बिल का फर्स्ट रोडिंग (प्रथम पठन) पास 
जाय 


श्रो त्रिछोकी सिह--भ्रीसान्‌, माननीय मंत्री जी का भाषण सुनकर मेरे मत में कुछ शंका 
पेदा हुई और में उसका समाधान करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे संबंध में जो कुछ 
फरमाया हे में उसकी सफाई भी देना चाहता हूं। 


सानतीय मंत्री जी ने अभी यह कह्ठा कि सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) का एक प्रस्ताव 
था वह वापस ले लिया गया और उसका वापस ले लेना एक बड़ी बेउसूलकी बात हैं। 
में उन्हीं के दाब्द दोहरा रहा हूं। में समझ नहीं सका कि सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव देकर 
उसको वापस ले लेने में कौन सी बेउसूलों का में मुजरिस हो गया। माननीय मंत्री जी' 
मेरी बात सुन नहीं रहे हें। श्रीमान, में समझता हूं; कि मेरा यह हक है कि जब में 
कुछ निवेदन करूं तो मुताल्लिका मंत्री साहब जो हों कम् से कम वह मेरी बात गौर 
से सुनें। में यह अर्ज कर रहाथा कि माननीय मंत्री जी ने मेरे संबंध में यह फरमाया 
कि सेलेक्ट फर्मेटी के प्रस्ताव की सूचना सेने दी थी संशोधन के रूप में। उसे वापस लेकर 
मेने एक बेउसूल का काम किया। में नहीं समझ सका कि इसमें क्‍या बेउसूली इनवालव्ड 
(सम्मिलित) थी। में समझता हूं कि मंत्री महोदय उसे साफ करने को कृपा करेंगे। 
लेकिन इससे ज्यादा जो बात मुझे खटको वह यह है कि जो यह विधेयक हमारे सामने पेश है 
क्या इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद सरकार के लिये यह संभव नहीं होगा कि वह 
असेम्बली या कौंसिल के मेम्बरान को जुमला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, इंस्पेक्टर. &नश्लः 
पुलिस के और जितने भी सरकारी ओहदेदर हैं बड़े-बड़ और छोटे-छोटे, उनके ऐड--. 
बाइजर बनाकर कुछ॑ न॑ कुछ रकमें उन्हें बतौर एलाउन्स के दे सर्के ? क्‍या इस बिल के 
पारित हो जाने के बाद सरकार के लिये यह मुसकिन हो सकेगा यानहीं कि वह एम० एल० 
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[ श्री त्रिछोकी सिह ] ह 
ए० को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऐडवाइजर बना दे, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के बना वे, 
रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज के ऐडबाइजर बना दे और जुमला जितने भी 
सरकारी ओहदेदार  साहबात हैं उनके ऐडवाइजर बनाकर ..... - 


अधिष्ठाता--माननीयथ सदस्य को भाषण देने का अवसर नहीं है । 


श्री अिले।की सिंद--यह मेरा एक क्वेइ्चन (प्रइन) था, श्रोमान।_ जो भाषा सें 
बोला था शज्ञायद वह माननीय मंत्री जी पर पूरे तोर पर साफ नहीं ही पायी थी। 
इसलिये मेने कुछ शब्द हिन्दी और हिन्दुस्तानी में दोहराये। 

माननीय श्रो सेथद अली जहोर--जहां तक कि पहले सवाल का ताललक है, मुझे 
सिर्फ इतनी शिकायत हे उसके मुताल्लिक कि जो अब जीशन के बाज मेंम्बरों ने तकरीरें 
कीं उनसे यह माल्म हुआ कि उत्तको उसूली तौर पर इस बिल से एतराजे नहीं है। 
ससलन, श्री गौतम जो ने अपनी स्पीच में यह कहा था कि जहां तक उसुल का ताल्लक हे 
ऐसा कानून तो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर (विधान मंडल) में ला सकती हे, लेकिन जिस त 
से लाया गया है उसकी वजह से ऐसे लोग मुस्तसना हो जायेंगे जिनको नहीं होना चाहिये। 
मुझे शिकायत यह थी कि अगर उसके उसूल से कोई एत्तराज नहीं था तो उसके बाद 
यह कि इसके अल्फाज्ञ दुरुस्त हें यानहीं, इन चीजों की बहस सेलेक्‍्ट कमेटी में हो सकती 
थी। लेकिन सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव वापस ले लिया गया और फिर इसकी शिकायत 
करना हाउस में यह गालिबन उसूल के खिलाफ है। यही मेरी मंदा थी और उसी पर 
अब भी कायम हूं और जबकि उन्हीं के खुद एक लोडिंग मेम्बर (प्रमुख सदस्प), डिप्टी 
लोडर आफ दि अपोजीशन (विरं।धी दल के उपनेता) से यह कह दिया कि गवर्नमेंट इस 
चीज को सालनने के लिये तेयार हे कि यह बिल सेंलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। 


श्रो गोपाल नारायण सक्से ना--माततीय सभापति जी, मुझसे सिर्फ उस पार्टी के चीफ 
हिचप (मुख्य स्वेत्ृक) ने यह कहा था। मुझसे माननीय मुख्य मंत्री से कभी कोई बात किसी 
किस्म की नहीं हुई१ सिर्फ मुझसे चीफ हिवए साहब ने >रूर कहा था कि यह जो सात 
रोऊ का वक्‍त दिया गया हे यह जुमे तक आज्यय तो कोई एतराज नहीं हैं। तो मेने उसपर यह 
कहां कि अगर यही हे कि शनिक्चर और इतवार को सदत की बेठक नहीं होगी, 
सोमवार तक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ सकती हैं। उस पर चीफ हिवप साहब मान 
गये थे और मेरा ख्याल यह था कि ज्ब इंचा्ज (प्रभारी) ने इसको मान लिया है तो 
यवर्नमेंट खुद इसफा प्रस्ताव पेदा करेगी। इसलिये हमारा वह प्रस्ताव वापस ले लिया 
ग्या। अब सालूस नहीं क्‍यों ससकार ने इसको सुनासिब नहीं समझा कि वह सेलेक्ट 
कमेटी में भेजे। यह भी में नहीं जानता, यह न्याय मंत्री जानें या मुख्य मंत्री जाने या 
उनके चोफ हितप जानें। ह 


माननीय थ्रो सबद अली जहोर--बहरहाल, गवर्नेमेंट इसको अपोजीशन की संशा के 
खिलाफ सेलेक्ट कमेटी में भेजना नहीं चाहती थो। जिस वक्‍त उधर से यह तऊबीज 
पेंश की गंयी थी कि इसको सेलेक्ट कमेंटी में भेजना चाहिये तो हमने यह इंत्तिला फर दी 
थी कि हम इसके लिये वेथार हैं लेकिन बाद को गोपाल नारायण जी ने बह कि हम 
इसको सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजना चाहते और हम इंस रिजोल्यूशन' (संकल्प) को मूव 
(अ्रस्तावित) नहीं करेंगे। हम यह ऊरूरी नहीं समझते थे कि ऊंब चह रजोल्यूशन अपोजीशन 
की तरफ से आया ओर बिदड़ा (:एपस)कर लिया गया तो फिर गवर्नेमेंट की तरफ से मूव 
हो। गवरेमेंट यह नहीं चाहती थो कि जबरदस्ती यह सामला सेंलेक्ट कप्ेटी में जायथ। तो 
इस वजह से में यह अर्ज करूंगा कि अब इसके लिये वक्‍त जहीं न ु 


अधिष्ठाता--माननीय न्याय मंत्री के प्रस्ताव पर कि सन्‌ १९७१ ४० के उत्तर प्रदेश 
राज्य विधान संडल के सदस्यों के अनहँता निवारण विधेयक पर विज्ञार क़िया जाय, 





सत््‌ १९५०१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्थों ३७ 
का अनहेँता निवारण विधेयक 


एक संशोधन श्री अम्मार अहमद खां काहे जोकि इस भवन के सम्मुख पेश हो चुका है 


और वह यह हे कि विधेयक को ३० दिन के भीतर जनमत संग्रह के लिये गजद में 
प्रकाशित किया जाय। पहले में इस संशोधन पर भवन का मत जानना चाहूँगा। 


प्रइन यह हैं कि सन्‌ १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के अनहेता 
निवारण विधेयक को ३० दिन के भीतर जनमत संग्रह के लिये सरकारी गजट में 
प्रकाशित किया जाय। 

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्तलिखित ढंग से विभाण्ति होने पर 


अस्वीकृत हुआ )-+- 


पक्ष मे--१९ 
अब्दुल बाकी, श्री नवाजिश अली खां, श्री 
अम्मार अहमद खां, भरी तारायण दासे, श्री 
ऐजाज रसूल, श्री मुख्तार अहमद किदवाई, श्री 
खानचन्द गौतम, श्री ह मुहम्मद ज॑मदंद अलो खां, नवाब 
खुदावक्त राय, श्री मुहम्मद याकूब, श्री 
गंगाधर, श्री रामकुसमार शास्त्री, श्री 
गजाधर प्रसाद, श्री शिव्रकुमार सिश्र, श्री 
गोपाल नारायण सकक्‍सेता, श्री इ्याम सुन्दर शुक्ल, श्री 
चेतराम, श्री सरवत हुसेन, श्री 
त्रिलोकी सिंह, श्री 

विपक्ष में--५४ 
अक्षयवर सिह, श्री बदन सिह, भ्रों 
अंडदुल मुईज खां, श्री बनारसी दास, श्री 
आत्माराम गोविन्द खेर, साननीय श्री बलदेव प्रसाद, श्री 
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री ब्रजरानी देवी, श्रीमती 
इतिज हुसेन, श्री भगवती प्रसाद दुब, श्री 
कृपा शंफर, श्री भगवान सिह, श्री 
केशव गुप्त, श्री भीमसेन, श्री 
खुशी राम, श्री मंगला प्रसाद, श्री 
खूबबासड़, श्री मिजाजी लाल, श्री 
गंगा प्रसाद, श्री महम्मद रहमत खां, श्री 
जगन्नाथ दास, श्री | मुहम्मद सुलेमान अधरमी, श्री 
जगन्नाथ सिंह, श्री यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
जगमोहन सिह नेगी, श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री 
जमीलरहमान किदवाई, श्री रघुवीर सहाय, श्रो 
दयाल दास भगत, श्री राजारास मिश्र, श्री 
हारिका प्रसाद मो्य, श्री | राधामोहन सिंह, श्री 
दीन दयालूु शर्मा, श्री रामनन्दन सिंह, श्री 
दीनदंयाल शास्त्री, श्री रामशंकर लाल, श्रीं 
दीपनारायण वर्मा, श्री . रामेइवर सहाय सिह, श्री 
प्रकाशवती सूद, श्रीसती लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
प्रेम लाल वंच्य, श्री लीलाधर ऊअष्ठाना, श्री 


फूल सिह, श्रो | लोटन राम, श्री 


परिभाषा 


३८ विधान सभा [२ सितम्बर, १९५१ 


बंशीधर मिश्र, श्री सीताराम अष्ठाना, श्री 
बीरबल सिह, श्री | सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 
शिवमंगल सिह कपूर, श्री हबोबुरंहमान अन्सारी, श्री 
श्याम लाल वर्मा, श्री हुकुम सिह, माननीय श्री 
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती होती लाल अग्रवाल, श्री 


अधिष्ठाता--अश्व यह हे कि सन्‌ १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के 
सदस्थो के अवहेता तिदारण विशेवक पर विचार किया जाय । 


(प्रश्न उपस्थित किया गंगा और स्वीकृत हुआ।॥) 
खण्ड २ 


इंत अधतियम में जिब या प्रतंगी के विपरीत ने हो पर प्रतिकर भत्ता” 
( 00709739607ए #0 780०० ) का तात्थवें यात्रा भत्ता, देनिक भत्ता, वाहुन भत्ता 
या घर के किराया भत्ता से हे । 


श्रो खानचन्द गोतम--भीमत, में यह पस्ताव करता हूं कि खंड २ की दूस्तरी पंकित में. शब्द 
यात्रा भता” के बाद के अर विराप के चिस्ठ को हटाकर उसके स्थान पर या! रख 
दिया जाय और एक संज्योधत और है जो इप्रो से सम्बह है और इसी के प्िझसिले में है 
आर जो प्रडतो से आगे जा करके छत गया है कि खंड २ को तोसरी पंक्ति में शब्द “बाहन- 
भत्ता या घर के किराया भता” निकाल दिये जाप्रे। आपको अनुमति हो तो दोनों प्रस्तुत 
कर दूं । वो उप्के बाद हत संशोवत का रूप यह बनेगा “थात्रा भत्ता के 
बाद अधेबिरात हटा दिया जाय और उपके स्थात पर दब्द था” रख दिया जाय 
और “वाहन भत्ता” और “घर के कितया” यह शब्द निकाल दिये जापं॑। 
“यात्रा भत्त” और "दनिक भत्ता” यह रह जाय॑ंगे। 


मन, अभी अपनी दूवरी तकरोर में सातनीय न्याय मंत्री जौइपनबात पर प्रकाश डाल 
चुके हैं कि जड़ा तक डितृक्वालिफिकेशन (अनहता) का सम्बन्ध है उसमें आप या तृक़ तात होता 
है या कितना होता है, इससे कोई ताल नहों हू । | 


सेर। सवाल है कि उन्होंते सेलैक्ट कमेटी को जो घ्तिफारिशों हैं उनको ठीक समझ कर के 
ही यह स्त्रीकार किया है। फिर भी अगर कोई ऐपी कमदी नियुक्त करनी पड़े जो इस 
क्वालिफिरेशत (अईता) के अन्तर्गत न आसके उनके लिए क्या खर्चा यहां संजूर किया जाय 


थे 


इस के लिए हमारा यह संशोधत है। 


साव[रणतपा, माततीय सदस्पों को, ऐडव्राइज्नरी कप्ेटियों के सदस्य होने की हैसियत 
से जो भत्त और आने जाने का सा वयय घिलता है, केवल वही इवकमें दामिल किया जाय, 
जिपकी मुख्ततवा करना जहरी हू । मेरा उ्वाल हे कि इपमेंकि मातनोय न्याय मंत्री जी को 
कतई कोई आपत्ति नहीं होगो और दुधरे भत्ते जो दिये हुए हें उनको निक्रालने में वह 
सहमत हो जायंगे। अगर बह ऐपा नहीं करते ओर इप्में शामिल करते हैं, मक/न 
का किरायाओर दूधपरे ख॒ चें, जेते कर का भत्ता, टेलीफोन का खर्चा तो वह तमाम मिल कर 
इतना खर्चा अलबता होता है जो साधारणतया आपत्तिजनक समझा जाथ। और फिर 
वह किसी सुरत से डिसक्वालि फ्रेश त (अनहता ) की सीमा के बाहर नहीं बच पायेगा। में 
समझता हू, कि माननीय न्य.य मंत्री इसको स्वीकार करेंगे और वे कमेटियां जिनको 
आवश्यक समझ कर उनमें माननीय सदस्यों की नियुक्ति की जाय उनको तो कम से कम 
इस डिपक्वालिफिकेशन (अनहंता) की परिधि से बाहर निकाल दर्गे। ह 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्ररेश राज्य विधन मंडल के सदस्यों ३३९ 
का अनहइंता निवारण विधेयक 


श्री खुगवक्त राय--मानवीय अध्यक्ष महोदय, सेरे मित्र श्रो खानचन्द गौतम ने जो 
संग्योवन इ तप भवत के वासते उपस्थित किया है उसके पीछे एक सिद्धांद की बात हे । वह सिद्धांत 
यह हे कि हम किसो को जोजञ्तिकर भत्ता देते हैं उसके लि एक ही अर्थ हुते हें कि उस 
का जो खर्बा जपती जेज से हो उसको पुरा कर रिया जाय। अंग्रेज़ी में जो शब्द उसके लिए 
इस्तेमाल किये गये हे. वहु आउठ आफ वाकेट एक्स्पेसेज़ (जेब से किये गये व्यय) है । 
आउट अ फ पाकेट एक्सर्येस्रेज्ञ को पूर। करने के लिए जो प्रतिकर भत्ता दिया! जाय तब तो 
ठीक हैं चरवाः यह बात नहीं होती है । प्रतिकर भत्ते में, जसा कि मुझे मालृन हुआ हैं कि साननीय 
ब्याप मंत्रो कः ख्याल हे कि वे बरतें होनी चाहिए और जो झामिल की जाने बाली है ओर 
जो उच्होंने भाषण दिया उसमें इधकोी चर्चा भी की हु । वे बात उन्होंने इसलिए जंड़ी 
हैं कि बाद में कोई संशय न ही । यह बात उचित न होगी और इसलिए उचित नहीं 
होगी कि जितनी जगह इस तरह से प्रजञातांतचििक राज्य हें उन सब जगह इसी तरह 
'की बात है जप्ी संशोवन के हारा हम चाहते हें । अगर आप मकान का किराप्रा और मोटर 
वाहन ये सब रब देते डे त। मानी हुई बात है कि वह बात नहीं रहेगी जो खाली देनिक भत्ते 
और यात्रा भत्ते के देने से रहतो है। यात्रा भत्ता या किराया भत्ता इसलिए दिया जाता हूं 
कि वह किर.यः खर्चे करके आता ही है। बह यहां आकर के रहता हैँ उसमें उसको 
अपनी जब से ख़र्ब करना बढ़ता हैं। उप्तको रहने और खाने का खर्च देना 
पड़ता है, इबलिए अगर आप देमिक भत्ता दें, तो यह भी ठ॑क़ हे । 
परमस्तु इससे अधिक देते से चाहे वह किराये के रूप में हो, चाहे टेलीफोन के रूप में हो 
य; मोटर के हप में ही, मुनाधिब बातनहीं हे। इसलिये श्री खानचंद गौतम जी ने जो 
संश्ोधत उपस्थित किया हे में उसका समर्थव करता हूं । 


श्रो अम्मार अहमद खा--जवाबवाला, जो तजवीज़ अभी गौतम जी ने पेश की है में उसकी 
ताईद करता ३ और में समझता ह' कि जहां तक हमारे वर्जीर साहब ने जो फेहरिस्त हम 
लोगों के सामने पेश की है उसको देखते हुये इतना ही ज्ञहूरी है जितनी कि गौतम जी की तजवीज़ 
है। इसी को इप बिल में रखा जाय। आगे कोई चीज़ नहीं बढ़ानी चाहिये। जो उसूल 
इसके अंदर है वह यह है कि जो मेम्बरान अपने निजी काम के अलावा सरकारी काम की गरज 
से यहां आये उनको मोक़ा हु कि वह तमाम इखराजात जो वह अपनी जेब से देते हैं उत्तको 
कि तरीक़े से पुरा किया जा सकता हे । उनके वास्ते एक उसूल बन चुका है। वह यह है कि जो 
अप्तेम्बली के मेम्बरान हू उनको डी० ए०,ठी० ए० (देनिकतथा यात्रिक भत्ता) 
लेने का अख्तियार है। 


में समझता हुं कि इस फेहरिस्त में जो हम लोगों के सामने वज्ञीर साहब ने दी हैँ उसमें 

कोई भो इत.,क्रिस्प का आफित आफ आएफिड (रास का पद) नहीं रखता ? और न देखा 
गया है जिसके अंदर क्ित्तो को ज्यादा अल,उंत देवे की नौबत दरपेश अंग्ये। यह बात 
इुतरो ह. कि आप महज तीव-चार आदमियों की वजह से या किसी एक ख़ास आदमी 
_ की वजह से कोई उसुल बना रहे हों। यह गलत चोज़ञ ह कि एक आदमी की वजह से 
आप एक उसुल् बना रहे हे। एक अ दमी पर दुनिया नहीं चला करती हे और न कोई 
उसूछ बता करता हूं सुझे काई इ तसे सतलब और वास्ता नहीं हे कि आपने किस को 
क्या क्या दिया हैँ और क्या क्या देने का आगे प्रोग्राम रखते हु। मक़सर सिर्फ यह हे कि 
इस चोज् का प्राविज्ञर (उपबंध) वाजे और साफ हो जाना चाहिय कि अगर इस असेम्बली 
के अहावा गवर्ममेंट अपनी तरफ के सेम्बरान से कोई काम लेगी या कोई आफिपत आफ 
प्राफिट देगी तो बह किय्नों हु: तक सहदूद होगा जिनका फायदा भेम्बरान असेम्बली 
उठा रहे हैं। में उम्मीद करता हूं कि वजीर साहब इस तरमीम को जे नेकनियती के साथ पेश 
'की गई है, जिपयें किसी क्िस्प की मुखालफत का ज्ज्बा नहीं ह, इसको वह मंजर कर लेंगे । 


_ साननोय श्रो सयद अलो जदीर--जनाब सदर, जहां तक इस सजबीज का ताल्‍्लुक़ 
हू मुन्न अफ़पोत हैं कि गवर्ममेंट मंजर नहीं कर सकती हे । इसकी वजह यह ह कि बाज्ञ ऐसे 


पा विधान सभा [३ सितम्बर, १९५९ 


[सानरोय श्री सैयद अली जही २] कि ेृ 
अप्वाइंटमेंट्ल [नियुक्तियां] हुये हैं जिनमें हमें इस बात को ज़रूरत हुई हु 
कि ऐसे मेम्बरान जो दूसरे शहर मे रहुते हें और लखनऊ उत्का वतन 
नहीं है और यहां पर बुलाकर रखे गये हैं ताकि जितने एंसे काम जो 
हजिस्लेचर के या नेशनल बिल्डिग के हें, उनको दिये ज.यं । इसलिये जब गवर्नमेंट बुलाती हूं तो 
लाजमी तौर पर हाउस एलाउंस, कम्वेपेन्स एलाउंस [य.त्रा भत्ता] वगेरा, देना पड़ता ह। हर 
रस इस काबिल नहीं होता कि इखराजात बर्दाइत कर सके । फरायज अच्छी तरह से वह 
अंजाम दे सके । इसलिये यह चीज़ देना पड़ती है। बहरहाल गवर्नमेंट लिहाज रखती है, 
रखेगी और रखती रही है कि ऐसे अलाउंसेज़ क़रोब २ वही हों जो एक्चुअल एक्सपेसेज 
(वास्तविक व्यय) होते हैं। अब इस उसूल पर सेम्बर आफ दि अपोजीशन 
(बिरोधों दल के सदस्य) की तरफ से कहा गया हैं कि पाकेट एक्सपेंसेज़ (जेब खर्च) से 
ज्यादा न हों। यह हसरी बात है ।क असेम्बली के सेम्बरान को फर्स्ट क्लास मिलता हैं और 
वह सेकेंड क्लास में सफर करते हों। गवर्नेमेंट उनको वही देती ह. जो. रीजनेबिल (उचिः ) 
और लोएस्ट (निम्नतम) होता है, जो फरायज अदा करने के लिय ज़रूरी होता हैं । कोई 
नाजायज फायदा देने की गवर्नमेंट की नियत नहीं होती है और न मेम्बरान ही यह 
समझकर लेते हैं कि उनके ऊपर-कोई आब्लीगेशन (दायित्व) रखा जा रहा हैं। बहिक 
वह जो नेशनल काम करते हैं जो ज़हूरियात की ज़रूरत होती हे बह पुरी की जाती हूं । 

थ्रो खानचन्द गौतप्न--भीवान्‌, मुझे बड़ा ताज्जुब हे माननीय मंत्री जो 
ने मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं किया जिसमें मैने यह प्रस्ताव किया कि जो 
कस्पेंसेटरी एलाउंस (प्रतिकर भत्ता) है, दैनिक भत्ता और मार्ग व्यय जो साधारगतया 
हम लोग को मिलता ह उसी पर सीमित कर दिया जाय और मेरी निगाह 
में वह चीज़ भो थो, वह बहस में भो थी, वे सरी बातचीतें थीं जो लेजिस्लैचर 
मेम्बस एमालुमेंट ऐक्ट के ससय यहां कही गई थीं। हंस छोगों को २०० रपये 
सहीता एक एलाउंप मिलता है। जिस समय लेजिस्लंचर में आते है या किसी और 
कम पर किसी कमेटी में आते हैं जेप्ती कमेटी से सम्बन्ध इस संशोधन से हे उनमें १० रुपये 
रोज अलग मिलेगा और ड्योडा फर्स्ठ क्लास किराया मिलेगा। जो परिस्थिति प्रदेश 
में है उसके ख्याल से यह खर्चा ऐसो किसो सूरत में यह नहीं समझा जा सकता कि दिन 
प्रतिदित का खर्चा शहर में बहुर रहने के बाद भी कोई माननीय सदस्य न तिकाल सकते 
हों। इसी ख्याल से मेने यह संशोधन पेश किया कि अगर कोई साननीय सदस्य ऐसे किसी 
काम से अपने शहर से बाहर जाते हों तो उनका कम चल सकेगा। इसमें बचत का तो 


कोई सवाल सामने रख कर न मेंने यह संशोधन पेश किया और न इसके संबंध स कोई 
आपत्ति आने को बात हू। ह 


. हम अपने घरों सेइस विधान सभा के अधिवेशन के लिये आते हैँ, दो-दो महीने हमको 
लखनऊ म॑ रहना पड़ता हैं और अगर हमारे लिये यह संभव होता है कि दो दो महीने हम 
लखनऊ में रहेंऔर रोज़ १७ रुपये प्रति दिन डेली एलाउंस (देनिक भत्ता) पर हम कास कर सके. 
तो में नहीं समझता कि यह क्‍यों सम्भव नहीं होगा कि अगर कोई स्तननीय सदस्य किसी कमेटी 
मे नियुक्त हों और उसके लिये बाहर जाय॑ तो वह १० रुपये प्रति दिन पर काम क्‍यों नहीं चला 
सकते। अगर कुछ अधिक समय के लिये यह सवाल हो तो तीन-तीन महींने का अस्थायी 
निवासतो हम लोगों का भी लखनऊ में हो जाता है अगर हम लोगों का इतने ससय तक यहाँ 
रहना १० रुपये के एलाउंस सें सम्भव है तो में नहीं समझता कि किसी कमेटी सें रहने वाले 
कोई सज्जन अपने कार्ये काल में क्‍यों नहीं काम चला सकेंग । हां एक बात जरूर हैं । इस तरह 
से संतोष अवदय उन लोगों को नहीं होगा जो घरबार बना कर और बड़े आराम के साथ 

उस काम को करने में लगेंगे जो सरकार उनके सुपुर्द करेगी। सगर हम यहां पर विधान: 
सभा के सदस्य हूँ, अपने काम को हस ज नते हैं, हुकूमत के इश्ञारे से या हुकूमत के हुक्म 
से या हुकूमत से निषुक्ति पाकर महीने, दो महीने या साल भर कास करने के लिये यहां नहीं 
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आये हे। इस बजह से कोई ऐसा पद मेरी निगाह में यह संशोधन पेश करते वक्‍त नहीं था 
जिसके लिये अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत हो। में फिर भो यह समझता हूं कि जो 
संशोधन मेंने रखा हूँ वह हर काम के डिये, जो कम्पेन्सेटरी एडाउस दिया जाता है, काफ़ी 
है जो न्यायपूर्वक ढंग से मेम्बरों से लिया जा सकता हो। इसलिये में अपने संशोधन को 
प्रेस करता हुं । हि 

माननोय श्रो सेयद अलो जहोर--श्रोमान्‌, मुझे कुछ ज्यादा अर्ज नहीं करना दै। 
घिफे यह कहना हे कि जहां तक इन एलाउंसेज़ का ताहलुक़ है यह सही है कि एक वक्‍त में 
सिवा इंत्के कि कोई खास सूरत हो, किसी आदमी को एक से ज्यादा एलाउन्स नहीं मिलेगा । 
अगर कोई दरू्स बाहर जाता हे तो उसको टो० ए० मिलेगा । उस दिन का डी० एु० 
नहीं मिलेगा। इसो तौर से डो० ए० मिलेगा और उस दिन दुबेल करेगा तो डिपेंड 
(निर्भर) करेगा मोड आफ दूवेलिग (यात्रा कौ विधि) पर कि आया उससे स्टाफ कार से 
ट्रैवल किया हैं। बहरहाल यह चीज़ें गवर्न (शासित) होंगी रूल्स से जो बन हुए है। 
उसके खिलाफ गबर्नमेंट ने न कुछ मुक़रंर किया हे न इरादा हे मुक़रेर करने का। 
उतरी के मुताबिक यह चोज़ें दो जाती हैँ । हम हमेशा रूलस से गवने 
( शञात्ित ) होते हें और होंगे। यह शक्‌क बिला वजह है कि कोई नाजायज़ 
फायदा उठाने के लिये यह क़ानून बनाया गया है । मक़सद उसका यही हे 
कि अल्टोमेडड़ो (अन्ततः) ऐसी फप्तीलिटीज़ (सुविधाएं) सुहेया की जायं, बगेर इसके कि 
वह कोई फायदा उठा सकें, वह अपने फरायज्ञ अदा कर सकें। जब कोई शख्स 
बाहर से यहां आकर रहता हैँ तो अगर उसको ऐसी सहूलियतें न दी जाय॑ं तो जाहिर हे कि 
वह अपन फरायज को अंजाम नहीं दे सकता। यह भी जाहिर हे कि उनको सिंफे कन- 
वयस अलाउन्स (वाहनभत्ता) या हाउस अलाउच्स ही मिलता है इसलिये इसका सक़्सद 
यह नहीं है कि वह फायदा उठाते हें इसलिये में समझता हुं। कि यह धकूक ग़लत है और जिस 
तरीक़ से यह खंड गवर्नमेंट ने पेश किया है, उसे मंजूर किया जाय। 

अधिष्ठाता--प्रदन यह है कि खंड २ की दूसरी पंक्ति में दब्द “यात्रा भत्ता” के बाद 
अंधविराम का चिन्ह हुटा कर उसके स्थान पर शब्द “या” रख दिया जाय तथा पंदित हे 
से राब्द वाहन भत्ता याघर का किराया भत्ता” 'नकाल दिये जाय । 


(प्रन्‍त्त उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभ/जित होने पर 
अस्वीकृत हुआ )-- 


पक्ष में“ १७ 
अब्दुल बाक़ो, श्री त्रिलीकी सिह, श्री 
अस्मार अहमद खां, श्री नवाजिद अली खां, श्री 
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री मुख्तार अहमद क्रिदवाई, श्री 
खानचन्द गौतस, श्री मुहम्मद जमहोद अली खां, नवाब 
खुद्वक्त राय, श्री . रामकुमार शास्त्री, श्री 
गंगाधर, श्री शिवकुमार पाण्डे, श्री 
गोपाल न(रायण सक्सेना, श्री श्याम सुन्दर शुक्ल, भ्री 
गोविन्द सहाय, श्री सरवत हुसेन, श्री 
जगत प्र ताद रावत, श्री 

विपक्ष में--४७ 

भक्षयबर सिह, श्री । अल्प्र ड धर्मंदास, थी 
अब्दुल मुईज खां, श्री आत्साराभ गोविन्द खेर, माननीय भरी 


अलगूराय शास्त्री, श्री इंतिजा हुसेन, श्री 


४२ 


कृपा शंकर, श्री 
खुशीराम, श्री 

खूर्बासह, भरी 

जगन्नाथ दास, श्री 
जगन्नाथ सह, श्री 
जगमोहन तह नेगी, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दीनदयाल अवस्थी, श्री 
दोनदयाल शर्मा, श्री 
दीन रयाल शास्त्री, श्री 
दीपतारायण वर्मा, श्री 
प्रकाशवती सुद, श्रीमती 
प्रेप जाल बच, श्री 

बदन सिह, भरी 
बनारसी दासु, श्री 
ब्रजरानी देवी, श्रीमती 
बेचनराम गुप्त, श्री 
भगवती प्रप्ताद दुबे, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
मंगला प्रसाद, श्री 
मिज्ञाजी लाल, श्री 


विधान सभा [३ वितम्बर, १९५१ 


सुहस्मद रहमत खां, श्री 
मुहस्मद सुले मान अधमी, श्री 
यज्ञवारायण उपाध्याय, श्री 
रघुताथ विनायक धुलिकर, श्री 
राधामोहन सिह, श्री 

रामजी सहाय, श्री 

रामशंकर लाल, भरी 

रामेशवर सहाय सिह, श्री 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 


' लीलाधर अष्ठाना, श्री 


बीरबल सिह, श्री 

शिवदान सिह, भी 

शिवमंगल सिह कपूर, श्री 
इपासलोल वर्मा, श्री 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सम्पूर्णाननद, माननीय डाक्टर 
सिहासन सिह, श्री... 
सीताराम अष्ठाना, श्री 
हुकुम सिह, माननीय श्री 


होतीलाल अग्रवाल, श्री 


श्री राम शंकर लाज--में यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की पंक्ति ३ में शब्द 
“वाहन भत्ता या घर का किराया” के स्थान पर दाब्द घर के किराया भत्ता या वाहन 
भता , जिपके अन्तर्गत राज्य के व्यय पर दिया और रखा गया वाहन हु रख जाय॑। 

यह जो धारा २ है उसमें जो परिभाषा दी गयी है उसमें जो शब्द पहले रखें गये थे उनको 
ओर साफ करते की दृष्टि से यह संशोधन पेश किया गया हैं और आशा हे कि माननीय 
मंत्रों जी इंप्तको स्वीकार करेंगे। 

माननोय थ्रो यद सअलो जहीर--पुझे यह मंजूर हे क्‍योंकि इससे जो को 
रह गई.थी वह पुरी हो जाती हूँ और मतलब साफ हो जाथगा । 

अधिष्ठाता--प्रन्‍]न यह है कि खंड २ की पंक्ति ३ में शब्द “बाहत भत्ताया 
घर के किराया भ त्ता ” के स्थान पर॒ शब्द “घर केकराथाभत्ताया वाहन भत्ता , जिसके 
अल्तगत राज्य के व्यय पर दिया और रखा गया वाहन हूँ ” रखे जाय॑। 
_ ओओई० पप्र० फिलिप्स--में एक प्वाइंट आफ आर्डर (वेधानिक आपत्ति ) 
पेश करना चाहता, हूं । 

अ्रधिष्ठा ना--अब कोई प्वाइंट आफ आइड्डेर पेश नहीं हो सकता । 

(प्रन्‍त्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) द 

श्रो खानचन्द गै।तम--श्रीमरन्‌, में यह संशोधत पेश करना चाहता [हुं कि खंड 

२ के अन्त से निम्नलिखित प्रतिबंध बढ़ा दिया जाय -- ह 
; “परन्तु प्रतिबन्ध यह हैँ कि यह यात्रा भत्ताया देनिक भत्ता किसी भी अवस्था में उससे 

अधिक न होगा जो सदस्यों को यू०पी० लेजिस्लेटिव चेम्बस एसाल्यूमेंट ऐवट के अन्तर्गत मिलता हा” 
., अपने पहले संशोधन के कारण और हसारे संशौवन को प्रेरित करने वाली भावना के 
संबंध मे ज्िक करते हुए में बता चुका हूं कि हमऐसा क्यों चाहते हे । मुझे कोई नई बात 
नहीं कहुता हैँ केवल इततो बात फिर से कहेंगे कि इस समय जैसी स्थिति इस प्रदेश में 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राष्य विधान मंडल के सदस्यों ४रे 


का अनहँता लिवार । विधेषक 
है कि लछोपों की आय इतनी हे कि लोगों का खर्चे नहीं चलता और यहां कर्मचारियों 
के वेवन जिप रफ्तार से बड़ेए ,इन तमाम चाज़ों को देखतेहुए अगर कोई मेम्वर यह चाहें 
कि उनको गुजर ५०० शपपे से कम में न होगो और इबीढे फरसदे बहाल के किराये के 


[.आछ 


तिश्क्‍ित उनको व्यय करता चाहिए तो में उनकी इप बात को उचित नहीं समझता हें । 
धारणतः इन नियमों के अनुत्तार ५०० रुपया सासिक का खर्च उत्त सातनीय सब्स्‍यों कर 
खर्ब पड़गा जो कम्येंनलेटरी एलाउन्स (प्रतिकर भत्ता) का बिल बमावेंगे और इससे 
अधिक किन्तहरों मानतीय सदस्यों को किसी खास सेवा के लिए कामनी ग्रांट (अनुदान) 
नान विरक हुहुमत के लिए हू! गे रमुवाधिब है बल्कि में समझताहुं कि जननी कुछ समय तक 
मानतीय सदस्मों को इस लरह से अपने लिए खरे लेरे के कारण उनकी स्थिति सार्वजनिक 
जीवन में अप्रिव होगी और उनको सफाई देते नहीं बनेगी । केवल इन दाब्दों के साथ में 
अपने संश्ोबन को उपस्थित करता हू । 


ध्याक। 


््श् 


] 


मिल 


श्री गोपाल नारायण सकलेना--मानतीय सभापति जो, जो संश धन अभी मेरे 
अ्त्रल्लान चन्द गोतम जो ने पेश किया हे में उत्तका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ 
हूँ । इससंशोवन में कोई नई बात नहीं बल्कि इस संशोीयन का यह सकसद है कि किसी तरीके 
से कियो चोज का तअय्पुत हो. जाना अआहिए और किक्ज्षेशन (स्थिरीकरण) 
हो जाना चाहिए ओर यह न वो कि सरकार सनझ्ावा जिस सेम्बर को च.हे जहां दे सके । 
हमने जब इंत बिल को मुखालिफत की थी तो उस वक्‍त भो हमने यही इजहारे ख्याल 
कित्रा कि सरकार के हाथ में इस तरह से मतमाना पेट्रोंनेज (संरक्षण) बांटा और उसका 
ओविजन (उपबंध ) रखता यह सही चीज़ नहीं है । मुझ खेद हे कि सरकार ने हमारी 
बात नहीं मानी । मेरा तो खबाल थ। कि जब इत तरह के बिल लागे हैं तो इस बिल में 
कोई यह नहीं कहता था कि आप डिस्क्वालिफिक्रेशन (अनहता) का रिमूवल (निवारण) 
ले करें । जता कि माननीय ज्याय मंत्रो ने कहा कि इस बिल को लाने के तो थह विरोधी 
दल जहूर माफिक हू लेकिन इस बात की सुद्ालिफत कर रहा ह । वाकया यह है कि हम जो 
'सुखालिफत कर रहे हे बह इस बात को मुखालिफत कर रहे हे कि यह मनभाना न खा 
जाय । इस संशोवन के ज्ञत्यि से भी हम सरकार को यही बतला देना चाहते हैं कि 
१० ० रोज और १ १/२ई० फर्ल्दे क्लाससे ज्यादा सरकार किसी को न दे सक्े। 
मेरी समझमें तो आता नहीं कि जगर सरकार की समंदर यह डे कि वह ज्यादा नहीं वेना चाहती 
हुं जता! कि सरकार को तरफ से हमेशा कहा जाता रहा है कि हमने कानून में तो इस चीज़ 
को रख दिया ह लेकिन इससे ज्यादा किसी को न देंगे । अगर सरकार की मंशा थही है 
कि किसे को ज्यादा नहीं देंगे तो फिर इत चीज़ को मान लेने में हर्ज ही क्या है कि १० 
रुपयर रोड हो और रेल का किराया १ १/२ रु० फर्स्ट क्लास क। हो। हमारा 
संशोवन भो यही कहता है । फिर इसको सास लेने में सरकार को क्या दुश्वारी होती है 
सेरी समझ मे नहों आता । शायद साननौय न्याय मंत्री जं। जब इसके ऊपर रोशनी 
डालें तो इपको मान लेने में जो उनको मुश्किलात हैं उनको भी बतलाने 
का कोशिश करेंगे। मुझे तो ऐ ता माल प होता है कि यह एव छोटा और आसान संशोधन 
श्री गौतम जो ने पेश किया है कि उसे साननीय न्याय मंत्री ज॑। जरूर मात लेंगे। 


. श्री खुशवक्त राय--भाननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस संशोधन के 
संबंध में सभो बातें कह दो गई है परन्तु एक बात जो नहीं कही गयो है उसके संबंध सें में 
आपके ज़रेये से मानतीय न्याय संत्रो का ध्याव दिलाना चाहता हूं और वह कांस्टीद्यूडल का 
अनुच्छेद १९५ हैं। यह जो १९५ अनुच्छे३ है उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि 
अनुच्छेद हे८२ के अतुसार जो भा असेस्बलों बने उसके जो सदस्य हैं उनको द्रेवलिग 
हक डेली एलाउन्स, वही दिया जायगा जो कि इसमें दिया हुआ है । में अनुच्छेद १९५ 
पढ़े देता हुँ--- 
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(राज्य की विधान सभा और विधान परिषद्‌ के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के 
जिन्हें उस राज्य का विधान मंडल , विधि द्वारा।, समय समय पर निर्धारित करे, तथा जब 
तक तद्विषग्रक उपबन्ध इस प्रकार नहों बनाया जाता , तब तक ऐसे वेतन और भर्तों 
के, ऐसी दरों से और ऐसी दरों पर , जप्ता इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले उस 
राज्य को प्रान्तीय विधान सभा के सदस्णों के विषय सें छागू थीं , पाने का हक़ होगा 0 


तो मेरा यह कहना हे कि ,सेरे यहां एक कानून हे जिस कानूत के ज्ञरियें हम सदस्य को 
किराया भत्ता और दैनिक भता मिलता हें। तो हम लोग यही चाहते हे कि जो आपके 
कंस्टोद्यूशन में, जो आपके यू० पो० लेजिस्लेटिव चेस्बसे एमाल्यूमेंट ऐेक्ट के मातहत जो मिलता 
हैं उसे आप खोल दें. और आपका कंस्टोटयूडन भी यही चाहता है / इसलिए में सम- 
झता हूँ कि हमारे न्याय मंत्रों जो इत संशोधन को अवध्य ही मंजर करेंगे । 


. श्रों नवाजिश अलो खां--सभापति महोदय, यह एक बहुत मामूली सा संशोधन 
हैं । ओर इसके लिए मेरे माननीय सदस्य ने कंस्टट्यूडन आफ इंडिया के अनुझेद १९५ को 
पेश किया । लेकिन सुहिकल यह है कि सेक्शन का जो इंटरप्रीदेशन (निर्वाचन ) इधर 
से किया जाताहे उसके बरअक्स इंटरप्रोटेशन उधर से पेश कर दिया जाता ह्‌। सवार 
यह है कि आखिर १० रुपया रोज्ञ और १ १२ फर्स्ट क्लास किराया जो सिलेगा क्या 
वह काफों नहों है ए।ए उन माननीय सदस्यों के लिए. जो कि स्पेशल अफसर या देंस किस्म के 
और आफ़िप्त आफ प्रोफिद (लाभ का पद ) होल्ड करते हैँ और जिनको आप 
इस बिल की हू से एक्जेम्पट्‌ ( मुक्त ) कर रहे हैं ? जब कि खुद माननीय 
न्याय मन्त्रो जी यह फरमाते हैं कि यह तो एक फंसिलिटो (सु ६ध।) है कि हम मोटर दे 
देंगे या उनके खाने का खर्चा वे देंगे या पेद्ोल का खर्चा दे देंगे, तो क्‍्याये 
१० रुपये काफी नहीं हैँ कि उनका काम इसमें चल सके ? आप यह भी फरमाते हैं कि ऐसा 
मेम्बर नहीं हे जो १० रुपये के अलावा, में क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, बेईमानी किसी 
चीज़ के लिप करे या उसे ऐसो ज़रूरत हो। में तो समझता हूं कि जो चीज़ हमको दी जंती है. 
: बह इमाल्यूमेन्ट्स ऐक्ट, सन्‌ १९४६ की बिना पर हू जिसके तहत हसको यह सब मिल रहा है । 
जितनी चीजें उसके अन्दर रायज़ हें अब तंक उन्हीं को रखना चाहिये। मुल्क की हालत बद 
से बदत्तर होती जा रही हे तो काहे को दस को जगह पर सौ, था पचास पचास लेना चाहते 
हैं? यहताो वहा चीज़हुई जिसको माननीय सन्‍्त्री बचाना चाहते है। वह खुद फरमाते हैं 
कि कोई मेम्बर नहीं हे जो १० इपये के अलावा किसी और चीज़ या लालच के वास्ते 
अपने आपको गवनंमन्ठ को बेच देगा। तब ऐसी सूरत मेंसें नहीं समझता कि इसके अलावा, 
कुछ ज्यादा व्यय जाय। इन अल्फाज के साथ में इस अमेन्‍्डमेंट की ताईद करता हूं । 


माननोय श्रो सेयद अछो जही र२--छनाबवाला,जो मेरे दोस्द बहस कर रहे हें वह गालिबन- 
यह ख्याल नहीं रखते हें कि यह बिल महज़ आंइन्दा के लिये नहीं हे। आईन्दा के लिये तो 
इसकी लाईफ ४/५ महीने हें जो जनरल इलेक्शन के बाक़ी रहते हें । इस बंकंत तो इसका 
ज्यादा असर पड़ना है उस एलाउन्सेज्ञ पर जो अब तक मेस्बरान को मिल चुके हे जनवरी सन्‌ 
१९५० से लेकर गुजिद्ता अगस्त, १९५१ ई० तक। उन्हीं को हमें लीगलाईज़ करना है। जो अला : 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सद:थों ड५्‌ 
का अनहँता निवारण विधेयक 


अन्सेज़ हमने सुकर्रर किये हें वे लगभग वहीं हूँ जो मेम्बराने असेम्ब॒ली चाहते हैं हालांकि 
उनकी शक्ल दूसरी है । उनकी इकल सुख्तलिफ है । कहों पर हमने उन्हें १५० रुपया अलाउन्स 
हाउस के रूप में और डो० ए० को जगह १५० रुपया कन्वेयेंस अडाउन्स (वाहन-भत्ता) 
के गकल में दिया है । इसी हिसाब से वह दस रुपये रोज होता है। लेकिन उसकी इक्ल दुसरी है। 
हमको गुजिइता के लिये एक जनरल रूल बगाना है। हमारी यह नीयत नहीं है कि इससे 
कोई बहुत बड़ा डिपार्चर हो या इसे हमेशा के लिये इस्तेमाल किया जाय। न हमारी यह नोयत 
है कि हम लोगों को कोई नाजायज़ तौर से या बेजा तरीके से लालव या कोई चीज़ 
देकर फायदा पहुंचाबे जो कि हाउस के सामते डिफेंड ( रक्षित) नहों हो सकता 
'हो। सें यह यक्रीन दिलात हुं कि अगर किसी का अब यह ख्याल है तो वह गलत हू। में 
इस बजह से इस तरमोम को सन्‍्जूर करने से मज़बूर हूं । 


श्री त्रिलाकोीं सिंह--प्भाषति जी, जो संशोधन इस समय आदरणीय सदन के सामने पेश 
हैं उसका में अनु मदन करता हूं । माननीय मन्‍्त्री जी का भाषण सुनकर भुतते कुछ अचम्भ। सा 
हुंआउन्होंने यह फरमाया कि यह आइन्दा के लिये नहीं बल्कि, २६ जनवरी सन्‌ १९५० ई० 
के बाद आज के दिन तक था जिस समय तक थह विधेषक पारित न हो जाये, जिन माननोय' 
सदस्यों ने जो साधारण तौर पर बिधन सभा यथा विधान परिषद के सदस्य को भत्ता या 
सहलियतें होती है उससे ज्यादा हासिल कर लिया हूँ उन पर भी यह लागू होगा। यह उनके 
बीच में कठिनाई है जिसके साफ माने यह होते हे कि कुछ एसे केसेज मामले ज़रूर हें उनके इल्स 
में कि जहां जो साथ"रणतोर पर किसी विधान सभा था विध(न परिषद के सदस्थ को भत्ता 
या सहुलियत हासिल होती हे उससे ज्यादा कुछ शानर्नत्य सदस्यों को ज़रूर दी गई है। यदि 
'शऐसा नहीं होता तो गालिबन उनको संशोधन को स्वोक्वार करने के लिये कोई 
रुकावट नहीं होती। श्रीमान्‌ यह तो जिशता की बात रही, लेकिन आगे अब चुनाव आने 
वाले ह। यह भी कहा गया कि इस विधेयक की जिन्दगी ३,४,५ महँ।ने की है और इप्त वजह से 
इस पर कोई विशेष ज्यादा जोर नहीं देवा चाहिए। लेकिन जब स्वयं माननोय भनन्‍त्रो जो के 
बयान के .बमूजिंब ऐसी मिसाले हैं, चाहे एक हों, चाहे दो हों, चाहे दस हों, चाहे बीस हों, 
तो जो भत्ता इस विधांत सभा के सदस्य को साधारणतौर पर दिया जाता हैँ उससे ज्यादा दिया 
गया तो कोई वजह नहीं मालूम हो तो कि अब जब ४,५, महीने बाक़ी हें इस विध(न सभा के 
जिन्दगी के और खाध्षतौर पर जब अगले चुनाव आने बाले हैं तो वहां ऐसी सहुलियतें नहीं 
दी जांपेंगी और इत सहुलियतों को देकर के नाज्ञायज्ञ तोर पर दबाव नहीं छोड़ा जायगा। किसी 
के ऊपर अभी कहा गया था कि यह कोई नाजायज फायदे का सवाल नहीं है। में मानता 
हूँ कि बह फायदा जो कानून के अनू सार हो बह नाजायज नहीं हुआ करता और आज ऐपे विधेयक 
के ज़रिये से तो कितने नाजञायज़ काम २६ जनवरी सन्‌ १९५० ई० से हुए हैं उनको भी वह जायज 
क़रार देने जा रहे हैं। तो नाज़ायज़् का सवाल तो पेदा होता ही नहीं हैँ । सवाल प्रह पेदा 
होता है कि क्या इस आदरणीय सदन के बाहर छोगों के द्विम्ाग पर यह असर पैदा होने चाहिए 
कि इस सदन के वे सदस्प जो किसी भी सदन के काम के अछावा और भी सरकारी काम में सहायता 
देने के लिये प्रस्तु त होते हे वे भी भत्ता जो साधारणतौर एर सदन का काम करने के दिये 
उनको मिलता है उससे अधिक वहां लेते हैं या नहीं। 


श्रीमान्‌ू, में बहुत नम्मतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं और में समझता हूं कि वह इस 
आदरणीय सदन के शान के मृताबिक़ बात' होगी यदि यहां के बाहर एक आम असर थह होगा 
कि इस सदन के जितने भी सदस्य हें या विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं बे कोई भी जो 
सरकारी काम करते हैँ इस सदन के काम केअलावा वही भत्ता लेते हें जो भत्ता 
इस सदन के काम करने से उन्हें मिलता है। श्रीमान्‌ मुझे जो अन्वेशा होता है यह वह होता 
हैं कि यदि एक बार यह हवा फेल गयी कि इस आदरणीय सदन के सदस्य इस शरह के 
अलावा जो येहां काम करने के सिलसिले में भाते हैं; मनमाने ढंग पर सरकार के हाथ में यह 
बात हैं कि जो वह चाहे दे दें और उसको पाने के वे अधिकारी होते हैं. तो मुझे इसमें बड़ा 
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[श्री विछोकी सिंह | ह 

भय लगता है कि इस आदरणीय सदन के प्रति जो जनता का विश्वास हे उसमें कुछ भी कमी 
बाक़े हो जाथगी। में नहीं चाहता कि इस सदन के बाहर, इस प्रदेश के अन्दर, या इस 
प्रदेश के बाहर किसी के दिमाग में या दिल में एक सेकेंड के लिये भी यह ख्याल उत्पन्न हो 
कि इस आदरणीव सदन का कोई भी सदस्थ था इस प्रदेश को सरकार के 
लिये यह मुम्तकिन होगा कि वहुं इस आदरणीय सदन के किसी भी सदस्य को 
कोई ऐसा फायदा पहुंचा सके जिसका वह अधिकारी नहीं है। इसलिये में 
यह निवेदन कहुंगा कि भलमनसाहत के नाते, व्यवहारिक दृष्टि से अमलो 
शक्ल देखिये और यह देखिये कि आपके इस कहने का असर क्या पड़ता है । थोड़ी देर हुई मेने. 
सुना ओर वह बात मेरे कानों में खटकी और धक्का सा लगा, यह कहा गया कि १५० रुपया 
ले लिया, मोटर ले लो, सकान ले लिया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई । एक अफसर जो दो 
हजार रुपया कमाता था उसका काम तीन सौ रुपये में चला । यहां यह सवाल नहीं है 
कि काम एक पये में चला, १५० रुपये में चला याएक हज्ञार पये में चला। विलायत का 
भी जिक्र किया गया। दरहक़रोकत जिसका हवाला दिया गया, स्टुआर्डेशिप आफ दि चिलटर्न 
हुंडरेड्स का, उसमें तो एक कोड़ी का भी मुनाफा नहीं होता लेकिन चूंकि उसने स्टूअर्डशिप 


एकसेप्ट ( स्वीकार ) को, फिक्शनली था नोशनली, इसलिये वह हेसियत क़बूल कर 
के वह मेम्बर ख़त्म होता हूँ । 


श्रोमन्‌, आपके द्वारा बहुत नथ्रतापुवेक माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करूंगा कि 

इस संशोधन को स्वीकार करने से सरकार का जो रहेंड (आधार) + उसका स्तर ऊंचा 
हो जाता है, कांग्रेस के स्थान का हवाला, श्रीमन, दिया गया, कांग्रेस के पिछले 
६०-७० साल के रवायात का ज्िक किया गया, राष्ट्रपिताः महात्मा गांधी का नाम 
लिया गया तो उन बातों का लिहाज कर के, उन तमाम प्रथाओं का रू्याल करके, बहुत नम्रता- 
. पूर्वक में निवेदत करूँगा कि स सं धन को ₹ कार करने से सरकार वाक़ई उस रास्ते पर 
जाय । और बाहर यह कहा जायगा कि कुछ मामलों के ऊपर ज़रूर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 
के आदेशों पर काम किया है । में यह निवेदन करूंगा कि जब संविधान से एक धारा रखी 
गई है कि इस आदरणोय सदन का कोई सदस्य आफिस आफ फिट न मंजर करे तो 
इसकी कोई संशा थी। सेंने एक सवार किया था कि इस विधेयक के पॉरत हो जाने के 
बाद सरकार के लिये क्‍या यह संभव गा कि जितने डिस्ट्रिक्ट भेजिस्टे स हैं उनके आनरेरी. 
एडवाइज़पे, सलाहकार तमाम एस० एल० एज्० को बना दें, ताकि उनको कोई फायदे 
की सलाह दे सकें । मुझे दुख हे कि उसका जवाब उस समय मुझे नहीं मसिला, लेकिन में निवेदन: 
कहूंगा कि आए इस विधेयक को पास करने में इस बात को अपनी निगाह के सासने न रखें कि 
मुखालिफ चों को एक सोक़ा मिल गया हे. और वह फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसी 
बात नहीं हे। श्रीमन्‌, में आपंसे निवेदन करूँगा और आपके द्वारा सरकार से लिवेदन 

कि से विधान सभा द्वारापारित कोई भी ऐसा क़ानून नहीं होना चाहिये जिससें कोई 
हरूफ़ या अंगुली लगा सके और यह कहा जा सके कि स आवरणीय सदन के सदस्यों के 

लिपे यह रास्ता खुला हुआ है कि वह कोई फायदा सरकार के द्वारा उठा सकें | इस शब्दों 

के साथ जो संशोधन पेश हुआ हे उसका अनुमोदन "करता हु। -. 


श्रो खानचन्द गौतम-भीसन्‌, साननीय न्याय मंत्री ने इस संशोधन को नहीं साना ४ 
इसमें तकलीफ हो सकती हे, ताज्जूब की कोई गुंजाइश नहीं हे । माननीय न्याय संत्री का 
ऐसा रुयाल है कि अगर॒ कोई ऐसी स लियत दी जाती है तो उनका कभी कोई दुरुपयोग 
नहीं होता, वेपरेस्ट मनिमस, कम से कम आवश्यक सहुल्यतें जो भी सदस्य नियुक्त हुये 
उनको जाती हैं। मेरा अपना ख्याल था कि जो सहुलियत आवश्यक है वह केवल तनी 
है जितनी सारे सदस्गों को विल ) हे, दस रुपया )ज़ एला स और दो सौ रुपया स "ना, 


सत्र १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्षों ४७. 
का अनईता निवारण विधेयक 


श्र 


यानी पांच सौ पया। महीता। कोई वजह नहों कि कोई सानतीय सदस्य इतने में उस 
सेवा का भार वहन न कर सके जो कि उसते अपने जिम्से लिया हो । 


रह गयी स बात की बात कि जो आवश्यक सहूल्यतें हुकूमत देती है, उनके दुरुपयोग 

का तो कोई प्रइन ही नहीं है । वह कमर से कम सहुल्यतें होती हैं। मानवीय न्याय मंत्री 
तो अभी जुम्मा-जुम्मा आठ दिन हुये तशरीफ लाये हूँ। यहाँ के बहुत बड़े बड़े किस्से 

हैँ और किस्से जनाब ऐसे ऐसे हें कि साननीय न्याय मंत्री अगर सुने तो या तो उनको यह 
सोचना पड़े कि में यहां रहूं या न रहूं और यहां रहना तय करें, तो उनको अपना पूरा कायाकल्प 

करता पड़े । यहां, हुत्नरवाला, जेड० ए० ए० (जप्ींदारी अबालिशन फंड) के नाम परपेट्रोल 
ईगू हो और एलेक्शन में इस्तेमाल हो। हुजूरवाला, इन भोटरों के साथ जाय॑ जेड० ए० 

एफ० के कलेक्शन में स्पीच देने के लिए और वहीं एलेक्शन प्रोपेगेंडा करे । कौन सी चोज़ें 
हैँ जो यहां उत्तर प्रदेश में नहीं होती हैं। इस सम्बन्ध में साननीय न्याय मंत्री जी ज़रा 

पता लगा कर और समझ कर कि किस परिस्थिति में वह काम कर रहे हैं, ऐसा खतरनाक कदम 
न उठावें। यह नियुक्तियां कई प्रकार की हो सकती हैं । माननीय न्याय मंत्री जी ने 
अभी सका ख्याल नहीं किया है। बिल. उनका अवबय है मगर नियुक्तियां वह करने 
नहीं पायेंगे बल्कि उनसे कराई जायंगी । जैसा कि हमारे माननीय नेता श्री त्रिछोकी सिह: 
ने कहा कि एक सिरे से कोई जगह ऐसी नहीं हे कि जिसकी निपुक्ति के लिए इस बिल में 

गुंजायश नहीं है और धीरे-धीरे एक ऐडवाइ जप रेजीस (कार्यक्राल ) नये क्रिस्म का यहां क्ायम 
हो जायगा। अंग्रेजों ने यहां एक ऐडवाइज़र्षे रेजीम कायम किया था, तो उसमें चार या पांच 
एऐडवाइज्जपें रखे गये थे लेकिन अब यहां अगर वही रबेया चला तो हमारा रुयाल * कि' 
४३० ऐडजाइन्रर्र सक़ रु करने की सहुलियत साननीय न्याय मंत्री अपने भावी साथियों 
के लिए यहां पैदा कर रहे हैं । 


ऐसी सूरत में में समझता हूं कि माननीय न्याय मंत्री ज़रा सचेत होकर इस चीज पर विचार” 
करेंगे क्योंकि यह बहुत मामूली मसला नहीं है । आज यहां इस स्प्रिद (भावना) में बैठ कर 
कि यहां एक छोटा सा अपोजीशत (विरोध पक्ष) हे और एक बड़ी सी मेजारिटी (बहुमत) 
उधर ३, एक माम्‌ली बहुस हो रही है, जो मन में आया कह दिया, जो मन में आया जबाब दे 
दिया, इस संशोधन को ठकराया जा सकता हूँ। मगर माननीय स्याय मंत्री याद रकक्‍खें, उनके 
साथी याद रक्‍खें कि दो दिन के बाद उनको पब्लिक के सामने जाकर एक एक चीज़ का' 
जवाब देना पड़ेगा । हमें शौक नहीं है कि हम यहां से वहां और वहां से यहां चहेलक़दमी करके 
वक्‍त ख़राब करे। माननीय सभापति जी, इस सदत का एक-एक वोट जो हम रिकार्ड करा 
रहे हें, जानबूझकर करा रहे हे। हम इस वोज़ को पब्लिक के सामने रकखेंगे कि इन विषयों 
पर हुहुमत और हुकूमत के समर्थकों की यह राय हे और हमारी यह राब है और आप को: 
जवाब देना पड़ेगा कि हिन्दोस्तान में कम से कम खर्चा कितना समझा जाता है और कम्त से कम 
सहुलियत कितनी समझी जातो हैं। जब आप किसी साधारण कर्मचारी को किसी काम पर 
नियुक्त करके श्रेजते हैं, तो तन आने पैसे तक, हुजूरवाला, अता फरमाते हें दिन भर खाने के लिए 
और यहां दत्त पया काफ़ी नहीं होंगे एक साननोय सदस्य के लिए और इसके अलावा मकान 
का किराया, मोटर का किराया, दे छौोफ़ोन का किराया और दुनिया भर का न जाने कितना सर्व 
उसमें शामिल होगा। कोई वजह नहीं है कि इससे ज्यादा यहां से मंजूर किया जाय और 
अगर किया जाता हे तो लत है और मेरा ख्याल है कि हमारे सात्रजनिक कोब के साथ बेइंसाफी 
है, और सूबे में इस समय जो रींबी चल रही हैँ उसका अपमान है। में फिर अपने संशोधन 
को प्रेस करता (जोर देता) हूं। 


जे, प 3 
माननोथ श्रो सयद अली जहोर--जत!ब सदर, मुझे यह महसूस हो रहा है कि इस 
वक्‍त मृखालिफत जो की जा रही है, जैसा कि तस्लीम भी किया गया वह इस ग़्रज़ से 


5 विधान सभा [३ सघितस्जर, १९५ 


[पानवीप्र शो सैघद अंडो जहीर] 


तहीं कि इस बिल से कोई उसुली मुख/लिफत है लेकिन इस ख्याल से कि आयच्दा इलेक्शन 
में हमको वंया करता है उसके लिए जप्तीन तैयार की जा रही हे ओर यह ज़ाहिर है कि जब पहु 
रुपांल रक्‍ता जायगा दिसाग्र में तो यह उम्मोद करना कि कोई ऐसी चीज़ कि जो सहज्ञ उस 
और क्रायदे पर और किसी सच्चाई पर था दुरुस्‍्ती पर मत्रगी हो वह यहां पश् 
की जायगी, बेकार मालूम होता है । बहरहाल हुमारे मेम्बरान का उधर से यह मतलब हे, कप 
से कम यह गुमान है कि जो बात कांग्रेसगवर्नमेंटने १साल८ महीने में की है वह भिसाह 
बनाने के छिप्रे और इस बात को जाहिर करने के लिये की है कि उनके उसुल इस मामलात में क्या 
हैं, वह काफ़ी नहीं हैं । बल्कि वह यह समझते हैं कि यह क़ानून 0४ जायगा तो महज ४३० 
आनरेरी आफिप्तर बन जायेंगे बल्कि हर एक कलेक्टर, हर एक कसिदनर, हर एक आफ़ित्तर 
के साथ एक ऐडवाइज्र सुक़ रेर कर दिया जायगा और उत्तकी तनख्वाह इस बिल के अच्र 
गवर्ममेंट मुक्रर कर देगी । आर इस क्विस्म की बरगुम्ानियां और शक्‌क हैं, तो इसका 
जवाब सिवायइसके कि वक्‍त दे, में जितना भी इस्कार कहूंगा उसका जवाब इन्कार होगा 
और कोई नतीजा नहों हैँ । बहरहाल, में सिर्फ तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि इस बिल 
का ताललक़ किस क्रिस्म की जगहों से है । “म०0००४७ए 0०0९8 07 80एंअंए१ ॥॥8 
88809 00ए८/॥००॥॥,” [राज्य सरकार को परामशें देने के लिये अवेतनिक पद] 


गवर्नमेंट को ऐडवाइज्ञ करने के लिये आफिसेज होंगे, यह नहीं कि आफिसस आफ वि 
गवर्नेमेंट के लिये कोई प्रावोज्ञन (व्यवस्था) किया जा रहा है । “स्ि०70४ए 0#008 


ई0/ (08 9070008706 07 809 ४७५ १6709,” [कितों विशेष कर्तेव्य पालन के लिये 
अवेतरनिक पद] हर े ह 


इस स्पेशल ड्यूटी परजो किसी को सुक़ टेर किया जायगा वह गवर्ममेंट की तरफ से 
होगा जिसको जहूरत गवर्नपेंट या स्टेट को होगी । आप देख चुके हें कि आपको सिर्फ १ 
जाहें ऐ प्री मिलो जिनमें आनरेरी आफिप़से मुकरर किये गये और जिनको आनरेरी एलाउंस 


दिया गया। अब यह पब्लिक को तथ करना हे कि आपकी बदयगुमानी किस चीज़ के ऊपर है। 
यह कहना कि फलां बजीर को सुरत नापसन्द है । 


श्रो खानचन्द गैतम--हु बू र, गलत बयानी है। सुरत बहुत पसन्द है । 


| ५ 
माननीय श्रो सयद अलो जहौर--या उन वज्ञरा को चाल-ढाल से नफरत है, यह 
सहज उपाली श॒रूक हमारे दिल में पैदा हो गये हैं, इसी चजह से कहा जाता है और मुखालिफत 
है। यह तो जनता तय करेगी और उसी को तथ करना है । मगर जहां तक क्ायदों का ताल्‍लुक़ है 


उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं आती जिसमें गवर्न पेंट को ऐसे अख्तियारात दिये जाय जो क्ानूनन 
जायज न समझे जाय॑। । 


तीसरी चीज्ञ है--५09083 ०॥ 06 एछक्षीणक्षा। 0" 090700७78 0 ७ (00007॥॥00 
&070ण7880 0ए ॥6 86886 90 ए७७॥७९७६$ 07 (0979%&] 0076ए7087/,/(राज्य सरकार 
या केखीय सरकार द्वारा निषुक्त किसी सर्मिति के सभापति या सदस्पों के पद] | 


. यह चीज़ें हें, महज्ञ थे क्लासिफिकेशंस (वर्गीकरण) हैं। इसमें शक की गृजायश नहीं 
है कि कोई नाजायज्ञ - फायदा उठाया जायगा । ्ि 


जैसा कि मेरे दोस्त श्री त्रिलोकी सिह बयान करते हें कि आप तो ४३० अफसरान इसमें 
मुख्तलिफ हुक्‍्काम को सलाह के लिये बना सकते हैं और इस. (क्रेस्मं का गलत इस्तेमाल इस 
ऐक्ट से कर सकते हें । इसके सांथ भें अर्ज़ करूंगा कि जहां तक कंस्पेंसेटरी एलांउंस (प्रतिकर 


सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों ४९ 
का अनहँता निवारण विधेयक 


भत्ता) की डे फिनेग़न (परिभाषा) का ताल्लक़ है उसमें ४ किस्म की डेकिनीशंस (परिभाषाएं ) 
हैं। द्वालिग (यात्रा) और डेडी अलाउंत (दंविक भता) कन्तेयंस और हाउस रे एलांस 
(वाहन ओर घर के किराये का भत्ता) । कच्वेयंछ अलाउंस और डेली अलाउंस को आप 
देखते हु. कि पाबन्द कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं होंगे। जेसा में पहुले अर्ज़ कर चुका 
हुं कि हमारा अमलदरामद यही रहा हे कि किसी शख्स को हमने उससे ज्यादा नहीं दिया जो 
हमारे मेमप्रान लेजिस्लेटिव असेस्बली के लिये ट्रेबवलिंग और डेली अलाउंस मुक्क रंर किया गया 
हैं, लेकिन मु पकिन है कि उसका फार्म मुख्तलिफ रहा हो । इसलिये उसकी पाबन्दो यहां करने 
से हमको क़ानूबी दिक्‍क्कत पड़ेगी । अगर आपको कोई घिसाले मिल सकतीं जिनमें गलत 
इस्तेमाल किया गया हे तो आप पेश करते, क्योंकि इस क्लिस्म की कोई चीज़ छिप्री नहीं रह 
सकती । आप सेम्बर , इप्ती हाउस से ेग झुक़रंर हुए हु और बाहर से नहीं अये हू । 
यह कह देना कि गवर्न॑ पेंट के इल्म में कोई खास इत्तिला हुँ या गवर्न पेंट ने किसी को कोई खास 
नक़ा पहुंचाया है जिसकी चिलछा आपको नहीं है और नहीं हो सकती है, में इ सको सानने के 
लिये यार नहीं हुं। आपने सिफे ५ भिसालें दीं और एक का हमने अपनी तरफ से जिक्र किया 
और कोई केस ऐसा नहीं हे अलावा उनके जो कमेदी के मेम्बरान हे जो यहां से मुक़रंर की 
जाती है. और अगर इसके अलावा हे तो आपको मालूम होता चाहिए और आपको 
मालूम करने में कोई जहमत नहीं हो सकती थी । 


इसके बाद इन बातों पर इसरार करना, य | कहूं कि हठधर्षो हैं इसके अलावा कोई दूसरा 
लफ्ज़ सही नहीं सिलता । बहरहाल कोईज़िद के शिवा बात नहीं है और जहां तक गवर्नमेंट 
का ताल्लक है हमने इसको निहायत ने कनियती से और एक खास सूरत को छीगलाइज (वेध ) 
करते के लिए जिसका प्राविज्ञन खुद कांस्टीट्यूडन आफ इंडिया में सौजूदहेइस बिल को 
पेश्ञ कियाहे न हमारी पहले कोई बुरी नीयत थी और न आइंदा कोई बरी नीयत है । 


अधिष्ठाता--अरशन यह है कि खंड २ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया 
'जाय-- 


री थे िक १ 
“परन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि यह यात्रा भत्ता या देनिक भत्ता किसी भी अवस्था में उससे 
अधिक न होगा जो सदस्यों को यू०पी० लेजिस्लेटिव चेम्बर्स अमाल्युमेंट ऐक्ट के अन्तगंत 
मिलता हें 
( इन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 


श्रो खुशवक्त राय--माननोीय सभार्पात महोदय, इस समय जो में खड़ा हुआ हूं 
उत्तका उद्देश्य केवल यह है कि धारा २ का में विरोध करना चाहता हूं और इसलिये करना 
चाह॒ता.हूं कि हमारी तरफ से कई एक संशोधन यहां रखे गये और वह ऐसे थे जिनको अगर 
साननीय मंत्री जो मान लेते तो हम समझते है कि इस विधेयक को जो खराबियां हैँ वह 
काफ़ी निकल जातों । परस्तु माननीय पंत्री जी का यह ख्याल है कि हठभर्मी इधर है और में 
यह समझता हूं कि माननीय संत्री जी ने हठधर्मा के साने ठीक नह समझे हें । अगर समझते होते 
तो वह ऐवो बात नहीं कहुते । सच पूछिप्रे तो बानवोय सभापति जी हठवर्भों तो 
उधर ही है । ह॒ठधर्षी तो उधर हुआ करती है जिधर मैजा रिटी (बहुमत) और एंच्सोल्यूट 
मंनोरिटी (निरपेक्ष बहुचत) हुआ कर ॥ है। जहां मे नोरिटो होती हैँ वहां .हठबर्मी आ 
जाया करती है। लेकिन कहा यह जाता हुँ कि हम हठधर्मी करते हें। हम किस बिरते 
पर हठवर्मी कगें। हम तो तब हठधर्मो कर सकते जब कि हम्तारे साथ भी उतना ही बल . 
होता जितना माननीय न्याय मंत्री के साथ है । 


इपके अलावा एक बात उन्होंने यह कहा कि. हम तो चाल ढाल पर जाते हैं। में निहायत 
अदब के साथ यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक उनके चाल-हाल का सवाल है हम पसन्द 


५० विधान सभ! [३ सितम्बर, १९५९ 


[श्री खुशवक्त राय] 


कल अंकल तब 
वियाहो लेकिव जो आज का अवसर हूं हम उसको कोई शिकायत नहीं है । में यह 
भी कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि हम किसी मामले को पर्सनल (वेयवित्क) हरे 
पर नहीं देखा करते हे। हम हर बात इस्पर्लंचल (अवेयक्तिक ) अक से देखना चाहते 
हैं। हमने यह बात थोड़े दिनों से सीखी है। इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं हैँ बल्कि उनकी 
हैँ जिन्होंने परदा छोड़ रखा है। हम चाहते हें कि आप भी इस बिल पर इस्पर्सनल तरीके से 
बहस करें। 


(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर साननीय अध्यक्ष पुनः पीठापरीन हुए ।) 


माननीय न्याय मँत्रीने यह कहा कि भत्ते के सम्बन्ध में हम कसे मान सकते हे वर्योकि 
पहले कुछ छोगों को ज्यादा दिया जा चुका हे । मे नहीं समझ पाता । 
माननीय मंत्री यदि यह कहें कि ५ आदर्सखियों के लिप्रे यह दिया जा चुका हूं, 
उनके लिये यह कर दें और बाक़ी के लिये बहु तेयार हैं तो बात समझ में आती । अब देखिये 
कि हृठधर्मी की बात किधर हैं । उसके साथ साथ यह कहना कहां तक ठीक हु कि सुचना हमारे 
पास है । हमारे पास आफिस नहीं है और न वह सुविधायें हें जो माननीय न्याय मंत्री को प्र/्त 
हैं। वह चाहें तो हर बात जान सकते हूँ । लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि सूचना हमारे 
पास है। में तो यह कहना चाहता हूं कि सूचना हमारे पास नहीं है । में यह समझता हूं 
कि पालियामेंटरी प्रैक्टिस यह रही है कि यदि एक सदस्य यह कहता है कि मेरे पास सूचना 
नहीं है तो दूसरा सदस्य उसको. क्वेइचन नहीं करता । लेकिन माननीय न्याय मंत्री ने 
किया। मेँ यह विवेदत करता चाहता हूं कि सैते पत्र भेजा था और सूचना चाही थी और यह 
लिखा था कि यह भी प्रार्थना है कि हमें यह भी सूचना दे दो जाय कि इसके बिरते पर कितने 
सदस्यों की अनहुता निवारण होगी । अगर हमें रह सालूस हीता कि इतने सदस्य हें 
जिनकी अनहुता निवारण होने को ज़रूरत है तो हम यह पूछते ही नहीं । लेकिन यहां नो 
साननीय न्याय मंत्री जी ने बताया उससे ज़रूर मालूम हुआ । 


यह जो कहा जाता है कि हमको संदेह था कि यह ५ आदसी ऐसे हो सकते हें लेकिन यह्‌ 
नहीं कहा था कि उन्हीं पर हमारा संदेह कंफाइंड (सीमित) है। औरं पर भी हमारा 
सन्देह है ।पर यह कहता कि यदि हमारा सन्देह औरों पर भी होता तो वह भी हमारी सूचना में 
होता यह तो माननीय मंत्री जी खुद स्वीकार करेंगे कि यह बात ज्यादती की होगी। में फिर 
. एक दफा निवेदन करता चाहता ह' कि इस विरोध प्रदर्शन के पश्चात्‌ मासलीय न्याय मंत्री जी 
को भान लेता चाहिये कि वह स धारा को श समें से निकाल दें। एक बात यह भी कही गई 
थो, वह इस बात पर तैयार थे कि सिलेक्ट कमेटी का प्रपोज्चल हमारी तरफ से आये तो वह उसे 
सान लोगे। मेरी समझ में बात आई नहीं । सिलेक्ट कमे ऐ:का 'ेपोज्ञल इधर से आये 
या उधर से,आ ै फक्क क्या पड़ता है ? जाहिर सी बात है कि सिलेक्ट कमे श आप चाहते 
थे । किसी सदस्य से भी संशोधन (दल सकते थे । हसने ठीक किया क्योंकि आन प्रिच्सिपल 
(सिद्धान्तः) हम इस विवेयक के अ पेज्ड (विरुद्ध) हैं । हम समझते हे कि यह विधेयक न्याय 
मंत्री जी को न छाना चाहिये 7( एक बात चुझे यह सालूम है, वह भी कह देना चाहता हूं 
कि यह जो सिलेक्ट कमेटी का प्रोपोज्चल हमा त तरफ से वापस ले लिया गया अच्छा ही हुआ । 
में देख रहाह, कि हमारा चाहे अच्छे से अच्छा संशोधन हो आप उसे मानने को तैयार नहीं हें । 
सिलेक्ट कमेटी में भेजते तो इधर के दो चार सदस्य जो होते वे बोट करते लेकिन जब 
आपने ते कर लिया कि चाहे अच्छा हो या बुरा, गलत हो या सही, न्याय हो या अन्याय चाहे 
विधान के खिलाफ हो, चाहे आपके बने हुए कानूनों के ही खिलाफ हो, तो सिलेवट करेठी सें भेजने 
से ही क्या फायदा होता । इच बातों के साथ में इसका विरोध करता हूँ। 


सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों ५१ 
का अनहंता निवारण विव्रेयक 


श्री फलचऊ इस्लाम--जनाब वाला, इस बिल को पेश करने के साथ जो प्याय मंत्री 
जी ने तकरार की उसो से अन्दाज्ञा होता है कि इस बिल में ज़रूर कुछ खासियां रह गई हैं 
जिन पर गौर करने के लिए वहइत मप्ते को पघिलेक्ट कमेटी के सामने भेजना चाहते थे ॥ 
लेकिन चंकि अपोजीशन (विरोधी दल ) की तरफ से ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार 
हीं किया गया इसलिए उन्होंने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सासने नहीं. भेजा तो 
यह ताज्जुब हे कि उन्होंने एक ऐसी बात क्योंकर कही। मेरा खयाल हे कि खुब अपनी 
तकरी र में बह बात कही थी ओर जब उधर श्री रघुबीर सहाय बहस कर रहे 
थे कि इस तरफ के बेठने वाले अगर इस सासले को सिलेक्ट कमेटी के सामने नहीं रखना 
चाहते तो गवर्ममेंद को किसी मेम्बर के ज़रिये जेसा पहुल हो चुका है इस ससले को सिलेक्ट 
कमेटी के सामने भेजना चाहिए । इस वक्‍त जो अमेंड्मेंट पेश है, भें नहीं समझता 
इसमें गवर्नमेंट को क्‍या अड़चन मंजूर करते सें हे । कोई प्राफिट [लाभ] की जगह और 
इस भवन्र की मेम्बरी दोनों अपनी जगह पर एक खास अहमियत रखते हें। 


माननोय थ्रो सयद अछो जहार--हम लोग इस वक्‍त डिसकस (विद्ाद) नहीं 
कर रहे हेँ कि अमेंडमेंट ( संशोधन ) क्‍या ह। डिसकदत (विवाद) यह है. कि आया 
दफा २ इस बिल का जुज़ रहे या न रहे । 

माननोय अध्यक्ष--ठोक है । इसो पर आप महदृद रहें । 

श्रो फलयरलस इस्लाम->जनाब वाला, जिस तरह से यह वलाज़्ञ मोजूद है वह बदस्तूर 
कायम रहेगा और जो तरमीमें पेश हैं वह मंजर न हों.........- । 

माननोय अध्यक्ष--वह तो नहीं हुई । वे सब खत्म हो गईं । 


श्री फखरल इस्काम--इसी वजह से जो चीज़ जनाब वाला पेंदा होती हे में यह 
कहना चाहता हूं इसलिए जरूरी हे कि यह दफा निकाल दी जाय और इस ऐवट (अधिनियम ) 
का जुज्ञन बनें । इसकी वजह यह है कि इसभवन के सदस्य आतेहेंतो लाखों बोटर्स के प्रति- 
निधि बन कर आते हैं। उसके दिल में किसी किस्म का खौफ, लालच, तमन्ना या लाभ को बात 
उसके दिल व दिमाग में नहीं आनी चाहिए ताकि बह जो ईमानदारी के साथ. महसूस करे 
और समझे हे उसे भवन के सामने रख सके । भवन उसे मंजर करे या न करे यह अलूग 
सवाल हे । लेकिन उसकी राय किसी तौर से इस तरह पर न हो जिस पर वह किसी आफिस 
आफ प्राफिट (लॉभ के पद) को हासिल कर सके! इसलिए जनाबबाला, में समझता हूं कि 
जिस हालत में यह कलाज़हं अगर वेसे ही रहातो. दूसरी बड़ी-बड़ी ज्ेेहमतें और दुश्वारियां 
पैदा होने का इमकान है । जो शुबहात जाहिर किये गये हैँ वह जरा सी बात नहीं 
है क्योंकि जो यहां आता है वह जनता की खिदसत करने के जज्बे के मातहत आता है। 
रुपया उसकी ज़िन्दगी का खास मक़सद नहीं होता वह तो जनता का खादिम होकर आता 
है ।. वह जो खिदमात करता ह उसको रुपये के लाभ से प्रा नहीं किया जा सकता । 
इसलिए अगर यह कलाज्ञ (खंड) मंजर हुआ तो गवर्ममेंट के हाथ में एक ऐसा हरबा आ 
जायगा जिसको यह सरकार और आने वाली सरकारें गलत और नाजायज्ञ तौर पर इस्तेमाल 
करेंगी. अगर किसी गवर्मपेंट का मक़सद भिनिस्टरियों, पालियामेंटरी सेक्रेट्रीज़ और 
स्पेशल आफिसस से पुरा नहीं होता हे तो वह इन कमज़ोरियों से अवनी हुकूमत चलाने के 
लिए फायदा उठा सकती है । इसी सूबे में , पंजाब और दूसरे सूबों में भिनिस्टरों और 
पाॉलियामेंटरी सेक्रेटीज की जगहें बांठ बांद कर गवर्मेमें” बनाई गईं। इसी हिन्दुस्तान के अन्दर 
ऐसा हरबा इस्तेमाल हुआ है, इसके वास्तें जनता का रूपया कद (नष्ठ ) किया गया हे इसलिये 
क्लाज़ नाजायज्ञ हे ।इंसलिए मेरे ख्याल से इस सरकार के पास या जो भी सरकं।र आये उसके 
हाथ में ऐसएहरबा नहीं होता चाहिए जिसका यह नाजायज़्ञ तौर से इस्तेमाल कर सके। . . , - 


माननोय अध्यक्ष--माननीय सदस्य देखेंगे कि इस खंड में केवल कंपेंसेटरी अल 
उन्स (प्रतिकर भत्ता ) के मानती बताये गये है । उसकी मुखालिफत के मात्री सिफ यही 


५२ विधान सभा [३ जितस्बर, १९५) 


[साननीय अध्यक्ष ] ॒ 
हो सकते हैं कि. उसको परिभाषा नहीं । जो साननीय सदस्य कह रहे हैं वह प्रेद्िल कौ 
सुखालिफत है । इस वक्‍त तो सवाल सिफ इंतन/ हैं कि इसकी तारीफ रहेया न रहे। 


श्री फखघल इस्लाम-- जनाबवाला, इन अल्फाज्ञ के साथ में इस क्लाज़ की 
मुखालिफत करता हूँ । है 

श्री ग|गा खहाय चोबे--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से से क्लाज २ की भत्ता 
लिफत कर रहा ३ वह इसलिए कि इसमें जो परिभाषा की गई है, उसमें जो जो बाते कही 
गईं हैं वे तब ऐसी हैं कि जिससे इस सदन के मेम्बर होने की हसियत से का जो मिलता हे 
उससे आगे बढ़ जाती हैं और आगे बढ़ जाना चाहती हूँ तो फिर स्पेदाल प्रिचिलेज ( विशेष 
सुविधा )हो जातो है। ऐसा होते से यह असर होत। हैं कि किसी न किसी तौर से वह सद् 
गवर्नमेंट के दबाव में आ जाता है। मेरी मंशा! यह हैं कि जब ऐसी दशा हो जात हे तो प्रजापत्र 
बुनियददी उसूलोंसे निकल जाती है।यवि इस तरह की दशा हो जायगी तो हम आगे नहीं व 
पापेंगे। में यह चाहता हूं कि यह शब्द उसमें से हटा दिये जाये । इसलिए में उसकी मुलालिफ्त 
करता हूं । यह जो हाउस कल का किराया) ओर इसरी दूसरी तरह की डफीन शन 
(परिभाषा)आ गई है उन चीज़ों के मिल जाने से स्पेशल प्रिविलेज हो जाताहे और स्पेशह 


भय 


प्रिबिलेंज हो जाने को वजह से उसका दुरुपयोग होने लगता हे । 


अभी जता कि हम देख रहे हैं, हमारे यहां और दूसरे यहां भी शायद ज्यादा सिनिस्टर 
बढ़ाये जाते ३, पालियामेंटरी सेक्रेटरी बड़ाये जाते हैं और इस तरह से पार्ठी को मजबूत किया 
जाता है । लेकिन अगर उसमें इजाफा हो जायगा दूसरी चीज़ों का जो इसमें और बढ़ाया 
गया हैं तो बह भो इस ज़रिये से जो सेजारिटी (बहुमत) बनेगी वह इस सेजारिटी प्रजातंत् 
के उसूल पर कायम हो कर नहीं बनेगी और यहां पर जिस तरह से हम लोग प्रजा कौ 
तरफ से चुन कर आते हैं तो उनकी नुमाइन्दे के लिए आते हैँ और हमारा यह भी अधि- 
कार हें कि हम बिना किसी दुसरी राय के प्रभावित हुए अपनी ठोक राय दें । लेकिन अगर 
हम यह सब चीज़ें मु लेते हें जो कि नहीं सानना चाहिए तो हम अपन उस अधिक।र को बोने 
: छगेंगे और खो बेठेंग । अबकी दफा एक खास बात हमें देखने में आयी और बह यह कि 
साननीय न्याय मंत्री जी से जो इन्फारसेदान (सूचना) सांगी गई थी वह हमको सिली। 
यह एक अजीब बात नज्ञर आयी जो कि पहले नज़र नहीं आती थी। पहले जब इस तरह की 
इन्फारमेशन भांगी जाती थी तो जो हन्फारमेशन भी हमें सिलती थी बह नहीं के बराबर 
होती थी, लेकिन यह तो एक ऐसी डरावनी तसूर हे जिसको वजह से .... , . 


माननोय अध्यक्ष--बहुत से माननीय सदस्य इन बातों को कह चुके हें। इसे 
दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 

श्रो गंगा सहाय चोबे--में उसे नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मेने यह बात कही । 
दुप्तरी चीज़ यह है कि इस बिल के पेश होने के साथ इस भवन के हर सदस्य को जो इत्तिला मिलनी 
चाहिए थी वह नहीं मिली । जो सुविधायें आमतौर से इस तरह की इत्तिला मिलने के 
लिए सदस्यों को मिलनी चाहिए वह नहीं हो सकी । इससे मुश्किल यह बढ़ गयी कि कोई 
इतिला नहीं मिली और उस इत्तिला के न भिलने की वजह से हमे कोई आइडिया(विचार ) 
नहीं बना पाते हैं कि कितने लोगों को क्या क्या सुविधाय घिलो' हैं और आगे फितन लोगों 
को क्या क्या सुविधायें #िल जायंगी । मतलब जो असल है वही सबूत है इसलिए में चाहता 
हैँ कि इसकी सुखालिफत की जाय और इस धारा को इस धिल मे से रद्द कर दिया ज्ञाय। 


थ्रो गोपाल नाणयण सफ्लेना--साननीय अध्यक्ष महोदय, में धारा २ की मुखा- 
पलिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं । धारा २ में विरोधी दल को तरफ से ५ संशोधन रहें 
गये और एक द्ाब्दिक संशोधन गवर्नमेंट बेंचेज् (सश्कारी पक्ष) की तरफ से रखा गया 
जो सिर्फ शाब्दिक संशोधन था उसे तो न्याय मंत्री जी ने साना और ५ संशोधन चाहे 


सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर अदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों पु 
का अनहँता निवारण विधेयक 

जितते ही. मुतासिब थे उस सबको उन्होंने ठुकरा दिया। इसलिए हमारे 
लिए ज़हरी होता हे कि हम इस पूरी धारा २ की मसुखालिफत करें। 
मानवीय मंत्री जीने अपने भाषण में जो कि संशोधन! को मुखालिफत करते हुए 
उन्होंने कहा उत्तमें खासतौर से यह जोर दिया कि विरोधी दल वाले कुल ५ आदर्मियों के 
नाम तिकाल सकें । सुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमने अगर ५ भी निकाले तो यह कमाल 
को बात है कि जो इस्फारमेशन (सुचना) हमने आप से सांगी वह तो अपपने हमें दी नहीं । 
उसके बाद भी हमने ५ नाम निकाले और इस तरह से दो रोज्ञ से जब कि बहस हो रही है, 
में मानरीय मंत्रों जो को बतला देना चहहता हूं कि सेंने पुछ-पाछ कर ५ नशम और भी निकाले 
हैं, पर मारूप नहीं वे सही है या गलत । जेंड० ए० एफ० के सिलसिले में कितने आद्ियों की 
नियुक्ति की गयी । श्री बेती सिंह की तियुक्ति की गयी, श्री चतुर्भुज शर्मा की नियुक्ति 
की गई, श्री फूल सिंह की भी नियुक्ति की गयी और डिबोौजनल इंचार्ज मुकर्रर किय गए । 
ये सब फोगर्स ( आंकड़े ) हमने मानभीय मंत्री जी से मांगे थे, लेकिन वे नहीं मिल सके । 
जो ५ माम हमने पढ़ें हैं हमारे मानवीय न्याय मंत्री जी जब जवाब दें तो उनके मुताल्लिक़ 
भी बतलवेंगे कि उनको किस तरीके से एलाउन्स (भत्ता) दिया जात! है । एक 
सज्जन को १५० रु० कार एलाउंत (मोटर गाड़ी भत्ता) दिया जाता है और १५० ₹० 
हाउप्त रेंट एलाउंत (घर का किशया भत्ता ) दिया जाता हे और टेलीफोन भी दिया गया 
है । मालूप्त नहीं कि जिन लोगों का नाम मेंने बतलाया हे उनको इसके अलावा और क्या- 
क्या सुविधायें दी गयीं हैँ। हमने एक और भी इन्फारमेशन आप से मांगी थी और बह 
यह कि जो डिस्क्वालिफाइड (अनहं) हुये हें ....... 


७. ल्र न ३५ 
मानवोय श्री सेयद अछो जहोर--अंगर आप वे नास फिर से बतला दें तो सं तफसील 
से उनका जवाब अपनी स्पीच सें दे दूंगा । 


श्री गोपाल नारायण सक्लेना--जेड० ए० एफ० के सिलसिले में जितने डिविज्ञ- 
नल इंचाजं मुकरंर किये गये थे उनमें कुछ नाम में आपको बतलाता हूं । उनमें श्री बेणी 
घिह, कश्नपुर के, श्री चर्तृभज और श्री फूल धिह थे । इसके अलावा और भी होंगे क्योंकि 


ब्दो 


९ डिवीज़न हैं लिहाजा ९ आदसी ही रखे गये होंगे जिनको इस क़दर सुविधा दी गयी । 
उन सब का नाप आता चाहिए । कुछ रिहेबिलिटेशन ( पुनर्वासन ) के सिलसिले में 
लोगों को रखा गया है । औरतों के उत्थान के लिए भी कुछ नियुक्तियां हुई हैं ॥ आप 
यह सब अपने दफ्तर से मालूम कर सकते हे और मालूम करके हम लोगो को बतलाते तो 
हम सब इस नतीजे पर पहुंचते कि सरकार कितना रुपया इन लोगों को देती है। मुमकिन है 
कि मेरी इत्फॉरमेशन गलत हो । लेकिन आप के पासइस क्रिस्म की इत्तिल सेक्रेटेरियट में 
होगी । मगर हम लोगों को यह नहीं मालूम है कि कितना पैसा कितने आंधर्मियों पर 
खर्च होता हे । हमको वह भी इन्फारमेशन मिलनी चाहिए थी कि कितनी रकम 
सरकार ने हन ओहूदों पर खच्े की हे । हमारे सामने पुरी तस्वीर आती तो हम भी जानते 
कि सही वाक़वात क्या हैें। हम किस तरह से जान सकते हैं कि यह पेट्रोनेज 
इस तरीके से बांटा जाता है । अभी तो इस असेम्बली के भी ५ महीने बाक्नी है तो इस 
किस्म की नियुक्तियां हो सकती हैं। 


माननौय न्याय मंत्री ने बतलाया कि हम लोग की यह बदगुमानी है । जब हम आप 
के सामने मिसाल रख रहे हैँ कि बिल में यह है कि ॥0707ए 0668 0० 8एंडंतह 
086 998 (+0ए७"७॥४०४६ ( राज्य सरकार को परामदा देने के लिए अवेतनिकत 
पद) ओर #णाएक्राए 07088 60 $99 एएशशिफाक008 0 ॥7ए जि96०७। 0709, 
(किसी विज्ञेष क॒तंव्य पालन के लिए अवेतनिक पद) तो जो यह ५ महीने बाकी हैं इनमें 
क्या सरकार कोई आदसो मुकरेर नहीं कर सकती है । तो फिर हमारी बदगुमानी कैसे 
ही सकती हैं । आज़ तक हम नहीं जान सके कि पेट्रोनेज बांटने का क्या तरीका है और: 


५४ विधान सभा ... [३ सितम्बर, १९५१ 


[ थी गोवाल मारायण सकसेया ] 

सरकार का क्या मंशा है इस तरह से पैट्रोनेज बांठने का। सें न्याय मंत्री जो से दरस्वास्त 
कहूंगा कि वह सारे फिगर्स पहले मंगालें और क़ब्ल इसके कि इस घारा को पांस होने दें 
यह इस्फा रमेदन दे दें । तब न्याय मंत्री जी को भ॑; पूरी तस्वीर साहूम हो जायगी। मुझे 
उनके ऊपर रहुम्त आता है । अभी वह वहां पर लगे आदसी हूँ उसको पूरी तस्वीर मारुम 
भी नहीं है । इस वजह से उत्की पुरी वाकफिश्त भी नहीं हूं । साननीय संत्री जी से 
सुझ उम्मीव थी कि वहुइस बात से इन्कार नहीं करेंगे किइस बिल को पाल होते दें । उनको 
चाहिए था कि कह देते कि जिसने यह बनाया है उसको इसे पेश करने का काम दिया जाता 
क्योंकि आपकी वाकफियत अभी कम है । में आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि पहले आप 
सारी इच्कार्मेंशन मंगा लें और इधर के बेठने वाले को वह सब इचतिल। आप देवें। तब उसके 
बाद इस धारा पर बंधटंग करायें। 


थ्रो खानचन्द गौतम--भीमन्‌, मेरे २ संशोधनों के अस्वीकृत होने के बाद में इस 
पूरी धारा का विरोध करता हूं । इसका मतलब यह है कि यह परिभाषा जो कि 
एक ही क्‍लाज की है वह निकल जाय और पैक इसी संशा से में इसका विरोध 
करता हूं कि परिभाषा वाली धारा निकल जाय और अगर यह निकल जायगी तो 
बिल की शक्ल यह होगी कि कम्पेस्सेटरी एलाउन्स जो कि अगले खंड में आता हें उसके 
इस्टरप्रिटेशन ( व्य्या ) का सवाल आयेगा तो उसका इच्टरप्रिटेशन यह होगा कि 
फाइनेन्शियल हग्ड बुक के आधार पर वह दूसरे कानून जिनके हिसाब से उजरत , 
डी० ए० वगगरहु दिया जाता हैँ सब लोगों को उंसी हिसाब से ऐसे साननोय सदस्यों 
को भी दिया जाय और च्‌ंकि थह अर्थ बाकी रह जाथगा इसी वजह से में कोई हूर्ज 
इस धारा का विरोध करने में नहीं समझता हूं। 


श्रीमनू, साननीय संत्री जी ने संझोधनों का विरोध करते समय बड़ी भारी दलील 
उपस्थित को और यह वह कि अगर आगे का भी सवाल होता तो थोड़े से दिन की बात 
थी, हम आपकी ८ह बात-भान छेते कि कस्पेन्सेटरी एलाउन्स (प्रतिकर भत्ते) को 
डेली एलाउन्स या ट्रेवलिग एलाउन्स ही समझ लिया जाय, लेकिन उसको परेशानी 
यह हूँ कि पिछले दिलों से जो उन्होंने आफ्रिसर आनस्पेशलू ड्यूटी (विद्येष कार्याधिकारी) 
और दूसरी तरह से छोगों को रखा है और जिनकी नियुक्ति हो चुकी है और 
जिनका खर्च भी खजाने से हो चुका हे बह सब अब कंसे बंध हो सकेगा । साननीय 
न्याय मंत्री जी को आगे को चिन्ता इतनी नहीं हे जितनी पीछे की चिस्ता है कि 
जितना खर्च हो चुका है. वह उसकी मंजूरी लेना ज्यादा जरूरी समझते हैं 
बगुकाबले भागे की व्यवस्था के। में उनकी परेशानी को समझता हूं और उनके 
साथ मेरी हम्दर्दी भी हे। लेकिन में उनको एक सलाह देंने को बात सोच रहा था 
ओर सेरी उनसे सलाह हुँ जो उनके काम जा सकती हे, अगर वह मेरी बात सुत लें। 
वह सलाह यह हैं कि श्रीमन्‌, डिस्टिक्ट बोर्डों और स्पूनिसिपल बोर्डों सें 
इस तरह का खच दझुछ सदस्य लोन कभ्नी-क्ी कर बेठते हैं या चेयरसेन करा 
बंठते हैं जो कानूनन अवेध और ग्रलत होते हैं और वहां वह खर्च उत्त मेस्बरान 
की जेबसे और उनके घर से पुरा किया जाता है। तो अगर यहाँ भी ऐसी बात हो 
गई हू तो यहां भी आगे के लिये ब्लत व्यवस्था कायम करने के मक़ाबले में यह 
ज्यादा मुनासिब होगा कि जिन सदस्यों ने कुछ खर्च ऐसा कर दिया है वह उनसे 
काड लिया जाय; वर्ना जो मंत्री लोग इसके लिये जिस्सेदार हैं उनकी जेब से उसे 
काटा जाय। अगर यह भी नकरना चाहें तो चीनी बाला जो फंड पार्टी को जा 
रहा हैं उसी से इस खर्च को पुरा कर विया जायें, बजाय इसके किइस तरह से सार्व- 
जनिक कोष पर यह अ>ज़ाब डालाजा रहा है । में हरगिज्ञ इसको उचित नहीं 
समझता कि इस तरह से यह खर्च इस प्रदेश के सार्वजनिक कोष पर डाला जांय। 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधात मंडल के सदप्पों 
का अनहँता निवारण विधेयक 


सासनीय न्याय मंत्री जो ने इतदोनों संशोधनों के विरोध में सफाई देते हुये. जो 
कुछ कहा उसके सम्बन्ध में अधिक कहना मुनासिब नहीं हैँ लेकिंगव अपने जबाब में 
सेलेवट कमेटी के सम्बन्ध में उन्‍होंने कहा कि सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को नहीं 
भेजा गया। हमने कभी नहीं समझा कि हुकूमत बिल को सेलेक्ट कमेटी हे इस 
लिये भेजती हु कि वाद-विवाद वहां कम हो और यहां कमरे में बेंठ कर शिबद 
लिया फाय। इस नियत से बिल वहां जाता हैं यहु हुव कभी नहीं समझते हैं। 
माननीय मंत्री जी के कथन से सालम हुआ कि वह तो बहुत चाहते थे कि यह बिछ 
सेलेक्ट कमेटी में चला जाय और यहां पर इस तरह का रूम्बा विजाद होने से 
बच जाय। वहां डिसकशन (वादविवाद) होकर, दो एक नोढ आफ डिसेंट (विरोध 
टिप्पणी) के साथ थहां आ जाधथ। उसके बाद आप तो, श्रीमन्‌, थह व्यवस्था देते 
नहीं कि बह संद्धान्तिक बहस यहां फिर शुरू हो जाय मगर यह हमकी आज हो मालूम 
हुआ है कि डिसक्‍शन को. कठझाद (कस) करने के लिये सेलेक्ट कमेदीज्ञ 
सें बिल जाते हैं। अगर ऐसा है तो अच्छा हुआ कि हमने अपने तअवीज़ वापसले ली। 


६७. 


इन दाब्दों के साथ में कहता हूँ कि यहु धारा इस बिल में से निकाल दी जाय । 


माननोय श्रो लेयद अक्तों जहोर--जनाववाला, जो दलीलें दो गई हैं, उनका 
जवाब में कई दफा अपनी तक़रीरों में दे चुका हूं । उबर यह भी 
शिकायत हूँ कि थह एक स्पेशलाइजेशन (विशिष्टीकरण) किया गया है। मालुम 
नहीं कैसे उन्हें यह ख्थाल पेदा हुआ। मगर जहां तक सेलेवट कमेटी का दाल्लुक़ 
है, उसमें गरज़ यह थी कि जो आपने ये दर्जनों तरमीमात यहां भेजी हैं अगर 
इन पर वहीं डिस्कशन हो जाता तो बेहतर होता क्योंकि यह देखे लिया जाता 
कि कौन तरमीसात ऐसी है जिनको गवर्नमेंट मंजूर कर सकती थी। जहां तक 
कि उसुल का सवाल हु, में फिर बोहराऊंगा कि नतो उसकी मुलालिफत आपने 
की हँ और न वह किसी जायज तरीके से की हो जा सकती हैँ । वहीं इंगलिस्तान 
के उसूल  विनिका आपकी तरफ से हवाला दिया गया हैँ हमने पेश किये हैं। 
रह गया यह कि इस बिल में कया है और उस पर क्‍या जायज्ञ तौर से एतराज्ञ 
हो सकता था यह चीज़ ऐसी थी कि जो आसानी से सेलेक्ट कमेटी में त्य हो 
जाती। बहरहाल, आपने उसे मंजूर नहीं किया। कंपेंसेटरी अलाउंतस (प्रतिकर 
भत्ते) के बारे में जो तरमीमात आपने पेश को उन पर अलूग अलग बोठिय 
हुआ और वे नामंज्र हुईं | इस लफ्ज का इस्तेंघाल दफा रे में किया गया . जो 
इस बिल का जुज्ञ है। मेरे ख्याल सें किसी उसूल से इसकी सुल्लालिफत नहीं 
की जा सकती है। हां, अगर बिल की सुखालिफत करनी हे तो उसके लिये 
थड रीडिग (तृतीय वाचत) बाकी हे उस वक्‍त वह हो सकती हेँ। 


जहाँ तक डिप्डी लीडर आफ अपोजीशन का यह कहवा है कि बहुत से और 
नाम हो सफते हू तो यह कोई राज़ की बात नहीं है। हमने फेहरिस्त बना कर 
दे दी हं। अगर उसके अलावा कोई और नाम हैं तो बे हमें बतावें। सब 
मेम्बराने असेम्ब्ली को मालूम हु कि किन मेम्बरान को क्‍या क्‍या फरायज्ञ दिये गये 
हैं और उन्होंने कया क्‍या फराथज्ञ अन्जाम दिये हैं। जिस जिस जिले में जो 
जो काम हुआ हु वह छिपा नहीं है। वह अलछानिया हुआ है। वह कोई ऐसी चीज़ 
नहीं हु जिसकी खबर महज़ गवर्नमेंट को ही हो सकती है और इूसरों के पास नहीं 
हो सकती ? ६ हो सकता है, जेसा आपने फरमाया, कि दो चार या दस बीस ऐसे नाम 
रह गये हों। लेकिन उनके अलाउंसेज़ ऐसे नहीं हैं जो उससे ज्यादा हों जो 
इस असेम्बली के मेस्‍्बराव बहुसियत सेम्बर के पाते /। साराप्वाइंड यह 
हु कि जो आप खुद तसलीम करते हैं कि जो बहैसियत मेस्बर इस 
असेम्बली के किसी को सिल सकता है उससे ज्यादा न विया जाय १ 


५६ विधान सभा [३२ सितस्बर, १९५१ 


[माननीय श्री सेयद अली जहीर]) े । 
उन लोगों में भी जिन छोयों ने एलाउन्स लिया हे वह उसी कदर हैँ जिसका असेस्बती 
का मेम्बर होने की है सिथत से वे मुस्तहक़ थे । बहुत से सेम्बरान से इत्तिला यह मिलो है कि 
उन्होंने कोई एलाउन्स किसी क़िस्म का इस सिलसिले में लिया ही [नहीं। 


लिहाजा इसको कोई अहमियत अगर' आप देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में अहमियत नहौं 
होती हैं और उसको अहमियत सिर्फ उस क्रदर होती है कि बहू टेक्निकल आफेन्स आफिस आफ 
प्राफ़िट (आविधिक अपराध छाभ के पद) का होता है। लेकिन उस वक्‍त तक जब तक 
उसके आविजन (प्रबन्ध) के लिये कोई ऐक्ट या लेजिस्लेदन (अधिनियम या विधान) 
पास नहीं होता है। जेसे ही आप यह छेजिस्लेशन पास कर' देंगे वे तमाम भेम्बरान उप्तसे 
मुस्तसना हो जाते हैं और उन्हीं को मुस्तसना करता हमारा मक़्सद हे । हे हमारा यह मक़सद 
नहीं हें कि जिस किसी को बहुत्त ज्यादा रक़म मिल गयी हो हम उसको प्रोठेक्ट ( रक्षित) करना 
चाहते हे या हमारी ऐसी नीति रही, था हमने कभी ऐसा किया है या आइल्दा करने वाले है। 
जितको ए लाउंस मिला है वह ज्यादातर वही है जितना कि एलाउंस बहेसियत इस हाउस के 
मेम्बर होने के वे मुस्तह॒क़ हैं। बहुत से मेम्बरान ऐसे भी हूं, जैसे श्री फूल सिंह जी, जिन्होंने कोई 
एडाउन्स नहीं लिया, अपने पास से खर्च किया है। जिन लोगों को एलाउस दिया गया है वहु 
में फिर दोहराना चाहता ह. कि उनको एलाउंस सिर्फ उतना हो मिला है जितना कि गवर्नमेंट 
के नज़दीक़, हर रीज़नएबुल परसन (ठीक व्यक्ति ) के नज़दीक़ आउट आफ पाकेट एक्सपेंडीचर 
है। मसलत्‌ कोई लखनऊ में रहने के लिये मजब्र हुआ तो उसको _ मकान का किराया 
. दिया गया था उसकी कोई ऐसी ड्यूटी (कार्य) हुई जिसमें मोटर पर सफर 
करता पड़ा हो या मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना पड़ा हो तो या तो उसको मोटर एलाउंस दिया 
गया या उसके डिस्पोज्ल पर एक कार रख दी गयो जिसका सारा खर्चा गवर्नमेंट ने बर्दात्त 
किया।_ इस किस्म के अख़राजात हुये हैं और वे इस ग़रज्ञ से हुये है' कि वह बहुँसियत भेम्बर 
लेजिस्लेटिव असेम्बली के नेशनल वर्क में, क्रौम के फाम में, मुल्क के काम से हाथ बटा सकें। 
यही उसका पहले भी मक़सद था और आयन्दा भी 3 गा। में इतना ही इत्मीनान दिला 
सकता ह. । रह गये आपके शकूक । तो मेरे रुपाल में कोई ऐसी जात कि जिसमें कोई खुदाई 
ताक़त हो वह तो शायद रफ़ा कर सके वरना इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं हु जो इसको रफ़ा 
कर सके । 


माननीय ग्ध्यक्ष--प्रदन यह है कि संज्योधित खंड २ इस विधेथक का अंश बने । 
(अत उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजि ते होने पर स्वीकृत 


हुआ) -- 

पक्ष में>-४५७ 
बक्षयवर सिंह, भ्री जयपाल सिंह, श्री 
अब्दुल मुईज़ खां, श्री जयराम वर्मा, श्री 
आत्मारास गोविन्द खेर, माननीय श्री त्रेपनसिह, श्री 
कालीचरण टण्डन, श्री. वयालदास भगत, भी 
कृपाशंकर, श्री दीनदथालु अवस्थी, श्री 
कृष्णचन्र, श्री रा दोनवथाल्‌ शर्मा, श्री 
खुझीराम, भरी दीनदयाल शास्त्री, श्री 
गंगंग्रसाद, श्री - बीपनारायण वर्मा, श्री 
जमन्नायदासाओी फत्तेहसिह राण।, श्री _ 
जमब्लाथ पक भी. ४ बबाशलो दास, भरी 





जगमोहन सिहनेगी, श्री... . बलबेबप्रसाव, श्री 


सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों 
का अनहेता निवारण विधेयक 


बशीर अहमद अन्सारी, श्री 
बादशाह गुप्त, श्री 

ब्रजरानी देवी, श्रीमती 
भगवधतीप्रसाद शुक्ल, श्री 
भगवानदीन , श्री 

भीमसेन, श्री 

मंगलाप्रसाद, श्री 

मिजाजी लाल, श्री 

मुहम्मद रहमत खां, भरी 
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री 
रघनाथ विनायक धलेकर, श्री 
रघवीर सहाय, भरी 
राजाराम मिश्र, श्री 
राधामोहन सिह, श्री 
रामकृपाल सिह, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामनन्दन सिह, भ्री 


अब्दुल बाक़ी, भ्री 

अम्मार अहमद खां, श्री 
ऐजाज़ रसूल, भ्री 

खानचन्द गौतम, श्री 
खुशवक्त राय, श्री 
गंगासहाथ चौके, थी 

गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 
चेतराम, भ्री 


रामबलो मिश्र, श्री 
रामशंकर लाल, श्री 
रामेश्वर सहाय सिह, श्री 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लालबिहारी टण्डन, भरी 
ल॒त्फ अली खां, श्री 
लोटनराम, श्री 

इयामलाल वर्मा, थी 

श्रीपतति सहाय, श्री 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सम्पूर्णनन्द, माननीय डाक्टर 
सिहासन सिह, श्री 

सीताराम अष्ठाना, श्री 
सुयंप्रसाद अवस्थी, श्री 
हुकुम [सह, माननीय श्री 
होतीलाल अग्रवाल, श्री 


विपक्ष में--१६ 


नवाजिश अली खां, श्री 
नारायणदास, श्री 
फखरुल इस्लाम, श्री 


मुहस्मद उ्बदुरंहमान खत शे रवानी, श्री 


रामकुमार शास्त्री, भरी 
शंकरदत्त दर्मा, श्री 
इयामसुन्दर शुक्ल, भ्री 
स॥जद हुसेन, श्री 


५७ 


३--इस अधिनियम में आगे चल फर उहिलखित पदों के सम्बन्ध में संशय प्रगट किया गया 


हैँ किवे लाभ के पद हैं। 


अंतः उक्त संशय दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह प्रद्यापित किया जाता है कि निम्नलिखित. की सदस्यता 


पदों पर आसीन व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद ३८२ के अधीन निमित विधान मंडल 
के सदस्य होने के लिये अनहूं नहीं होंगे और उक्त पदों के विषय में यह भी समझा जायगा 
कि उन पर होने के कारण उक्त व्यक्ति कभी अनहें नहीं थे :-- 


(क) राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये अवेतनिक पद । 


(ख) किसी विज्ञेष कत्तंव्य पालन के लिए (#0' 978 [050/770006 
० काए 87००७! 679) अवतनिक पद या 


(ग) राज्य सरकार या केद्रीय सरकार द्वारा नियक्त किसी समिति के 


सभापति या सदस्यों के पद, 


किन्तु इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध यह हे कि उपर्थुक्त पदों पर असीन व्यक्तियों को इस 
विषय में प्रवृत्त सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा केवल प्रतिकर भत्ता (00॥70078907ए 


&07७7006 ) ही मिलता रहा हो। 


पट विधान सभा [३ पितस्व॒र, शा 
श्रो अब्दुल बाकी --जनाब वाल, में यह तरमीस पेश करता हू कि खंड ३ को पंढित ५ 
में दाब्द सदस्य के बाद शाब्द चुने जाने था सदस्य” बढ़ा दिये जाय॑। 


जमाबवाला, अनरेबिल्ठ मिनिस्टर आफ जस्टिस ने शुरू में भी बताथा और आज पी अपनी 
तक़रीर में बज़ाहुत करते हुए आंगाहु किया हे कि यह ऐक्ट उसी चक्‍त तक रहेगा ऊब तक 
कि यह सेशन (सत्र) है थानी ग़लिबन जनवरी तक ओर उसके बाद इस एक्ट का हम 
क्या होगा, अंजबुद इसकी मौत ज( ज॑ गयी य। शायद अमेंडमेंट आये, यह पता नहीं हू, या बकौद 
मेरे दोस्त के इसका हार्ट फेल हो जायगा। दोनों तरफ से जो तक़रीरें हुई हैं उत तमाम का 
माहसल यह है कि ऐसी चीज़ें हुई है जि सकी अगर सामने रखा जाय तो जो भत्ता मेम्बरों को मिला 
है, अब भत्तों को बिया पर वह डिसक्वालिफाइड (अनहें) हो जायंगे। इसलिए यह बिल 
लाया जा रहा है कि जो डिसक्वालिफिकेशन (अनहँता) पेदा हो रही हैं कभ्त से कम्त उसे रिमूव 
(टूर) कर दिया जाय । ५ 


इस बिल में हुवारत दिया गया हैँ आदिकिल १९१ का । आदटिकिल १९१ मे दो चीजों 
का प्राविजन है, एक तो उन मेम्बरों के मुताल्लिक़ है कि जो पहले से किसी हाउस के भेम्बर हैं। 
दूसरा प्राविज्ञन उनके मुताल्लिक़ है कि जो किसी हाउस के सेम्बर मुन्तखिब किये जायंगे। यह 
बिल जो जाया है इसमे सिर्फ एक चीज़ रखी गयी हूँ यानी इस चीज़ का ताल्लक सिर्फ उन 
सेम्बरान से ह जो सेम्बरान कि पहले से इस हाउस के सेम्बर हैं। उत्त सेम्बरों के सुताल्लिक, 
जहां तक में समझ सका हूं, कोई प्रतविज्ञन नहीं हे जिनका इंतल्लाब आइन्दा होने वाला है। इस 
तरीक़े से इस बिल की दफ़ा ३ में जो प्राविज्ञ़न है उसके माने यह हो जाते हैं कि जिन सेस्बरान ने 
भत्ता वसुरू पाया हु मगर बह भत्ता पाया हे जिसका पहले से कोई प्र।विज्ञन नहीं था, तो उनको 
तो हम इस ऐक्ट के ज्ञरिए से प्रोटेक्ट (रक्षित) कर लेंगे और वह डिसक्वालिफाइड (अनहं) 
नहीं होंगे। मगर आइन्दा एलेक्शन जो होगा तो एलेक्शन होने के ब्तत यहु जितने मेम्बरान 
हैं सब उस वक्‍त तक मेम्बर रहेंगे जब तक कि गजजठ में आहन्दा आने वाले सेम्बरान की इशांत 
न हो जाय। तो जिस जहमत से अनरेबिल्ठ सिनिस्दर भागना चाहते थे, उनके स(मने वही ऊहमत 
आ जायंगी और वह यह है कि जिन जिनके पे दाखिल होंगे उनपर यहु आब्जेक्शन (आपत्ति) 
होगा कि फरलां मेस्बर साहब फलां कमेटी के सेम्बर थे, था फरूां पोस्ट को होल्ड करते थे और 
उन्होंने फलां क्रिस्स के भत्ते पाये हें। इसलिए अंडर दि फांस्विव्यूशन बह एंटाइटिल नहीं है 
टु बि चोजन (संविधान के अधीन उन्हें चुने जाने का अधिकार नहीं है )। मे नहीं समझ सका कि 
उस वक्‍त आनरेबिल मिनिस्टर साहब क्या जवाब देंगे। ग़ालिबन आनरेबिल पिनिर्दर 
साहब ने तो यह समझ लिया था कि हमने उन भेम्बरों को, जिनको हम प्रोटेक्ट करना 
चाहते थे, हर तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है और उनके लिए हमने मैदान खड़े होने का भी साफ 
कर दिया हैँ और गालिबन वह इस बात पर गौर नहीं कर सके ओर में इस वजह से 
अज्ञ कर रहा हूं कि हमने बार बार ऐसी गलूमियां की हैं कि एक चीज़ पर सुताहिंद बिल लाया 
करते थे। सन्‌ १९५० में कांस्टिट्यूजन फा नफ़ाज़ होने के बाद पालियामेंटरी सेक्रेटरीज 
के मुताल्लिक एक बिल लाये कि वह डिबार्ड न हो सकें । उसी वक्‍त गवर्नमेंट को सोचना 
चाहिये था कि कुछ और लोग होंगे, क्योंकि जितने भेम्बरान थे वह तो पहले से ही काम कर 
रहे थे और पाल्यामेंटरी सेक्रेटरी पहले से ही हुए थे । ॥ 


माननोय अध्यक्ष--मानतीय सदस्य तरमीम से अछाहुदा जा रहे हैं । आपकी तरमीम 


जे 


इतनी हूँ कि चुने जाने चाहिये। पाह्यामेंटरी सेक्रेटरी मुक्करर करते वक्‍त क्‍यों नहीं हम 


्ज 


विधेयक को छाये, इसका कोई ज़िक्र नहीं है । 


भो अब्दुल बाको--में तो यह बतौर एक्सप्लेनेशन (स्पष्दीकरण) के अर्ज कर रहा था 
कि यह चीज़ भी सामने रखनी च' [हिये थी कि जो सेम्बरान इस वक्‍त है उनकी तो डिस्क्वालि- 


सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश र,ज्य विधान मंडल के सदस्यों ५९ 
का अनहेता (.वारग विधेवक 


फिक्तेशन (अनहुँता) की बजह से आप यह ला रहे है । बहुत मुम्कित हे इलेक्शन के बाद भी 
यह सेम्बरान रहेंगे और जो आफिस होलड (पद धारण) करेंगे और उस वक्त तक करेंगे 
जबतक इलेक्शन कम्प्लीद (पूर्ण) व हो जाय ओर इलेक्शन के ज्ञवाने तक यह मेम्दरान आफिस 
होल्ड करेंगे । तो फिर ऐसी सूरत पेदा होगी कि ऐसे सेम्बरान जो आफिस होल्ड करते हैं दहु चुनाव 
के लिये खड़े हो सकते हुँ था नहीं । इसलिये बड़ी सीधी सी तरमोीम है और यह तरसीस अब « 
क़रीब जानरेबिल मिनिस्टर साहब के सामने आने वाली है और गालिबन जब वह खड़ा करेंगे 
लोगों को नशित्तों पर तो उस बदढत उनके सासने यह चीज़ आ जायगी। तो वश्हक्कीकृत 
यहु मेरी ऊहमत नहीं हूँ, बल्कि पढ़ने के बाद मेने यह महसूस किया कि जहां आप उन मेस्बरान 
की डिस्कवालिफिकेशन को हटा देते हैँ जो पहुले से किसी आफिस को होल्ड फरते हैं, उनके 
| 


>॥<5 ५५५ ॥॥ 


देते 
लिये बहु बन्दिश की जाए रही हे कि वह अपयले चुनाव में खड़े व हो सकें, जो जतवरी में होने वाले 
भें हिन्द 


6& ] 


ऊ 


हैं। आनरेखिल सिनिस्टश राहव ने जो तक़रीर की है उसका तो मतलब यहु है कि जब 


| ८ 


कॉंस्टिट्यूदन के मुताबिक फिर तथा इलेक्शन होगा, हाउस फिर तलब होगा उस्त ववत जो हाउस 
की राय होगी वह बनी रहेगी । बह वो दृसरी चीज हूं, उस वक्त कोई क्‍या बनेगा या नहीं बनेगा 
यह इसरी चीज़ हैं । मेरी तज़वीज़ यह हे कि मौजूदा सेम्बरान जो खड़े होंगे इसरी नशिस्तों 
से तो क्या उस ववत यह मलला पेश न होगा कि जो आफिस होल्ड करते हे. उनका क्‍या होगा । 
उनके लिये कोई प्राविज्ञन नहीं किया गया हे जो आलरेडी म्ेम्बरान हैं और जो रहना चाहते 
हैं वा चुने जायंगे। इसलिये यह १९१ काजोप्राधिज्द मथा उसका नफ़ाज जो 
ऐक्ट से किया हूँ और उसमें से जो हिस्ता रह गया हे बहु था तो भिस्टेक 
(त्रुटि) हैँ या बड़ा सख्त ब्लंडर ( भयंकर दोष ) हे ।उससें कहा गया है कि-- 

८8 ए&७7800 8॥8॥ ४98 तीश्वुप॥)60 07 0शंप्र्र ०॥0560 89, 800 ०" 90०४ 
8 76707 060 0६ $896 ,6/840798 2.586990]ए 07 6(22988096 (0०प्राजं। ०0 & 
30868.“ 

[कोई व्यक्ति किसी राज्य कौ विधान सभा या विधान परिषः का सदस्य चुने जाने के 
लिये तथा सदस्य होने के लिये अनहे होगा] 


तो जहां तक कि दूसरे फिकरे का ताल्लक़ है पहली -- 
(मा फशंए€ 8 0870४9४7 ० ॥8 4,62758078 53९७7 0]ए 04 8 80868.” 
[किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य होने के लिये] । 

यह तो दूसरा फिक्ा है, लेकिन जहां तक इसके पहले अल्फाज़ है 'फार वीइंग चोजेन” में 
समझता हूं 'के यह एक ऐसा ओमिशन (भूल) हे जिसकी वजह से ।फर वही जहसत पेश होगी 
और एंसा मालमत होता हुँ कि ज्योंही हम हाउस (सदन) से उठेंगे तो गवर्मसेंट तजवीज 
लायेगी कि एक बिल की ज़रूरत हे। वह सेम्बर अईंदा आखिर खड़े कैसे होंगे क्योंकि वह 
क्वा,ल्फाइड (आह) नहीं हैं, वह टी० ए० और डी० ए० डा करते है। इस लेये मेरी 
सीधी सी तरमीस हू और आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस पर गौर करेंगे और समझेंगे कि 
यह उनका ओमिशन हे और इस तरमीम को मंजूर कर लेंगे। 


मानमाय श्रो सेयद अलो जहीर--जताबे सदर, मेरे ख्याल में तो मेम्बरान 
अपोजीशन (विरोधी दल के सदस्य) को खुश होना चाहिये कि कम से कम गवर्ममेंट यह नहीं 
समझती है कि कन्डेस्ड (दण्डित) मेस्वर, में कह सकूं जिनको कि गवर्नेमेंट का जिन पर अश्तर हें, 
कम से कम उनके मुताल्लिक यह हूं कि वह इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकेंगे । 
तो यह आपके लिए कोई शिकायत की जगह नहीं है, खुश होने की जगह है कि जो मेम्बर 
गवर्नमेंट से रुपया पाते हें वह मह॒|्र उसी वक्‍त तक मेस्‍्बर रहें जब तक यह असेम्बली रहे और 
अगर आपका इंटरप्रिटेशन (विबंचन) सही है कि वह आइंदा की असेम्बली में खड़े भी न हो 
सकेंगे तो आप को क7 से कमर शिकायत न होनी चाहिए । बहरहाल, जहां तक गवर्नमेंद की 
पालिसी का तलल्‍्लुक़ हे में यह अज़ें करूंगा कि हमारा खयाल यहु है कि कोई ऐसा मेम्बर जो 


४८ विधान सभा [३ सितम्बर, १९१९ 


[मानवीय श्री सेयद अली जहीर] 
कि इस वक्‍त मेम्बर है, अगर किसी वजह से डिस्क्वालीफाइड (अनहें) है तो नामिनेशन 
(निर्देशन) के वक्‍त तक वह सुबुकदोश हो चुका होगा और नामिनेशन के वक्‍त इसके लायबिल 
(उत्तरदायी) नहीं होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसकी ज़रूरत नहीं समझी कि आइन्दा 
के लिए भी यह बिल लाये ताकि आप लोग गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा इल्जशम लगा सके और 
पहु कह सकें कि महज़ इस असेम्बली तक इक्जेम्शन (मुक्ति) नहीं रखा गया है बल्कि आइन्दा 
के एलेक्शन के लिए भी चाहती हे कि जिन के ऊपर यह डिस्क्वालिफिकेशन 
(अनहता) है वह आइन्दा असेम्बली में भी सुन्त्िब होकर आ जाय॑। 
लिहाजा मेरा ख्याल यह है कि इस तरमीस की कोई ज़रूरत नहीं हे । सेम्बरान खुद 
इस्तीफा दे देंगे और नामिनेशन के वक्‍त तक कोई इस क्रिसमस को डिस्क्वालिफिकेदन नहीं 
होगी । 

श्री अब्दुल बाको--अनाब वाला, मेंने अं मनरेबिल सिनिस्टर अफ ऊस्टित 
की तक़रीर सुन ली । मुझे बड़ा अफसोस हे कि इसको वह एप्रीशिएट नहीं कर 
(समझ नहीं) सके । शायद उन्होंने जहमत नहीं गवारा की अनुच्छेद १९१ समझने की । 
शायद यह उनकी खुशवहमी है, जेसा कि जाहिर किया है कि वह मुन्तखिब हो सकें7। 
अगर यह खुशवहमी हैं तो वह इसमे रहें । गालिबन वह यह समझे नहों । 

लिहाजा में तो फिर अपने प्वाइंट को प्रेस करता (ज़ोर देता) हूं। 


माननोय ग्रध्यक्ष--प्रइत यह हू कि खंड ३ की पंक्ति ५ में शब्द सदस्यों 
के बाद दब्द “चुने जाने या सदस्य” बढ़ा दिये जाय॑। 


(प्रइ्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआआ। ) 

श्री श्रानचन्द गौतम--भोीमत्‌ू, आपको इजाजत से मे यह संशोधन उप- 
स्थित करना चाहुता हैँ कि खंड ३ को पंक्ति ५ और ६ से निम्तलिखित दब्द मिकाल 
दिये जाये -- 

“और उक्त पदों के बिषय में यहु भी समझा जायंगा कि उन पर होन के कारण 
उबत व्यक्ति कभी अनहें नहीं थे ४” क 

जिस समय से यह बिल विचाराधीन पेश हुआ इस प्रसंग में काफी बातचीत हो 
चुकी है । मुझे सिफे इतना ही जोड़ना बाकी है कि वास्तव में अगर इस तरह के किसी 
प्रापिज्ञन की ज़रूरत थी और इस तरह का कोई संरक्षण जरूरी था तो इसका अवस्तर 
अब से बहुत पहले आया है । हुकूमत ने पालियामेंटरी सेक्रटरी के संबंध में इस तरह 
का एक कानून पेश किया था। वह यह देख करके पेश किया था कि संतवधान 
में जो प्राविजंस हैं उतकी रू से उनके लिए यह लाजिस हे कि पालियामेंटरी सेक्रेटरोज 
के आफिस की इस तरह से संरक्षता करें । उस सभय अगर उन्होंने संविधान को 
पढ़ा था तो उनके सामने यह भी प्रकट हो गया होगा कि जो नियुक्लियां पदों पर कर रहे हैं 
जो संविधान की इन अनुच्छदां की रू से, १९१,१९२९,१९३ और १९४ की रू से यह 
अनहं होते हे तो इनके संबंध में भी इन्हें व्यवस्था करनी चाहिए थी, वह व्यवस्था 
उस सभय नहीं की । उसके लिए माननीय न्याय मंत्री जी का रख तो यहे है कि 
अगर अभी हमने नहीं किया और अपने मन से नहीं किया तो अपने पक्ष के लोगों को 
और प्रिय पात्नों को क्ितकों हमने नियुक्त किया हे उनको नुक्सान उठासे दीजिये। 
आप को क्या फिक्र हें । आपका तो फायदा ही फाय्दा है। 

असल में इस माननोय सडन में बेठने के बाद हस यह भूलकर चलते हैँ कि कौन लोग' 
न्याय मंत्रो के पक्ष में एक तरह से बचन बद्ध हैं और कौन लोग यहां बचनबद्ध हें उनकी 
हर बात को मुखालिफत करना यह रास्ता हम लोगों का है ही नहीं « जो प्रंसंग यहां 
उपस्थित होता है हम यहो उम्मीद करते हें कि इधर के बंठते बाले उचित संसीक्षा और 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों ६१ 
का अनहूँता निवारग विधेयक 


उचित सलाह देगें। ठीक उसी प्रकार हम न्याय मंत्री के पीछे बैठने वाले सदस्यों से 
करते है। इस वजह से उनका यह रुख सुनासिब नहीं हें । इसलिए अगर ऐसी अनहंता 
उनके पीछे बैठने वाले सदस्यों पर लागू होती ह॒ तो में खुश बहीं हूं । ऐसा हुआ है तो 
हुकूमत की गफलत से हुआ है और हुकूमत की लापरवाही से हुआ है जिसकी वजह से बहुत 
से माननीय सदस्य नुक्सान उठा सकते हैं । ऐसी सुरत में कोई चारा नगर नहीं आता हे कि 
इससे कोई बचाव हो सकता हो जो रिदव्रोस्पेविटव अफेक्ट (. नुरज्ञी प्रभाव) 
माननीय न्याय मंत्री जी देना चाहते हे जेसा कि प्रथम वाचन में कहा जा चुका हैं 
कि बह असंभव है, चाहे किसी दूसरे कामन को दे चुके हों । सगर इसमें अग < एक बार डिस्दवा- 
छीफिकेशन (अनहेँता) लागू हो गई हू तो उसकी रू से अगर वह डिस्क्वालीफाइड 
(अनहें ) हो जता है तो उसको सीढ वेकेंट हो जाती है और अगर वह बंठता है तो 
बंड का भागी है । इससे माननीय मंत्री जी कानून के दो फिकरे जोड़कर बचाव नहीं 
कर सकते हैं । अगर वह ऐसा करने को कोशिश करते हैं तो में उतको सावधान 
करता चाहता .हूं कि उनके इस बिल के. पास हो जाने के बाद अगर कोई एतराज 
कर दे और एतराज करने का इस सूबे के हर नागरिक को हक़ होगा क्योंकि उसके 
सार्वजनिक कोष से वह अदायगी होने वाली है या हुई है, जिसको आप बेध घोषित 
करेंगे । हर नागरिक को अधिकार होगा कि वह किसी भी काम्पीदेंह कोर्ट यानी 
समर्थ अदालत के सामने. इस प्रइन को उठा दे और इस लिहाज से सुझे मुकस्सिल भरोसा 
है कि अगर यह इसी शक्ल में कानून पास होता हे तो कोई हाईकोर्ट इसको वंध 
घोषित नहीं कर सकता । केवल इतना कहकर में माननीय मंत्री जी से बहुत विनय- 
पूर्वक इस पर विचार करने के लिए निवेदन करता हूं कि वह मेरा संशोधन भान लें 
और इन धाराओं को वह ऐक्ट में से निकाल दें । 


माननीय श्री सेयद अली जहोर--माननीय अध्यक्ष, मुझे इसके जवाब में ज्यादा 
पल्फाज़ नहीं कहने हैं । मेंने बहुत कोशिह की थी कि अपनी इब्तदाई स्पीच सें तफसील 
बयान कर द्‌ कि यह वाकया नहीं हें कि इस किस्म क्के ओहदे या जिम्मेदारी लेने में 
कोई शख्स आ 'ेठकली या खुद ब खुद लेजिस्लेचर के मेम्बर नहीं रहते हें जब तक 
अनुच्छेद १९२ के अन्दर मासला गवनेर के सामने न जाय वह फंसला नदे। वह सिर्फ 
उन्हीं हालतों में होता हे जब कि लौडर आफ दी पार्टी या लेने वाला अपनी जगह पर 
समझे कि. इसकी वजह से वह डिस्क्वालीफाइड ( अनह ) हो गया हे और वह दारुस 
मेम्बर असेम्बली का नहीं रहा जिसका प्राविज्ञन अनुच्छेद १९० (३) में किया गया है। 
अनुच्छेद १९० (३) में दिया है -- 


“पृ। & ग्राह्मा06/ 0 8 0088 0 006 ॥,689]80076 07 8 50400--- 


- ए6007स्‍68 घणणुंधक ६0 धा३ए ण ह6 तांडवुप्बा08090708 776000760 479 ७]०08७8 
(4) 0 .37"7086 9व, 


798 888 ४09) 6#8/6प7 00 086076 ए&०७॥ ७, 
[ यदि राज्य के विधान मंडरू के किसी सदत का सदस्य -- 
अनुच्छेह १९१ के खंड (१) में वर्णित अनहँताओं में से किसी का भागी हो 
जाता हैं, 
तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो ऊायगा-।] 
लेकिन अगर वह सीट (स्थान) इस नियत से नहीं दी गई हो और न ली गई हो कि सीट 


| वेकेन्ट (रिक्त) हो जा4गी, जब तक १९२ की कार्यवाही नहों. उस वक्‍त तक 
कोई सीट बेकेंट नहीं होती ॥ लिहाज़ा ऐसी सूरत में यह कहना कि अगर ऐसी नियत 


दर बविधन सता [३ सितस्बर, १९५१ 


[मानसोय श्री समद अली जहीर] 
है इस ऐक्ट को वजह से जो मेम्बर नहीं रहे है. $स वक्‍त उनको हम मेम्बर बना दें यह 


बिलकुल गलत इंटरप्रीटेशन (निर्वचचन) हैं । हमारी यह मेँशा हँ कि जिस वक्‍त यह 
फैसला हो उस वक्‍त एक डायरेक्टिव (आदेश) इस हाउस का मसजूर हो और यह खयाल 
उनका गलत हूँ कि किसी ने आफिस आफ प्राफिद होलड (लाभ का पद धारण) किया 
और वह आफिस आफ प्राफिट न समझा जायगा । इसका मतलब यह है जसा कि इससें 


साफ दिया हुआ हूं । 


में याद दिलाऊंगा अपने दोस्त को कि उन्होंने 'हवाला दिया था गवर्ममेंट आफ 
इंडिया के बिल का जिसकी नकल उनके पास सौजूद है जो बिल की सूरत में ही मौजूद हें, 
ऐक्ट नहीं बना। कॉस्टीद्यूशल आफ इंडिया जनवरी, १९५० ई० से नाफिज़ हुआ। उनको 
इसे कबूल करना चाहिए कि हम बहुँते सी स्टेट्स से ज्यादा जल्दी दा सब से पहले यह 
काम कर रहे हैं और अभी तक गवर्नमेंट आफ इंडिया में यह काम नहीं हुआ हूँ । क्या वजह हैं 
यह हम नहीं जानते। बिल पर अगर आप निगाह डालेंगे तो मालूस होगा कि बिल 
में प्राविजञन है कि यह रिद्धास्पेक्टिव इफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव ) से नाफिज होगा । 
बहर हाल यह मेरा मतलब नहीं है कि वहां फिस फार्म (अ्रकार ) का बिल अल्टीमेटली 
(अन्त में) पास होगा । अपनी ज़रूरियात का हमने लिहाज़ रखते हुए , इस सूबे के 
हालात को देखते हुए और कानून के तामील की गरज़ से इस बिल को यहां पेश किया 
है । मेरी समझ से कोई गलती इसमें नहीं हैं । न हम यह चाहते हे कि ऐसी बात 
को हम ओमिट कर (छोड़) दें कि इस वजह से यह लोग पहले से अलग हो चुके हैं, 
गोया हम चाहते हैं कि आईंदा के लिए फिर. मेम्बर हो जाय । जेदालत क्या करेगी, 
न वह कह सकते हैं, न हम कह सकते हैं । अपनी समझ से सही बिल , जो 
कायदे-कानूत के मुताबिक है + जो बिलकुल इंसाफ पर सबतनी हें, उसको हमने 
यहां पेश किया है ओर अदालत क्या करेगी इसका स्पेकुलेशन करना (अनुमान) 


बेकार है । 
कार्य के क्रम में परिवर्तन 


माननीय अध्यक्ष--उठने से पहले मुझे यह सूचना देनी हूँ कि सरकार कौ 
तरफ से मेरे पास एक चिट्ठी आयी है सम यह कहा गया है फि जो क्रम विधेयकों 
का था उसमें वह कुछ तरमीस करता चाहते हे । इसकी प्रत्ति साननीय सदस्यों 
की मेज पर कल रखवा दी जायगी। मगर चूंकि सुमफिन है. यह विधेयक 
कल खत्म हो जाय तो उसके बाद वह क्‍या चाहते हैं, उन वो तीत विधेयक 


७. 


का नाम, जो पहले, दूसरे और तोसरे नम्बर पर आते ' है, बतला देना . 
चाहता हूं । 
१--उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वोजिदन (कान्टीनुएंस आफ पावसे) (संशोधन | 
विधेयक । ह 
२--छत्तर प्रदेश काइतकार (विशेषाधिकार उपा्जन) (संशोधन और प्रकीर्ण 
निदेश ) विधेयक । 
३--उ5त्तर प्रदेश ज़रे चहायम उत्पादन विधेयक । 
इसके बाद और है। कल माननीय सदस्यों की सेज पर उस चिट्ठी की प्रति में 
रखवा दूंगा । इस विधेयक के बाद पहले जो तीन विधेयक गव्मेंट चाहती है उनके 
नाम मेने बतला दिये है । 


कार्य के ऋम में परिवर्तन द्र्इे 


श्री खुशवक्त राय--इसके बाद यू० पो० स्टोरेज रिक्वीजिशव विधेयक 
ही तो है । 

माननीय ग्रध्यक्ष--हंसरें और तीसरे नम्बर पर फर्क हू । माननीय सदस्य 
उसी के अनुसार तंयार रहें इसलिए मत्ते इस वक्‍त ये तीन नाम बतला दिये । 

( इसके बाद सदन ५ बर्जकर १६ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित 
हो गया। ) े 


केलासचन्द्र भटनागर, 
लखनऊ, सचिव, विधान सभा, 


३ सितम्बर, सन्‌ १९५१ ई० उत्तर प्रदेश ॥ 


पी० एस> यू० पी०--५१ एल० ए०--१९५१--६ १० 


उत्तर प्रदेश विधान समा _ 


८आा पाप >ााथ ७ व्य अपन प्रन्‍णव 34-आ गला, 


मंगलवार, ४ सितम्बर, सन १६५१ ई० 
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विधान सभा की बेठक सभा संडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, 
श्री नफ़ीसुल हसन, की अंध्यक्षता में आरम्भ हुई। 


उपस्थित सदस्यों की सूची (१४७) 


अक्षयवर सिह, श्री 
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री 
अब्दुल बाक़ी, श्री 
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री 
अब्दुल मुरईज़ खां, श्री 
अब्दुल हमीद, श्री 
अम्भमार अहमद स्रां, भ्री 
अलग्राय शास्त्री, श्री 
अल्फ ड धर्मदास, भरी 
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री 
आखिबाल्ड जेम्स फ़ैन्थम, श्री 
-इनच्द्रदेव जिपाठी, श्री 
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती 
इतिजा हुंसेन, श्री 
ई० एम० फिलिप्स, श्री . 
उदयवीर सिंह, श्री 
ऐज़ाज़ रसूल, श्री 
-कमलापति तिवारी, श्री 
करीमुरंज़ा खा, श्री 
कालीचरण टण्डन, श्री 
कुशलानन्द गे रोला, श्री 
कृपा शंकर, श्री 
कृष्ण चरद्र, श्री . 
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री 
कृष्ण शरण आये, श्री . 
केशव गुप्त, श्री _ 
खानचन्द गौतम, श्री' 
खुदवक्त राथ, श्री 


खश्ीराम, श्री 
खूर्बासह, श्री 
गंगाधर, श्री 

गंगा प्रसाद, श्री 
गंगासहाय चौबे, श्री 
गजाधर प्रसाद, श्री 
गणपति सहाय, भरी 


ग्रुनारायण, श्री 


गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 

चन्द्रभान्‌ गुप्त, माननीय श्री 
चरद्र भानु शरण सिह, भरी 
चेतराम, श्री 

छेदालाल गुप्त, श्री 

जगन प्रसाद रावत, श्री 
जगन्नाथदास, श्री _ 
जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल, श्री 
जगन्नाथ सिह, श्री 

»गमोहन सिह नेगी, श्री 
ज्फर अहमद, श्री 

जमीलुरं हमान क्रिदवाई, श्री. 
जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री 
जेयपाल सिह, श्री 


जयराम वर्मा, श्री 


जुगुलकिश्ञोर, श्री 
त्रिलोकी सिह, श्री 


। चेपन सिह, श्री 


दयालदास भगत, श्री 


द््‌द 


द्वारिका प्रसाद मौये, श्री 
दीनदयाल अवस्थी, श्री 
दीनदयएल धास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
नवाजिंश अली खां, श्री 
नाज़िम अली, श्री 
तारायणदास, श्री 
परागीलाल, श्री 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रयाग नारायण, भ्रीं 
प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
प्रेमलाल बेच, श्री 

फखरुल इस्लएस, श्री 
फर्तेहस्िह राणा, भरी 
फर्लासह, श्री 

बदन सिह, श्री 
'बनारसीदास, श्री 

बलदेव प्रसांद, श्री 

बशौर अहमद जअन्सारी, श्री 
बशीर अहमद हकीम, श्री 
बाददाह गुप्त, श्री 
ब्रजमोहनलाल दास्त्री, श्री 
' ब्नजरानी देवी, श्रीमती 
बेचनराम गप्त, श्री 
भगवतीप्रसाव दुबे, श्री 
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्रो 
भगवानदीन, श्री 

भगवात दीन सिश्र, श्री 
भगवान सिह, श्री 

भारत सिह यादवाचायं, श्री 
भीमसेन, श्री 

मक़सुद आलम खां, श्री 
संगलाप्रेसाद, श्री 

मसुरिया दीन, 
महफूजरंहमान, श्री 

महमद अली खां, श्री 
महमूल अली खां, श्री (रामपुर) 
मिजाजीलाल, श्री. 
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री -. 
मुख्तार अहमद क्रिदवाई, श्री 
मुज़फ्फ़र हुसन, श्री 
सुहम्मंद इस्माईल, श्री 
पु३म्सद तबो, श्री 

मुहम्मद नज़ो र, श्री 
मुहम्मढ फ़ारंक़, श्री 


विधान सभा [४ सितम्जर, १९५९ 


मुहम्मद शक्र, श्री 

मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री 
यज्ञनारापण उपाध्याय, श्री 
रघुताथ विनायक घुलेकर, श्री 
रघुवंशनारायण सिंह, श्री 
रघबीर सहाय, श्री 
राघवदास, श्री 

राजाराम सिश्र, श्री 
राजार/म गास्त्री, श्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिह, श्री 
रामकुसार शास्त्री, श्री 
रामकृपाल सिंह, श्री 
रामजीसहाय, श्री 
रामधारी पांडे, श्री 
रामनन्दन सिंह, श्री 
रामबली सिश्र, श्री 
रामस्‌रति, श्री * 
रामहंकरलाल, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री' 
रामेश्वर सहाय सिह, श्री 
लाखनदास जाटव, श्री 
लालबिहारी टण्डन, श्री 
लुत्फ अली खां, श्री 
लोटनराम, श्री 

विद्याधर वाजपेयी, श्री 
विनय कुमार मुकर्जी, श्री 
विश्वनाथ राथ, श्री 
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री 
वीरेखद्ाह, राजा 
वेंकटेशनारायण तिवारी, श्री 
हॉंकर दत्त शर्मा, श्री 
शाल्तिप्रपन्न शर्मा, श्री 
शिवकुमार पांडे, श्री 
शिवढ्य/ल उपाध्याय, श्री 
शिवदात सिह, श्री 
शिवसंगल सिह फपूर, श्री 
इयासलाल वर्मा, श्री 


। वयामसुन्दर' शुक्ल, श्री' 


श्रीपति सहाय, श्री 

सज्जन देवी महनोत, श्रोमती' 
सस्पुर्णानन्‍द, साननीय डाक्टर: 
सरवत हुसन, श्री 

सलीम हामिद खां, श्री 

साजिद हुसेन, 


उपस्थित सदस्यों की सूची ६७ 


सिहासन सिह, श्री | सुर्यप्रसाद अवस्थी, श्री 
सीताराम अष्ठाना, भरी ह ह॒बीबुरं हमान अन्सारी, श्री 
सेयंद आकिर अली, श्री ह हरप्रसाढ सत्यप्रेमी, श्री 
सुरेद्ध बहादुर सिह, भी । हुकुम सिंह, माननीय श्री 


सुल्तान आलभ मं, श्री , । ह 
माननीय श्री सेपघद अलो जहीर तथा माननीय श्री हरगोविन्द सिह भी उपस्थित थे । 


तारांकित प्रश्न 
पान पर विक्नी-कर 


#१--्रो चिलेशकों सिंह--क्या माननीय अथे मनन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पान 
की बिक्री पर कितना कर लगता हें 

माननीय डाक्टर सम्पु णानन्द (शिक्षा मंत्री )--पंयक्‍त प्रास्तीय विक्री-कर ऐक्ट की 
धारा ३ के अध्ोत पांत को जिक्रो पर बिक्रों के ऋम में हर बार तीन पाई प्रति रुपया के 
हिसाब से कर (टक्सस) लगता हूँ । 

*२--अ्री अलेकौ सहू--क्या माननौय मन्‍्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि दस 
कर के सिलसिले में पान के व्यापारियों ने कोई प्रार्थंना-पत्र उनके पास भेजा है ? 


माननोय डाक्टर सम्पूर्णा नन्दू--जी हां। 

के३--श्रो तचिल्लेकों निह--यदि हां, तो उस पर क्‍या कार्य वाही हुई ? 

माननीय डाक्टर सम्पुर्णोनन्द--प्रार्थना-पत्रों पर अच्छी तरह से विचार किया 
गया, किन्तु वे नामंज्ूर कर दिये गये । 


एडेड स्कूलों के प्रबन्ध के लिये समितियाँ 


+४--भ्री सुदतान ग्रालम सां--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेटर 
मेनेजसेंट फार एडेंड स्हल्स समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी 


माननोय डाक्टर सम्पू्णीनन्‍्द--दिसम्बर, १९४७ ई०। 

+ए--श्रो सुत्तान आलम खाँ--क्या सरकार यह बताने .की कृपा करेगी कि 
उपर्यक्त समिति ने एडेड स्कलों के प्रबन्ध के लिए जिस सम्रिति के निर्माण की सिफारिश की 
थी उसमें कितते सरकारी तथा कितने असरकारी सदस्य थे ? ' 

माननोय डाक्टर सम्पूर्णोनन्‍्द्--तई प्रबन्ध समितियों में १५ से अधिक सदस्य 
रखने की सिफारिश को थी । उन १५ सदस्यों में तीन सरकार हारा सनोनोत करने की 
व्यवस्था थी॥ मनोनोत सदस्य बिना किसी भेद के हो सकते हें । 

#(--श्रो सुल्तान आलम खां-- कया सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेटर 
मनेजमेंट फार एड्ेंड स्फूल्स समिति ने एडेड स्कूलों के लिए जिन समितियों की सिफारिश 
की थी, वे अब तक क्यों नहीं बन सकों ? मु | 


६८ विधान सभा [४ सितस्त्र, १९५४ 


बे 


माननीय डाक्टर सम्पुर्णानन्द--प्रप्त हुई सुत्रना से ज्ञात होता हे कि कई स्कझों 
में तो सरक्षारी आदेशानु तार नई समितियाँ बन गई हूँ परन्तु बहुत से स्कू हों ने विरोध प्रकट 
किया है । वैधानिक और शासकीय दृष्टि से अड़चन पर विचार किया जा रहा है । 


भ्रो सुल्तान आलम खाँ--क्या सरकार के पास ऐसी कोई का है जिससे यह 
मालूम हो सके कि कितने स्कूलों में यह कमेटियां बन गई हें और कितन में बनना बाकी है ? 
_मॉननीय डाक्टर सम्पूर्णा नन्द--२२५ के क़रीब स्कूलों में बन गई हे । 
+७--श्री सुल्ताव आलम ख़ाँ--क्या सरकार यह भी बतायेगी.कि एडेड स्कूहों के 
लिए उपर्युक्त समरितियों का निर्माण कब होने जा रहा हे ? रे 
माननों 4 डाक्टर सम्पू णों नन्‍्द “इस सम्बन्ध में कोई अवधि निर्वारित नहीं की जा सकती। 
श्री सुल्तान आलम खाँ-- क्या सरकार सेहरबानी करके यह बतायेगी क्षि 
जितने स्कूल में ये कमेटियां नहों बनी हें और जिनके बारे में वेबानिक अड़चन हैं उनके 
लिये सरकार क्या कर रही है ? 
माननोय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द--जैसा कि प्रइन संख्या ७ में बताया गया है उस पर, 
गौर हो रहा है । लोगों ने गवन मेंठ आक इंडिया को लिखा, उन्होंने हमारे पास भेज दिया हे 
हि इत पर गौर किया जाय। उन्होंने यह लिखा था कि कांस्टोट्यूडन के मुताबिक सबको 


स्तूछ खोलने का अधिकार हे और इस क्रायदे से उस अधिकार में दखल होता है। इस्त 


कान्त्टोट्यूडान के सवाल पर गौर हो रहा है । | 
_ जी सुल्तान आलम खाँ----क््या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि उसने 
कोई ऐसा हुक्‍्स निकाला हे जिससे एडेड स्कूल्स मज़बुरन ऐसी कमेठी बनायें ? 

माननीय डाक्टर सम्पूर्णोनन्‍द--मजबूर करने का सवाल ही प॑दा नहीं होता जब 

- तक कि कास्स्टोड्यूड़नल (वैधानिक) सवाल तय न हो जाय। ह 
यू? पी० अयल मिलस पसेासियेशन की मुरादाबाद के लेह्स टै कस 
| आफिसर के विरुद्ध शिकायत 

+८-- श्री श्रीचन्द सिघल (अनुपस्थित )--क्या माननीय अर्थ सन्‍्त्री यह बताने की 
कृपा, करेंगे कि यू० पी० आयल मिल ए प्ोसिएशन के सभार्पात ने सुरादाबाद के एक सेल्स 
टेक्स आफिप्तर के बुरे बरताव की शिकायत सेल्स टैक्स कॉमिहनर, य्रू० पी०, को तारौख १३ 
जुलाई, सन्‌ १९५१ ई० को लिखी ? 

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द-जी हां। 

+२--श्रो श्रोचन्द्‌ शिवल[ अनृ्वस्थित )--पदि ऊपर के प्रदन का उत्तर हां ,में है, 
तो साननीय मन्‍्त्री कृपा कर बतलायेंगे कि वह क्या शिकायत है, किस हाकिस के विरुद्ध हु 
और उस पंर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? | | 

माननीय डउपक्टर सम्पू्णानन्‍्द--आरोप यह था कि यू० पी० आयल मिलसे एसोसियेशन 
के प्रेत्ोडेंट जिस निल के हिस्सेदार हें उसको रुपया लोटाने के एक भसासले सें कार्यवाही करते 
समय संबंधित अकुप्तर ने बड़ा बुरा बर्ताव किया। शिकायत मुरादाबाद हल्के के सेक्टर 
२ के सेल टेक अफ पर (श्री एम० डी० चोहान) के खिलाफ थी। सेल्स टैक्स कमिदनर ने 
स्वयं ही इस शिकायत की जांच की है और मामला आपसे के समझौते से तय हो गया हे । 
अत्मेड़ा जिले में ऊन का व्यवसाय... 

#१०--श्रो मुहम्मद असरार अहमद ( अनुपस्थित )--क्या साननौय उद्योग मन्‍्त्री 
385 बतायेगे कि अल्मोड़ा जिछे में ऊन का कारोबार कहां कहां चला हुआ है और उस की क्या 
प्रगति हैँ ? । हर ्यि ५०343 मल जल विक मनन लक आम लिनिटक लत बह 

नोइ--तारांकित भ्रइ्त ८--९ श्रो गोपाल- नारायण संक्सेना ने तथा १०-१३ श्री 
ई० एम० फिल्प्स ने पूछे । | | 


प्रशनोत्तर ६९ 


माननीय श्री दँस्गोविन्द खिंह (उद्योग मन्त्रो)--इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना 
नत्थी की हुई सूची क' में दी हुई है। 22. । 
(देखिये नत्थी का आगे पृष्ठ १२८ पर) 


श्री बादशाह गुष्त --क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वहां पर घरेलू ऊन का 
धंधा सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कम होता जा रहा है या तरक्‍क़ी पर हैं ? | 
मोननोय रो हरगोविन्द सिंह--नहीं, तरवकी पर है । कम नहीं होता जा रहा है, 
सिर्फ घोजना का रूप बदल दिंया ग्राया हूँ । 

#११-.- ओ पुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित )--क्या यह सच है कि इस साल 
वहां उद्योग विभाग के सुपरि ण्डेंडेंट ने ३०० मन ऊन ७५ या ८० रुपया मन की वर से सट्ठे में 
खरीदा और फिर आधा ऊन लगभग २२५ रुपया मन की दर से बेच दिया ? यदि हां, तो 
विभाग को इस व्यवसाय से कितना लाभ हुआ ? 

माननोय श्री हरगोविन्द सिंह--इस साल के लिए १९५०-५१ में क़रीब १६० मन 
कृत अल्पोड़ा-वैनीताल योजना द्वारा कय की गई जिसका भाव ९० रुपया प्रति रून से ११५ रुपया 
प्रति सन था। विभाग द्वारा इस योजना के लिये ३०० मन ऊन ऋ्रय करना निश्चित हुआ 
: था, परन्तु ऊन का भाव तेज्ञ हो जाने के कारण कुल ऊन न कंय की जा सकी । इस ऊन की 
बिक्री का भाव ११० रुपया प्रति मन निश्चित किया गया है । सन्‌ १९५१-५२ में अब तक 
ऊन का कप बिलकुल नहीं हुआ है । परन्तु आगामी बर्ष के लिये ऋय करने का प्रबन्ध किया जा 
रहा है ।. सरकार को इस व्यवसाय से लाभ होने का कोई प्रइन नहीं उठता क्यों।क ऊन किसी 
बिक्नी के मूल्य के आधार पर ही भेजी जाती हूँ । 

#१२--ओर मुहम्भद असरार अहमद (अनुपस्थित )--व्या डायरेक्टर तथा सरकार 
के पास वहां की जनता की यह शिकायत आयी हु कि वर्तमान सुपरिप्टेंडेंट को वहां के अन 
के व्यवसाय का अनुभव कम है, और वहां घरेलू ऊन के धन्धे का हाप्त होता जा रहा है ? 

मोननीय आर हर गेविन्द सिंह--इस विभाग द्वारा डिचीजरल सुपरिणरेडेंट, अत्मौड़ा के 
ऊत के व्यवप्ताय की अनुभवहीनता के सम्बन्ध में कोई शिकायत व्यक्तिगत रूप से नहीं आई। 
एक दो बार 'शक्ति' अल्मोड़ा द्वार। अल्मोडा अन योजना के कार्य की आलोचना प्रकाशित की गई 
थी। चूंकि इस पोजना के भविष्य की कार्यप्रणाली का सरकार द्वारा नियवत की गई एक कमेटी 
हारा निश्चित किया जा रहा था, इसलिये इस संबंध में कोई कार्य बाहू। करना उचित नहीं 
समझा गया । उक्त कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और सरकार के विचाराधीन है । 
ग *+१३--शर मुहम्मद असण्र अहमद (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपया बतायेगी 
. कि वंतंमान सुपरिण्डेंडंट वहां कब से हु और उनको योग्यताएं क्‍या हैं ? 
माननोय श्री दरगे।विन्द सिंहू--बर्तमात डिविजतल सुपरिस्टेंडेंट, अत्मोड़ा, की नियुक्ति 
इस पद पर दिनांक ११ मारने, १९४८३ई०, से की गई थी। उनकी योग्यता निम्न प्रकार है-- 
(१) गदनेनमेंट देवसटाइल इन्स्टीट्यूट, कानपुर, की 
केमकल टे कनाऊहाजी का डिप्लोमा सर २ श्रेणी । 
(२) कहर केमिसड्री में योग्पतां डे ह ३ शेणी । 
वे इस पद के लिये प्रान्वीय पब्लिक सविस कमीदान द्वारा भी स्वीकृत हैं । 
+१४--१०-- श्री छुशवकत राय--[स्थगित किये गभे।] 
लेकछ फंड आडोटर को सहायक कमिश्नर बिक्रो कर के पद पर नियुक्ति 

*+१६--श्रो खुशीराम--क्या माननीय शिक्षा मन्त्रो कृपया बतायेंगे कि बिक्री कर 
03 कह एक लोकल फण्ड आडीटर की नियुक्ति सहायक कमिदेतर जिक्री कर के पद पर 
की गयी हे ! कि 
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माननोय डाक्टर सम्पूर्णानन्दं--जी हां। 
श्रों खुशों राम--बंया सहायक कमिश्नर बिक्री-कर के पद के लिये उस विभाग में कोई 
ऐसा अधिकारों नहीं था जिसको पदोन्नति हो सकती थी ? | 
माननोय डाक्टर सम्पूर्णा नन्द्‌ू--म तहों समझता कि यह सवाल कैसे पेदा हो गया। 
गवर्नमेंट ने जिसका उपयुक्त समझा उसको पब्लिक सबविस कम्रीशन से सन्‌ ४८ में जो सकछाह आयी 
थी, उसके अनुस्तार निप्रुकष्त किया। 
#१७--श्री खुशोराम--बया यह नियुक्ति पबिलक संविस कमीशन द्वारा हुई है ? 
माननीय डाक्टर सम्पूर्णो नन्दू--ठोकल फंड एकाउन्ट्प विभाग के सोनियर आडीटर 
को उस परामर्श के आवार पर सहायक बिक्रीकर कमिश्नर े पद प्र निषुक्त किया गया था 
जिसे पहिलक सर्विस कर्रीशन ने सहायक जिक्रीकर कमिहनरों के पद पर निभुक्‍त करने के लिये 
अक़परों के चुनाव के सम्बन्ध में दिया था; और पब्चिजक सर्विस कमीश्षन को इस नियुक्षित के 
सम्बन्ध में तियमित रूप से सूचना दे दी गई थी। ह 
-%१८--श्री खुशी राम--इत नियुक्ति के लिए सरकार ने क्या योग्यता निर्धारित की है ? 
माननोय डाक्टर सम्पूर्णी नन्‍द--अभी तक सहायक विक्रीकर कमिइनरों के पदों के लिए 
कोई विद्येत योग्यतायें नहों निर्धारित की गई हूँ, परन्तु एकाउम्ट्स में अच्छा ज्ञान होना 
तथा व्यक्तिगत ईमानदारी का होना आवश्यक हूँ । 
#९--अआओोखुशोी राम--प्रहायक कमिक्नर बिक्री कर के पद पर निषुक्ति होने पर 
उनको अपने पृत्र पद से कितता अधिक वेतन व भत्ता मिलने लगा हूँ ? । 
माननोय डाक्टर सम्पूर्णा नन्‍द' “लोकल फंड ए काउन्द त विभाग के सीनियर आडीटर को, 
जिन्हिं सहायक बिक्रोकर कमिइनर के पद पर नियुक्त किया गया है, इस समय उस वेतन से, जो 
उन्हें लोकल फंड एकाउन्ट्स विभाग में सि्ता था, २१० ० प्रति महीने अधिक्र मिल रहा 
है। ' | 
*#२०--भ्री खुशोराम--क्या यह निषुक्ति स्थायी है ? 
माननोय डाक्टर सम्पूर्णा नन्‍्दू--जी नहीं। 
+२ १-२५--राजा बीरेन्द्र शाह--[स्थगित किये गये ।] 


गांधों हायर सेकेण्डरी स्कूल, आगरा के हेडमास्टर को अपील का आइिंद शन . 
बोर्ड ढएा बहाल किया जाना 


#२६--भ्रो है पएम० फिक्िप्स--क्या यह सच है कि शिक्षा विभाग के आवेशानसार 
सहायता-प्राप्त स्कूलों का कोई भी झगड़ा आरबीदेशन बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है औरं 
उसका निर्णय अच्तिम है ? 

_.. माननीय डाक्टर सम्पुण्भेनन्द--जी नहों। यू० पी० एजुकेशन कोड के परिश्िष्ट १० 
भ॑ दिये हुए समझते कै अनुच्छेद १५ के अनुसार केवल वह झगड़ा जो पदचत्रति, अपदस्थता, 
या वेतन के कम का 5 या रोक लेते से सम्बन्धित हो मध्यस्थ परिषद्‌ (4 9078#07 
3084 ) द्वारा निर्गत हो सकता है और परिबद्‌ का निर्णय अन्तिम होता है। 
नए ५७ है क्षिगा 
हे २७--ओ ई० एम० फिलिप्स--क्या यह सच हे कि गांधी हायर सेकरेण्डरी स्कूल, आगरा 
के हेड मास्टर को, जो बरव्वास्त कर दिया गया था, अपील बोर्ड द्वारा बहाल की गयी ? 
माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। | 


श्रो ई० प्र० फिलिप्ख--क्या गवर्न॑ रेंट मेहरबानी करके यह बतायेंगी कि यह झगड़ा जो 


गान्यीहायर सेकेण्डरी स्कूछ के हेड मास्टर का है वह एजुकेशन कोड के नियम के सृताबिक 
तय हो सकता है या नहीं क् 


प्रदरोत्तर ७१ 


माननोय डाक्टर खम्पूर्णा नन्‍्द्‌ --हमारे खयाल में हो सकता है, इसीलिये इस मामले को 
आर्बिट्रेशन बोर्ड (मथ्यस्थ परिषद) में भेजा गया था। 

श्री ३० एम्र० फिलिप्स--क्या इप्त झगड़े के मुताल्लिक़ आपके पास कांग्रज्ञात इरसाल 
किये गये ? ह 

माननीय डॉक्टर सम्पू याननन्‍्द्‌--जी हां, ज़रूर इ रसाल किये गये तभी तो मामला 
आ्िट्रेशन (मध्यस्थ) के सामने गया। ह 

शो ई३० पम० फिलिपस --क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतायेगी वह कब तक 
सब होगा ? 

माननीय डाक्टर सम्पूर्णा नन्द्‌ू--उत्की बाबत यों मुश्किल हो गई हि दोनों में से एक 

पार्टो ने दीवानी में दाव| दावर कर दिया है । जो फे पला हम करें भी तो उसका कोई लाभ 
'नहीं होगा जब तंक कि दीवानी से कोई फेतला न हो जाय । 

श्री ३० प्० फिलिप्स --ज्ष्या यह सही है कि वह दीवानी में दावा सिं। उसी झगड़े की 
वजह से है कि आर्जिट्रेंगन बोर्ड ने जो तथ किया है उस पर डिग्री हासिल कर ली जाय ?* 

माननोय डाक्टर संस्पू्णी नन्‍्द्‌ू--जी हां । . ह ह 

+२८--श्रो ३० पम० फिक्िप्स --पदि हां, तो क्या बोर्ड का निर्णय कार्याश्वित कर 
दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्‍या कार्यावाही करने का 
विचार रखतो हूँ ? 

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जों नहीं, क्योंकि स्कूल की प्रबन्ध सासति ने 
परिषद्‌ के निर्गय की सार्थकता का बंबानक और कार्मविधि के नियमों के आधार पर 
बिरोध प्रकट किया हैं। और यह विषय सरकार के विचाराधं.न हैं। 


सनातन चर्म संम्कृत पाठशाला, जौनपुर को खरकारी सहायता 
+२९--श्रो द्वौरिका प्रसाद मौय--क्या सरकार यह बतछाने की कृपा करेगी कि 
सनातन धम संस्कृत पाठशाला, जौनपुर, को इस वर्ष सरकार ह्वारा कितनी सहायता दी गयी 
माननोय डाक्टर सम्पूर्णोनन्द--१,१०४ रुपया। 


भ्रो द्वारिका प्रसाद मौय--क्या यह सही है कि इच्सपेक्टर महोदय ने इस प(ठशाला 
के इन्तजाम के बारे में कोई किसी प्रकार की शिकायत की थी ? 
£. माननोय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--यह तो में वहीं कह सकता। बहरहाल उनको ग्राण्ट 
दी जाती है और इससे किसी शिकायत का संबंध नहीं हे । 


श्रो द्वारिका प्रसाद मौय जप यह पछणश्ाला कर्म कांड पढ़ाना चाहती है 
' और इच्सपेक्टर सहीदय ने गवर्नेघेंट से सिफोरिश की थी कि वहां आयुर्वेद पढ़ाया जाथ ? 


 माननोय डाक्टर सस्पूर्णानन्द--इस वक्‍त तो ग्राण्द को बाबत तवाल किया गया था। 
चहां पर क्या पढ़ाना चाहते हैं इसका जवाब तो-में नहीं दे सकता, क्‍योंकि भें इसके लिये 
लैयार होकर नहीं आप्रा था। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। 


सन्‌ १६५१ ईं० का इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधक) विधेयक 


म् मांननीय श्रो हुकुम सिंह (मालमंत्री)--में इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संद्ोधक) 
विधेयक, १९५१ ६०, जेसा कि वह उत्तर प्रदेश 'बधान परित्रद्‌ हारा पारित हुआ है, 
की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं। 


(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १३२ पर।), द 


. ७9२ | विधान सभा [४ सितस्बर, १९५१ 
सन १६५१ ६० का कोड आफ क्रिभिनल प्रोसौजर (उत्तर प्रदेश सशेघक) 
को ' विधेयक 


... प्ाननोय श्रो सेयद्‌ अली जहीर (स्याय मंत्री )--में कोड आफ क्रिसितल प्रोसीजर 
(उत्तर प्रदेश संगोधक) विधेयक, १९५१ ई०, को पुरःस्थापित करता हूं। . 
ह . [देखिये नत्यी गा आगे पृष्ठ १३४ पर।) 
सन्‌ १६४१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सद॒स्यों का 
अग्रनहेता निवारण विधेयक (ऋमाशणत ) 


माननोय अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के अनहंता: 
निवारण विधेयक, सन्‌ १९५१ ई०, पर विचार जारी रहेगा। कल उठते समय श्री 
खानचन्द गौतस के संशोधन पर विचार हो रहा थां। 


श्री खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब यह सदन | उठने वाला 
था उस वक्‍त श्री खान चन्द गौतम के संग्ोधन पर बहस हो रही थी और में उसी के बारे 
में कुछ कहने के लिये इस वक्‍त खड़ा हुआ हूं। माननीय न्याय मंत्री जी ने करू इसी 
संशोधन पर जवाब देते हुये यह कहा था कि यह जरूरी नहीं हैँ कि जिस वक्‍त 
डिसक्वालीफिकेशन (अनहेता) कौई सदस्य हासिल कर ले तो उसी वक्‍त बह अपनी 
सीट वेकेट (स्थान रिक्त) कर देता हे और इस संबंध में उन्होंने कहा था कि इसके लिये 
यह लाजमी हँ कि वह मामला गवर्नर महोदय के पास जायथ। अगर कोई 
शुभा करे और क्वेब्चन करे तब तो गवर्नर महोदय के पास भेजा जा सकता है और वह 
एलेक्शन कमिद्तर से पूछ सकते हैं और उनकी राय लेकर उस पर अमल कर सकते 
हैं। लेकिन अगर क्वेदचन एर/इज नहीं होता (प्रदन नहीं उठता) तो सीट वेकेट हो ही 
जाती है। मुझे यह देखकर बड़ा खेद होता हैँ कि माननीय न्याथ मंत्री जी जो हाई कोर्द 
के बड़े वकील रह चुके हें वह इस तरह की बात कहते हे शायद वह भी समझते हों कि. 
यह एक वीक केस . है। गवर्नर साहब के पास मामला भेजा जा सकता 
हैं! लेकिन तभी जब कि कोई क्वेब्चत एराइज़ होता (प्रश्न उठता) हो। इन्हीं बातों 
को लेकर यह संशोधन 'पेश किया गया है कि जिन साहब के डिसक्वालीफिकेशन (अनहेंता) 
को इनकर करने को वजह से सीठ वेकेट हो गई हैँ उन को आप लैजिस्लैशन से 
वैल्लीडेट (बैध) न करावें। अगर सुबह का भूलछा हुआ शास को घर आ जाय तो उसको 
भूला नहीं कहतें। इसलिये में न्याय मंत्रों जो से कहुंगा कि वह अपनी जिद इस 
मामले में छोह दे। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन की ताईद करता हूं। 


_ ओ खानचन्द गौतस--श्रीसान्‌, मेरे संशोधन के जवाब में माननीय न्याय मंत्री जी 
ने जो कुछ कहा मुझे उस से बिलकुल तशफ्फी नहीं हुई । उन्होंने बार-बार जो कुछ: 
प्रथम वाचन ओर दूसरे संशोधनों के ऊपर बोलते हुये कहा, उन्होंने ठीक उसी बात को 
दोहराया है और कोई भी दल्लील ऐसी संतोषजनक वह नहीं दे सके जिस से इत्सीनान हो 
सके कि इस प्रकार का कानून पास कर देना सदन के अधिकार सें हे और वह चैध होगा। 


. श्रीमानू, में माननीय संत्री जो का ध्यान अनुच्छेद १९१ की ओर आफकृष्ट करना चाहता' 


हूं। आप अनुच्छेद १९० के भाग ३ को देखे कि--- ' 
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[ यदि राज्य के विधान' मंडल के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद १९१ 
के खंड (१) में वणित अनहँताओं में से किसी का भागी हो जाता है, अथवा 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधात मंडल के सदत्यों का अचईता. ७३ 
ज्वारण विधेयक 


ययास्थिति अध्यक्ष था सभापति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लैख द्वार 
अपने स्थान का त्याग कर देता ह ? तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो” 
जायेगा । ] | हल 

सें शब्द देवरअपान. (ऐसा होने पर) की तरफ आप का ध्यान आक्ृष्ठ करना 
चाहता हूँ कि जिस समय ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाय कि कोई साननीय सदस्य 
अपने हस्ताक्षर से - चिदठी लिखकर इस्तीफा भेज दें या वह किसी डिसक्वा- 
लिफिकेदन के पात्र हो जाय, यह दोनों परिस्थितियां एक केटेंगरी (वर्ग) में रखी गई हे। 
तो फौरन ही उनकी सीट खाली हो जायेगी । 'दियर अपान” का अर्थ में “फोर्थविदँ 
(ठुरन्त) लगाता हूँ । उस ससथ अगर उनकी सीठ खाली समझी जाय तो फिर प्रश्न 
उठता हूँ कि क्या साननीय न्याय मंत्री कानून के द्वरा उस सीट को भर सकते हें। जहां 
तक में संविधान और इसको आददिकिल्स (अनुच्छेदों) को समझा हूं तो किसी जगह पर 
कोई आददिकिल ऐसा) नहीं हे जहां पर यह लिखा हुआ हो कि किसी सदन को, चाहे वह 
पालियामेंद हो या स्टेट लेजिस्लेचर (राज्य का विधान मंडल) हो, ऐसा: अधिकार हे 
कि किसी भी परिस्थिति में कानून के द्वारा, कोई कानून पास करके, बह किसी 
खाली सीट को भर सके और चुनाव से छटठकारा पा सके। मुझे आहइचर्य हे कि ऐसी 
मोटी बात साननौय न्याय मंत्री के ध्यान में नहीं बेठ रही है. और वह बारबार इसपर 
आग्रह किये हुये हें कि जो सीठें खाली हो गई हें उन्हें इस बिल के जरिये सुरक्षित 
रख सकें और उनको खाली होने से बचा लें। कानून की ऐसी भूल हॉना न केवल 
इस मानवीय सदत से गेरमुनासिब हे बल्कि माननीय न्याय मंत्री, जो एक वकौल और 
क़ाूनदां आदमी हैँ, उनसे होना तो और भी ज्याद९ गेरमुनासिब हे)! में इस विषय 
प्र इ तप्ते अधिक नहीं कहना चहुता। बार-बार कहा जा चुका हु और में समझता हूं 
कि हुकूमत को ऐसा क्रदम नहीं उठानः चाहिये। यह क्लाज़ इस शकल में हरगिज पास 
नहीं करना चाहिये जिससे आगे चलकर यह पास किया हुआ भी बेकार हो जाय और 
उससे इस हुकूमत के संदस्पों की समझ पर और - जानकारी और नीयत पर सर्बप्रकार 
से एक सार्वजनिक असन्‍्तोष उत्पन्न हो और शक पैदा हो । में इन शब्दों के साथ 
अपने संशोधन को फिर प्रेस करता (जोर देता) हूं। 

माननोय श्रो सैयद अली जहीर--जनाबवाला, अपनी मेंने स्पीच (भाषण )जो शुरू में 
दी थी. उसके बाद कल भी दोब४₹। यह अर्ज किया था कि जहां तक अनुवग्छेद १९१ और 
१९२ का तहल्‍लुक हैँ हमें उनके कोई ऐसे साती लगाने हों कि जिससे यह जरूर हो 
जाय कि इसमें कोई कनफ्लिक्ट नहीं हुं। इंटरप्रेटेशन ( निर्वाचन ) का पहला 
उसुल हे कि जिसमें यह प्रोवाइड गिया गया हे कि इस कानून के कोई ऐसे मानी नहीं 
लगाने चाहिये जिसकी दजह से बिला वजह कनप्लिक्ट हो और इसको हुल करने के लिये 
मेने हवाला दिया उस स्पोच का जिसका जिछ भेरे दोस्त श्री खुदवक्त राय ने अपनी 
इब्तदाई स्पोच में किया था. यानी सन्‌ ४६ में जो सेलेक्ट कमेटों इंग्लेंड में बेठी थी 
उसने इस मसले पर गौर किया था और उसमें अल्फाज्ञ ये हैं :-- 

4867 $086 8ए७॥ 7 |/ 800 46 0088 70॥ 80 88078, 7 49 80] 8070॥॥0 
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[और प्य्यपि इस से वास्तव में इस बात का सुनिइचत्र ने हो, फिर भी यह एक ऐसो 
चीज़ हु जिसका १७०७ के अधिनियम के अन्तर्गत लाभ कहा जा रुक / हे यदि दोनों 
पक्षों का यह इरादा रहा हो कि इसे ऐसा हो कहना चाहिये ।] 

यानी दोतों पर्दठीज् यह समझ कर एक प्राफिट (लाभ) कनफर कर (दे) 
रही हैँ और दूसरी उसे हासिल कर रही हे, एक ओहदे को मंजर कर रही है तो ऐसी 
हालत में सीट फौरन बेकेंट (रिक्त) हो जायगी। 


9४ विधान सभा [४ सितम्बर, १९५१ 


[ साननीय श्री संतद अली जहीर ] 
उससे मे यह माने लगाता हूं कि : ु 
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[पदि राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्यः अनुच्छेद १९१ के खंड 
(१) में वरणित अनहुँताओं में से किसी का भागी हो जाता हैँ तो ऐसा होने पर 
उसका स्थात्त रिक्त हो जायगा १] 

और.इतको उन्हेंने उप्ती कैडैंगरी में रख दिया है कि जैप्ते क्‍लाज़ (बी) हु 
जिसमें यह कहा गया है कि-«- 
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[ययास्यिति अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा 
अपने स्थान का त्याग कर देता है, **] 


9०१ 


तो रेजिगनेशन और सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंच्डर  क्‍्लाज (ए) 
त्थिगपत्र तथा खंड (क) में वणित अनहुताओं का भागी होना] और १९१ 
दोनों को एक दर्जे में पेश कर दिया है। इसके साने यह हैं, जैसा मैने पहले अर्ज किया 
कि एक नड्डीं बहुत होते हूँ जिसमें किसी मेम्घर लेजिस्लेटिंयव असेश्बली की कोई ऐगी 
जगह दे दी जाती हो जो आफिस आफ प्रएर्रिंह हो और वह जगह आदोमेटिकली 
(स्वतः) खाल्ली हो जाती है, जैसे कोई रिजाइन करदे (त्यागपत्र दे दे) तो उसके बाद 
न तो गवर्नर के यहां जाना है न कॉमइनर के यहां जाना है। बरखिलाफ इसके अनुच्छेद 
१९१ में उपकी कहा गयाई कि आफिस आफ प्राफिड होगा जब तक उसके सुताल्लिक 
कोई ला (विधि) न हो। उसमें अल्फाज यह हैं कि-- " 
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8 व्यक्ति किप्ती राज्य को विधान सभा या विधान परिषद्‌ का सदस्य चुने जाने 
के लिपे तथा सदस्य होने के लिये अनहे होगा-- ' 
. सदि बह ऐसे पद को छोड़ कर जिसे घारण करने वाले का जनवहँ न होना उस राज्य 
के विधान मंडल ने विधि द्वारा घोशेत किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये 
हुए है, ु 2 | 
._ यदि कोई प्रइन उठता है कि राज्य के वियात संडल का सदस्य अनुच्छेद १९१ के 
खंड (१) में वाणित अनहेताओं काभागीहोंगयाहे यानहींतो वह प्रइन राज्यपाल को 
वित्िश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अध्तिम होगा। ] 


मेने यह अर्ज किया था कि यह दूसरा क्लाज जो है बह उस वक्‍त इन प्छे (लागू) 
होता हूँ जिस वक्‍त उसके घुताल्लिक -कोई शुबहा हो। एक मेम्बर यह ससझ कर 
कि वह सेम्वर रहेगा, कोई ओहदा ऐक्सेप्ट (स्वोकार) करता है, कोई फरायज 


सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडठ के सदरस्पों का अनहूुँता. ७५ 
वरण विधेयक 


कंबल करता है और उन फरायज को अंजाम देता हुँ तो इसमें यह सिसाल दी 
गय्यो किआया ऐवों सुरत में वह शख्स डिस्क्वालिकाई (अनह ) होगा या नहीं। उस वक्‍त तक 
वह डिस्क्वालिफिक्रेशन (अनहुंता) आयद नहीं होती. है जब तक कि यह फंसला 
गवर्नर अपना न दे दे। इपके मुताल्लिक ये अल्फाज हं-- 
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[ प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लित्रे सोंगा जायेगा तथा उसका विनिदचय 
अन्तिम होगा । ] | 

तो यह फाइनल डेप्रीशन [ अन्तिम विनिश्चय ] उस वक्‍त होगा जिस - वक्‍त कि 
गवर्नर अपना फैज्वला दें देगा और कह देगा कि यह भी आफिप्त आफ प्राफिंट 
लिाभ का पद] है भोर इस वजह से यह सेम्बर नहीं रहा। उस वक्‍त तक कोई में म्बर 
चाहे यह आदिस होल्ड [ पद घारण | करता हो यान करता हो वह डिस्क्‍्वालिफाई नहीं 
होता है और इत़ो वजह से ये अल्म्राज रखेगये हें जिनके ऊपर भेरे दोस्त श्रीगोौतस को 
एतराज हू कि ये न रखे जाय॑-- 
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[यह भी समझा जायगा कि उनपर होने के कारण उक्त व्यक्ति कभी अनहे चहीं थे । ॥ 

में यह अर्ज करूंगा कि प्रेम्रेंट सरकमस्टांसेज् (वर्तमान परिस्थिति) में जो केपेज्ञ 
(मामले) हु उनको कवर करने के लिये इन अल्फाज का रहना जरू । है में और ये 
'रखे जाप । 

श्रो खानचन्द गोतप्त--भीमन, आपकी आज्ञा से में एक कलेरिफिकरेशन (स्पष्दी- 
करण ) करना चाहता हूं । 


माननोथ अध्यक्ष--सवाल पूछ सकते हें मगर बहस का मोका नहीं 


श्री खान चन्द गोतम--जो नहीं, केवल एक प्रश्न है। यह जो अनुच्छेद १९१ 

लिखा हँ-- 
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[पदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य को 
सरकार के अधीन, ऐपमे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनहूँ न होना 
उस राज्य के विधान मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का 
पद धारण किये हुए हुँ] 

तो क्या माननीय, मंत्री इस पर ऐग्री करते (सहुरुत) है कि जिसमें 'इफ हो होल्ड्स ऐ 
आफिम्त [यदि बहु कोई पद धारण करता हो ) के समय अगर कोई कानून ऐसा नहीं 
था किजो उस आफिस के (पद) होल्ड (धारण) करने बाले को डिस्दवालीफाई 
(अनहेुं) होने से बचा सके तो क्‍या होल्ड करते वक्त: 
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[क्या संदस्थ अनहुताओं का भागी: हो जाता है ? ] 


माननीय श्रो सयद गली जहोर--इम्पादें 5 प्वाइंट आफ टाइम (रह॒त्वपूर्ण सम) 
जो हैं वह॒ उस वक्‍त होगा जब गवनंर फैसला करें। उस वक्‍त अगर कोई कानून नहीं 
हैं उस डाउट (संशय) को रफ़ा करने के लिये वह मासला साफ नहीं हु, इस्ठेन्शन 


७६ .. विधान सभा... [४ सितम्बर, १९५१ 


[माननीय श्री सैयद अछी जहीर] ु 
(आह्यय) नतोगवर्बमेंटकाथा और न मेस्‍्बर का था कि वह सर कट (अनहु) 
होगा। लिहाजा यह तो . महज एक ऐक्सीडेंद. ( देवयोग ) है कि यह आफिस आफ 
प्राफिद (लाभ का पद) है या नहीं और उसका फंसला करने के लिग्रे अगर गवर्नर मौजूद 
है तो उसे सामने रखकर फैसला देगा और उस वक्‍त कोई डिस्क्वालिफिकेशन 
का सवाल पैदा नहीं होगा । ह 

माननीय अध्यक्ष--प्रइ्न यह है कि खंड ३ की पंक्ति ५ तथा ६ से निम्नलिखित 
शब्द मिकाल दिये जाये -++ न ् 

“और उक्त पदों के विषय में यह भी समझा जायगा कि उन घर होने के कारण 
उक्त व्यक्ति कभी अनहें नहीं थे 

(प्रदव उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने 
पर अस्वीकृत हुआ )। 


पक्ष मे--२८ 
अब्दुल बाकी, श्री मुहम्मद नजीर, श्री 
: अस्मार अहमद खां, श्री । . | सहम्भद शक्र, श्री 
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती रामकुमार शास्त्री, श्री 
ई० एम० फिल्िप्स, श्री ६5 बीरेच्रशाह, राजा... 
ऐजएज रसूल, श्री शंकरदत्त शर्मा, श्री 
करीमूरंजा खां, श्री शिवकुमार सिश्र, श्री 
खानचन्द गौतम, श्री वयामसुन्दर शुक्ल, श्री ह 
गंगाधर, श्री इयासाचरण बाजपेंगी शास्त्री, श्री 
गोपाल्तारायण सक्सेना, श्री सरवत हुंसेन, श्री. 
चेतरास, श्री... सलीम हामिद खां, श्री 
त्रिलोक्नी सिंह, श्री. साजिद हुसेन, श्री . 
फखसरूल इस्लाम, श्री सेयद जाकिर अली, श्री 
महफूजुरं हमान, श्री , | सुरेखबहादुर सिंह, श्री 
सुहस्मद जमशेंद अली खां, नवाब सुल्तान आलम खां, श्री 
| ः विपक्ष में--४ 
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री प्रकादावती सुद, श्रीमती 
इतिजा हुसेच, श्री ....| प्रेमलाल बेच, श्री 
कुशलानत्द गेरोला, श्री ... | फतह सिह राणा, थी 
कृष्णचर्द्र, श्री | फूछ सह, श्री 
खु़शीराम, श्री... | बादक्षाह गुप्त, श्री 
चन्द्रभान्‌ गुप्त, साननीय श्ली. ... | ब्जरानी देवी, श्रीमती 
चरण सिंह, सानतीय श्री... बेचनराम गुप्त, श्री - 
छेद्ालाल गुप्त, श्री भगवानदीन, श्री... 
जगन्नाथ सिंह, श्री पा भगवानदीन मिश्र, श्री 
जगमोहन सिंह नेगी, श्री... भारत सिह यादवाचार्य, श्री 
त्रेपन सिंह, श्री । मकसुद आलम खां, श्री 
द्वारिकाप्रसाद सौयं, श्री  मंगलाप्रसाद, श्री _ 
दीनदयाल शास्त्री, श्री संसुरियादीन, श्री . 


परागीलाल, श्री * ४ | मिजाजीलाल, श्री 
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. मुकुन्दहाल अग्नवाल, श्री रामबली मिश्र, श्री 
मख्तार अहमद किदवाई, श्री लृत्फ अली खां, श्री 
मुहम्मद नबी, श्री । दांति प्रपन्न शर्मा, श्री 
मुहस्मद रहमत खां, श्री श्रीपति सहाय, श्री 
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
पन्ननारायण उपाध्याय, श्री सम्पूर्णाननद, माननीय डाक्टर 
रघुबंदनारायण सिह, श्री ' | सूर्ेप्रताद अवस्थी, श्री 
रासजी सहाय, श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री. 
'रासनन्दत सिंह, श्री हुकुन सिह, माननीय श्रौ 


श्रो खानचन्द गौतम--श्रीमान्‌, से आपकी अनुभतिसे खंड ३में यह संशोधन 
उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड़ ३ का उपखंड (क) निकाल दिया जाय। खंड $ का 
उपखंड (क) यह है कि “ राज्य सरकार .को परामर्श देने के लिये अवंतनिक प।” 

इस कानून के ज़रिये और इस खंड के जरिये हुकूमत की मंशा ऐसे परामर्श देने 
वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना है कि जो सरकार को सलाह दें। अर्से से हम 
इस बात को देखते आये हैँ कि म्राधारण तौर से जिश्न समय किसी प्रदेश में गवर्नर का 
शासन हो तो साधारण समय में तो कोंसिल आफ सिनिस्टर्स (संत्रि -एरिवद ) उनकी रहती हे 
और अंसाधारण काल में हमको यह देखने को मिला है कि ऐडवाइजर्स (परामर्शवाताओं) 
प्रतितिधघि बन कर के गवर्नर के साथ काम करते हैं। जो साधारणदया हुकूझत के 
हुक्म निकलते हैं चाहे बह सरकार की डेस्क से जाते हों, मेने बहुधा पढ़ा है कि 
हिज् एक्सिलेंसी इज प्लोज्ड तो डु दिस ऐंड दिस (महामान्य यह करते हैं वह करते 
हैं)। ववरनर के नाम में वह हुक्म जाता हे और कोई विभाग उसको 
भेज दिया करंती हैं। तो में यह समझता हूँ कि शासन के सर्वोच्च अधिकारी इस 
प्रदेश में महासान्य राज्यपाल हैं और उनकी ओर से उनके सलाहकार और उनके 
नाम में काम करने के लिये नियुक्त, उनका नियुक्त किया हुआ यह मंत्रिमंडल है। 
अगर इस मंत्रिमंडल को यह हेसियत हूँ कि ये गवर्नर के सलाहकार और उनकी 
सलाह पर चलने वाले लोग हूँ तो धह विचारणीय हैँ कि इनके और जो 
ऐडवाइज़र्स गवर्नर ने संकठफोल में नियुक्त किये थे उनके दोनों के भत्तों में फितना 
अन्तर है। मुझे अन्तर केवल एक मालम होता है कि ये माननीय सदस्य जिनको महामान्य 
राज्यपाल ने अपने कोंसिल आफ भिनिस्टर्स (मत्रि-परिषद ) की शक्ल में यहां नियुक्त 
किया हे ये एक प्रकार से इस माननीय सदन के प्रति जिस्मेदार हैं। निर्वाचित सदस्यों 
में से जो सब से बड़ा दल हे उसके नेता कीओर से नियुक्‍त हे और समझा जाता 
हैं कि जनता के प्रति उत्तरदापी हे और कानूनी तौर पर उनकी सलाहकार की 
हैसियत हू । हसने वह जसाना भी इस प्रदेश में देखा हे कि ऊब हुकूमत का सारा भार 
गवर्नभेंट आफ इंडिया के ऐक्ट सेक्शन ९३ के अन्तर्गत गवर्नर ने अपने हाथे में ले 
लिया था और गवर्नर ने अपनी सलाह के लिये, परामर्श के लिये, अपनी मदद के 
लिये, कुछ  ऐडवाइजर्स की नियुक्ति की थी । उन ऐडवाइजर्स का काम था 
महामान्य राज्यपाल, उस समय के हिज एक्सिलेंसी, को सलाह देना कि किस 
तरह से वह सारे प्रदेश पर शासन करें। कौन नहीं जानता कि गवर्नर कभी भी 
तस्वीर में नहीं आते थे, गवर्नर को बहुत कम लोग देख पाते थे। गवर्भर की 
जानकारी में बहुत कम चीजें पहुंच पाती थीं और सारा शासन इन ऐडवाइजस के 
, हाथ में था। इस तरह से ऐडवाइजर्स के पद पर जो गवर्नमेंट को ऐडवाइज् करें 
एक असीम संख्या में . नियुक्त करने के सिलसिले. में हमेशा इजाजत दी जाती है। हम 
लोगों के लिये विचार करने का यह अवसर है कि क्‍या गवर्नमेंट को साधारणतथा भी 


छह; विधात सभा [४ सितम्बर, १९५१ 


[ श्री खानचन्द गौतम ] | 
इस तरह के बहुत से ऐडवाइजर्स नियुक्त करने को हम इजाजत दें। कितनी ही 
बार श्रीमन्‌, इस सदन में इसबात पर विचार हुआ है कि शासन की मशीन बहुत ज्यादा 
बढ़ गयो है। साधारणतया एक काम को जितने आवमी कर सकते हे उससे . 
बहुत ज्यादा संख्या में नियुक्ति हो जाने के कारण थहां काम बिगड़ हूं । 


मुझे स्मरण होता है हार्ड कार्नवालिस के जमाने में यह _नौकरशाही कुछ 
मंजकर के दुरुस्त की गयीथीं। लाड्ड कार्नवालिस ने यहां की व्यूरोकंसी (नोौकरशाही ) 
को दुरुस्त करने के लिये एक खास सिद्धान्त रखा और कहा कि कम से कम आवमियों 
को नियवत करना और ज्यादों से ज्यादा उनको जिम्मेदारी देना तथा उनको तनख्वाहु 
और इसरी ओर से सुरक्षित करता और निदिचत करना, शासच्‌ की मशोनरी को 
सफलरूप से चलाने का एक खास उपाय हैँ और उस जमाने में वाक़ई व्यूरोक्रेसी 
या शासन की सशीनरी खासी अच्छी चलीं। उस सिद्धान्त पर चलते हुए ब्रिदिश्ञ 
सरकार ने इससे बहुत लाभ उठाया और कुछ दिनों पहले तक जब तक कि 
ब्रिटिश शासक नियुक्त थे उनके जमाने में जहां तक इस ब्यूरोक्रंसी का ताल्लक़ 
हैँ खासा अच्छा काम करती आती थी। आज हे उससे असंतुष्ट हें, वह काम 
क्या होता था और कैसे होता था। लेकित हाकिमों के इच्छानुसार जो जहां 
कराया जाना चाहिये उस काम को वह उस मशीनरी से ले लेते थे और बड़ी सफलता 
से ले लेते थे। इधर जाकर जो लोकप्रिय शासन इस प्रदेश में स्थापित हुआ 
है तो बिला तादाद इजाफा किया गया हे अफसरों में, दफ़्तरों में और कारकुनों में 
जिसकी वजह से मेरी विनीत राय यह हे कि शासन का कास बिगड़ा है, सम्हला 
नहीं हैं। जितनी नियुक्तियं थीं और जिस तरह से काम उलझा हुआ था उतना 
ही खासा ख़राब हूं। गवर्नमेंट इसमें और इजाफा करना चाहती है । 


में अव्वल तो यही एतराज- करता हूं। लेकिन उससे बड़ा एतराज मेरा यह है कि 
अगर गवरनेमेंट को सलाहकारों की जरूरत हे तो सलाहकारों की कमी नहीं जेसा कि 
माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने वक्‍तव्य में फहा कि हुकूमत को ढोल पीटने के लिए उनको 
अपने सदस्यों में से आवश्यकता नहीं। तो जंसे उन्तको अपनी पब्लिसिदी (प्रकाशन) 
और प्रोपगेंडा (प्रचार) के लिए आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं हे उन माननीय 
सदस्यों के जो उनके पीछे बेठे हुए हें और उनके लिये उनकी राय में बहुत से लोग 
बाहर से अच्छे प्ििल सकते हैं तो हुज्रवाला, कौन सी ऐसी कसी हैं बाहर इस 
हुकूमत की कि ऐसे आदमी नहीं मिल सकते जिनको यह काम सुपुर्द करके काम हें 
और जिस किस्म की मदद शासन से लेना चाहें वह लें। क्या वजह हे कि केबल 
माननीय सदस्यों में से ही उनको चुनना चाहते हैं? हो सकता हे कि माननीय 
स्थाय मंत्री ओर उनके दूसरे साथी यह समझते हों कि दूसरी जगह के मुकाबिले में 
हमको यहां ज्यादा योग्य, ज्यादा कुशल ज्यादा नेकनीयत और लोकसेवा कौ भावनाओं 
से प्रेरित छोग सिल सकते हे चुनांचे, हम यहां से लेना चाहते हैं, यह हो सकता 
है। लेकिन इसमें एतराज किसको है कि उन्हें मिनिस्टर नियुक्त करने वाले, 
पालियामेंटरी सेक्रेटरी नियुकतत करने वाले और अगर इस किस्म का कोई पद उनकी 
निगाह में हो जो हुकूमत के साथ संबद्ध रखना उाहते हों और अपनी संख्या 
बढ़ाना चाहते हों तो एक बिल लाएं हम उस पर विचार कर लेंगे और ऐसी किसी 
नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है जों हुकूमत से सीधा संबंध रखने वाले 
हों। मगर हुकूमत की जिस्सेदारी भी कोई व्यक्ति न महसूस करे, हुकूमत भी 
करे ओर साथ हीसाथ जो मान्यता, निष्पक्षता, असंलूग्नता, इंडेपेंडेस (स्वातसूय ) 
इस माननीय सदन के प्रत्येक सदस्य को हासिल हे और यह उसका कतंव्य है उसको , 
ऐसा समझा जाय कि उसको संच्ति करना और थोड़ी सी सहलियतों के लिए, उनको: 
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मकान दे देना, देलीफोन दे देना, कुछ और सहूलियतें दे देना, इतनी सी कीमत पर 
किसी सदस्थ को अपने बंधन में फांस लेना न हुकूमत के लिए में मुनासिब सम्रझता हूं 
और न किसी ऐसे सदस्य के लिये मुनासिब समझता हूं जिनको ऐसा स्थान ग्रहण करने 
के लिए आमंत्रित किया जाय। स्पष्ट हैँ श्रीमन्‌ू, कि अगर आप इस सदन के बाहर . 
पढ़े लिखे आदमी के पास जाय॑ं और ४ससे यह कहें कि तुम्हें रहने के लिये भकान 
दे देंगे और एक टेलीफोन लगवा देंगे और जहां जहां काम के लिये जाना पड़ेगा सवारी 
का इन्तजाम कर देंगे और बहुत होगा तो हठुम्हें हम जो साधारण खर्चे दफ्तर वरगगरह 
के हैं वह भी दे देंगे और आप चलिये हमारे साथ काम करने के लिये। मेरा ख्याल 
हूँ कि आपको आदमी खोजने पर भी नहीं मिलेगा। सस्ते आदमी अगर यह खोज 
सकते हैं तो माननीय सदस्यों में से जो पीछे बेठे हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति दी हैँ, 
जो अनुयायी बनने की जिम्मेदारी को महसूस करते हें और जिन्होंने यह आजादी दी 
है कि उनका पद, उनका ग्रौरव और उनका सम्मान उनका अंगुआ जेसे चाहे इस्तेमाल 
करे। फिर श्रोमनू, क्या चीज़ ऐसी हो सकती हे जिसके कारण कोई माननीय सदस्य 
इस कीमत पर काम करने के लिये तेघार हो जाय॑ जिस कीमत पर न्याय मंत्री 
को आदमी नहीं भिलेंगे । एक चीज़ है जिसका मुझे भय है कि उस पद 
पर पहुंचने के बाद चाहे माली तौर पर फायदा न होता हो मगर उसके साथ 
संबंध हो गौरव का, उसके साथ संबंध. हो इन्फल्येंस (प्रभाव) का और प्रिवलेजेज 
(अधिकार) का और ऐसे जादमी के हाथ में कुछ अधिकार आते हों, चाहे बहु 
उनका सदृपवयोग करे या दुरुपयोग करे, हां अधिकार के लिये यह हो सकता हे कि 
कोई माननीय सदस्य किसी स्थिति में पड़ने को तैयार हो जाय॑ जिसमे न्याय मंत्री डालना 
चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो विचारणीय हूँ कि क्या यह सदन अनुमति दे इस बिल 
की जिसको कि और खास करके इस खंड को पास करने की और वह इस प्रकार 
की नियुक्ति कर सकते हें? . । 

में माननीय न्याय मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि हाउस आफ फामन्स में 
ऐसे प्रन्‍्त उठे तो उन्होंने ध्यान रखा कि चाहे फायदा हो चाहे न हो, आर्थिक 
फायदे का इससे वास्ता नहीं हे। देखना यह होगा कि इसके साथ संबंधित अगर 
कोई ग्रौरव, इंफ्लऐंस या प्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) हे, तब भी इसको आफिस आफ प्राफिट 
(छाभ का पढ) करार दे दिया। वहां सावधानी बरतना चाहते. हे. क्योंकि वह 
जीना चाहते हें। वह छोटा सा देश है, एक आइलंड (द्वी)) है... हर 

माननोय अध्यक्ष--साननीय सदस्य ग़ौर करेंगे कि यह कमेटी स्टेज (समिति प्रक्रम) 
है। यह बात जो आप कह रहे हैँ करोीब-करीब सब कही जा चुकी हैं। मेहरबानी' 
करके उन्हें न दोहरायें। 


श्री खानचन्द गोतम--में केवल यह कहना चाहता था कि उन्होंने इसको बड़ा 
महत्व दिया और इसकी नितांत आवश्यकता थी। हमारे लियेभी जरूरी है कि हम 
इस चीज को महत्व दें। अंगर ऐसे पद बन जाते हैं जिनमें चाहे मुनाफा कुछ 
भी नहो सगर बड़ा भारी इंसलुऐस ओर प्रेस्टज से संबंधित हो और हुकूमत देने वाली 
हो तो हमें उसी कंटेगरी (वर्ग) में गिनना चाहिये जिसमें हाउस आफ कामन्‍्स 
के सबस्यों ने गिना है। जो हुकूमत को सलाह देने वाले पद हों वह किस प्रकार 
के हो सकते हैं। जेंसा कि कल माननीय न्याय संत्री ने कहा कि जिले के शासन में 
मदाखलत करने वाले पद ऐसे नहीं हो सकते हें जो इस कंठेगरी में आते हों। यह 
तो हुकूमत में मदाखलत करने वाले हैं और प्रान्तीय हुकूमत के मामलों में सलाह 
दी जा सकती हे और मिनिस्टीरियल लेविल पर सलाह दी जा सकती है। इसके लिये माननीय 
मंत्री कहेंगे कि यह पद हैं। जो पद में जानता हूं वह है आफिसर आज स्पेशल ड्यूटी 
(एज्केशन) [विशेष कार्याधिक्ारी (शिक्षा)]। दूसरा हमको कोई पद बतलाया नहीं: 

दे । 


८० विधान सभा. . [४ सितम्बर, १ ९५१ 


[ श्री खानचन्द गौतस ] 
गया हैँ जिससे में. उसकी ओर ध्यान आक्ृष्ड कर सकूं। अ(फिप्तर जात स्पेशल ड्यूटी 
(एज्करेशन)- हमारे लिये द्हुत जहरों हैें। अगर इस तरह के पदों की नियुक्तित के 
लिये हम आजादी देना चाहते है हुकूमत को, तो हमें अबतक के अनुभव पर प्रकाश 
डाल लेता ऋहिये कि इस तरह के पदों की नियुक्ति का क्‍या नतीजा निकलत्ता है । 
यह कतई अश्रासंगिक नहीं होगा अगर में आफिसर आन स्पेशल ड्चूंदी 
(एजकेशन) के पद और उनके काम्त पर थहां जरा सी रोशनी डालूं। एक पद 
हुझूमत ने बताया आफिप्र आन स्पेशल ड्यूटी (एज्केशन) और उनको काम सुपुई 
किया छोटे बच्चों को ग्राइवरीज के संबंध में, टेक्स्ट बुक्स (पाठ्य पुस्तकों] 
के सम्बन्ध में यह काम करेंगे । टेबस्ट बुक्स के संबंध में यहां इस प्रदेश में 
ऐसाहोता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक्‍्स यहांदी जाती थों, उनका संकलन होता था, 
उनका रेव्यू ( समीक्षा ) होता था, उसमें से पसन्‍द की जाती थीं और फिर 
प्रेस्‍क्राइब (निर्धारित) की जाती थीं। कौन नहीं जानता कि इस सिलसिले .में 
ने जाने कितनी घूस पब्लिशर्स (प्रकाशक) देते थे हुक्‍काम को, न जाने कितनी 
एलबोइंग (ढकेलेबाजी) चछती थी, कितनों की टीका-टिंप्पणी होती थी और वे मनस्थ बढ़ता 
था। बहुत से अफप्तरान इसमें बदनास हुए, झूठे हुए, सच्चे हुए यह तो तब तक 
निश्चित नहीं किया जा सकता जब तक कि हर मामले में तहकीकात न हो। 
लेकित इसमें शक नहीं हे कि सार्वजलिक सभाओं में, अखबारों में, आपस में, स्कूल 
और कालेजों में, समझदार लोगों में इस बात पर बहुत चर्चा रहती थी और बहुत 
' से छोगों की कदु आलोचना इस पर हुई। ऐसा यह ॒ प्रसंग है। इल प्रसंग में 
माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक नियुक्ति को आफिसर आत स्पेशल डंचूटी को 
मेरा रुघाल है कि' खासी छानबीन करके ऐसी नियुक्ति की हे क्‍योंकि बढ़े जिम्सेदरी 
का यह पद है और यह मुनासिब ही था कि माननीय “ शिक्षा मंत्री अपने निकटतभ 
मित्रों मं जिनको वह खूब अच्छी तरह से जानते हों, उनकी नियुवित करते। ऐसे 
ही व्यक्ति के बारे में शायद सबसे ज्यादा जानकारी हो सकती हैँ। .यह ऐसा प्रसंग 
था जहां न केवल योग्यता का बल्कि नेकनीयती और निष्पक्षता का निरन्तर काम 
हैं। इस वजह से माननीय शिक्षा संत्री ने अपने मित्र की नियुक्ति की। इसमें 
यहां तक मुझे कोई शक का सौका नहीं हें। लेकिन क्या इस प्रकार का पद 
बनाने के बाद, किसी को उस पर नियुक्त करने के बाद हुकूमत के काम में कोई 
सहुलियत हुई, क्‍या वह काम अच्छा चला? मेरा ख्याल हं--नहीं। माननीय शिक्षा 
मंत्री जी ने पहले रोज इसका जिंक करते हुए यह कहा कि हमने एक नियुक्ति 
इस तरह की ओ र आप 'साहबान को एतराऊं भरे हो हो हमने बहुत ठीक किया 
और सदस्यों में से ऐसी नियुक्ति की। जिस व्यक्ति को नियुक्त किया उसके ऊपर 
एतराज़्ञ न होना चाहिये। उसने ७-८ हजार का फायदा सरकार को दिया। 
मेरा एतराज यह था कि भाननीय सदस्यों में से ऐसी नियुक्ति नहीं होनी चाहिये थी 
जिसका सीधा संबंध डिपार्टमेंट से न हो, खुदमुख्तारी दे दी गई हो, उसके जो 
बेजा नतीजे निकलते हैँ बह आफिसर आत स्पेशल ड्यूटी के सिलसिले में निकले हैं। 
माननीय शिक्षा मंत्री को मालूम नहीं है कि जाज वह आफिसर आत स्पेशल ड्चूटी लोगों 
की निगाह में जो लेखक हे, प्रकाशक हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैँ, क्‍या हैं ? 

माननोय अध्यक्ष--कल बहुत काफी आप कह चुके हैं। इसको दोहराने की जरूरत 

नहीं है । । । 

श्रों खानचन्द गौतस--हुजूरवाला, मसला ऐसा है कि इस पर जितना भी कहा 

जाय कम हूँ।. . ह 


 माननोय अध्यक्ष--उसुली बहस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। अब उसे दोहराने 
को आवश्यकता नहीं हूं । है 


सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य जवान मंडड के सदस्यों का अदहुता. ८१ 
लतिदारण विधेषक ह 


श्री खान चन्द गोतस--जाने दीजिये। मेरा रुथाल हैँ इसमें काफी कहा नहीं जा 
सकता। में ज्यादा इस विषय सें हर.गज नहीं जाऊंगा। मेरा: स्थाल हे मगर 
इतना कहे बिना इस बात को छोड़ देता मुतासिव न होया कि आफिसर जान स्पेशल ड्चूटी 
(विज्येष कार्याविकारी) की पसन्द की हुई किदाये ऐसी हैं जित्तमें १००-१०० गलतियां स्वीकार 
की जा चुकी हैं योग्य आदमियों को ओर से जितको सरकार ने नियुक्त किया हूँ। 
किताबों म॑ १००-१०० गरूतियां हों और उनको हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा हैं, 
यह बड़े आइचर्य को बात हैँ, इसको जलकारी मुझे है सतीस, साढ़े सेंतीस हजार 
किताबें एक प्राइमर की अशुद्ध 5पी हैँ और बाद में शुद्ध की गई, फिर से प्रिठ 
कराई गई और उद्तकों जशुद्ध प्रतियां दाऊजार सें बिके दो गई। 

श्री बनारली दास--ओमानू, में आपका ध्यान रझूल १९ इरलेबेंड (अग्नारंग्रिक) 
और रिवीटीशन (पुवराबुत्ति)की ओर आक्रषित करना चाहता हूं। । 
जो संशोधनपेश किया हैं जौर जो आफिसर आन स्पेशल ड्यूदी की चर्चा स्ाननीय 
सदस्य कर रहे हैं उसका इस संझोधन से कोई भी संबंध नहीं हे, इसलिये में आपसे 
यह निवेदन करना चाहुता हूँ कि उनकी यहू बहुत इरेलेजेंट (अप्रासंगिक) हूँ। 

भाननीय अध्यक्ष--उनका संशोधन अवेतनिक पद को पाने के बारे में है और में 
समझता हूं कि आहिसर आन स्पेशल ड्यूटी एक अवेततिक पव है। लेकिन मेने 
माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर जाकृषित किया हे कि जो बात वे कह चुके हैं 
उसे न कहें। 

श्री क्ष्णचन्द्र--में एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह सही है जैसा कि 
श्रीमान्‌ जो ने फरमाया कि आकषिसर आल स्पेशल ड्यूटी को हटाने के बारे में माननीय 
सदस्य का प्रस्ताव है, लेकित आफीसर आन स्पेशल ड्चूडी का पद हटाना एक बात 
है और किसी एक पदाधिक्ारों के विशेष कार्यो को चर्चा करा दूघपरी बात है। 
यहां किप्री विशेष पदाधिकारी केका्यों की चर्चा का उद्देश्य नहीं है। यह कहा जा सकता 
है कि कोई भी शहस आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी मुक्करर थ॑ किया जाय। जो 


३५ 


वेतनिक गवर्ममेंढ सरबेंद्स (नौकर) हैं उनके बारे में भी यह बात कही जा सकती 


है | 

आओ खानचन्द गोतस--मेंने शुरू में ही इस बात को साफ कर विया या कि इस 
असले पर विचार करने के लिये हमें किसे प्रकार पुराने अनुभव पर विचार 
करता होगा। अगर सानतीय कृष्णचतद्र जी ने यह देखा होता कि जो लोग 
 आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त हुए हें उनके बारे में हमारा तजुर्बा क्‍या 
रहा और उनके बारे में जो हमारे पुराने अनुभव हें वह इसमें भी लागू होंगे इस 
विचार से अगर हम इसको सोचें तो हम इसी नतीजे पर पहुबेंगे कि हमें ऐसी 
नियुक्तियां नहीं करनी चाहियें। सुझे अब अपने संशोधन के पक्ष में केवल इतना 
और कहना हैँ कि. प्रान्तीय सरकार या प्रादेशिक सरकार अगर इस तरीके के पदों 
के लिये हम से यह आजादी चाहे और इस बिल को पास कराये तो क्‍या हम ऐसी 
इजाजत दें। एक पद तो हमने दे दिया . और उसका नतीजा भो देख लिया 
और हमारा ख्याल हे कि कोई माननीय सदस्य दूसरा. स्पेशल आफ़िस्तर तियक्त 
करने की सलाह अ,र आजादी इस हुकूमत को नहीं देंगे। मान लीजिये माननीय 
स्याय संत्री ने एक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त फिया और उसके काम 
सुवर्द किया कि जनाब आप आतरेरी (अवेतर्िक) सेडिस्ट्रेड और स्पेशल (विशेष) 
सज्स्ट्रिट की नियुक्तितयां करें और आप ही उसका काम भो देखेंगे। ऐसा कर 
सकते हैं कि नहीं? अगर ऐसी नियुक्ति माननीय सदस्यों में से किसी की कर 
दी, अयनी पार्ठों के सदस्यों में से किसी की करदी तो क्‍या पोजीशन (स्थिति) 
हो जातो हैं? आपके सामने इसके मुताल्लिक़ एक बड़ा भारी तजुर्बा हे जिससे 


८२ विधान सभा [४ सितम्बर, १९५१ 


[ओ खानचन्द गौतन] 
हमें सबक लेना चाहिये। पिछले चअऋत्द वर्षो में हमने यह देखा हे कि न्याय 
विभाग के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जगह-जगह परे दखलंदाजी की हे जो 
ट्कसत की निगाह में भी आई और हाई कोट्स ने भी स्ट्र्क्च्स (निर्दां) 
वास किये हैं । हमने यह भी देखा कि हुकूमत के जिम्मेदार आढमियों ने फिफे 
वार्दी के खिलाफ होने से, राजबीलिक कारणों से बेजा दखलंदाजी की, ईमानदार 
स्पेशल मैजिस्ट्रेट को हटाया और इस कारण से ठढाथा कि सामूली इंडिविजुअल केस 
(वियक्तिक मुक़हमों) में उन्होंने बेसा फंसला नहीं जज कि वे चाहते थे और अपने 
पनमानों. अयोग्य. और निकम्मे आदर्सियों की नियुक्तियां की । 
अगर ऐप्ला मुप्तकितन हे तो क्या हमको इजाजत देनी चाहिये कि पार्टी के किसी व्यवित 
को एसा अधिका र दें कि जो हुकूमत की ओर से उस तरहें का काम केर सकें और ऐसी 
व्यवस्था कर सकें? मेरा ख्याल हैं कि यह गलत हैं । सान लीजये कि माननीय 
पुलिम मंत्री जी ने एक अआफित्तर आन स्पेशल डयूठी भुकरंर कर दिया और एक 
छुपर आई० जो० है जो तमाम सूबे में न्‍्याथ, शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था देखने के 
लिये हें। अब आप उसकी पोजीशन (स्थिति) को देखें कि आई० जी० आफ पुलिस. , .. 

माननोय श्री सेयद अली जअहार--आतन ए प्वाइंट आफ आडेर, सर (श्रीमान्‌ जी, में 
एक विधान का प्रश्न उपस्थित करता हूं।) बहस इस वक्‍त यह है कि आया गवर्नमेंट 
मंम्यरान लेजिस्लेटिव असेम्बलो में से किसी आदमी को मुकरर कर सकती हे 
यानहों। उनके क्या अधितियारात होंगे, सुपर आई० जी० होगा, याकोई ऐसे अत्ति- 
यारात होंगे जो' बेजा हें या जिसको गवर्ममेंट को नहीं दना चाहिये। इसकी न तो 
कोई बहस हैँ , न सवाल हैँ और न इस वक्‍त यही बहुसे है कि गुजिइता जमाने में 
किसने कता काम किया है। उसके ऊपर एऐतराज करने का अलग से मौका है। यहां तो 
सिर्फ उसुल की एक बात इस वक्‍त दर्पेद्ा हे कि गंवर्नमेंट को ऐडबाइज करने 
(परामश देने) के लिये, या स्पेशल डयटी के लिये या चेयरमैन आफ कमेटी वगेरह के 
लिप्रे ए० बो० सो०, इस किस्म के अफप्तरान सेम्बरन अंसेम्बली में से जिनकी 
आडिनरी एलाउन्पज [साधारण भत्ता) दिया जाता है जैसा कि ५, ६ केसेज में 
हुआ हैं गवर्ममेंट मुकरेर कर सकती हैँ या नहीं। सिर्फ इतनी सी बहस हे। हुकूमत 
ने क्या कित्रा, क्या नहीं किया, अगर पूरे गवर्ममेंठ ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) को मेरे 
बहस लाया जाता है तोमें समझता हूं कि यह बहस भह्ीनों चलेगी और उप्तकी कोई 
हंहु इंतिहा हो ही नहीं सकतो है। 

श्री खान चन्द गौतम--मुझे इजाजत है अपनी सफाई देने की। 


माननोय अध्यक्ष--हां, इजाजत है, लेकिन भाननीय सदस्य की तवज्जह से इस तरफ 
दिलान्त चाहता हूँ कि यह कमेटी स्टेज (समिति प्रक्रम) है। बिल के उसुल पर 
तोकाफो बहुत करलोगपीथी। कमेटी स्जमें माननीय सदस्य ने जितना ववत लिया 
हैं बह बहुत काफो हो चुका हैं ।+ मातनोय सदस्य ये हाउस आफ कार्मंस की बहुत सी 
प्रोत्तीडिग्त (कार्यवाहियां) देखो होंगी। अगर वे गौर से देखेंगे तो मालूम होगा कि 
कमेटी स्टेज में और आम बहस के जो रूल्स हैं दोनों में फर्क करना होगा और 


जोबातवे ज्यादा वक्‍त लेकर कहना चाहते हें में समझता हूं कि उनमें काफी काबलियत 
हैं कि वे उन बातों को कम वक्‍त में भी कह सकते हैं। | 
कर श्री खान चन्ट गौतृप्त--जीमवन, अध्यक्ष पीठ से हमें जो आदेश भिल्े और जो निर्णय 
जले, उनमें से हर एक के लिप हम सर झुकाते हें। मुझे केवल इतना निवेदन करना है 
कि मुझे समझ लिया जाय कि मेरा मंज्ञा क्या रहा है। यहां माननौय सदस्यों में से 
किततो भो सरकारों पद पर यदि किसी को नियुक्ति कौ जाती है तो ऐसे माननीय सदस्य 
जिस समय यहाँ सदन में बेठे रहते हैं तो बे अपने किए हुए कास के लिये किसी 


सत्‌ १९५१ ई> कर उत्तर अवेश राज्य विधान मंडल के सब्स्यां का अनेहेता ८३ 
लिवारण विधेषक 


हद तक जम्मेदार हो कर हमारे सामने नहीं बेठने कि हम उनसे जबाब तलब कर 
सके या वे हमारे सामवे जवाब दे। भी आफिस आन स्पेशल डयटोी जो नियुक्त 
होकर यहां बेठत है तो वह हगिज अपने किये हुए कामों का जवाब देने के लिये नहीं आया 
करता हु। उनका जबाब देते हे. मिनिस्टर सा में समझता हूँ कि किसी भी 
साननीय संदस्य को ऐसा पद स्वीकार करना निहायत गलत होगा और 
हमारे लिए इस तरह के कानून को पाल करने की इजाजत देना गलत होगा। ऐसे 
पदों पर नियकक्‍त करने की आजादी दे देने से उस पद पर तियुक्त फिए गये 
माननीय सदस्य कोई भी कम्म करें गलत करें था सही करें, न तो बे गंवनमेंट 
सर्वेद्त झल (सरकारी नौकरों के नियम) में बंधे होते हे जेसे कि और गवर्नमेंट 
सर्वन्ट्स बंधे होते हैं और न वे किसी और नियम से बंधे होते ह। इसलिये 
में समझता हूं कि ऐसे लोगों का कतई अप्वाइंटमेंटड (नियुक्ति) न किया जाय । 


श्रीमन, में बहुत धेर्व से काम लंगा। तबीयत भरा हुई है। उसके बड़े-बड़े कारण हैं। 

मुझे अपने साननीय न्याय मंत्री के, जो इस भवत्र में नये नें तशरीफ लागे हें, पहशेन्स 
(धर्म) स बड़ी हमदर्दी है । उन मित्रों के साथ भी हमदरदीं हु जो जरा जरा सी बात पर 
प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रदन) उठाये हैं क्योंकि उनको वे बातें चुमती हैँ और 
ज्यादा चुभती है। वह सुनना भी पसन्द नहीं करते। इंसाफ का तकाजा हैं कि हम अपनी 
ईमानदारी से राय दें और अपना यह कत्तेव्य समझते हे कि अपनी नेक सलाह आपके 
सामने पेश कर दें । उसी तरीके से एक -एक मानवीय मंत्री के आफिसर आ+ स्पेशल ड्यूटी 
के संबंध म कहा जा सकता ह. और उतर्के अनुभव और उनकी जानकारी से छाभ सठ या 
जा सकताहु। शिक्षा के संबंध में, न्याय के संग्रंध मं हमको कोई जानकारी मिल तो से 
बड़ा महाकर हूंगए। अगर आप लोकल सेल्फ गवर्ममेंट (स्थानीय स्वशासंत) के बारे 
में बतला4 कि वहां तो कोई नुकसान नहीं है, महाकूर हूंगः! ऋगर आप तो इसको सुनना 
भी पसन्द नहीं करते हैं। यदि कहीं पर गलती हो सकती है और उस्चके बारे में अप्को कोई 
मलाह दी जाती ह॑ तो आप इसके लिये तेयार नहीं हे और आप घलाहकारों को भियुबत 
करते हे। बिया पेसे की सलाह, बगेर देलिफोन की सलाह, और वगर अलाउन्स 
भत्ते) की सलाह अगर आपको दी जाती हैँ तो आपका यहु ख्याल ह कि बहु सलाह 
नेकतीयती की सलाह: नहीं है, माकूछठ सलाह नहीं हें। आपको तो वही सलाह मांकूल 
लगती ह जहाँ पर देलीफोन लगा होता हैं और जहां आप रुपया सर्फ करते हे । वहीं आप 
समझते हूँ कि अच्छी सलाह हु। सगर भें आपसे थह निवेदन करता हूँ कि आपके 
वे सलाहुकार गंछत साबित होंगे। एक तो कारण यह है कि वहइससारे राज्य की लोक 
सेवा की सीभा के बाहर जाते है. और दूसरे हुकुसत की जो जिम्मेदारी हे इस सदन के 
सामने उससे वह मुक्त रहते हँऔर पार्दोंक वह सदस्य हैं, राजनीतिक पी के संदस्थ 
हैं। इस वंजह से ऐसी नियुक्तियां हमेशा! गलत साबित होंगी। आज जो माननीय सद्बस्य 

उधर ट्रेजरी बेचेज (सरकारी पक्ष की कुतियों) पर बठे हुए हैं उनको वह नृकप्तान आज 
तजर नहों। आता हैं। वह यह संभझते हू कि ऐसी नियुद्ियों से गबर्मभट का लाभ 
ही सकता हैं ओर गवर्नमेंट का स्‍तर ऊंचे उठ सकता हं। उनको इसका नुकसान 
साल्म नहीं होता है. कि के इससे नुकसाम होगा। इसका नुकसन आपकी इजाज़्त से 
में दो शाब्दोंमें +तननोीय मंत्री जी को बतला हूं। उनके गवर्भभेंट सर्वेट की जितनी 
भमंशीनरी ह॑ उसके अन्दर हजाकई में राज्यभक्ति टिक नहीं सकती हू जब आप 
उनको विभागानुसार काम नहीं करने ढेंगे। जो जिस तरह से नियम . बने हुए हे उस 

तरह से आप काम चलने नहीं देंगे ती ऐसी नियुक्तियां उन तमास अफप्नरों की जो कि 

उस विभाग के जिम्मेदार ह. उनको राज्य भक्ति से खोखला कर देगी। अ'पके प्रति 

और शर्टी के प्रति भविष्य में लोग आपको शंका की दृष्टि से देखने 

लगगे। हर उत्त हुकूमत के जो आपकी जगह भा सकती हू था आए जी अगर 
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शी खनचद गौतम] 
लोड कर आपेंगे तो आपको भी इसका नुकसान भुगतना पड़। संगर तब इतना नुकसान 
हो चुकेगा कि जिसकी क्षतिपति नहीं हो सकेगी और आपकी जन साधारण में 
सच्चाई औरनेकनीयती १र संदेह होने लगेगा। तब जाकर अगर आपको अनुभव हुआ 
तो क्या फायदा ? इसलिये मेरी नेक सलाह यह हें कि यह परामर्श देने वाले छोगों 
को जो' अवेतनिक झूप से इसमें शाधिल करना चाहते हैं बहु इसमें से निकाह दें। 
श्री कष्णचन्द्र--भानवीय अध्यक्ष महोदय, भेरे सुयोग्य मित्र श्र। सानचन्द गौतम मे 
जो संगधत इंत आदरणीम सदत के सामने उपस्थित किया है वह यह हे कि खंड १ 
के उपबंड (क) अर्थात्‌ दी आनरेरी आफिस्रेज फार एडवाइजिग स्टेट गवर्ममेंट 
(राज्य को सरकार को परामर्श देते के लिये अवेतनिक पद] हैं, उसको निकाल दिया जाय 
यानो कोई आजरेरी आहितेत् रदेह गवर्मसेंठ को एडबाइश करते के लिये न रहे। 
जेपा कि श्री खानचनन्‍द गोतम ने स्वयं अपने भाषण में स्वीकार किया है जेसा कि उनको 
गउर्मपेंट ते खुद बतलाया है कि एक आफिप्तर आबम स्पेशल डपयूदी शिक्षा के 
मरुकसे में पहले से नियुक्त किय्रे हुए हें और कोई आफिसर आन स्पेशल 
डयूडी ते गवर्मप्रेंट ने अब सुक्तरर किया है और न आगे मूकरेर करने का विचार 
है । द क्‍ 
श्री गोपाल नारायण सकलेना--आतन ए प्वाइंट आक आई र, सर [में एक विधान का 
प्रश्व ब्ठाव हैं]। थी खानचल्द गोतम को जिम संगोधन पर बहस हो रही है बह स्टेट 
गर्म वेंड के एडथाइजग जआकितर्स के बारे में है और यह आद्िप्र आय स्पेशल ड्यूटी 
बाला दूतरा मं ग्रोधन ई जोर हमारे प्रोद्देसर साहुज अभी से उसका जिक्र कर रहे हुं। 
वह तो दूसरा तंतोवन है ओर उन्होंने इस संशोधन पर यह बहुस कौप़े छोड़ दी ? 
' “ जो क्ृष्णचन्द्र--भीमान्‌ , में समझता हूं. कि वही गलत सप्रझे हैं। उनका 
पंग्रोषत (+) उपधंड परहु। भें खुद बहु वाह रहाथा फि श्री खानचन्द गोतम जी 
ने जो भाष गे दिया ई वह अगर अगले संग्रोवन पर दिया जाता तो शायद कुछ मुतासिब 
हो सकता था लेकिन जेसा कि श्रो गोपाल नारायण सक्सेना से खुब इस भवन के 
सामने कहा कि यह भावण नहीं होना चाहिये था। श्रीमन, जैसी कि सेते निवेदंस किया 
कि सरकार कीओर से साक्र तौर पर यह बात कह दिया गया है और जैसा कि इस सदन 
के सब सदस्यों कों मालूम हु कि यह विधेषक्ष किसी आगे को कार्पवाही करने का गवर्ममेंट 
को अधिकार देते के उद्देश्य से नहीं लाया गया हे बल्कि जो कार्यवाही किश्ती सन्‍्देंह को 
अवस्था में अबतक सरकार करचुफरी हु उसको सिर्फ जाशज करार देने के लिये और उसके 
अन्दर अगर कोई साननीय सदस्य अनईं होते हें तो उनकी उस अनहुँता को दूर करने 
के लिये यह विधेधक भवन के सामने छाथा गया है। अगर श्री. खानचन्द जी गोतम का 
यह संत्रोषत स्वीकार कर लिया जाय तो जैप्ताकि उन्होंते खुद बताया गबर्वमेंट ने एक 
- आकिप्तर आन स्पेशल ड्यूटी मुकरर किया हुआ है ओर उनके खिलाफ जो अनहंता 
आा गयी है वह दूर नहीं जा सकत्ती। अगर उनका संशोधन यह होता कि अब तक 
अनहुता नासमझी में, संदिग्ध हालत में हो चुक्नी है वह जायज करार दो जाती है, लेकिन 
आगे के जिये गवर्नेमेंट इस तरह के आनरे ग आकिसर सुकरेर न करेगी तब तो 
श्रीम.त्‌,इससंगोवन के समर्थन, पक्ष में, उचित रूपसे कुछ कहाजा सकता था। लेकिन 
उनका संजोधघत यह डे किद््सकों बिल्कुल निकाल दियाजाय। जो रूलिंग हुजुरवाला 
ने दी वह. उनके लिये माननोय नहीं हैं। आपके बार बार 'ैकते और सना करने पर 
भी श्री खानचन्द गौतम ने अपने भाषगश में वे बातें कहीं, और इन पर सचौने प्वाइंट 
आफ आर्डर भी उठाया था किइनका इस बिल से कोई संबंध नहीं है । 


श्रो खानचन्द गोतम--में एक वैधानिक आर्पत्ति उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य 
_रेकाई (अभिडेश) पर यह लाना चाहते हैं कि में आपके टोकने पर और सना करनें 


सत १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनहंता ८५ 
तिवारण विधेयक 


पर भी निरन्तर आर्पत्तजनक बातें करता रहा ओर आप बराबर मेरे कान खींच रहे थे । 
बल्कि जो में कह रहा था, कुछ में आपने आपत्ति की और कुछ में आपने सलाह दी कि 
ज्यादा डिटेल (विस्तार) में न जाऊं और सदन का समय बचाऊं। /. ह। 24 

थी कृष्णचन्द्र--म समझता हूं कि अगर श्री खावचन्द गौतम सब्न के साथ मुझको 
भाषण करने का नोका दें तो अन्त में जाकर, में आशा करता हुं और विश्वास रखता हूँ, 
उनको इस किस्म को शिकायत नहीं होगी कि में उन पर जआक्षेप करने के लिये यहां 
खड़ाहुआ हूं चाहे उन्होंने भड़े ही मेरे ऊपर आक्षेप किये हीं। जैसा कि उन्होंने कहा कि 
में एक बात को तरफ आपका ध्यान दिलाकर और उसका प्रतिवाद करके इस सदन 
को सामने अवहय बात को रखूंगा। उन्होंने यह जनरैलाइज किया (सामाम्य निष्कर्ष 
निकाला) पार्टी के सदस्थों की बाबत कि वें स्याय के महकमे में हस्तक्षेप करते हूँ 
जिसकी वजह से बहुतकुछ खराबी शासन में आरहीहे और उसकी वजह से यह पर्टो, 
गवर्न घेंट और एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) बदनास है । इस तरह का आक्षेप इस आदरणीय 
सदन की सदस्पों पर करना, में समझता हूं, इस सदन के अधिकारों का उचित 
उपयोग नहीं है । किप्ती मानवीय सदस्य को यहां पर यह अधिकार नहीं है कि वह इस 
तरह से जनरल वे (सामान्य रीति से) में सदन के सदस्यों पर या किसी एक पार्टी पर 
आक्षेप करे और कोई भो उदाहरण न दे कि फलां शस्स ने इस कामों में हस्तक्षेप 
किया हे या न्याय के अच्दर हस्तक्षेप किया है और उससे इस सूबे की गवर्नमेंट 
बदनाम हुई और कांग्रेस पार्दी बदनाम हुई। ' जसा कि वह कहते हैँ, में भी अगर चाहूं 
तो, कह सकता हूं कि उन्हींने भो खुद इसका नाजायज फायदा 
उठाया हैं। गो अपोजीश्षन (विरोधी दल) में रहते हुए यह सवाल आता हुँ कि 
खुद श्रो खानचन्द गोतम ने, जिन्होंने यह भावग विया हे, वह खुद ही अगर देखेंगे 
अपना मन टढोलेंगे तो देखेंगे कि क्‍या उन्होंने कोई नाजायज कार्यवाही इस संदन का 
मेम्बर रहतेहुए न्याय के साथ नहीं की हे। अगर यहां यही चर्चा होने लगे कि हर सेम्बर 
के कारनामे. बयान किये जावें तोर्मेइसके लिये तैयार हुं लेकिन में ऐसा नहीं चाहता। 

माननोय अध्यक्ष--नहों, आप ऐसा नहीं करेंगे। 

थी कृष्ण चअन्द्र--में सिर्ष यह कह रहा था कि इस तरह का बृजदिली हमला 
करना ओर एक पार्टठो के सब म्म्बरों को जनरेलाइज करके कहना, यह बिल्कुल 
नापुनासिब है, अनुचित है और इस प्रकार की कार्यवाही इस सदन के अन्दर नहीं होनी 
चाहिये । श्रीमत्‌ जहां तक कि उनका सवाल आनरेरी आफिप्तेज (अवेतनिक पदों) के लिए 
हुँ औरजो कुछ उन्होंने शिक्षा संबंधी आवरेटी आफिसर केसंबंध में कहा हैँ, म॑ समझता 
हूँ कि आप इसकी इजाजत नहीं देंगे और में समझता हूं कि हम लोगों का भी 
कानशन्स (अन्तकरण) इस बात की गवाही नहीं देगा किजो जो बातें उन्होंने 
कही हैँ उनका जवाब यहां दिया जाय। | 

श्रो झिलों को खिंह--भोमन्‌ , में आपकी इजाजत से डिबेट (विवाद) पर इंटरवीन 
(हस्तक्षेप) करना चाहता हूं । 

माननोय अध्यक्ष--कहिये । 


श्री त्रिलोंको घिह--क्या यह संभव नहीं कि इस विधेयक पर बिना किसी व्यक्ति विशेष 
को लाये हुए महज उसकी कानूनी सेरिट्स (गुगों) और डिसेरि स (अवयुणों) पर 
बहस को जाधथ बजाय इतके कि इंबरसे और उधर से किसी व्यक्ति विशेष को लाया जाय 
कि उसने यह गलत काम किया और उसने यह गलत काम किया ? में आपसे यह 
निवेदन करूंगा कि यदि आप उचित समझें तो यह हिदायत दे दें कि जितनी भी बहस 
हो वह इपको मेरिदस पर हो और किसी व्यक्ति विज्येब का, चाहे वह कोई आफिसर 
ही या भ्रेम्बर हो, नाम न लिया जाय, तो मेरो समझ में ज्यादा आसानी होगी। 


हल | डिधाय रूभा [४ सिर, १९११ 


[श्री खनच-द गौतरू] ह 
लौट केर आपेंगे तो आपको भी इसका चुकसाज भुगतनां 3 । संगर तब इतसना नुकसान 
हो चुक्ेगा कि जितकी क्षतिपुति नहीं हो सकेगी और आपको जन साधारण में 
सच्चाई और नेकतीयती १९ संदेह होने लगेग।। तब जाकेर अगर आपको अनुभव हुआ 
तो क्या फायदा ? इसलिये मेरी तेक सलाह यह हे दियह परामर्श देने बाले छोगों 
को जो' अवैतनिक रूप से इसमें शामिल करना चाहते हैँ वह इसमें से निकाह दें। 

श्री क्ृष्णचन्द्र--मभानतोय अध्यक्ष महोदय, सेरे सुवोग्य मित्र भ। खानचन्द गोतस ने 
जो संगबन इंत आदरणीप सदन के सामने उपस्थित किया हैं बह यह है कि खंड १ 
के उपबंड (क) अर्थात्‌ दी आनरेरी आफिप्रेज़ फार एडवाइजिग स्टेट मवर्मपेंट 
राज्य की सरकार को. परामर्श देने के लिये अवेतनिक पद] हैं, उसको निकाल दिया जाय 
यावी कोई आजरेरी आशितेत्र स्टेंट गवर्मसेंट को एडबाइज्ञ करने के लिये न रहे। 
जैपा कि श्री खानचन्द यौतम ने स्वयं अपने भाषग में स्वीकार किये है जैसा कि उनको 
गरर्न पेंट ने खुद बतलायाह कि एक आफिप्तर आस स्पेशल ड्यूदी शिक्षा के 
मरकसे में पढ़के से तिगुक्त किये हुए हैं और कोई आफिप्तर आन स्पेशल 
ड्यूटी न गबलनेपेंट ने अब सुकर्रर किया है और न आगे भुकरंर करने का विचार 


है। 
. श्री गोपाल नारायण सकलेना--आवए प्वाइंट आर आईं र, सर [प्रें एक विधान का 
प्रध् <ठाओ है]। थो ब्ानचस् गोतस के जि संगोधन पर बहस हो रही है बह स्टेट 
गर्म रेंड के एडयाइजिंग आकितर्स के बारे में हैं ओर यह आफित्रर आन एपेशल ड्यूटी 
बाला दुतरा व गोयत है और हमारे प्रोद्ेएर साहुव अभी से उसका जिक्र कर रहे हुं। 
बह तो दूसरा तंवोबन है और उन्होंने इस संशोषत पर यह बहस कीपे छोड़ दी 

/ / और कृष्णचन्द्र--भीपन , में समझता हुं कि वही गलत समझे हैं। उनका 
संशोवत (ह) उपश्लंड परहु। में खुद यह दाह रहाथा कि शो खानचन्द गोतम जो 
ने जो भाषग दिया हें बह अगर अगले संग्रोबव पर दिया जाता तो शायद कुछ मुनासिब 
हो सकता था लेकिन जेसा कि श्री गोयाल नारायण सक्सेना ने खूब इस भवन के 
सामने कहा कि यह भावषथ नहीं होना चाहिये था। श्रीसन, जैसा कि सेंते निवेदन किया 
कि सरकार कीओर से साफ़ तौर पर यह बात कह दिया गया हु और जैसा कि दस सदत 
के सब सदस्यों को मालूस है कि यह विधेषक्त किलो आगे को कार्पवाही करने का गव्नेंट 
को अधिकार देते के उद्देश्य से नहीं छाया गया हे बल्कि जो कार्पेवाही किसी सन्‍्देह को 
अवस्थामें अबतक सरकार करचुक्ीहे उसको सिर्फ जाथज करार देने के लिये और उसके 
अन्दर अगर कोई भाननीय सदस्य अनई होते डे तो उनकी उस अनहुँता को दूर करने 
के लिये यह विवेधक भवन के सामने लाया गया हु। अगर श्री. खानचन्द जी गोतम का 
यह संगोचत स्वीकारकर लिया जाय तो जैज़ाकि उन्होंने खुद बताया गवमेमेंद ने एक 
आफित्तर आन स्पेशल ड्यूटी सुक्रर किया हुआ है ओर उनके खिलाफ जो अनहूँता 
आ गयी हूँ वह दर नहीं जा सकंततो। अगर उनका संशोधन यह होता कि अब तक 
अनहुँता नातमझी सें, संदिस्ध हालत में हो चुक्ती हे वह जायज करार दो जाती है, लेकिन 
आगे के लिये गवर्नेमेंट इस तरह के आनरेते आफिस सुकरोर न करेगी तब तो 
श्रीमत्‌, इससंशोवन के समर्थ नरम, पक्ष में, उचित झूपसे कुछ कहा जा सकता था। लेकिन 
उनका संज्ोधत यहड किह्तकों बिल्कुल निकाल दियाजाय। जो रूलिग हुजुरखवाला 
ने दी वह उनके लिये साननीय नहीं हैं। आपके बार बार 'कने और मना करने पर 
भी श्री खानचन्द गोतस ने अपने भाषण में वे बातें कहीं, और इतर पर मेने प्वाइंट 
आफ आर्डर भी उठायाथा किइनका इस बिल से कोई संबंध नहीं है । 


ओऔओ खानचन्द गोतम--सें एक बैत्रानिक आर्पत्ति उठाना चाहता हूं । माननीय सदस्य 
रेकार्ड (अभिदेख) पर यह लाना चाहते हें कि में आपके टोकने पर और मना करे 
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प्र भी लिरन्तर आपत्तिजनक बातें करता रहा और आप बराबर मेरे कान खींच रहे थे । 
बल्कि जो में कह रहा था, कुछ में आयने आपत्ति की और कुछ में आपने सलाह दी कि 
ज्यादा डिटेल (विस्तार) में न जाऊं और सदन का ससय बचाऊं। 7. ही इन 

थ्रो क्ृष्णचन्द्र--में समझता हूं कि अगर श्री खानचन्द गौतम सब्र के साथ मुझको 
भाषण करने का नोका दें तो अच्त में जाकर, में आज्ञा करता हुं और विध्वास रखता हूं, 
उतको इस किस्म को शिकायत नहीं होगी कि में उन पर आशक्षेप करने के लिये यहां 
खड़ाहुआ हूं चाहे उन्होंदे भ्े हो मेरे ऊपर आक्षेप किये हों। जैसा कि उन्होंने कहा कि 
में एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाकर और उसका प्रतिवाद करके इस सदन 
के सामने अवदय बात को रखुंगा। उन्होंने यह जनरैलाइज किया (साथाम्य निष्कर्ष 
निकाला) पार्ठी के सदस्थों की बाबत कि वें न्याय के महकमनरे में हस्तक्षेप करते हूँ 
जिसकी वजह से बहुत कुछ खराबीशासनमें आरहीड़े और उसको वजह से यह पर्टी, 
गवर्नवेंट और एडमसमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) बदनाम है । इस तरह का आक्षेप इस आदरणीय 
सदन के सदस्पों पर करना, में समझता हूं, इस सदन के अधिकारों का उचित 
उपयोग नहीं हैं । किप्ती मानवीय सदस्य को यहां पर यह अधिकार नहीं हे कि वह इस 
तरह से जनरल वे (सामास्य रीति से) में सदत के सदस्यों पर या किसी एक पार्टी पर 
आक्षेव करे और कोई भी उदाहरण न दे कि फलां झख्स ने इन कामों में हस्तक्षेप 
किया हैँ या न्याय को अन्दर हस्तक्षेप किया है और उससे इस सूबे की गवर्नमेंट 
बदनास हुई और कांग्रेस पार्दी बदनाम हुई।  जंसा कि वह कहुते हैं, में भी अगर चाह 
तो, कह सकता हूं कि उन्होंने भोी खुद इसका नाजायज फायदा 
उठाया हे। गों अपोजीकश्षन (विरोधी दल) में रहते हुए यह सवाल आता हु कि 
खुद क्रो ख्ानचन्द गौतम ने, जिन्होंने यह भावण दिया है, वह खुद ही अगर देखेंगे 
अपना मन टठोलेंगे तो डेखेंगे कि क्‍या उन्होंने कोई नाजायज कार्यवाही इस संदन का 
मेम्बर रहते हुए न्याय के साथ नहीं की है। अगर यहां यही चर्चा होने लगे कि हर मेम्बर 
को कारनामे बयान किये जानें तोमइसके लिये तैयार हुं लेकित में ऐसा नहीं चाहता। 

माननोय अध्यक्ष--तहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। 

श्री कष्ण चन्द्र--मं सिर्फ यह कह रहा था कि इस तरह का बृजदिली हमला 
करना और एक पर्ठों के सब मेम्बरों को जनरैलाइज करके कहना, यह बिल्कुल 
तामुवासिब है, अनुचित है और इस प्रकार की कार्यवाही इस सदन के अन्दर नहीं होनी 
चाहिदे। श्रोम््‌ जहां तक कि उनका सवाल आनरेरी आफिसेज (अवेतनिक पदों) के (लए 
हुँ ओरजो कुछ उन्होंने शिक्षा संबंधी आनरेरी आफिसर केसंबंधर्मं कहा हे, में समझता 
हैँ कि आप इसको इजाजत नहीं देंगे और में समझता हूं कि हम लोगों का भी 
कानशन्स (अन्तकरण) इंप्त बात की गवाही नहीं देगा किजो जो बातें उन्होंने 
कही हैँ उनका जवाब यहां दिया जाय। द 

शो भिलों को सिंह--भोमन्‌ , में आपकी इजाजत से डिबेट (विबाद) पर इंटरवीन 
(हस्तक्षेप) करना चाहता हूं । 

माननोय अध्यक्ष--कहिये । । ५ 


श्री त्रिज्ञोको लिह--क्या यह संभव नहीं कि इस विधेयक पर बिना किसी व्यक्ति विशेष 
को लापे हुए महज उसको कानूवी सेरिट्स (गुगों) और डिसेरि स (अदगुणों) पर 
बहस को जाथ बजाय इ पके कि इंधरसे और उधर से किसी व्यक्ति विशेष को लाया जाय 
के उसने यह गलत काम किया ओर उसने यह गलत काम किया? सें आपसे यह 
निवेदन करूंगा कि यदि आप उचित समझें तो यह हिदायत दे दें कि जितनी भी बहस 
हो वह इतकी मेरिद्स पर हो और किसी व्यक्ति विशेष का, चाहे वह कोई आफिसर 
ही या मेम्बर हो, नाम न लिया जाय, तो मेरी समझ में ज्यादा आसानी होगी। 


<६ विधाव सभा [४ सितम्बर, १ ९५३१ 


माननीय अध्यक्ष-- रे शुह ही में श्री खानचन्द गोतस जी है तकरोर कर रहे थे 
उनसे यह निश्रेइ्न किया थक्ति जहां तक हो से हस विधेयक के उसूलछों पर ही हे करनी 
चाहिये । क्ितो विशेतर अख्तर के मुताल्लिक कहना कुछ ज्यादा उचित नहीं मालूम होता 
जवकि उनके स॒ताल्लिक काझो कहा जा चुका हूँ। बहरहाल में अब फिर 
सानरीय सदस्यों से यहो नित्रेश्न कहूंगा कि ये व्यक्तिगत बातें जो हें उनसे परहेज 
क ले को कोशिश करें। कित्तो आक्िप्तर के काप्त के मुताल्लिक से समझता हूं कि इत 
सदन को चर्बा करने का पूरा हक है; मगर एक ही पद पर एक विशेष सज्जत को 
तियुत्ति हुई है. और उपके सुताल्लिक बहुत काफी चर्चा हो छी है। में उम्मीद करता 
हूँ कि अब उस चर्चा को बन्द किया जायगरा। | द 

श्री कृष्ण चन्द्र --वावरीव अध्यक्ष महोर्य, आपका आदेश शिरोधायं हे, लेकिन 
उक सुरत में में आयपे विवेन्‍न कहूंगा। किजोउस व्यक्ति विशेष के संबंध में चर्चा को 
गयी ई उप्तको कृपा कर आप आज को प्रोसर्चडर्स से एक्सपंज (निष्कासित) कर दें 
क्योंकि उसमें एक ही तरह में बात कही गयी । तो या तो आप इजाजत दें कि दूसरी 
तरफ से भो कुड बातें कहों जायं॑ कि जो बातें कहो गयी हैं वे गलत हैँ और जैसा उन्होंने 


ध्थे बे ं 


बताया है बेस! नहीं हे, या आप उसको भी एक्सपंज कर दे। 


माननीय अध्यक्ष --भब उत्तरी कुछ चर्चा करने की जरूरत नहों है और खासतौर से 
इप वजह से हि सानवोय नेता विरोधी दल ने खुद इस बात की ख्वाहिश की । 
में यह समझता हुं कि अब इपको कोई चर्चा उनकी तरफ से नहीं होगी। 


श्री कृष्ण चन्द्र --भोवरन्‌, में अबइतबात का. जिक्र नहीं करूंगा । आपने माननीय नेता 
विरोबो दल का हवाला दिया और उन्होंने बहुत उचित बात कही। में सिर्फ इतना 
विबेइन कहूंगा कि यदि उनको यह बात पहले में सुझ जाती जब उन्हीं के दल के एक प्रतिर्घठत 
सदस्य श्री खानवन्द गरोतम भाषग दे रहे थे तो ज्यादा उचित होता। फिर भी अगर 
कोई चीज बाद में सूझे ओर उचित सुझे तो हम सक्रको सानना चाहिये । में अब 
जिफेइ त संग्रोधन पर हो. अपने भावग को सोसित रखूंगा। | । 


से पीव व, जे ता कि से निवेदल किया, अब्वल तो जे ता कि से रे सित्र शी गोपाल नारायण 
सक्सेना ने खुद कहा था कि श्री खानचन्द गोतम का भाषण सुन कर उनको तो यह रुयाल पैदा 
हुआ कि 96 [00ए0078708 ए 890०७ तंपए (विश्लेषराधिकार के सम्बद्ध कत्तंब्य का 
पालन) जो दूसराहै उसपर बहस चलरही है। तोमर पतिर्फ यही अर्ज करूंगा कि वाकई 
में यह जो कहा गया है अगर उपब्लंड (ख) में कहा गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। 
लेकिन इस उयलंड (क) के अन्तर्गत एक भी अफसर अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं 
मुकरंर किया डे, एडवाइज करने (परामर्श देने) के लिये गवर्म भेंट ने कोई अफसर मकरर 
तड़ों किया। आफपर आत स्पेशल ड्यूटी, जो शिक्षा विभाग में गव्तमेंट ने मकर्रर 
किया है वह परकार्मेत्त (कार्य करते)के लिये, किप्ती कास के छिये है, एडवाइज करने 
के लिये गवबर्ज पेंट वे कोई सोशल आफिप्र आन ड्यूटी सुकरर हो नहीं किया है। जहां 
तक खावचस्द गोतम जो के भावग का सस्वस्ध है उससे ऐसा भालस हुआ कि गव्र्तमेंट 
ने सलाह देने के लिये आऊिपर मुहर॑र कर के कोई बड़ा अनुवित काम किया है । लेकिन 
श्रोमान्‌, यहां इसका कोई सवाल भी पैदा नहों होता है। गवर्य्रेंट ने अभी तक कोई 
एडवइजर किपो महकमे में किसी प्रकार का मुं कर॑र नहीं किया है और जैसा कि खात चाद 
साहब ने अपने इृप्त भाजग में गवर्ज न रिज्रीस के एडबाइजस (गर्र्नर के शासनकाल के 
परामगंदाताओं) क हवाला दिया तो एडवाइज्ञर या उप्ती किस्म का एक भी अफसर 
ग़वते उठ ने खुकरर नहों किया है। जब कोई चीज़ बजद के अन्दर नहीं हैं और जव॑ 
गवने रेंट का कहना है कि आगे कोई इरादा नहीं * तब में समझता हूं कि श्री खानचरद 
योतम का इस संशोधन को पेश करना और इसके पक्ष में इतना लस्बा भाषण करना 
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इसमें सिवाय इसके ओर कोई सकसद उनका नहों था कि वह आश्षेपपृर्ण बातें इस सदन 
के अच्दर कहें। श्रोमान्‌, इन दाब्दों के साथ जो संशोधत श्री खानचन्द गौतम जी ने 
पेश किया हूँ, में उप्तका विरोध करता हूं । 

श्री अव्दुल बाकी --जनाबवाला, इस हाउत के सापने जो तरमीस है में उस तरभीस 
कीताईद करने खड़ा दुआहू ओर क़ब्ल इतके कि मे अपने स्वालात का इन्नहार इस तरमीस 
के मुताल्लिक करूं, में इस बिल के दुकड दुकड़े पढ़ कर रिफ््र करना चाहूंगा 
ताकि जो चीज़ कही गई है वह वे हो सके । कांस्दी यूजान (संविधान) का जो 
आर्दिकिल (अनुच्छे३) १९४ हे उसके पड़रे के बाद जो अव्यलीन अत्तर दिमाग पर पड़ता 
है वह यह है कि हर मेम्ब्र के कुछ हर, कुछ पावर्स (शक्तियां) कुछ प्रिवलेजेज 
(अधिकार) हैं ओर इती में जिनिस्टर्ष के हकूछ को भी डिक्नाइन कर दिया गया हें 
और पाडियामेंद्री सेक्रेई्टीज के परावर्स ओर प्रिवलेजेंज को भो डिफाइन (पारिभाषित) 
कर दिया गया हे । जो आनरेबिल् मेस्बर मिनिस्टर नहीं है, पालियामेंट्री सेक्रेड़री नहीं हैं, 
महज मेस्चर है, उतको क्‍या अलतियारात हैं और कांस्टीट्यूशन के जरिये से उनको क्‍या 
अल्तियारात दिये गये हें उम्ती पर हमें यौर करना हु। इत्त वक्‍त तो सिर्र आतरेरी 
आफित (अवेतनिक पद) का सवाल हूँ इसलिये में अपनी तक़रीर को मुनहृसिर कहूंगा 
ओर महुदूुद कहंगा इसी पर कि आनरेरी आफिस टू एडबाइज् दि गवर्तमेंट' 


९ 


(सरकार को परामर्श देने के लिग्रे अवेतनिक पद) का इप्त बिल में इजाफा सुमकिन 
हैं या नह । इप बिल को जो दद्मा ३ है उसके इब्तदाई अल्काज्ञ ये हैं :-- 

'0006७838 (00068 #ए6 0660 6576558व 76४७/०778 0०068 ग0/शंह ब्रीस' 
एाशा076प 9श798 0068 07 ]7.00, ह 


[इस अधिनियम में आगे चल कर उल्लिखित पढ़ों के संब्रंत्र में संशय प्रगट किया 
गया हुँ कि वे लाभ के पद हूँ।] | 

इपके माने यह होते हें फिइप बिल के लाते के पहले ख्यालात का इच्नहार किया गग्ना है 
कि “आकित आफ प्राकिड” में वह “आतरेरी आर्क्रिप | एडवाइन्न दि गवर्नमेंट” है। 
अभी मेरे रायक दोस्त प्रोफे तर साहब ने यहु बताया कि इत् किस्म का तो कोई आफिप्त 
है ही नहीं। तो अगर इप्त किस्म के आफिस का बन्द हो नहों है तो क्या गवर्तमेंट ने 
स्वाब देखा था कि इस किस्म के आफिप्ेज़ पर डाउट एराइज्न (सन्देह उत्पन्न) हो सकता 
हैं। अगर यह ख्याल है तो मेरे ख्याल में हम इस वास्ते नहीं आये हैं कि जो ख्वाब हमने 
देखा हैँ उत्के लिये हम यहां पर एक कोई ऐक्ट बना दें याएक बिल ला दें। जो आतनरेबिल 
मेम्बर ओोहदा बज़ारत से फैज़्याब न हो या पालियामेंदरी सेक्रेट्यी न हो, जहां तक 
से आदिकिल १९१ को पु सका हूं उसमें सिर्फ यह है कि उसकी ऐक्टिविटौज़ 
को एक हद है ओर बहु यह कि हाउस के अन्दर जो डिबेट होगा और यह हाउस जो 
कमेटियां सुकरंर करेगा, उनमें उसकी ऐक्टिविनीज्ञ महदृद हंगे और उसके बाहर बह 
नहीं जा सकता है। अब इप बिल ने क्या तथाशा किया है । एफ अजीब चौज्ञ इसने पैदा 
कर दी ३। कांस्टोट्वूगनन में जो चोजें रखो गयी हूँ, उनके अलावा इप्त ऐक्ट के जरिये 
आर अखितियारात बह्शे जावे वाले हैं। ऐपी चीजें कि जिद का कास्टोद्यूश़न के जरिशे 
से कियो मेश्बर को हक हासिल नहों है, बह अता की जा रहो है। 

मानतीय अध्यक्ष--मानवीय सदस्य गालिबत पूरे विवेवक को मुंबालिकत नहीं 
कर रहे है । 

श्री अब्दुछ बाकी--जनाबबाला, में तो इपी वास्ते अपने को * 
फेर रहा हूं (क) पर । 

माननोय अध्यक्ष --लेकिन जो बहस सानवीय सदस्य कर ' 
अपर नहीं है।. पु 
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श्री अब्दुल बाकी--जनाब्वाला, इसी को का अर्ज गवनपट हूं कि यहां पर 
[ए) में है “आररेते आफिसेज फार ऐडवबाइजिग ईद स्टेट वर्नेमे [राज्य सरकार 
को परामर्श देने के लिपरे अवेतर्िक पद] इसको 29038 जाना _चाहिये, इसलिये कि 
कांस्टिटयशन में कं ग्रावीजन (उपबन्ध) यह नहीं हैं कि किसी ऐक्ट के जरिये से किसी 
ऐसे मेम्बर को जो पालियामेंटरी सेक्रेटरी के आफिस को या मिनिस्टर के आफिस 
को होल्‍्ड (धारण) न करता हो हम यह अख्तियार भी दे सकते हू कि पा गव्ममेंट 
को एडवाइज करने (परामर्श देने) के लिये कोई आफिस आतनरेरों (अवैेतनिक) या्‌ 
गर आनरेरी तरीके से होल्ड करे। यह चीज कांस्टिट्यूडन में नहीं हूँ । इसलिये 
डाउट एराइन्र होने का या डाउट एक्सप्रेस (व्यक्त) किये जाने का कोई सवाल ही नहीं 
पैदा होता है। इस बिल के जरिये से एक अलग, जुदागाना और नया ओहवा क्रिएट 
(उत्पन्न) किया जा रहा हे जिस का किसी तरीके से अख्तियार कांस्टिट्यूशन के अन्दर 
हमको नहीं दिया गया है। इस लिये में अर्ज करना चाहता हूं कि जो तरभीम हाउस 
के सामने है वहु इस बिना पर सही है कि इसका तीसरा हिस्सा जो (सी) वाला हू 
वह अपनी जगह पर सह्ठी है मगर इंसके (ए) (बी) वाले हिस्से इस वजह से सही नहीं हे कि 
हमको यहां पर यह अरतयार हासिल ही नहीं हैँ कि हम गवर्नमेंट को एडवाइज करने के 
लिये किसी मेम्बर के वास्ते कोई ओहवा पेदा करें। इसलिये मे हुजू रवाला से अर्ज 
करना चाहता हूं और ऐवान के सामने रखना चाहता हूं के यहां पर डाउठट (सन्देह) 
के एक्सप्रेस (व्यक्त) किये जाने का सवाल ही नहीं हे, बल्कि हमको अख्तियार हो नहीं हू 
कि हम कोई ऐसा आफिस क्रियेट करें जिसके जरिये से हम गवर्मेसेंट को किसी ससले पर 
एडवाइज कर सकें। में इस मासले को और हूल नहीं देना चाहता गोकि इसमें गुंजाइश 
बहुत है। में झ्विर यह अर्न करना चाहता हूं कि यह कॉंस्टिट्यूशन के लिहाज से. बिलकुल 
वायड (अवध) है कि हम हस किस्म का कोई आफिस क्रियेट करना चाहें। दरहक़ीक़त 
हम ऐसा आफिस क्रिप्रेट करने जा रहे हें। किसी आफिस के मुताल्लिक़ किसी डाउट को 
रिम्रूव (निरस्त) करने नहीं जा रहे हैं। इसका सेंस (अर्थ) परपज् (प्रयोजन) भाने और 
मफहुम यही हो सकता है। जो तरमोस इस हाउस के सामने हैँ में उसकी इत अत्फाज 
के साथ ताईद करता हूं १ | 
माननोय श्री सीयद अली जहोर--जहां तक में समझता हूं बहस इस उसूल पर 
नहीं हुई है जिसका जिक्र इस बिल सें है या जिस उसूल पर यह बिल बनाया गया है। 
आफिन्ेज (पद) जितने हैँ उनके मुताल्लिक़ इस बिल में रिद्वास्पेविटथ एफेक्ट (अनु« 
दर्द प्रशाव) दिया जा रहा है उसका तजकिरा लिस्ट '(सूची) में कर दिया हे जो 
अपोनीशन (विरोधी दल) को दे दी गयी है। आफिसेज के तय करने में जहरुत 
थी कि कोनसा आफिस किसनाम से कहा जाय। येज़ो अप्याइंटमेंट्स ( निमुवितयां ) 
हुई बसा मते अपनी इब्तदाई तकरीर में जिक्र किया था वह असेम्बली के मेस्बरान थे। 
नेशनल (राष्ट्रीय ) काम में उनकी मदद छी गयौ। किसी आफिस के अप्वाइंटमेंट का सवाल 
नहीं था और इसलिये कि वे अपने फरायज कौ सही तौर पर अंजाम दे सकें और उनको 
फंसिल्टोज्ञ (सुविवार्ये) दी गयीं। उनका तजकिरा ३ कठेगरीज (वर्गों) में किया 
गया हूं। बहुत मुमकिन है, ऐक्चुअल अनेलेसिस (वास्तविक विदलेषण ) में कोई भी 
के गरी अप्लाई (लागू) हो या नहों। इसपर कोई चीज़ टर्ने नहीं होती है। 
इसमें जो बहस की गयो है उससें उसूलों के मृताल्लिक़ कोई एतराज नहीं किया गया हुँ । 
जो कहा गया है वह एक इमेजिनरी देंडेंसी (काल्पनिक प्रव॒त्ति) समझ कर के कि यह 
गृवन मेंट या कोई गवर्नमेंट किसो जिम्मेदारी के साथ काम नं कर सकती हैं इस वजह 
से इसके ऊपर अटेक (आक्रमण) किया गया है। मेरा र्याछ है कि मेम्बरान अपोजीक्षन 
को जिस वक्‍त वह बहस फरमाते हों, इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि आर्डिनरी 
डेमोकसी (साधारण लोकतंत्र) के क्या उसूल हैं। लौडर आफ अपोजीशन को यह समझना 
चाहिये कि एक सहीने के अन्दर सुमकिल है जो गव्नमेंट इन पावर 


सम्‌ १९५१ ई० का उतर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनहँता ८६ 
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(झासनाहड़ ) है, उतके बजाय उन्हें जुद गवर्ष पेंड सं भालनी पड़े । में मिसाल दूंगा, जैसे इस वक्‍त 
इंगलिस्तान को पालियामेंट है। वहां पर जो बहलें की जाती हैं तो यह समझकर नें को 
जाती _ कि हर चोच्च को जो गयवेतं मेंट कर रही है, वह गलत हो या सही हो, हमकी तो 
एतराज करना है, बल्कि यह समझ करके की जाती हैँ कि अगर जनरल इलेक्शन की 
जाय तो मु्॒कित हूँ लेबर पारटी शिकस्त हो जाय, ओर कंसरवेटिव _पारटी - पावर 
(शक्ति) में आ जाय । |॒ 

घक सदसरुय--हम कांशस (परिचित) हूँ १ 

माननोय श्री सेयद अलो जहीर--अगर आप कांशस हें तो बइकिस्मती 
से आप तैयार नहीं हें कि पावर में आने के बाद जाप सेम्बरान को इस काबिल 
समझें कि उनको किसों किस्म के जिम्मेदारी के काम एंट्रस्ट किये ( सौंपे ) 
जा सकें । यह मेंने माना कि जो कांग्रेस गवर्नमेंद गहती करे, उस पर 
आप एतराज करें, लेकिन जब वह एक उसूली बिल लाती है और ऐसे केसेज 
में जबकि भेम्वचरान को सिवाय कस्पेसेटटी अलाउन्स (प्रतिकर भत्ता) के 
और कोई अलाउन्स बहुसियत तनख्वाह या मुआविजे के नहीं दिया जायगा, कोई बिल लाये तो 
इसमें एतराज नहीं होना चाहिये। मेरे ख्याल में मेम्बरान अपोजीकश्षन का ख्याल यह है 
कि बहु अयने किसो मेम्बर को हरगिज ट्रस्ट (विश्वास) लहीं कर सकते । आहइन्चा 
चल कर के अगर वह ऐडवाइजर, स्पेशल इपयूटी पर या कमेटी के चेयरमेन हों, उन पर 
उनको एतबार न होगा। ह 

यह कहा गया है कि इसका असर सुलाजमीन पर पड़ेगा। मे समझ में नहों 
आया कि अगर मेम्बरान असेम्बी को कोई खास ड्यूटी एंट्रस्ट की जाती हे वो इससे 
उनमें और परमार्नेट गवनंसेंट सरवेंट (स्थायी सरकारी नौकर) में कैसे कनफ्लिक्ट 
(संघर्ष) होगा। जितने मेदसेंस (विषय) उसल के हे उनको मेम्बरान तय कर सकते 
हैं और जितनी रूटीन (दैनिक कार्य) की चीजें है वह पेड (वैतनिक)ओऔर परमातेंट 
आफिस अंजाम देते हें। तो जहाँ तक आम गवर्न भेंट को रत करने (चलाने) का यह 
तरोका है उसको अगर अच्छी तरह से वर्क [कार्यानिवित) किया जाय तो कनप्लिक्ट 
होने की कोई वजह नहीं हैं। मेरी समझ में कोई उसूली एतराज तो किया नहीं. गया। 
और जो तफप्रीलात को गयी हें जैसा कि हाउस में जिक्र किया गया और खुद लौडर आफ 
अयोजोशन ने कहा जहां तक इंडिविजुअल केसेज़ (व्यक्तिगत प्रकरण ) हैँ उन का जिन 
करना ना मुनासिब है और न इससे मुताल्लिक़ हुै। लिहाजा में उस का कोई जवाब 
नहीं देना चाहता और में अर्न करना चाहता हुं. हि दूसरी चीज इस बिल के मृताल्लिक़ 


७ बे 


और जखुसूसन इस दफा के मुताल्लिक़ कोई ऐेसपी नहीं हे जो काबिले गौर वे लौज हो। 


श्री तित्ञोकी लिह--अध्यक्ष महोदय, में इस संशोधन पर जो बादविवाद हुआ इसके 
पूरे समय तक मौजूद नहीं था। माननीय न्याय मंत्री जी ने जो अभी भाषण दिया उसे 
मेने बहुतवरौर से सुना। मेरी यह धारणा पहले थी और अब भी है. कि दस विधेयक पर 
ओर दूसरे विधेवकों पर भी बिना किसी व्यक्ति विशेष को लाये हुये बहस की जा सकती 
है कोई कानून हम बनाते हें तो वह कानून पुराने तजुरबे पर बनता है और उससें 
अयर किसी व्यक्ति विशेष को कारगुजारियां अच्छी या बुरी मालूम होती हे तो कानून 
में उसकी बंदिश जहूर रखी जाती है । लेकिन यह जरूदी नहीं है कि उस व्यक्ति विशेष 
को उस बहस मुबाहिसे में लाया जाय। व्यक्ति विश्लेष के अतिरिक्त में यह भी समझता 
हूं कि जिसके बारे में कोई बात कही जाय उसको इसका मौका न हो कि अपनी सफाई 
दे सके तो में इसको भो सुनाध्तिब नहीं समझता ! वादविवाद का सोधारण नियम है कि 
जिस के संबंब में हम कुछ कहें, तो दूंसरी तरफ से ऐसा आदमी होना चाहिये जो पूरी 
जानकारी रखता ही और उसको मौका भी हो कि वह इस संबंध में उस का कुछ जवाब दे 
सके । इसलिये जैसा कि मेने पहले निवेदन किया और में श्रीसान्‌ का बहुत मशक्र हूं कि 
आपने भी यही आज्ञा दी कि इस संबंध में जितना वादविवाद हो किसी व्यक्ति विशेष 
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[( क्री त्रिलोकी सिंह | | वििलि 

से उपस्तका संग्ंध न हो। मने जो संशोवत पढ़ा उसमें सिद्ध इतना हो है कि सरकार 
की तरफ से अगर कोई जांच कमेटो निश्रुक्त की जाय किसी भामले को जांच करते 
के लिये उस जांच कमेटी के बाद उससे सलाह भी ली जाय तो उसका सभापति या सदस्य 
बनने से कोई आपत्ति न हो। उसकी इजाजत रखी जाय। 

 बादबिवाद में एक प्रइश छाया गया कि जो प्रमानेट लक, (स्थायी सेवायें ) 
हूँ अगर अप्रेम्बडो और कौंसिल के सदस्यों को ऐसा कास सुपुर्द किया जाता हुँ ता 
परमानेंट सर्वितेज को उससे कुछ बलेत (विरोध) होगा। क्लेश का प्रधत सेरे विचार 
से नहीं पैदा होता। लेकिन एक बात का ध्वान ओर लिहाज हम को रखता चाहिये 
वह यह कि लोकतंत्र की सफलता असेस्बली और पालियामेंट के साथ साथ परमानेंट 
सरविसेज की आनेस्‍्टी (ईमानदारी) और एफोशेंपी (दक्षता) पर है और कहीं भो 
लोहपंत्र जहां पर सकहतापुर्बक चला है वहां पर सरविसेज का इप़में बहुत कुछ हिस्सा 

रहा है। तो वल्श का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन यह आशा की जाती है 
कि किय्री भो लोहतांजिंह जातत व्यवस्था में उसके कर्मचारी इतने काफी होशियार 
ओर समझदार होंगे, तजु रबेकार होंगे कि जो भी जरू रत पेश आयेगी और जो भी कास उन 
को सुपुई किया जायगा उस काम को वह सक उतापुर्वक कर सकेंगे। सबाल किया जायगा 
कर सकेंगे ।. सवाल दरअम्नल सिर्फ इतना हे कि क्या इस आवरणीय सदन या विधान 
परिषद्‌ के सदस्पों के लिये यह मुनातिब है था नहीं कि वह कोई ऐसा सरकारी कास 
करें जिसके जरिये से कभो यह रूयाल हो कि कुछ फायदा उन्होंवे उठा लियाहे? 

हमारे देश में ऐता रहा है कि अपेम्बही और लेजिस्डेचर्स के सेम्बसं मुझ्तलिफ कमेटियों 

के सदस्य रहे है. और चेपरवत रहे हें और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किया है और 
बहुत उपयोगी काम किया है। दूसरे देशों में भो ऐसे प्रश्न अनेक बार उठे हैं। लेकिन 
सवाल यह है कि यह जो विवेदज्ञ दरपेश है. इते पारित करेंगे। इस सभा की चन्द 
दिनों को जिन्दगी हु, जब तक यह डिजाल्व (विघदव) नहीं हो जाती है उस समय तक 
द पको जिन्दगों है। अगर यह कहा जाय कि ऐसे अप्वाइंटमेंट्स (नियुक्तियां) नहीं हुये 
हैँ तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि दो तोन सहोनों में अदा हा हो कि ऐसी चीज 
आयगी। दूसरी चोजे यह है कि यह जो संशोधन है इसमें साफ साफ लिखा हैँ कि 
कोई जांच या पराजञ करते को मुमानियत नहीं होती चाहिये। मे नम्यतापूर्षक निवेदन 
कहता $ जी पं त्ोवव इप सिललिले में है उसे स्वीकार करने की कृपा करें और ऐसा 
करते से जो इप विश्रेत्क्र के पोछे धारायें हे उनमें किसी प्रकार को कोई आपत्ति पेश 
नहीं आयगी। 
. श्रो खुशवकत राय--माननीय अध्यक्ष महोदव, में श्री खानचन्द गौतम ने जो संशोधन 
पेश किया है उत्तका समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। मेरा ख्याल यह है कि इस 
पर जो बहस चडी बह थोड़ी सी गलत चली। मेरे सिन्र माननीय श्री कऋष्णचन्र जी नें 
यह कहा कि हमने प्वाइस्ट आफ आर्डर (विधान का प्रइन) नहीं उठाया। इसे तो वह 
उठाया करते हूँ जिनको एतराज होता है। जिसको एतराड नहीं हे वह क्या उठाये । 
लेकित जहां तक इस संशोधन की बात हे सें यह फहना चाहता हूं और इसलिये कहता 
चाहता हू कि सालतीय मंत्री ने कहा कि यह नहीं बतलमथा गया कि इसके पीछे कौत 
सी गल्‍तो उसुछ की है। यह विधे+क जो सदन के सामने उपस्थित है और उसका जो 
विरोध किया है उसके पीछे तीन सौलिक सिद्धान्त हैं। उनमें एक यह भी हे फि 
इस तरह के जो पदाधिकारी हैँ उनको इस बिल द्वारा अनहँता प्राप्त नहों और वह सवाल 
यह हूं कि सरकार को यह अधिकार न दिये जाय॑ कि बह किसी सामनीय सदस्य को कोई 
अवेत॒िक पद देकर उससे कोई ऐसा काम ले सके जिसको उसे नहीं करना चाहिये। 
अभी जो बहस हो रही थी उससें यह बात बतलाई गई कि कोई भी माननीय सदस्भ 


जो एडवाइजफर (परामद्दाता) की हेसियत से काम करता है और सवाल दा होता हैँ 


सर १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्प्रों का अनहता ९१ 
निवारण विधेयक 


जवाब देने का हक नहीं होता हे। यह सवाल हुँ कि इस भवन में कोई सरकारी 
आदमी नहीं होता है । पहले जो प्रिसिपिल (सिद्धान्त) नामीनेशन (नामनिर्देशन) का था 
उसको सिटाया गया हैँ। पहुले जो सरकार के पेड (बतनिक) सेऋटरीज थे वह बंठा 
करते थे परन्तु वह हटायें गये। वह किस लिये हटाये गये। इसीलिये कवि हम धीरे धौरे 
प्रजातंत्रवाद की तरफ बढ़ते रहे हु. और इसीलिय इसके पीछे वह सिद्ध/न्त हें। लेकिन 
माननीय न्यायमंत्री जी यह चहहतेंहँ कि इंग्लेन्ड की जो अवस्था १७०७ के पहले थी उसी 
हालत में हुम चले जाय! माननीय न्याय मंत्री जी ने कल कहा कि पालियासेंट के कुछ 
केसेज को हम पढ़ ले लेकिन उसके पीछे जो बंकग्राउन्ड (पृष्ठ भूमि) है उसको उन्होंने 
नजरंदाऊज कर दिया। वह भावना क्या हैँ उसे में बतलाना चाहता हैें। वह यह हैं 
कि सरकारी पद पर रहने वाले जो सदस्य होते हे उनके ऊपर कुछ न कुछ अंसर 
अवश्य रहता हैं। मान लीजिये माननीय न्याय मंत्री ने अपने कुछ क्वास के लिये मु 
में हालांकि इधर बेठने वाला हूं, अप्वाइंट (नियुक्त) कर विया, मुन्ने वेतन नहीं दिया 

गा लेकिन वह एलाउन्स (भत्ता) मुझ मिलेगा। से यह कहता हूं कि सुझें फट 
क्लास ६०० रुपये का बंगला मिल जाथगा, एक टेलीफोन लग ऊायगा और मोदर 
सरकारी खर्चे पर मिल जायगी और १० रुपये रोऊ भत्ता तो है ही । वह अगर मेरे 
साथ यह रियायत' करें तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, भें बहुत से प्रलोभनों को ठकराता 
रहता हूं। लेकिन यह प्रकोभन जो मुझे दिया जाथगा उसके लिये मुझे सोचना पड़ेगा 
कि सरकार की मुखालिफत करूं था न करू। आधारभूत सिद्धल्त यह हँ कि किसी भी 
माननीय सदस्य को जो यहां है, उसे कोई आफिस न दिया जाय और आफिस की बात 
यह कि उसको बेतन मिलता नहीं लेकिन वह प्रतिकर जो चोज़ है वह रामायण 

सा सुरक्षा काजिक आयाहे सुरसाकी तरह से उसका शरीर बढ़ता जाता हँ। सरकार 
भत्ता जितना चाहे बढ़ा दे, कोई सियाद नहीं, चाहे मकान दे दीजिये, चाहे फर्योच्चर दी ये, 
चाहे पशियत कार्पेट (ईरानी गलीचे) दीजिये, फर्स्ड क्लास मोटर्स एक नहीं चार दीजिये, 
वह सब इसमें आ जाता हे । वह सब प्राफिद (लाभ) हो जाता हें। इसलिये जो 
सिद्धान्त हे जिसकी वजह से हम इसकी मुखालिफत करते हें कि जो भी इस भवन के 
माननीय सदस्य हों उनको ऐसा पद ने दिया जाय जिसके साथ उनको प्रलोभन दे कर 
आप उनसे अनुचित कार्य करा सकें। इस संबंध में एक रिपोर्ट का हवाला देना चाहता 
हैँ। यह सन्‌ ४६ की सेलेक्ट कमेटी कौ रिपोर्ट ढें। इप्से २८ जनवरी, सत्‌ १९४६ को 
सर परंक्‍्स सालिस्टर जनश्ल की शहादत हुई उससे एक सवाल पुछा गया-- 

९. “48 $096 तांडतुण्थगं 08807 899॥6क0]6 ६0 68888 शा'8 06 वै?]0- 
चैंछ0028 0 6 (ए0छआ श28भ्ा।्क जाांदो। 06 हॉकापरा8७ फ्तछ वीताश्त 48 80 
"64 &8 ६0 98 ॥0060787 ९? 

2. िए इ75एछ57 48, 7 6 80907767% ३8 7908 प्रात! [॥6 (76७7, 
07 65७४09]6, ७9ए 06 मांडश' ६ एां2 बरपा। णपए 40 छक्क॑7७ ह6 #0907[- 
गाश्याह ई07 छणएकु0868 ००76७ 6व छा ॥6 ऊपर इणंठछ, 8ए॥४ एराठपष्ठी 
६96 [9780॥ ९७7 तं&्कृथात॑५8७ ० 06 0667 0 08 ७गिए6 फरातेश' की6 (#ठज्ाा 
३5 व078 687 वीएवग्रठाक्रं , . ... ... 


[प्रशन-- क्या अनहेता ऐसे प्रकरणों पर भी लाग है जहाँ क्ाउन के ऊपर निर्भरता 
जिसके विशद्ध कानून बना था, इसप्रकार बमी हुई हो कि उसे काल्पदिक कहा 
जा सके? । 

उत्तर-- मेरा उतर यह हं--ब्दाहुरणार्थ यदि उस सार्वजनिक सेवा से सम्बद्ध उल्ेइय 
के लिये नियुक्ति करने का अधिकार रखने वाले झर्ख्ब, के द्वारा (ऋषणषनक अच्तर्गत) 
नियुक्ति हुई हैं, तो क्राइन के अन्तर्गत] पद को घारणकरने वाले व्यावहारिक सिर्भरता 

ल्पनिक से कहाँ अधिक हैँ ।] ] 


९२ विधान सभा [४ सितम्बर, १९५१ 


[ श्री खुशवब्त राय | 

यह भो डिल्ववालिफिकरेशन हुआ करती है। यह किकोई भी एप्बाइंटमेंट (नियुक्ति) 
जा आप कर देंगे किप्तो आफितर आफ प्राफिट (लास के पद)पर किसी साननोय सदस्य का 
बह डिस्क्बा।लफिकेशन (अनहोत।) होगी। एक बात और कहना चाहता हूं कि साननीय 
न्याय मंत्री ने कहा कि हमारे नेता जो इधर बेठे हुए हूँ वह ओऑल्टरनेटिव गवर्नसेंद बना 
सहते है। में इसे सानता हूं कि मानवीय न्याय मंत्री से आकर अपनी कैबिनेट को 
सुझावा कि हम लोग जो इधर बेठे हें. आल्टरनेटिंव गवर्नमेंट हें। अब देखता यह ह 
कि उत्होंने हमको आल्टरनेटिव गवर्नमेंट "कहा और कहा कि अगर आप 
गजर्नमेंठ हो जाये तो आपकी दिक्कत हु सकतो है ॥ की सभापति सहोदेय, में माफी चाहता 
हैं, इस बात को कहने के लिये कि हम कभो गवर्नमेंठ ही जायेंगे तो ऐसे अज्ञान से हम काम 
करने वाड़े नहीं हैं। 

अज्ञान को भो हु होती है। एक कांस्टीदयूइन (संविधान) पास होता हे, उसमें एक 
बाराहोती है, आप उसे नजरअंदाज कर देते हँ और फिर डेढ़ साल ब!द कहते है कि यह 
डिस्क्वालिफिकेशन (अनहँता) हटा दी जाय। हँस जातते हें कि माननीय मंत्री जो ने जो 
बात कही वह सही है कि हप लोग फ्यूचर (भविष्य) की गवर्नसेंट हो सकते हें। परस्तु 
हमनहीं जावते कि यह बात कब सही होगी। लेकिन में साननीय न्याय मंत्रीको विश्वास दिला 
देवा चाहता हैँ कि जब ऐसा अवसर आपेगा तब हमइस अज्ञान से काम नहीं कर सकते 
किजी बातें संविधान में लिखी हुई हें उनके विरुद्ध जय। अगर हमें कोई चीज नेशनल 
इंटरेस्ट में करती ही पड़े, में महीं समझ सका कि ये नियुक्तियां जो को गई वे नेशनल 
इंटरेस्ट में को गयगी यापादी इंटेरेस्ट में । फिर भी मात लोजिये कि हमें नेशनल इंटरेस्ट 
(राष्ट्रीय हि0त) में कोई निपुक्ति करन पड़े और माननीय सदस्य श्री कृष्णच जी को एक 
आनरशी आफिप्त (अवेतनिक पद) पर निशुक्त कर देना पड़े तो हम थह देख लेंगे 
कि किसो विधेषक द्वारा हमनेउस डिस्क्वालीफिकरेशन को हटा दिया हे कि वहीं और अगर 
इस केतसें भो प्रीवियसली डिस्क्वालिफिकेशन र्मिव (पुर्व ही अन्हंता निरस्त) कर दी 
जाती तो कोई शिकायत ही न होती। 


मंएक बात और कहना चाहतर था अगर में किसी आफिस आफ प्राफिद (लाभ के पद) 
को बजह से डिस्क्बालिफाई हो गया हूं, जेता कि कहा गया हँ गो कि सेरा ऐसा 
विदवात नहीं है फिर भी अगर गवर्नमेंट इसको समझती हे तो एक दैल्दी प्रिसिपिल 
(सुष्ठ घिद्धांत) के लिये यह जहरी में सपझता हूं कि सुझको डिस्क्वालिफाई कर 


दिया जायथ। इन छाब्दों के साथ में श्री खानचन्द गौतम के संशोधन का समर्थन करता हूं। 


(इस ससय १ बज कर २ समिनद पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ५ 
सिनट पर अभिष्ठाता मंडल के सदस्य, श्री कृपा शंकर, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही 
पुनः आरम्भ हुई) 


श्री खान चन्द्‌ गौतम--श्रोमान्‌, मेरे संशोधन के संबंध में विचार करते समय कुछ बातें 
कहीं गयीं । कुछ तो अध्यक्षपीठ.. से पहिले सलाह दी गयी उच्को ख्याल में रख कर और 
मेरे दल के नेताने बहस के संबंध में जिस शी और जिस ख्याल को रखते के लिये 
कहा उसको ख्याल्म रखे करमें उन परविचार करनानहीं चाहता हूं और न उस संबंध 
में जवाब देते की ही क्षोई जरूरत महसूस करता हूं। मगर दो एक बातें हैँ जिनका जवाब मुझे 
देना है। माननोय शो कृष्णचन्द्र जी ने एक तो यह कहा कि अगर सेरा सुझाव या सेरा 
संशोवन इसलियेहताकिभाई, अब तक जो कुछ हुआ, जो गरतो हुकूमत से हुई या संविधान 
केप्रतिकूल अमरकोई चोज ही गयी तो उत्तकी दरगुजर किवाजाय और आहइन्दाके छिये 
सदस्पों को तरफ से और हुकूमत को तरफ से मान्य होता। हुज्रवाल!, सेरी बड़ी सजबरी 
है किहुकूमत कौकुतोंसे बेठ कर अगर आदमी कोई जानबूझ कर कोई गलती करे, 
भे रकानूनी हरकत करे तो उसपर दरगुजर करने के लियेमे तैयारहे,त सिफारिश करने के 


हर] 
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लिये किप्ती माननीय सदस्य की, न किसी नागरिक की। हुकूमत की बड़ी भारी जिम्मेदारी 
होती है। यहएक साधारण बहसकी तरह नहीं होती हे। इस परिवार में ५, ७ सदस्य 
किसो गकलूत में पड़ कर कोई भूल कर बेठे तो जेसे उसके बच्चे ओर उसके पड़ोसी 
दरगुजर करेंगे उससे कहीं ज्यादा अहमियत रखने वाली यह जगह होती हैं। हुकुरुत तो 
इस दावे के साथ इतकुरपी पर आती है कि उसे साढ़े ६ करोड़ जनता के संरक्षक होते का 
अधिकार है और वह उसकी काबलियत रखती है और वह अपने को इंस योग्य समझती 
है कि इपहैतधियत से वहुइ तने बड़े जवतमूह का लालन पालन करे और इन्तजाम करे। 
यह हैवियत हुहूमत को होती है और हुहूमतत उसका मेंनडेट (आदेश) क्या है, उसका 
ग्रोग्राम क्या है इतका पुरा पुरा इन्तजास करके जाती हु और उसकी हुकूमत 'नरच्तर लोकमत 
की तिगाह से होती है। हुहुम्त के लिये एक सहुलियत हासिल है । यह सानेनीय सदन 
जिफके इतने भेम्बरान लोकमत से, यहां की जनता के प्रतिनिधि होने की हेसियत से आये 
है, वे लोग इत्तीलियें आये हैं कि कदम-कदम पर हुकूमत को सलाह देते चलें, हुकूमत 
को यह बतलाते चलें कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया है तो वह कसा हूं, दिस 
रास्ते पर गलत कदप है और हुहूमत अपने पीछे बेठने वालों से और सामने बठने बालों 
से बराबर सल्लाह ले करके चलती रहे। अगर इप्त मानतीय सदन ने इसके 
अष्तित्व को, इंत उद्देश्य को स्वीकार नहीं किया तो रे यह सदन गलत रास्ता 
अख्तिवार करेगा। इस जजह से भो हुहुमत को जितके प/स उसकी सदद के लिये, 
उतको तहाह सशविरा देने के लिये, और उत्तक्षे गाइडेंस (पथप्रदर्शन) के लिये मःननीय 
सदस्य सौजूद हैं, ऐसे ऐसे बोग्य व्यक्ति उनके पीछे सौजूद हें, तो फिर उससे सलाह ने 
लेकर खुदमुख्वार अपर हुकूमत कोई काम करती है तो फिर उसे दरगूजर करना, 
सलिम्ारिश करना किन्‍्हों माननीय सदस्य को शो भा नहीं देता। फिर ताध।रण गलती भरी नहीं 
है। यह संविधान जिपको हाथमें लेकर हमने आपके पद के सामने कसम खायी हे इसमें से 
हुर एक सदस्य ने कप्तम खाईं है कि हम इसकी रक्षा करेंगे, हुकूमत के हर एक सेस्बर ने 
कप्तम खाई ह कि हम संविधान की रक्षा में अपना सब कुछ लगा देंगे। जिस संविधान 
पर हमारा तमाम लोकजीवन निर्भर करता हूँ हमारे आगे की प्रगति निर्भर करती हैं, 
अगर उप्तको अवबड्ेलना करके जानबुझ कर ठकराकर कई गलती की गयो हो तो वह ऐसा 
अपराध है कि जिसके लिप्रे दरगुजर करने को सिफारिश श्री कृष्ण चन्द्र जी को नहीं करनी 
चाहिये । ह । 
कृष्ण चन्द्र जी ने एक बात और कही कि जितनी बहस में कर गया वह गलत थी । 
श्रीमान, में यह मानता | किजो दोखंड यहांपर हैं (क) और (शव) उनसें जे कितने हो 
पद ऐसे है कि जो (क) में आ सकते है और (ख) में भी आ सकते 8। साननोथ 
न्याय संत्री ने स्वयं कहा था कि वह कह नहीं सकते कि कोन कोन पद किस किस श्रेणी में 
आकर पड़ेगा। इस वजह से कितने हीपदएपे हे जो (क) में आ सकते हें और (ख) में 
भी आ सकते हैं । हम नहीं जायते कि किस श्रेणी में हु ह॒ूमत उनका वर्गीकरण करेगी । यह 
हुआहे कि (ख) में आने वाले किसी पद विशेत्व के संजंभ में जो (क) में आ सकता हो 
ओर कुछ ज्यादा विस्तार से में कह गया तो एक ही चीज है कि जब पद श्रेग्ी प्र 
'कहना होगा तो उस वक्त नहीं कहा जायग। जो कि इस वक्‍त कहा जा चुका है । 
.. कृष्ण चद्ध जी ने एक बात ओर कही कि यहां पर हम हु एप्त की पार्टी के सदस्य 
कोई आक्षेप करते हैं या आलोचना करते हूँ तो इत सदन के सदस्पों को जो अधिकार हु 
आप्त है उसके हम बाहर जाते हैं। मेरा नम्त्र. निवेदन हुँ कि मानवीय कृष्णचन्ध जो 
इस बात को समझ ले और यकीन कर ले कि जहां तक इस माननीय सदन के प्रत्मेक 
सदस्य को ऐसी बातों में जाकर समझारें का ताल्‍्लुक है इततसें से प्रत्येक सदस्य को 
इस बात का हक है कि ऐसे सवालों में जा कर कप्रंटी जिठवाकर जांच कराने का 
अधिकार है और इसके बारे में प्रत्येक सदस्य को यह कानूनी और नैतिक 
अधिकार प्राप्त हें । अगर हम किसी वक्‍त न्याय के हित में और जनहित में यह 
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[श्री खानचनद गौतना]... 

समझें तो इस हुए्रमत पर इस्पीचमेंट करे और एक पी का सदस्य खड़े हो 
कर शासन के संउंध में जितने दोष हें यहां पर उसके संबंध में जवाब तलब करें 
और अगर मुनासिब समझा जाय तो इस माननीय सदन से उस संत्री को या उस सदस्य 
को बाहर करं दें। ऐसाअधिकार इस सदन को प्राप्त है। इसलिये यह सदन के बाहर 
की बात नहीं है. कि हुइुमत के कामों को आडोचनां द््स तरोके मे 422 । इसीलिंये 
हम यहां पर ई और इत लिये हम जन कोष से सजदुरों और किसानों की गाढ़ी कमाई 
का प॑सा छेते हैं। हमारा कर्तव्य हु. कि हम उनके हितों की रक्षा करें और सचेत रहें। 
में समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं अगर यहां पर हम हुकूमत की 
आलोचना करते हेँ। । 

" हे “पल... 
माननीय कृष्ण चर्ध जी ने एक यह बात कही कि मने कायरता का इस्तेभाल किये। 
अगर हुफूतत के पंत, में खड़े हो कर सफाई को बात कहना ओर उनेका वोष दिखाना 
कायरता हैँ तो ऊ्िरमें समझ नहों पाया कि फिर ज्ञौप॑ता किस बात में होगी। उनके कार्नों 
में कहता, या उनके चेम्बर में कहना था अरजी लेकर देल्‍्तबसता खड़े रहना शोर 
है। मेंत्रे कोई ऐपी बातनह़ीं कही जोपहलछे यहां पर नहों कही गयी हो। मुझे बड़ा 
इुःख है. कि इस समय जब कि. इतना अहस सवाल हमारो सामने मोजूद है, पुरानी 
गेरकानवी की हुई चीजों को डिस्कवालिफिफ्रेशन (अनहुता) को हटाने का सथाल हमारे 
सामने धोजूद है जिसके बारे में एक शंका प्रकट की जा चुकी है कि उनको कानूनी तौर 
पर नहीं किया जा सकता है। ऐसे अहम मसले के यहां रहते हुए भी आप निगाह 
करें कि हु हवत को पार्टो के कितने सदस्य इस बात में रुचि रखते हें ओर मंत्रिमंडल में से 
कितने छोग यहां मोजूद हें जोइस बात में रुचि रखते हैँ कि सदन के सदस्य क्या कहते हैं 
और उनकी क्‍या रायडे। हम जानते / कि हुँ हमत के सदस्य हम लोगों की राय की 
कितनी परवाह करते हु. और इस सदन की राय को हितनी परवाह करते हैं। में आपको 
स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछड़े बजट के दौरान में जब माननीय सुख्य मंत्री जी 
इंपी जगह पर यहां जहर माननीप न्याय मंत्री जी तशरीफ रखते हें, वहीं तशरीफ फर्मा थे 
तो मेने प्रसंगवंश उनकी सेवा में अजे किया था जब कि उनके पोड फ्ोलिपो (विभाग) के 
बारे में सवाल पेश था । उस वक्‍त भेंत्रे उनको याद दिलाई थो कि इस तरह की बेजा 
हरकतें हुई हैं ओर अदालतों तक के कामों में लोगों ने दखल्न्दाजी की है । 

. _औओ बनारुसों दांस--भआन ए प्वाइंट आफ आर्डर (में विधान का प्रइने उंपस्थित फरता 
हूँ । ) सभावति महोदय, में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सुबह अध्यक्ष भहोदंग 
ने इस बात का आदेश किया था कि सि्रा जवाबी दलीलों के किसी सदस्य पर कोई जनरेल 

(सामान्य ) आक्षेप नहीं किया जायगा । सुबह भी इसी तरह का जनरल आक्षेप किया गया 
था कि न्याय शासन विभाग के अन्दर हस्तक्षेप किया गया हैं। इस तरह का आशक्षेप में 
समझता हूँ कि किसी खास सदेस्प पर करना सृुनासिब नहीं है और माननीय सदस्थ 
जो जनरल आशक्षेप कर रहे हे वह मुनासिब नहीं हुँ और बिल्कुल गलत है।..' 
श्री खान चन्द गौतस --हमारे माननीय मित्र धीरज से सुनने के आदी नहीं हैं और समझने 
के तो बिल्कुल दी आदी नहीं । में अर्ज कर रहाथा कि बज॒द के वक्‍त साननीय सुख्य मंत्री 
के सस्मुख इस संबंत में यहं केहा जा चुका था कि इप प्रकार न्याय विभाग में हस्तक्षेप हुआ है 
और उत्त पर उन्होंवे वादा किया था कि अगर गेरम्‌तनासिब चीजें हुई हे तो में इस तरह 
की चीजों की जांच कराऊंगा। बजट के बाद आज का दिन देख लीजिये सुप्तको नहीं मालू म 
कि क़ोई जाँच कराई गयी या नहीं और न मुझे यही बताया यथा किमेराकथत सही था 
या गलत ओर उसके बाद क्या हस्त इुआ। में समझता हूं कियह जिस्प्तेदारी हुरूमत को 
है। जहां तक इस बात का ताल्डुक था. मेने उस दिल भो चेैडेंज (चुनौतों) किया 
था और माननीय सुष्य मंत्री जी एक्सतेंबा कहदें किमेराकथनगछूत है और मेरे सट्मेंट 
” (कथन) को वह चेलज कर दें और में कहता हूं कि मिनिस्टर से छेकर सदंस्यों तक ने 
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जो इपर बंठे हे इस प्रकार को कोशिशें की हैँ और में इस चीज के लिये चाहे जब 
चैडेंज करने के लिये तवारहु और अगर मोका आध तो में श्रिविक्ेज कमेटी (विशेषाधिकार 
समिति) के सामने भी पेश ही सकता हूं कि किस तरह से इस हुहूसत के एक एक 
मिनिस्टर ने दखहन्दांजी को है। लेकिन उहोंते मुझे चैडेंज नहीं किया क्योंकि वह अच्छी 
तरह से जानते थे कि इसमें उनके लिये जरा मुह्किकिक का सामना करना होगा; 


कापरता को बात कही गयोी। में कायरता विखलाना अपनी और पार्टी की ज्ञान के 
खिलाफ समझता हूँ. और इस सदन के ज्ञान के बिलाक समझता हूं। हम और हमा 
पार्टी के सदस्प इस सदन की झ्वान का गर्ब रखते हैं। साननीय सभापति जी, श्री कृष्ण 
चन्द्र जी ने बड़ी हिम्मत के बाद एक बात यह कही कि में जो आंछोचना कर रहा हूं और 
जो संज्ोधत में पेश कर रहा हूं उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्‍यों ? इसलिये कि कोई 
ऐडवःइजर (परामर्शदाता) नियुक्त नहीं किया गया और उनका ऐसा रुयाल था कि 
नियुक्त होने वाला भी नहीं है। में नहीं जानता कि किस हद तक श्री कृष्ण चरद्र इस भर्वेनमेंट 
के काँग्रैस्स कीपर (अन्तःकरण रक्षक) हैं और क्या उनकी जानकारी हूँ कि आगे 
गवर्म मेंट क्‍या करने वाली है । मेरा ख्याल तो यह है. कि इस गवर्ममेंट को खुद नहों मालूस 
कि बह क्‍या करने वालो है, एक काम उठाते हे और दूसरा काम सजबूरन कर बेठते हं। 
एक आठोमेटन की तरह काम होता हे पता नहों कि आज क्‍या हो रहा हूँ कल क्‍या 
होना है। न ५सालपहले उनका कोई प्लान भा कि उनको क्या करता होगा। न आ जतक 
कोई प्लान बना और न आगे के लिये अब कोई प्लान बन कर तैयार हो रहा हे। किसी 
बात का कोई अन्दांज किसी को नहीं है कि क्या हो रहा हैँ और क्या होने वाला है। 
अगर कृष्ण चन्द्र जी ऐसादावा करते हें तोमेरा खरुयाल है, मेरानप्ा निवेदन है कि वह 
बड़ा बेजा दावा करते हें । 


अगर में उनकी बह बात मान लू ओर माननीय न्याय मंत्री की यह बत भी मात्र हूं 
किस खंड (क) के अन्तर्गत उन्हेंने कोई एडबाइजर्स नहींनियत किये हुं और यह भी साच 
लू कि आगे भी ६ महीवते तक उनका इरादा कोई निय्नुकतत करने का नहीं है तो, हुजूरेवाला, 
में आपकी इजाजत से फिर इतना जानना चाहता हूं कि यह खंड (क) इस कानून से 
क्यों रखा जा रहा है। जिस कानून पर अमल करने का हुकूमत का कोई इ रादा ही नहीं है 
तो इस धारा के रखदे मे फायदा क्या ? किर साननोय न्याय मंत्री जी ने फरमाया कि उन्हें 
पैक अच्दाजा इस बात का नहीं है कि कौन आदिस किस कैटेगिरी (वर्ग) में आवेगा। 
हमारी मजबू रो है कि हम इसमे माननीय न्याय मंत्री की सहायता नहों कर पाते कि उनके 
नियुक्त किये हुए छोग कोत कौंतच लोग इस कानून की किस श्रेणी में आवेंगे । उसकी वजह 
यह ई कि उन्होंदे बहु सुचना उस दाक्ल में हमको नहीं दी है जिसमें कि हम चाहते थे । 
मु्ने बड़ा ताज्जुब होता हु. माननीय न्याय मंत्री के मुख से यह सुन कर कि हम छोग यह बतावें 
कि कोन कोत शख्स किस डिस्क्वालिफिरेशन (अनहुंता) के अन्तर्गत आता है। अदालत 
में बडुत दिन वकालत करने के बाद मेरे मित्र इस बात के आदी हो गपे है. कि समुखालिफ की 
तरफ से जो बात कही जाय और बह खास तोर से अगर अपोजीश.न की बात हो 
अपोज्ोशन प्रात्तीक्शृशअन (वादी) की डसियत अख्तियार कर ले जैसे कि प्रासीक्यृशन के 
ऊपर यह जिम्मेदारी होती है. कि सारे सबूत उत्तके ऊपर है। हर इनफार्मशन (सुचना) 
और सारा सत्रत वह देगा और डिफेंस (प्रतिवादी) सुरक्षित है। डिफेंस कोंसिल 
(प्रतिवादी का वकील) उसके बाद खड़ा होता है. और कहता है कि यह कमी रह गयी 
वह कप्ती रह गयी, चुनांचे बेगीफिटठ आफ डाउंट (संदेह लाभ) एक्यूड्ड ( अभियवत ) 
को मिछना चाहिये । भेरे साननोय दोस्त उस हैसियत में यहां नहीं हैं। यह 
प्राप्नोक्यूशन नहीं है। यह अपोजीक्षन हे और पैरेलड ( समानान्तर ) गबर्नेमेंट रखने 
वाही यह पार्टो है। इसके साथ उस तरीके से डील (व्यवहार) नहीं किया जा सकता जैसे 
अदालत में प्रात्ीक्यूशन के साथ डोल किया जाता है। इसलिये मेरा फिर यह नम निवेदन 
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नि 
ल्द्डि 


[श्रो जानचरद गोतस] 


है किहत रुत्न को छोड़ कर बह हमारी सदद करें है फिजिन कटेगिरीज़ में. जिस 
सिलसिले में ओर जिन हेडस (शोषकों) के अन्दर हमने सूचना मांगी है वह बेस्ो हमको 
दें ओर हम किर उस पर बतावें ओर तब विचार हो। इन शंढ हें के साथ मुझे य 
निवेदन करता. कि जितनी बहस प्रेरे संशोधन पर हुई हैं उससे न यह छिद्ध हुआ 
कि मेरा शोबत गैरणछ ) बल्कि यह सिद्ध हुआ कि यह दफा गे रजरूरी है। अगर 
कोई मजबरी उत पर यार्दी छत (बोद संचालक) को ने होती तो जिस समय गहु 
वोट पर रखा जापयगा तो जितता विचार हुआ . उसको उेशनी में अगर मेरा संशोपन 
जा जायगा + वह पास हो जायगा ओर यह दफा इस बिल से निकाल दी जायगी। 
इन बब्दों के साथ में अपने संश्ौवत को प्रेत करता (जोर देता) । 
माननोथ श्रो सेयद प्रल्तो जहीर--भीमान्‌, जहां तक भौतम साहब की बहस का त/तलुक़ 
हूँ, मुन्न सिर्क यह कहुना हे किस दफा के मुताल्लिक़ कोई तथी बहस उन्होंने नहीं की। हमने 
कई दफा यह अज कर दिया कि जहां तक कि गवर्नमेंट का ताल्लक़ हैं, भवर्नमेंठ 
हु समझती है कि जितने लोग हें कोई भी उनमें से डिस्कवालिफाई (अनई) नहीं 
होते ई, लेकित उसके साथ चूंकि ये सब ऐसे हैं कि जिनको किसी न किसी किस्म का 
फायदा बडेध्ियत मेम्बर होने के कमेटी के या किसी और कास के मुताल्लिक़ जो 
उन्होंने किया हे, पहुंचा हे लिहाजा यह सुमकित हे कि इसके मुताल्लिक़ शक किया 
जा सके। इस उसूल को पेशेनजर रख कर हमने उन तमाम अफप़रों को जो 
ऐसे है. तीन कंदेंगरीज्ञ (वर्गों) में तक़ल्लीम किया हैं । लेकिन हमारे छिये यह 
जहारी नहीं है कि हम यह बतलाये किकौस शखसूस शख्स किसी केठेगरी में आता हूं 
यह पेशेतेज्ञर रख कर हमने इसकी तारीफ की है और कहा है कि अगर इन 
लोगों को सहुश्न का्ेतसेदरी एलाजंप (प्रतिकर भत्ता) सिलता- रहा है तो ऐसी 
हालत में . ये डिस्फआालिफाई नहीं होंगें। यह एक भिहायत सादा ऐक्ट हे, न इससे 
किपो किल्म का धोवा है और व कोई नाजायज्ञ फायदा उठाने का गवर्नंसेंटद का इरादा 
हैं। बहरहाल, शकूक मेरे सेहरबान दोस्त के बिल में हैँ और उनके रफा करने 
को इमकानी कोशिश सेंने की। अगर वे नहीं रफा हुमे तो शायद सेरी ज़बान में 
इतनी ताक़त नहीं थी कि अपने दोस्त को में समझा सकता था वह किसी 
भसलहत की वजह से समझने के लिये तेयार नहीं हँँ। बहरहाल, मसलहत उन्तकी 
यही ह कि वह मुखालिफत करें। अब असलियत क्या हें, यह मेरे ख्याल में परसेदवर 
को ही मालूम है या बहु जानते होंगे। में सिर्फ यह अर्ज करता हूँ कि इसमें 
गवर्मप्ंट को किप्ती किस्म को बुरी नियत नहीं है और न इरादा है. कि किसी 
किस्म का नाजायज्ञ फायदा उठाये । जो इत्तलाआत उन्होंने मांगी थीं वे सब हमने 
उनको पहुंचा दी हैें। इपके अलावा कोई भखसूस इत्तला गवर्मभ्ेंट के पास नहीं हें । 
जो सबसूप इत्तलां उन्होंने मांगी थी वह जहां तक मुझसे हो सका उनके पास पहुंचा 
दी। अगर और भी कोई भवसुत्त इत्तला सुझसे मांगें तो से उसको देने के लिये 
तेपार हूं। लेकिन अगर कोई ऐसी इत्तता हो जिप्तको में नहीं समझ सकता या 
सेरा दफ्तर नहीं समझ सकता तो जाहिर है कि हम उसको सुहस्या तहीं कर सकते। 
में उनसे गुजारिश करूंगा)! कि यह तरसीस एक गलतफहमी पर मबनी है और कोई 
वजह नहीं हूं कि अयोज्ञ (विरोध). न की जाय। 
अधिष्ठाता--अ्रश्व यह है कि खंड ३ का उपखंड (क) भिकाल दिया जाय । 
श्री खानचन्द गोतम--्रीमान्‌, पेहतर इसके कि इस प्रश्न पर आप इस माननीय 
सदन का मत लें, क बात में आपको रोशती सें लाना चाहता हूं। अभी अभी जब 
आपने सत लिया था तो माननीय न्याय मंत्री जीने अपना मत दिया। उन्होंने 
मेरे संग्रोधन के खिलाफ “नहीं ” कहा यानी अपना मत प्रकट किया । माननीय 
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न्याय मंत्री इस सदन के संदस्य नहीं हे और कानन कौ रू से उनको कोई अख्तियार 
नहीं हे इस सदन के सामने उपस्थित हुये प्रदनों पर मत देने का। आपइस सम्बन्ध 
में अपनी व्यवस्था दें। अगर आपकी व्यवस्थ। यह हो कि उनको मत देने का 
अधिकार नहीं ती उनको आदेश दें कि इसके अण्यों वह इस सदन में अपना 


सत न दें । 
अधिष्ठातता--में समझता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा रूत दिया तो भूल से कहा होगा 
और पग्रेरा एसा ख्याल हैँ कि बह आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वह इस हाउस के 
सदस्य नहीं हैं। में समझता हैँ कि अगर उन्होंने ऐसाकिया होगा तो भल से किया 
होगा और आपकी यादविहानी के बाद, मेरा ऐसा ख्याल हैं, यह बात फिर नहीं 
होगी । 
(कुछ ठहरकर ) 


प्रदन यह है कि खंड ३ का उपखंड (क) निकाल दिया जाय। 


(प्रइन उपस्थित किया गया और सदनके निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने 


पर अस्वीकृत हुआ )-- 


अब्दुल बाकी, श्री 

अम्मार अहसद खां, श्री 
खानचन्द गौतम, श्री 

खुशवक्त राय, शी 

गंगाधर, श्री 

गोपाल नारायण सक्‍सेता, श्री 
चेतर।म, श्री 

जगन प्रसाद रावत, श्री 


अक्षयवर सिह, श्री 
इखदेव त्रिपाठी, श्री 
जगन्नाथ दास, श्री 
जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जयरास वर्मा, श्री... 
दीनदयाल शास्त्री, भरी 
दीपना रायण वर्मा, श्री 
प्रमकिशन खत्चा, श्री 
फतेह सिह राणा, श्री. 
बनारसी दास, श्री 
भगवती प्रत्ताद दुबे, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
मंगला प्रसाद , श्री 
मृहम्मद रहमत खां, भरी 
मुहम्भद सुलेमान अधमी, श्री 
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त्रिलोकी सिह, श्री 

नारायण दास, श्री 

मुख्तार अहमद क्िदवाई, भरी 
मुहस्मद जमदेद अली खां, सवाब 
रामकुमार शास्त्री, श्री 

श्याम सुन्दर शुक्ल, शी 

सलीम हामिद खर, श्री 


# विपक्ष में--२९ 


राधाकृष्ण अगवा ल, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
राष्मशंकरलाल, श्री 
रामेदवर सहाय सिह, श्र 
शिवद.न सिह, श्री 
शिवमंगल सिह कप्र, श्री 
श्याम लाल दर्मा, श्री 
सज्जन देवी महनोत, श्रीरती 
सिहासन सिह, श्री 
सीताराम अध्याना, श्री 
सर्थ प्रसाद अवस्थी, श्री 
हर्बीबुरहसान अंसारी, श्री 
हर प्रसाद सत्यप्रेसी, भरी 
हुकुम सिह, राननीय श्री 


का विधान सभा [४ सितम्बर, १९५१ 


श्री खानचन्द गोतम्र--भोगर्‌, आपकी जाज्ञा से ह ३ नम्बर पर जो मेरा संशो- 
था उल्डिखित है वह में उपस्थित करना चाहता हूं और वह इत्त प्रकार है-- 
“खंड है के उपलंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित नया उपखंड (लव) 
रख दिया जाय-- 
४ (एज्य सरकार याकेत्ीय पत्रकार हारा भियुक्त ऐसी किसी भी समिति 
के वतावति या सदस्य के पद जिसे कोई जाँच करके पर/मशे देने का अधिकार 
दिया गया हो 
श्रीमत्‌, उपलंड (ख) जौ मौजूद! बिल 
के लिए है। हम लोग इस आशय के हैं 
और उसके बाद अगला उपलंड रखना हें 
पढ़ कर सुनाया हैं। मा 

इस उपखंड के द्वारा हव ऐसो नियुक्तियों का अधिकार सरकार को देते हैं कि 
जो वह निप्रक्तियां समितियों के रूप में, समितियों के चेयरमेन के रूप में, सलाह 
के लिये तहकीकात के लिये और अपने मशविरे के लिये _ यहां सियुक्त करें। बीच में 
कभी-कभी हुकूमत को जरूरत होती है कि वह किसी विशेष प्रसंग में कोई इंक्‍्यायरी 
कमेटी मिपुक्त करे। ये इंक्वायरी कमेटीज इसलिये भी बड़े महत्व की इस 
संजय है कि हमारे यहांका शासन कार्य जहां तक चल रहा हैँ वह केवल लित्यप्रति 
के ऐडमिनिस्टरेशन (प्रशासन) के काम भर के लिये ह। ५ अभी अगर वास्तव में 
हमें अपने प्रदेश सें सही प्रकार की हुकूमत चलाना हूं तो हमें बहुत बड़े पैराये पर 
इस्बबायरी कमेटौज्, सर्वे कप्रेटीज्ञ (परिवीक्षण ससितियां) और इसी प्रक्र की दूसरी 
कमेटीज निषुक्त करती पड़गी । बिना जानकारी और सलाह के 
इप्त हुुपत का कोई काम सही तरीके से नहीं चल सकता। जहां तक में समझता 
हैँ, हुझ्ुमत के पास किसी भी दया में अपने डेबलंपर्मेंट या विकास का कार्य चलाने 
के लिये बाकोई योजना बनाने के लिये उचित सामग्री नहीं हेैं। वह सब सामग्री 
मुहय्या करने के लिये भी हुकूमत को यह जरूरी .होगा कि बहुत सी इन्क्वायरी 
कमेटीज्ष उसको बचानी पड़ें। ऐसी इन्क्वायरी कमेदीज्ञ हुकूमत बना सके, उनकी 
सर्पोरर्प पर गौर करके अपने लिये आगे का रास्ता तय कर सकें, इसके लिये 
हमको इच्ववापरी कमेठीज को इस बिल के अन्दर जगह देना चाहिये और यह 
हुहुएत के लिय्रे मुमक्रित बनावा! चाहिये कि वह ऐसी कस्तेडियां नियुक्त कर सके। 
इस प्रदेश में सुचारशासन के लिये , अच्छी हुकूमत चलाने के लिये नितान्‍्त रूप से 
आवश्यक है कि ऐती कमेटियों की नियुक्ति वध करार दी जाय। में इन्हीं चन्द 
शब्दों के साथ अपने इस संशोवन का समर्थन करता हूं। । 

माननीय श्रो सैयद अल्ली जहीर--भीमान, जहां तक इस दफा के एम्स (उद्देश्य) 
का ताल्लुक है, में अर्ज करूंगा कि जो तरमौंस पेश की गयी है उससे वह मक़संद 
पुरानहीं हो धक्ता जो गवर्ममेंठ का है।" “आनरेरी आफिसेज्ञ फार दि परफारमेंस 
आफ एंती स्पेशल ड्यूटो ” (किसो विशेष कर्तव्य का पालन करने के लिये अवैतलिक पद) 
ऐसे अफ्प्रान गुंजिश्ा सें भो मुक़रंर हो चुके हें और मुमकित है आइंदा भी इसकी 
जहूरत पड़े। में प्रित्वाल के तौर पर. कहूंगा, जत्ता कि बयान सें कल कहा जा चुका 
हू, कि भो अवत्यों जो आनरेरी चौक आर्गेवाडज्ञर (अवैतनिक मुख्य संगठक) वेल्फेयर 
सेंटर (कल्याण केस) के थे यह स्पेशल ड्यूंडी उनको दी गयी थो और कम्पेन्सेटरी 
अडाउंत (अतिकारी भता।) उसको भिछा, उसका तज़किरा आ चुका है। लेकिन जो 
अत्फान कि कहे जाते हैं अगर उत्तको शामिल कर दिया जाय तो वह सक़॒तद पूरा 
नहीं होगा कि--- ह 

- +छसराणकाए 0#0७08 607 6 एशर्शणारका0०8 0 काए 576०७ एप, . . . 
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है वह दूसरे शढ़दों में विशेष नियुक्षितियों 
अगर उपखंड (क) रख लिया गया हे 


पे 
व आह हा 
तो बहु उपखंड यह हो कि जो मेंने अभी 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्प्रों का अनईंता. ९९ 
निवारण विधेयक 

0#058 0 (कराया 00 ैछाएलाड 0 8 0०क्रागां99 87700 7०2१ एप 
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बला #0तीगए कम ध्यपुघांएए, 

[किसी विशेष कर्तव्य का पालन करने के लिये अवेतर्तिक अधिकारी, 

श्रमिक कल्याण केन्द्र के अवेतनिक प्रमुख संगठक, 

[राज्य सरकार या केस्वीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसी किसी भी समिति के सभापति 
या सदस्य के पद जिपते कोई जांच करके परामर्श देने का अधिक्वार दिया गया हो।] 


इतसे स्वेशछ आफिप्तर अप्वाइंद (नियुक्त) नहीं हो सकेंगे । इसलिये मुझे 
अफसोप के साथ इसकी मुखाफिलत करनी पड़ती है । में अर्ज़ करूंगा कि यह सब- 
कलाज़ (उप्खंड) (ख) रहना चाहिये। 

श्री खानचन्द गै।ततम--श्रीमनू, आप यह देखेंगे कि जिल ऋष में यह संशोधन 
डिप्रे गये है वह ऐसे है कि उपखंड (क) रहने के बाद अगर (ख) उपखंड रहुता है 
वे वह जो मेने अभी सदत के संमुख निवेदन किया और इसके साथ हो साथ यह भी 
उम्मीद हो कि जो उपखंड (ख) बिल में मोजूद है वह बहीं रहे तो मेरा 
दिया हुआ नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यह भी हुँ कि वहु उपबंड निकाल दिया 
जाय जो बिल में है। ज्यादा प्रनासिबर होता कि मुझे इ जाजत रही होओी दोनों संशोधनों 
को एक प्ञाथ उपस्थित करने की। एक से जो मोजूदा उपखंड (ख) है उसको सिकाल देने की 
ओर दूसरे से उसके स्थान पर उन शब्दों को रख देने की जो मे अभी आपके सम्मुख 
वलिवेदस किया था। मगर चूंकि सेरा यह संशोधन इस उपछ्ंड (ख़) को निकाल देवे 
के लिये जागे लाया जाने वाला है इसलिये उस संबंध में में यहां कुछ नहीं कहूंगा। 

भेरा यहां निवेदत करने का केबल यही मतलब है कि हुकूमत ने खूद इस बात को 
जद्वरी सेमझा हे कि इस प्रकार का प्राविजनन (उपबन्ध) इस बिल में रखें। आपके उपखंड 
[ग) में कुछ इसी तरह की व्यवस्था रखी गयी है जैसा कि मेने अपने शब्दों में बताया। 
में तो यह सोचता था कि साननोय न्याय मंत्री मुझसे यही कहेंगे कि चूंकि सेरा दिया 
हुआ सुन्नाव आगे तीसरे उपलंड में आयेगा इसलिपे इसको उपध्यित करने की इस जगह 
आवश्यकता नहीं हूँ, बल्कि हमारा जो दूसरा संग्योधन है वहु ले लिया जाय। इसके 
बदले खाली उन्होंने यही बतलाया कि वहु कोई आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (विशेषा- 
अकारी) रखता मुनासिव समझते हे। इसलिये मेरा संशोधन यहां मानना जहूरी नहीं। 
भुझ्े केवल इतना ही अर्ज॑ करना हे कि जहां तक आफिसर आत स्पेशल ड्पूटी को मुकरेंर 
करने का प्रदन हँ वह अभी हमारे अगले संशोधन के अन्तर्गत विच्ाराधीन आयेगा। 
यहां पर इस संज्ोवन के संबंध में में समझता हूं कि माननीय स्याय मंत्री भी इसको सुनासिब 
समझते हुँ तभी उन्होंने तीसरी जगह उसको शासिल भी कर लिया है। अयर सानवीण 
न्याय मंत्री यह चाहते डे कि यह संशोधन तीसरी जगह छाया जाने वाला है इस वजह से 
उस पर उस समय विवार हो जाय तो में उसे वापस ले लूं। उनकी क्‍या सलाह है। 


माननीय भ्री सयद अछो जहीर--भी मन्‌ , जहाँ तक इसके बाद वाला संशोधन है 
सालूम ये होता है कि तजबोज यह है कि पूरे क्छाज को ओमिट (निकालना) करना 
चाहते हैं । अगर इसमें कोई तरसीव ने हुई और सब-क्लाज (ए) ओमिद हो गया तो 
इससे फायदा हासिल नहीं होता उससे मकसद फोत हो जाता हुँ । जहां तक संब-क्लाज 
(मी) है मुझे कोई तरमोम नहीं माछूम होती जो मेरे दोस्तों की तरफ से पेश की गयी हो । 
इसलिये घुझे अफसोस के साथ इस की मुृखालिफत करनीौ पड़ती है और कहना पड़ेगा 


च्ये 


कि जिस तरह से बिल में है उसी तरह से रहना चाहिये। । 
श्रो खानचन्द गौतम--श्रीभन्‌, एक गरतफहसी मालूम होती है, वह में न्याय 


9० 


संत्री से अर्ज कर 4ूं। अगर उन्होंने मेरे संशोधन पर गौर किया है और अगर उनकी 
राय यह हैँ कि जो आगे आने बाला उपखंड (ग) है, उससे जो शब्द है उसके बदले 


१०० ह विधान सभा [४ सितम्बर, १९५१ 


. [भ्री खामचन्द गौतम] 
ये शब्द रहें और उनका परपज स्व (उद्देश्य सिद्ध) होता हो तो में इसको इत्त जगह 
वापस ले लूं और वह वहां शामिल हो जायगा। | 


माननीय न्याय मंत्री जो मेरे बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझ पाये । लेकिन 
में समझता हूं कि जो संशोधन जिस तरह से यह अजेंडा में छापा गया है अगर में ऐसा 
करूं कि यह जो संज्योधन हैं और इंसमें जो सुझाव है यह सुझाव जब उपखंड (ग ) 
आये उसमें हो जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा। इसलिये इस स्टेज (प्रक्रम) पर में 
इसको वापस लेता हूं 


(सदन की अनुसति से संशोधन वापस लिया गया। ) 


श्रो खानचन्द गौतम--श्रीमन्‌, में आपकी अनुमति से यह संशोधन उपस्थित 
करंता हुँ कि खंड ३े का उपखंड (ख) निकाल दिया जाय। 

खंड ३ के उपखेंड (ख) का संबंध उन पदों से हे जो किसी - विशेत् कर्त्त व्य' 
को पालन करने के लिये “एक क्र6 फुछर्डणा8708 07 879 896०ं॥] तकजा 
अवेतनिक पदों को हुह्रूमत मुकरंर 'करे। इस संबंध में भें पहले कुछ अर्ज कर चुका 
हूं और मुझे जो कुछ अर्ज करना होगा वह में माननीय मंत्नी जी और दुसरे सदस्यों 
की राय जानने के बाद अर्ज करना पसन्द करूंगा। इसलिये इससे अधिक से कुछ 
नहीं कहना चाहता हूं। - म बी ु 

श्रो गोपाल नारायण सक्सेना---माननीय सभापति जी, जो संशोधन अभी हमारे 
मित्र खान चन्द जी गौतम ने उपस्थित किया है, में उसका समर्थंत्र करने के लिये खड़ा 
हुआ हूं। यह संज्ञोधन जो अभी भवन के सामने उपस्थित है और इ'रके पहुले भी जो 
संज्ञोधत पेश किया गया था, उनका एक ही मकसद था। हमने यानी इस तरफ के 
बे ने वालों ने शुरू ही से इस बिल की, इस विधेषक की मुश्खलाल्फत दो-तोौन वज्‌हात 
के ऊपर की थीं। एक तो यह थी कि इस बिल भें जों . रिद्रौस्पेक्टिव अफेबट 
(अनुदर्गी प्रभाव) दिया जा रहा है, वह न दिया जाय और दूसरे 
आइन्दा भी यह लागू व रह संके, क्योंकि गवर्नेमेंट को इसके जरिये वंसीअ 
अख्तियारात मिलते हें। | है | 

माननीय संत्री ने इस बात को कंबूल नहीं किया कि वह इस बिल को वापस लेकर 
सिर्फ इतना हो हिस्सा रखें जो उपलंड (ग) में है।जो गवर्नमेंट कप्तेटीज़ या स्टेडिग 
(स्थय्यो) कमेटीज या जेसा कि संशोधन हमारे सत्र ने वापस लछिंया है, उसी तरह की 
बात रखते तो मूनासिब होता। जब मानमीय मंत्री ने इसको मंजूर नहीं किया तो इस 


तरक के ब्रेंठने वालों के लिये एक ही तरीका था कि वह उपखंड (क) और (ख) के 
निकालते के किये ताईद करते, क्योंकि जब (क) और (ख) निकल जायगा तो बह 
स्थिति आ जांयगी जो इसे तरफ के बैठने वाले चाहते थे। में समझता हूँ कि इसमें 
खामख्वाह को जो गरमो आई; इसको कोई जरूरत नहीं थी कि जो ल्लोग मकरर किये 
गण हैं, उन्होंने'क्य:-कया किया और क्या नहीं 'किया। - वह तो तंजरबा बयानः करने के 
लिये, दक्तीक की धुष्िद देने के लिये. आह “हलके था, ओर उस तरफ के सदस्यों को भी इस बांत 
को समझ लेना चाहिये कि जो बात गा कही जाती है बह दलील की पुष्ट 
के लिये कही जाती है कि आह नहीसेके] ले रा 5. ! 




















.. संतोसीया स.धा एक सवाल साननीय न्याय: भंत्री' से पूछता है और से 
यकीन हैं कि उसका वह जवाब दें न कि क्सें 







और (ख) रखने से कया यह “गुंजाइश नमहाँ है कि अाइन्दा य 
बाकी हूँ; उनमें सरकार इस तरीके के : आकिसस: विशुक्त” -कर: सकती 

कर सकती हं। में सिर्फ यही पूछता हूं कि कक इस बिल के पांस. हो. जाने के 
बाद इसेमें- यहूँ गजाइशं होती है या नहीं होती है, यही बहस है  घह: कह देना कि 











सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनहँता १०१ 
मिवारण विधेयक 


सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार को नियत ऐपी नहों है, यह तो कोई दलील नहीं है। 
में तो साफ तरीके सेइस बात का जवाब चाहूंगा कि आया इसमें यह गुंजाइश है या नहीं 
हुै। अगरचे मं नाइश हे तो मानवीय मंत्री से बड़े अदब से पूछूंगा कि ऐसी गुंजाइश 
आप ऐसे वक्‍त में क्यों रख रहे हैें। अगरचे आपकी मंशा सिर्फ यह है कि जिन छोगों 
ने अब तक काम किया हूँ उनको इनडेम्जिक्ताई (क्षतिपरर्ति) कर दें, वे किसी तरह से 
डिपक्वालिफाई (अनई ) न हों, तो आपको इस विधेयक सें यह कहता चाहिये था कि 
जिन लोगों ने अब तक यह काम किया है उनको तो हमने इवडेस्तिक्नाई करते हे, लेकिन 
हम इत बात का वायदा कर रहे हु कि आइन्दा से ऐ पी बात नहीं होगी। मेरी समझ में 
नहीं आता कि आधविर ये अख्तियारात इन ४-५ महीनों के लिये क्‍यों लिये जा रहे हें, 
इसका जवाब में बहुत साफ तरीके से जानना चाहूंगा। किसी कानून के बनाते वक्‍त 
यह ख्याल रखना चाहिये कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, यह कानून बनाने का सही 
मियार नहीं है। सरकार क्या करेगी क्या न करेगी, क्योंकि इतिहास ने हमें दिललाया 
है कि एक प्रस्ताव के पाप हो जाने की वजह से हिंदलर ने सारो ताकतें अपने हाथ 
में ले लों। अगर न्याय मंत्री यह कह दें किहत्त (क) और (ख) उपबंड रखने के बाद 
यह पूंजाइश नहीं रहती है कि सरकार कोई नियुक्ति कर सके तो मुन्ने जरा एतराज 
नहीं है। अगर गुंजाइश हुँ तो में पुछता चाहता हूं कि क्‍यों रखी जातो हैं, जब सरकार 
की इस ऐक्ड को बेजा इस्तेमाल करने की वियत नहीं है । मेरा सिर्फे यही एक 
सवाल हु ओर भें समझता हूं कि इयो नुक्तेनज्ञर से देवता चाहिये । में तो इस बात को 
भी छोड़ देता हूं कि पिछडे जमाने में आपने जो गलती की, जेसा कि हमारे मित्र खुशवक्त 
राय जी ने कहा था कि वाकई जिस वक्‍त कानूव बना था, उस्तो वक्त मालूम हो जाना 
चाहिये था। अब तो जरा सोचिये किइस बिल के पास होने के बाद जो शक था वह 
बिलकुल दूर हो जायगा। अभी तक तो सरकार को डर था कि हम इस तरह का कोई काम 
करेंगे तो मेम्बरान डिस्तालिफाई न हो जाय॑ । लेकिन बिल पास होने के बाद तो 
खुली छूट सरकार को होगी । सरकार के पास किसी किस्म को रोक नहीं रहती है, 
बल्कि भवन की इस तरफ से मोहर लग जाती हु कि जो तबियत में आये बह करो 
और चाहे एक एुक डिप्टी कमिइनर के साथ एक एक एडवाइजर म्‌करंर कर दो 
ओर चाहे जितने आफितर्स आन स्पेशल ड्यूठी सुकरंर कर दो, यह गूंजाइश हे या नहीं 
हैँ; मे इसका जवाब चाहता हूं। अगरचे गुंजाइश है, पर में समझता हूं कि माननीय 
न्याय मंत्री हरमिजइस बात को कभी गवारा नहीं करेंगे बल्कि अपनी तरफ से कोई 
ऐसा संश्लोधन ले आयेंगे ताकि आइन्दा उसका नफाज़ न हो। 


श्री अब्दुल बाकी--जनाबवाला, जो तरमभीम पेश हुई है उसके मुताल्लिक़ 
और उसकी ताईद में में अपने चन्द र्यालात जाहिर कर देना चाहता हुूं। इलेक्शन 
बिलकुल सर पर है और हमारे सामने एक बिल आया हे जिसमें चन्द्र अहम और नई 
बातें को जा रहो हं। हमारे मेहरबान लोगों का यह कहना कि वह आनरेंबिल मिनिस्टर 
न्याय से यह पूछना चाहते हैं कि क्या वे ऐसा नहीं करेंगे ? उसके पुछने की यूं जाइश है ही नहीं । 
वह तो इत्त रूयाल से किया ही जा रहा है। जब इलेक्शन करीब आ रहा हैँ और 
आप देखते हें कि लोग न मालूम किस तरीके से पिड छुड़ा कर कांग्रेस से अलग हो रहे 
हैं और उतको फंताने की यह तरकीब हुँ। इस मंजिल पर ऐसी बातें करना कोई सानी 
नहीं रखता। आज भी बहुत से छोगों को कांग्रेस से बदगुमावी हो रही है और ख्याल 
है कि आज नहीं, कल नहीं, परप्तों, वे छोड़ कर चले जायेंगे, तलाक़ दे जायेंगे। वे 
- कहते हूँ कि कहां जाते हो, भत्ता दिये देते हें। यह खुश करने की तरकीब है। अगर 
अपोजोशन के छोग यह समझते हें कि गवर्नमेंट के दिमाग में यह बात नहीं है तो वे गलत 
समझते हैं। अगर यह मकसद न होता तो प्राविजन (उपबन्ध) ३ पर ही कनात 
| हर लेकिन इन खास खास ओहदों का लाना इस वक्‍त जबकि इलेक्शन का भूत 
लोगों पर सवार हो रहा है, कुछ मानी रखताहँ और सही माने रखता है। 


१०२ विधान सभा [४ सितम्बर, १९५१ 


[श्री अब्दुल बाकी] 


इसलिये सिनिस्टर आफ जस्टिस से एछते की जरूरत नहीं है ताकि मुन्तशिर होने वाले 
अजजा को जमा किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस के लिये हासिल किये 
जा सकें। बाहर नहों तो अन्दर से हासिल किये जा सकें। इन अल्काज़ के साथ 
में इसकी ताईद करता हूं। 


श्री खुशवक्त राय--माननीय सभापति सहोवर, जहां तक में समझता हूं, यह सबसे 
बड़ा ईबिल (दोष) है जिसको रखने के लिये खंड ३ (ख) पर कई दिन से इस 
भवन में बहस हो रही है। इस बहस में मेंते भी हिस्सा छिया और अपने भाषण के द्वारा 
मेने यह बताते को कोशिश की कि आशिस के क्या भाते है, आकिस आफ प्राफिट (लाभ 
के पद) के क्‍या माने है, और आदिस आफ प्राफिट अन्डर गवर्णमेंट (सरकार के अन्तर्गत) 
के क्या मानेडे। मुझे यह सालम होता है कि साननीय न्याय मंत्री को जो आज्ञा मिलो हे 
उसके खिलाफ उनको जाने का अधिकार नहीं है । आमतौर पर तो यह होता है कि 
जब कोई आदमी किसी का एजेंट होता है, जेसे कि माननीय मंत्री कैब्वीनेट के एजेंट 
हैं, तो उसको यह अधिकार होता है कि वह उससें कम्मी बेशी कर सके, सगर साननीय 
स्पायमंत्री को मालूम होता है कि एक संडेटरी अधिकार दिया गया है कि वे 
उसमें कोई रहीबदक नहीं कर सकते चाहे कितनी ही अच्छी उसूली बात हो, 
ऐतिहासिक या प्रजातंत्र राज्य से संबंध रखने वाली बातें हो, मंगर उनको नेहों मानना, 
ऐसामुझे साहूस पड़ता है। परन्तु यहां बेठकर और खासकर कुछ जानते हुयं और उत्त 
इतिहास को जानते हुत्न्‍ें, जिस इतिहास के द्वारा हाउस आफ का्मस में अशज के दिन 
जो स्वतंत्रता प्राप्त हे, जिन साधनों के द्वारा उन्होंने इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया उस 
इतिहास को जानते हुथे, में यहां बैठकर इसे मंजूर नहीं कर सकता कि ऐपी बात इस 
- विधेयक में रहे। देखने की बात यह हैं कि आफिस क्‍या चीज़ है? आफिस वह 
चीज़ है जिसमें कि आप उसको कोई एक्जीक्यूटिव (कार्यात्मक) डयूठी दें, उसे कोई 
ऐसा अधिकार दें कि वह कैसे कार्य को करा सके । बिना एक्जीक्यूटिव 
ड्यूटी के कोई आफिस हुआ नहीं करता है। अब यह कि यह जो अफसर यहां ऐप्दइंट 
(नियुक्त) किया गया हू वह. पहले का है या आपने बाद में एप्वाइन्ट किया है उसके 
पास एक्जोक्पूटिंव वके॑ रहेगा कि नहीं। अगर उसके पास एक्जीक्पूटिव वर्क हे तो 
फिर आप उसको इस भवन के सदस्यों से अलग कैसे करता चाहते हें, कैसे डिकरेशिएट 
(अन्तर) करना चाहते है। सीधी सी सिद्धान्त की बात है कि हर एक्जीक्यूटिव वर्क 
जो उसने प्रतिपादन किया हे वह इस भवन के सामने आलोचना के रूप में आ सकता हैं 
-और वह भवन का सदस्य जिस ससय यहां बैठा हो, उसके खिलाफ एक आवाज नहीं 
' उठा सकता, हैं।. अगर यहां पर उसकी आलोचना होती है तो एक गलत चीज़ हे जो 
आप इसके द्वारा ले रहे हैं और मेरी समझ में वह मुनासिब नहीं है । 


। ३ लेजिस्टेदान संबंध में मेंनें कई बार यह बात कही कि १७०७ से लेकर आज तक न मालूम 
: कितने लेंजिस्लेशन हाउस आफ कामंस में हुए जिनमें हमेशा यह आता रहा कि कौन आफिस 
. आफ आपफिट (लांभ,के पद) में रहें. और आज यह स्थिति है कि वहां हाउस आफ कार्मस 

में ९२ आफिस आफ प्राफिट हैं औरें वें होल्ड (ग्रहण) करते हैँ, सिनिस्टर्स, सिनिस्टर्स 
आफ स्टेट, पालियामेंटरी सेंक्रेंटरीजें या प्राइवेट पर्लियामेंटरी सेक्रेटरीज । वहां. पर 
जब कोई आफिस आक प्राफिड होल्ड' करता है ' तो उसकी सीट वेकेंट (स्थान रिक्त) 
हो जाती हैं और उसके लिये नया चुनाव होतें। है। तो हम कहते तो यह है. कि हमारे 
संविधान की आधारभूत भावना यह है कि जो हमने हाउस आफ कासंस से सीधी हैं 
उनके ऊपर अमल करें और इसलिये असल करें कि हंमारा जो प्रजातंत्र है ८ह एक नयी 
चीज़ है । साथ ही साथ हमने इस आजादी को हासिल करने के लिये वह लड़ाई 
नहीं छड़ी है जो और मूल्कों ने लड़ी है। आजादी के लिके जो -कुरबानियां उन्होंने की 
हैं बेसी हमने नहीं की हैं। हमें तो महात्मा गांधी जी. के पुष्य प्रताप से यह आजादी बड़ी' 
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आसानी से मिली हैं। यह आसानी से सिलछी हुई आजादी आसानी से छित भी सकती है 
और साननीय सभापति जी, में आपके जरिये से माननीय व्याय मंत्रीजी से 
यह तिवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय न्याय मंत्री जी हें तो न्याय मंत्री, 
मगर यहां वे प्रजातंत्र के साथ अन्याय कर रहे + इस विधेयक को लाकर और उसमें 
इस धारा को रख कर बे प्रजातं॑ के साथ अन्याय कर रहे हैं। आज का जी 
प्रजातंत्र है वह एक बड़ी हैसियत रखने बाला प्रजातंत्र है। उसके साथ हमेशा ऐसी 
बात करनी चाहिये, ऐसा काम करना चाहिये जिससे उसको उन्नति मिलती रहे और 
वह इतना आगे बढ़ जाय कि छोग देखें कि साहब हिन्दुस्तान के अन्दर आजादी 
आयी, उसके बाद उन्होंने वहां डेमोक्रेसी (प्रजातंत्र) किस तरह से चलायी। संगर 
आप डेमोक्रेत्ती को नहीं चलाना चाहते हें। जाप तो पार्टी इंदेरेस्ट में 
हुकूमत करना चाहते हें। आप सिर्फ यह चाहते हैँ कि आपकी पार्टी जो चाहे, चाहे 
वह ग्रलत हो या सही हो, वह वेलिडेट (बंध) हो जाय। और दह ही ही जायगा 
चूंकि आपकी मेजारिटों । लेकिन में जानता हूं कि अगर आप हिबेप को हटा 
ले तो यह बिल इस हाउस में नहीं पास हो सकता है, क्योंकि हमारे जो साथी 
यहां बेंठे हुये हे वे भी हमारे साथ ही जेलखानों में गये तथा वहां की तकलीफें 
उठायीं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर उन्हें विचार स्वात्तत्र्य. मिल जाय तो 
वे इस विधेयक को फेंक देंगे ऑर इस पर विचार नहीं करेंगे। का कक 

में यह कह रहा था कि यह सिद्धान्त की बात ड़े और सिद्धान्त के मामले में कम्प्रोमाइज 
(समझौते ) नहीं हुआ करतें हैं। यह बात में मान सकता थाकि आप यह छाते कि 
२६ जनवरी सन्‌ १९५० ई० से पहले जो आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी रहे हों उनको इन्डे-- 
स्तिफाई (क्षतिपु्ति) कर देते । परल्तु यहां तो जो पूरा सिद्धान्त है. उस सिद्धापत 
की ही हत्या की जा रही हे। आप उस गलती को ठोक कर छेते परन्तु इस सदन 
के जो ४-५ महीने बाकी हूं उन दिनों में जो यह कानून स्टेट्यूटबुक. (कानूनों की 
किताब ) पर रहेगा तो उतने दिन तक भी प्रजातन्त्र की आप हत्या कर रहे हें। 
में एक उदाहरण देता हूं किआप किसी एम० एल० ए० को आफिसर आन स्पेशल 
ड्यूटी बना देते हें और उसको डिप्टी कमिश्नर से अटेच (सम्बद्ध) कर देते हें 
और फिर आप एक सर्कुंसदर (परिपत्र) निकाल देते हें कि जो यह आफिसर 
आन स्पेशल ड्यूटी हे यह जो कहें उसको साना जाय । तो इससे यह भी हो 
सकता हुँ कि एलेक्शन फेयर (न्यायानुसार) नहों। अगर किसी एक आदसी के 
लिये या कुछ अरसे के लिये आप इस अधिकार को लेते तो कुछ माना भी जा 
सकता था लेकिन आप तो इसको हमेशा के लिये अपने हाथ में ले रहे हैं यह 
सुनासिब नहीं हे। इसलिये में न्याय मंत्री जी से एक बार फिर कहता चाहता 
हैं, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आपने न्याय मंत्री का पद लिया है, 
कम से कम्त अन्याय का रुयाल रखें किकहीं अन्याय नहो जाय। आप हमेशा हाई कोर्ट 
में जस्टिस (न्याय) की दुहाई दिया करते थे । आज भी उसी दुृह्मई को लेकर उनके 
पास पहुंचता हूं और उनसे न्याय के नाम पर और न्याय मंत्री के नाम पर अपील 
करता हूं कि इन्साफ कीजिये और इस घारा को वापस ले लीजिये। 


माननोय श्रों संयद अली जहोर---जनाबबाला, जहां तक कि आखिरी तक़रीर का 
ताल्लुक... मेरे ख्याल में अगर थोड़ी देर बह और ठहर जाते और यह तीसरी 
रीडिय - (वाचन) के सिलसिले में करते तो में उसी वक्‍त इसका जवाब देता। यह 
तक़रोर तीन दफा वह कर चुके हु और चौथी बार अब की है और पांचवीं बार 
थर्ड रीडिग (तृतीय वाचन) केमौके पर होगी. . . | ह 


श्री खुशवक्‍्त राय--प्वाइन्ड आफ आड्डर सर (श्रोमान्‌ जी, में विधान का प्रश्न 
उठाता हूं ), कोई भी तक़रीर भवन में होती हैँ तो उसके ठीक या बेठीक होने 


१०४ विधान सभा [४ छित्स्वर, १९५१ 


[श्री खुशबक्त राय] के 
के लिये जित देरे का अधिकार आपको हूुँ। किसी सदस्य को उसके ऊपर कुछ 
फैपला देने का अधिकार नहों है। ह 

अधिप्ठाता-एवह कोई निर्णप नहीं दे रहे हं। . ४.७ 

माननीय श्री सेयद अत्नों जहोर--बहरहाल मंने जेसा अ्ज किया कि इसके मुताह्लिक 
में कई दक्का जो मेरे खुद के विचार थे इस हाउस के सामने जाहिर कर चुका हूं। 
उनको झ्िर दुहुराना बेकार होगा। सिर्क एक बात का जवाब देना चाहता हूं वह यह 
है कि जो सव्राल मेरे दोस्त सक्सेना साहब ने उधर से रे किया (उठाया) है, 
वह फरवाते हैं कि आया में उनको इतसिनान दिला सकता हूं कि हंस कातून के 
बनने से गवर्ममेंट की पावर (शक्ति) बढ़ नहीं जावगी। भे उनसे सिर्फ इसके 
जवाब में यह अंर्ज़ करना चाहता हुं कि अगर बह कानूनों को फ्रेहरिस्त देखें जो 
इतर सभा से बनते रहे है तो गालिबन बहुत से ऐसे कानूत मिलेंगे जिसमें गवर्मपरेंट 
मे ऐसे अहिियार अपने हाथ में लिये हैं। इसके सायने यह हूँ कि कानून बना कर 
गर्नपेंट ने इत अध्वियारात को अपने हाथ में लिया हैँ और उन अक्तरायात 
पर अवलद रामद करना यह दो चीजें अह्ग-अलग हैं ओर एक दूसरे से मख्तलिक 
हैं। जित वक्‍त कि कोई गवर्नपेंट क़ानून बनाती है या कोई अक्तियार छेत्नी है तो 
इसके मानी यह नहीं होते कि वह गवर्नपेंट उस इलजाम से बरी हो सकती हे कि 
चडहु उन अल्तियारात को किस तरह से इस्तेमाल करती है। वह जिम्मेदारी तो 
सरकार की रहप्री ही हु और रहेगी । इसमें भी शक नहीं है कि इस कानून से भी 
ऐंया मारूप होता है. कि ज्यादा से ज्यादा आइन्दा तोन-जार महीने के लिए 
गत मेंट को ऐसे अख्तियारात हासिल हो जायंगे । अगर गवर्नमेंट की यह नियत 
हो कि हम उतको प्रछ्त तौर से इस्तेमाल करें तो वह कर सकती है । लेकिन गवर्ममेंट 
आप जानते हें पब्लिक के सामने, जनता के सामने जिस्सेदार है और अपने एक- 
एक फेल को जनता के सामने बतलाना पड़ेगा कि उसके काम कहां तक दुरुस्त या 
ग्रतत रहते हैं । मुश्चे यह्तीन है और अपनी जगह पर पुरा विश्वाल हे कि 
यह पावर तो बहुत छोटी हे ओर बहुत बड़ी-बड़ी पावर्स गवर्ममेंट के पास हे 
ओर जिम तरह से वह उत पाव्तत के लिए जिम्मेदार है और ग्रलत तौर से 
इत्तेवाल करने में हुहुवत की उपके लिये प्री जिम्मेदारी होगी । यह चीज़ तो 
जिल्कुल खुदी हुई हूं और इसके लियब्रे कोई जवाब की जहूरत्त नहीं हे । 

एक मेम्वर साहब ने कहा कि भुम्तरों अधितियार ही नहीं है कि में कोई तरसीम 
मंजूर कर सहूँ। बहरहाल अगर कोई तरमीम ऐपी होती कि जो इस कानून के 
सकसद पर अप्तर न डालतों या कोई ऐपी तरपोम होती जिसमें कोई फन्‍्डामेंटल 
(आधारभूत) या विसिपिल का (सेद्धान्तिक) फर्क नहोता तो में जरूर संजूर कर 
लेता । उसमें कोई खाधी हो उप्को दुरुस्त करने के लिए अगर तरभीम आवेगी 
तो जाहिर है कि में उसको मंजूर कर लूंगा। इस तरह की तरपीम को कोई भी 
गवन सेंट का सेम्बर नहीं सान सकता है । लिहाजा सशझ्ेे अफ्प्तोस के साथ 
कहना पड़ता है कि तरपीस जो पेश को गई हूँ कि दफा (ख) हस्ब कर दी 
जाय इसको में तसलीस नहीं कर सकता। द 

शी खानचन्‍्द गौत प्र--भ्री मन्‌, सुझते भी ज्यादा अर्ज करना नहीं है । मगर में माननीय 
स्ताय मंत्री जो के सामने खाली एक आईना पेश करना चाहता हूं। माननीय 
स्वाय मंत्री रोज सुबह उठते के बाद इस बात का अहसास करते हुए भी कि उनके 
धड़ पर वहीसिर मोजूद हैँ वही चेहरा उनका है जो पहले था फिर भी वह रोज 
यह जहूरत सहसूत करते हु कि वहु रोजाना आईलने में अपनी शक्ल देखें ताकि 
उनको आँखों को इंतमीवाव हो जाय कि वही शक्ल हु। में भी ठोक उप्ती तरह 
से एक आईना लेकर खड़ा हुआ हूं और वह जरा गौर कर लें , , . 
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माननोय श्रों हुक्षम सिह--आईना लेकर खड़े हुपे हे तो इनाम जहर मिलेगा। 
ओऔ्रो खानचन्द गोतप्र--अगर हजामत बनाने वाला होता है तो उसके लिये 
इनाम भी होता है । 

जनावबवाला,, माननीय न्याय चंत्रो जी ने दो-तीन बातें फरमाई। आप 
खरमाते कि अगले तीन-चार महीने के लिए ऐसे अछितियार की जरूरत 
हू। सकती है इसलिये ऐसे कानून की जरूरत है। उनके साथ के दूसरे छोग ऐसी 
जहूरत नहीं समझते और उनका ऐसा डपाल था कि हुहूइत इन अध्तियारात का 
इस्तेमाल नहीं करेंगी। बह गलत समझे हुप्रे हैं। माननीय न्यायसंत्री के ख्याल में 
एऐंसे हालात हु. और ऐेवों परिस्थिति जा सकती है कि जब हुल्ृमत को ऐसे 
अध्तियारात इस्तेमाल करना पढ़ें और इपीलियें वह अख्तियार रखता चाहते 
डे । दूघरी बात यह कि बह फरमाते हें क्षि हुहुमत इन अस्तियारात को लेने के बाद 
भ्रो आजाद हैँ कि वह इनको इस्तेमाल करे यान करे और बेजा इस्तेमाल के खिलाफ 
हमारे पास संरक्षण क्या है? उनका कहना है कि छोकतंत्र की हुकूमत जनता के 
सामने देखभाल का काम करती है। शभीमानू, जब वह सेशन या सत्र शुरू 
हुआ था तो मासनीय राज्यपाल ने इप्री आसन से खड़े होकर कहा था कि यह हसारी 
इस असेम्बह्ी के जीवन का आजिरी सत्र है! सानतीय म्याय घंत्री अच्छी तरह 
जानते हुँ कि इस सत्र के खत्म होने के बाद बहु जो भी बात करेंगे उत्की आलोचना 
होने की, उसकी समीक्षा होने को, और उसके अपर यह राय जाहिर होते की कभी 
नोबत नहीं आवेगी। हम लोगों को कभी अवसर नहीं भिलेगा कि अगर वह इस 
कानून को यहां से पास कराने के बाद ठीक अकार से इस्तेमाल नहों करते हैँ तो 
हम उसे रह कर सकें। ऐसा अवप्र नहीं आने वाला है। इस वजह से 
मानवीय न्याबमंत्री का हमें यह बहलावा देता कि उनकी हुश्डमत जनता के सामने 
होती है और हमें हर वक्‍त रोकथाम करने का दरवाजा खुलाहुआ है, यह बात ठीक 
नहीं है । 

श्रीमत्‌, भेरे मानवीय भित्रों ने इस सम्बन्ध में जो खतरा गव्नमेंट के सामने हो 
सकता हे उस पर ब्रकाश डाला है। में इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहता 
चाहता मगर एक बात कहे बग़ेर नहीं रह सकता । इस सदन का प्रत्मेक सदस्य 
जनता का प्रतिनिधि हु और जब्ब तक यह कॉस्टीट्यूशन (संविधान) है तब तक उसकी 
यहू इंसियत कभी नहीं हो सकती कि नई हुकूमत उससे अपने नौकर 
का काम ले | कोई हुकूमत, चाहे वह कितनी ही श्रेष्ठ हो और कितने ही विद्वानों की 
हु हूमत हो, कभी यह हं स्ियत नहीं पावेगी कि इस साननौय सदन के सदस्यों को 
नोकरी पर रख सक्े। यह वह बिल है जिसके जरिये से इस सदन के सदस्यों 
को मापूली वराबेनाम तसनख्वाहु पर नोकर रखने की जुरंत यह हुकूमत करे 
वाली ३ं। अगर कियी ऐपे माननोय सदस्त को यह बात उसकी शान के अन्दर 
बदूटा लगाने वाली नहीं लगती तो मुझे उप्तके लिये कुछ नहीं कहना हैँ। मगर इस 
हुहमत को यह अख्तियार देवा कि यह किन्‍्हीं साननीय सदस्य को यहु कह कर कि 
देवों तुम्हें हम फर्क जगह पर नियुक्त करते हैं, आप इस काम को कोजिये और 
उत्की रिपोर्ट हमारे सामने रेश कोजिये, हमसे हुकुम छीजिये और हमारे अधिकारियों के 
नीचे काम कीजिये, उससे नोकरी ले, ऐसा अख्तयार देना उचित नहीं होगा। ऐसा 
काम लेने के लिये इस सानतोीय सदन के किसी माननीय सदस्य को नोकर रखना, 
उप्ते नियुक्ति देना, मेरा ख्याल है कि त केबल उस सदस्य का, बल्कि हम तमास लोगों 
और इप्त छोकतंत्र का अपमान है। में नहीं समझता कि कोई माननीय सदस्थ किस 
तरह से इप खंड का समर्थन करेंगे और मेरा प्रत्येक्ष सदस्य से सम्प्र निवेदन है कि 
किसी सूरत में भी इस खंड के रहने की राय न दें । है 


५ 
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माननोय श्रो सेयद अछो जहोर--सभापति जी, मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। जो 
आखिरी बात श्रीगौतमजी ने कही उसके लिये मुझे यह अर्ज करना है कि इस बिल 
का कोई यह मंज्ञा नहीं है कि सदस्यों को किसी किस्म से जलील किया जाय। 
जाहिरहे कियह महज उनका ख्याल है और बुलन्द परवाजी है | उनके इस ख्याल 
में कोई किसी किस्म को असलियत हो हो नहीं सकती । यंह तो एक क्ौस और मुल्क 
की लिक्मत के वास्ते प्रावीज्न है और जब तक कि दोनों फरीक़ राजी 
न हुं, लेने वाला और देने बाला भो, तब तक यह सवाल पैदा नहीं होता । 
उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। जिन साननीय सदस्यों को ऐसी खिदमत अन्जास 
देने के लिये दी गई उनको यह अख्तियार था कि वें अपने ठी० ए० (यात्रा भत्ता) 
डी० ए० (देनिक भत्ता) हछें। लेकिन खुशी से उन्होंने उसे लेना संजूर नहीं किया 
और जनता की और मुल्क की खिदमत समझ कर उसे अच्जाम दिया। 
जो कि मक़सद हर शख्स का होता है जब उसके मुताल्लिक़ बहुसियत सेम्बर के कोई 
फरायज्ञ किये जतते हें तो उससमें कोई ग़रज़ नफा उठाने का न तो देने वाले 
का होता है और न लेने वाले का होता है । 

श्रो खानचन्द गोतम--आपकी इजाजत से एक क्लैरिफिकेशन (स्पष्टीकरण) 
में चहहता हूं । 

अधिष्ठाता--पूछिये । 


. श्री खानचन्द गौतम--में माझी चाहता हूं कि सेंने न्याय मंत्री को बीच में टोका । 
म्‌ वेलेरिकिक्रेशन के लिये एक बात पुछता हूं कि उपलंड (ख) अगर पास हो जाता 


है और अगर कोई मेम्बर नियुक्त हो जाता है तो उस अफसर के ऊपर जो इस 
तरह से निगुक्त किया जायगा, हुुमत का अधिकार होगा कि नहीं ? 

माननोय श्री सैयद अली जहोर--बहरहाल, जहां तक अधिकार का ताललुक़ है, 
उसके ऊपर उद्ी क़दर उतना हो अधिकार होगा जितना अधिकार गवर्नसेंट का उन्त मेस्बरान' 
कमेटी के ऊपर होता है जो किसी मसख्तसूस काम्त करने के छिये सुक़रंर की जाती है। 
उनसे भी गवर्नमेंट समझती है कि वे अपने फ़रायज्ञ को अंजाम देंगे, इन्ववायरी . 
(जांच) करेंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे। इसी तरह से गवर्बसेंट का अधिकार 
कायद के अन्दर उन अफसरों पर भी होता है जो इस तौर से कोई मखसूस फरायज 
अन्जास देते के लिये मुक़ र किये जाते है और जाहिर है कि जब वह शख्स किसी 
हाउस का सेस्बर हो तो उसके ऊपर इस किस्म का अधिकार नहीं होता जैसा कि 
किसी होल टाइस (पूरे समय के) मुलाजिस के ऊपर होता है। इस किस्स के शक्‌क 
पैदा करने से कोई फायदा नहीं है। में यह अजे करूंगा कि जहां तक दफा (ख) 
का ताल्छुक़ हूँ उसके मुताहिलक़ कोई खास बात नहीं कही गयी । लिहाजा मुझे 
मजोद जवाब देने की जरूरत नहीं है। में इस तरमीम को अपोज (विरोध) करता हूं। 

अधिष्ठाता--अ्रश्त यह है कि खंड ३ का उपखंड (ख) निकाल दिया जाय ॥ 
(प्रदन उपस्थित किया गया. और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर 


अस्वोकृत हुआ)-- |[ 

क्‍ पक्ष मे--१३ . रे 
अब्दुल बाक़ी, श्री .ा मुख्तार अहम३ क़िव्वाई, श्री 
खानचन्द ग.तस, श्री. मुहम्मद इस्माईल, थीं 
खुशवक्त राय, श्री. रामकुमार शास्त्री, श्री * 
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री शिवकुमार सिश्र, श्री - 
त्रिलोकी सिह, श्री | । इयाम सुन्दर शुक्ल, श्री ... .. 
नवाजिश अलो जरा, श्री. . | साजदहुसेन, श्री .. .... 


नारायण दास, श्री 


के न # 2.१५ ल्‍  फिक ऑक आओ बह 





सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्वों का अनहँता १०७ 
। निवारण विधेष्क 


विपक्ष में--४१ 
अक्षयबर सिह, श्री * भीमसेन, श्री 
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री मंगला प्रसाद, भरी 
इन्त्रदेव त्रिपाठी, श्री महमूद अलो खां, श्री (रामपुर 
कृष्ण दरण आर्य, श्री मुजप्फर हुसेन, श्री 
केशव गुप्त, श्री मुहस्मद फारूक़ चित्ती, श्री 
खुशी राम, श्री मुहम्मद गाहिद फ़ाखरी, श्री 
गणपति सहाय, श्री मुहम्मद सुलेमान अधसी, श्री 
जगन्नाथ दास, श्री वैज्ञनारावण उपाध्याय, श्री 
जगन्नाथ सिंह, श्री र/जाराम मिश्र, श्री 
जगमोहन सिह नेगी, श्री राधाक्ृष्ण अग्रवाल, श्री 
जयरा्त वर्मा, श्री राधामोहन सिंह, श्री 
जुगलकिश्योर, श्री राम जी सहाय, श्री 
अपन सिह, श्री रामधारी पांडे, श्री 
दीनदयाल अवस्थी, श्री रामनन्दन सिंह, श्री 
दीनदयाल श्ञास्त्री, श्री रामशंकंरलाल, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री रामेबवर सहाय सिह, श्री 
प्रकाइवती सूद, श्रीमती लाखनदास आाटव, श्री 
प्रेमलाल वेद, श्री इयाम लाल वर्मा, श्री 
फ़तेहासह राणा, श्री श्रीपति सहाय, श्री 
फल सह, श्री सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
बनारसी दास, श्री सिहासन सिह, श्री 
बादशाह गप्त, श्री सीताराम अष्ठाना, श्री 
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 
बेचनराम गुप्त, श्री ह हुकुम सिह, माननीय श्री 
भगवती प्रसाठ दुबे, शी... होती लाल अग्रवाल, श्री 


भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 

श्रो जयराम वर्मा--भ्रीमान्‌ जी, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के प्रतिबन्ध के स्थान 
पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध रखा जाय +-- 

“किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपयुक्त पदों पर आसीन व्यक्ति इस विषय से संबंधित 
किसी सामान्य या विद्येष आज्ञा के अधीन प्रतिकर भत्ता (०07एशाश्क्षायंगा 0ए७9०706 
ही पाते रहे हों ।” 

श्रीमात्‌, इस संशोवन से प्रतिबन्ध के अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता हे, केवल शब्दों 
काहेर फेर किया गया है जिससे शब्द योजना सुधर गयी है और अर्थ अधिक स्पष्ट हो गया हू । 
में समझता हूं कि माननीय न्याय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे। 


. माननोय श्री सेयद अली जहीर--मेरे ख्याल में यह जो तजबीज पेश की गयी है इसमें 
खली लफ्जी कुछ तब्दीलियां हे। इसको बहसियत तरमीम हाउस के सामने आने की जरूरत 
नहीं हैं, यह तब्दीली दफ्तर में ही हो जायगी। इसीलिये में समझता हूं कि आप इस पर 
इसरार नहीं करेंगे और इसे वापस ले लेंगे। ह 

, शी जयराम वर्मौ--भरीमार जी, यह संशोधंन जो मेंने उपस्थित किया है उस तरह का 
संशोधन बिल्कुल नहीं है जो दफ्तर से ठीक हो जाय क्योंकि इसमें कुछ शब्द भौ बदले गयेहं 
जो कि मेरे ख्यालम यहांपर ठीक प्रयुक्त नहीं हुए हें। मेरातो स्याल था कि अगर 
_ यह मान लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अगर न्याय मंत्री जी यह समझते हैं 
कि उनके दफ्तर से यह सुधार हो जायगा, तो में वापस लेने को तेयार हूं। 
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श्री घानचन्द गौतम--श्रीमात, यह एक नयी चीज हम लोगों के सामने आ रहो है। 
इस सदत में अब से पहुले बहुत से बिल पास हुए हैं, उनम जहाँ कहीं भी द्ाब्दिक परिवतंत 
करने की आवश्यकता हुई, या माननीय सदस्यों ने हि कोई संशोधन उपस्थित किये हैं, 
तो उनपर यहांविचार भी हुआहै वेमंजूर भीहुएहे ओर नामजूर भीहुए है। यह हे 
कानून का मसला, एक एक कामा, एक एक फुलस्टाप (विराम)ओर एक एक शब्द को 
लेकर अदालतों में बड़ी बड़ी बहसें हो जाती हैं। हम अपने यहां के बनाये हुए कानून को इस 
लापरवाही से नहीं देख सकते हे और न हम यह अधिकार साननीय' न्याय मंत्री को देने 
को तंयार है कि ऐसे ज्ञाब्दिक संशोधन को जिसमें इतना परिवर्तन हो वह अपने दफ्तर 
से ठोक करा लें। में समझता हूं यह बहुत बेजा तकाना हैं । माननीय मंत्री को अपने 
दफ्तर को और अपनी सीमाय नहीं मालूम हैं। मेरा रुया 5 हें कि ऐसा तकाजा गलत है। 
इस तरह का संशोवत न उनके दफ्तर से किशा जा सकता हूँ और न ऐसी सुरत में 
हमारे माननीय मिन्र जिन्होंने यह संशोधन उपस्थित किया हें इस अध्योरेंस (अह्बासन) 
के बाद इसे वापस लें । 

अधिष्ठाता--में समझता हूं हि प्रस्तावक महोदद ने प्रस्ताव उपस्थित किया और उन्होंने 
वापस भी ले लिया। अब यह हाउस का काम है कि उनको वापस करने की अनुमत्ति 
बदेयानदे। अब इस विबय पर कोई इसरा प्रइन नहीं उठायाजा सकता है । इसलिये 
में इस सदन का मत जानता चाहता हूं। क्‍या सदन की अनुमति हे कि यह संशोधन 
वापस लिया जाय ? 


विरोधो पक्ष के सखद॒स्य--नहीं, नहीं। 
अधिष्ठाता--भ्री जथरात्त वर्मा का संशोधन इस प्रकार है -- 
“किन्तु प्रतिबन्ध यह हे. कि उपयुक्त पदों पर आसीत व्यक्ति इस विषय से संबंधित 
. किसी सामान्य या विद्यंष आज्ञा के अधीन प्रतिकर भत्ता (00079०78७/४07 &0४97708 ) 
ही पाते रहे हों।” 

यह संशोधन श्री जयरास वर्मा वापस लेना चाहते हैं। प्रइन यह है कि भवन उन्हें 
यह संशोधन वापस लेने की अनुमति देता है । 


(प्रशन उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
भतानुसार स्वीक्षत हुआ)-- 


पक्ष में--५३ 
विपक्ष समें->-१८ 


श्री सुल्तान आलम खा--जनाव चेयरमेत साहब, इस बिल पर आज कई रोज से बहस 
हो रही हूँ जोर मुझे अफसोस है कि जिस दिन यह बिल पेश हुआ और माननीय मंत्री ने अपनी 
मेडेन स्पीच (प्रथम भाषण) इस बिल के सुताह्लिक इस भवन सें दी सुझे बहू स्पीकर 
सुनने का मौका नहों मि्ठ सका। लेकिन आज इस. बिल को दफा हे पर जो बहस हुई 
में समझता हूं कि उसको सुनने के बाद मुझे इस बात के जानने का काफी भौका मिला 
कि इस बिल के मुताल्लिक और खास तौर पर इस दफा ३ के मृताल्लिक गवर्नमेंट का 
नजरिया क्या है और अपोजीशन का नजरिया क्‍या है। यह तमाम तकरीरें सुनने के बाद अपनी 
. जगह पर मेरी मायूसी कुछ कम हो गयी। मेंने माननीय संत्री की सेडेन स्पीच इस बिल 
परनहीं सुनी फिर भी जो इस बिलके सिलसिले में माननीय मंत्री को बहुत सी तकरीरों 
करनी पड़ीं और अयोजीश्षन की तरफ से बहुत सी तकरोरें हुई, इस बिल पर और इस 
दफा पर हर तरफ से काफी रोशनी डाली गयी। की 

जनाब चेयरभेत साहब, इस बिल को और खतसतौर से इस दफा को पढ़ने के बाद सब 
से पहले मेरे ऊपर यह इम्प्रेशन (प्रताव) पड़ा कि वाकई यह कानून और उसके साथ- 
साथ यह दफा इस भवन के सामने बहुत देर सें पेश हुई। हम जानते हैं कि अगर २६ 


सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनहंता १०९ 
वतिवारण विधेयक 


ऊनवरी, सन्‌ १९५० ई० को जबकि हमारा संविधान लागू हुआ अगर उसके फोरन बाढ 
ही इस किस्म का कानून बना कर इस भवन में आता ओर खूब में लागू हो जाता 
तो यह दुश्वारियां और यह दिक्‍कतें और यह बहुत से गरम-गरम सुबाहिसे जो इस 
बिल के सिलसिल में हुए हैं बच जते। बहरहाल, देर आयद दुरुस्त आपुद। इठ इज नेवर 
द लेट (कभी भी यह न समझना चाहिये कि बहुत अधिक देर हो चुकी हे। ) आखिर यह 
बिल हमारे सामने आया और हमें इस पर गौर करने का मौका मिला। 


जनाबवाला, हमें यह भी मालूम हुआ कि मरकजी हुकूमत ने भी एक इसी किस्स का 
बिल हाल में पार्लियामेंट में पेश किया और वह मंजूर हो गया। जब 
हम अपने बिल का और खास तौर से दफा ३ का मरकऊ के ऐक्ट की 
दफा ३ से मुकाबिला करते हैं तो हमें एक खास और नुमायां फर्क महसूस होता 
है। मेंआपकी इजाजत से मरकज की जो दफा है उसको आपके सासने पेश करना 
चाहता हूं। मरकज में जिन ओहदों को मुस्तसना करने की कोशिश की गयी है बे 
ये है -- ह 
(9) 08063 00 एधांएएद0 880. 76708678 07 0॥6 #808) (४00णाॉं8900, 
फल छ8 8090080 एए 6 (09ए9670780 07 ॥763& 7 6 707 
० 329०७४], ]949 &0पे ज़ाला 6९४8९९ 00 ए्ीरकांणा 9 488 फ्रणां। ० 
४ंघ्र2घ७ 4980, 
(0०)7४86 ०४08३ ० (क्राएफद्षात 804 786040878 0 696 #ा]फ फ्राधृणंए॥ ए0०7- 
एत0068 80 70778व ७ए 08॥86 (0०ए७7770७70 0 704]& 7 ४6 7000 0४ 
2 02786 9499, 
(०) ॥76 (॥047याढह्ए 87 जे्द्धाएह़ ए00ए97796 7 #6 008 [फपैप७४ए 
80007060 09 06 ध०0ए७७॥०७॥ 0 एत8 0 ॥898 7000॥ 0 ॥७76॥, 
3950, 
(9) 706 ०97088 0] 7680 08678 0ई 698 008]. 6६78 ैव080'ए 00णरण्ञां- 
४7६6 800770680 9ए 0॥8 (00ए४९7ए॥॥0676 0 [708 07 06 ए897 6॥078 
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(+40ए९770706॥ 0 2888/0, | 
. [(क) उस फिजकल कमीशन के सभापति तथा सदस्यों के पद जो आयोग भारत-सरकार 
ने अप्रेल, सन्‌ १९४९ में नियुक्त किया था और जिसने जून, १९५० से कार्य करना 
बन्द कर दिया, 
(ख) भारत-सरकार द्वारा अगस्त, सन्‌ १९४९ में नियुक्त फिल्म जांच समिति के 
सभापति तथा सदस्यों के पद, 
(ग) भारत-सरकार द्वारा सार्चे, सन्‌ १९५० में नियुक्त कोयला-उद्योग के 
सभापति तथा कार्यकारिणी समिति के पद, 
(घ) ३१ मार्च, सन्‌ १९५० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये १९५१ 
को समाप्त होने चाले वर्ष के लिये भारत-सरकार ह्वारा नियुक्त स्थानीय कल्याण 
परामशंदात्री समिति के सदस्यों के पद, 


तथा आस्ाम सरकार के अन्तर्गत धारण किय। जाने बाला सहायक सरकारी वकीछ 
का पद।] ह ह 

उसके देखने के बाद यह ख्याल पेदा होता है कि मरकज ने इस बात की कोशिश की है कि 
इस बिल में जिंत जिन ओहदों को और पदों को मुस्तसना फरना है उनको स्पेसिफिक 
(विग्रेष) तरीके से बयाव करुविया है। लेकित हमारे बिल में दफा ३ है और यहां पर 
ओहूदों और पदों 'कों जो मसुस्तसना करने की कोशिश की है वह में जनाबबाला की 


११० । विधान सभा [४ सितम्बर, १९५१ 


श्री सुल्तात आजम खां] शनि | 
इजाजत से एक मरतबा हाउस की मजीद याददाइत के लिये पेश करना चाहता 
हूं, वह यह है कि-- 

“ल्णाणएए 0#60893 07 कदएंशांगए72 76 808 छ0एशफ्राश०ाा, 
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506 (0एशपाह6७7क 09 (एशॉाफ्क (0एश'शएह6्गा, 


३, 9०. 


[राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये अवेतनिक पद, 

किसी विज्येष कत्तव्ध पालन के लिये अवेतनिक पद, या 

राज्य सरकार या केंन्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी सम्रिति को सभापति या 
संदस्थों के पद । | हि 

हुजूरवाल्ा, इन दोनों को पढ़ने और मुकाबला करने के बाद एक ही नतीजा निकाला 
जा सकता है कि जहां तक सेंट्रल का ऐक्ट हे वह स्पेसीफिक और डेफीनिंद (निश्चित ) 
हैं औरस्टेड (राज्य) कीतरफ से जोबिल लाया गया है वह एक जनरल (शामान्य) 
किस्म का बिल हैं। इस पर मेंने अपोजीशन में कुछ दोस्तों की तकरीरें सुतीं और साननोय 
मंत्री ने जो जवाब दिया उसको भी सुना। इन तकरीरों से ऐसा मालूम होता है कि जो 
ज्यादातर एतराज आते हैं वह एक हुद तक दक और शुबह पर झबनी हें। गलतफहमी 
भी दिखलातें है लेकिन हुजूरवाला में अर्जे करूंगा कि शक पर ज्यादा दिखाई देते हँ। 
जो कुछ शक कायम किये गये हें वह ऐसे नहीं हैं जो बेजा हों, उसकी कुछ ब#ह हो सकती 
है और वह काबिले गौर है ऐसा भेरा ख्याल है। 

हुजू रवाला, इस दलील को में मानने के लिये तेयार नहीं हो सकता हूं कि अगर मेम्बर 
से कोई काम एडवाइजर (परामशंदाता) को हेसियत में लिया जाय या उससे कोई 
स्पेशल ड्यूटी (विशेष कार्य) लिया जाय तो वह करप्ट (भ्रष्ट) हो सकता है और इसके 
न मानने को एक वजह यह है। में महसूस करता हूं कि मेम्बरान में सब था तो गवर्नसेंट 
के होंगे या अयोजीशञन के होंगे। गवर्नमेंट के जो मेम्बर्स हैं बह उन्त पार्टी के 
मेम्बस हें जो गवर्नेमेंट के जेर असर हैं। उनकी पार्टी एक आर्गेनाइजेशन (संगठन) में है। 
इसलिये उनके मामले में ऐस। कोई सवाल पैदा नहीं होताह । जहां तक अपोजीशन के लोगों 
का ताल्लुक हे उतमें से हर मेम्बर किसी न किसी पार्टी में है। इससे जाहिर हू कि अगर 
गवर्नेमेंट उनसे कोई खिदमत हासिल करना चाहती है, किसी काम पर छेना चाहती हैं 
तो वह इंकार कर सकता हे। जब किसी कमेटी में. किसी को लिये जाने का मसला उठेगा 
तोमुझ जेसे एक-दो जादसों को छोड़ कर हरशरूस इसबात को पार्डी के सामरे रक्‍खेगा। 
इसलिये जब यह मामला पार्टी में जायगा तो उस पर गौर होगा कि इसको कबूल किया जाय 
या नहीं । हो सकता हे, अगर पार्टी समझती है कि यह पार्टी के लिये ठौक नहीं होगा तो वह उसको 
रिजेक्ट कर सकती हे। मेरामकसद यह हे कि गवर्नमेंट के भेम्बर्स के लिये इसलिये 
सवाल पेदा नहीं होता है वह उसी पार्टी के सेम्बर्स हैं जिसकी कि हुकूमत है। 
लेकिन जहां तक जयोजीशन का ताल्‍लुक है यह बात खुली हुई है कि गवर्नमेंट से जो आफर 
किया जाय रुशह वह संजूर करे यान करे, उनकी पार्टों गौर करने के बाद इस मसले 
को ते कर सकती हु। इस वजह से मेरी समझ में यह दलील तो नहीं आ सकी कि 
ऐसा करने से हम अंदेशा करते हें कि मेम्बर करप्ट [धर्ठ] हो जायेंगे। 

एक बात जरूर हे और वह यह हे कि उसको नजरस्दाज नहीं किया जा सकता। उसुली 
बात यह है कि कुछ अर से हमारा यह ट्रेन्‍्ड (प्रवृत्ति) हो गया हैं कि जब कोई कानन आता 
है तो उसमें यह पुछलला होता है कि “इसे रिद्रास्पेक्टिव एफेक्ट” [अन शी प्रभाव] 
देना चाहिये। “में एक लेमेन (अनभिन्ञ व्यक्ति) हूं, में .,. . .. ”। मे कानून को उतना 
बेहतर नहीं समझ सकता जितना हमारें दोस्त माननीय मंत्री, था हमारे अपोजीशन के 
काबिल मेम्बरान समझते हैं। लेकिन में यह जरूर समझता हूं कि कानून को उसुली 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सइस्पों का अनहूंता १११ 
+िवारण विधेयक 


और बुनियादी हेसियद से ऐसा न होना चाहिये कि उसको रिद्स्पेंबिटब इफेक्ट 
दिया जा4।. इस कानून को अन्दर जो कोगों के अन्दर कॉफिडेस (लविबवास) होता है, 
कानून के जरिये से जो छोगों को इत्मीनान और सकून पैदा होता हैँ उसमें फर्क झा जाता 
है। लेकिन हमने यह महसूस्त किया कि काफी असें से हमारा ट्रेन्ड कुछ ऐसा होता 
जा रहा है कवि हम जो कानून भी बनाते हें हम उस कानून को विथ रिंट्राल्पेक्टिव 
इफेक्ट. से अप्लाई (लागू) करने की कोशिश करते हें। में ऐसे कानूनों को इस 


वक्‍त गिनाने को तेयार नहीं हूं। में समझता हूं कि बहुत से ऐसे फानून हैं और मेरे दोस्त 
सामनीय माल मंत्री तो इससे शादवद ज्यादा वाकिफ होंगे, उनके हाथ से ऐसे कानून 
तिकल चुके हैं। एक बहुत बड़ा कानून यहां जमींदारी शिफार्स (सुधार) के घिरुसिले 
में आया था। उससे पहले छुछ लोगों की बेदखलियां रोकी गयी थीं लेकिन एक्फ- 
क्यूटिव आर्ड्स उत्तके लिये पास किये गये और उसके बाद उस एविजक्यूडिय आर 
को कानूनी जासा पहलाने को कोशिश की गईं। वहुरहाल थे समझता हूं 
कि अगर ढंंढा जाय तो ऐसे काननों को तावाद बहुत कम न होगी, बहुत काफी होगा 
जिसके जरिये से विय रिद्रास्पेक्टिव. इफेक्ट उस मकसद को, उस स्कीम को जअचली 
जामा पहनाने की कोशिश की जाती है जो गवर्ममेंड का होता है। लेकिन, जनाव- 
वाला, मे यह जर्ज करूंगा क्वियह चीज किसी सुरत में मुनास्तिबनहींहें। में यह मानता 
हुं कि गवर्नमेंद आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ ई० सें इस तरह का प्रएबिजनत थए । केकिन 
हमते देखा कि फारेन (विदेशी ) हुझूसत को होने की वजह से इस सिलसिल में कोई फदम 
पहुले नहीं उठाया गया। लेकिन जिंस वक्‍त हमारा नया कांस्टिट्यूडान बचा और उस कांस्टौ- 
दयूशन में आफिस आफ प्राफिद (लाभ का पद) काप्राविजुन रखा गया, अनुच्छेद १९१ और 
१९२ को इसमें प्रोवराइड किया गया। हम सब लोगइसे ऊअनतेथे हमारी केबिनेंट के सेम्बर 
जानते थे, हमारे वे दोस्त जिनके हाथ में हुकूमद थी बेजानतें थे और उस वक्‍त से लेकर 
अब तक गंगा के थुर के नीचे से न जाने कितना पानी बहु गया । २६ झनवरी 
से लेकर अब तक डेढ़ साल गृजर गया लेकिन इस तरफ तबज्जह नहीं की गयी कि 
इस कानून को इससे पहले छाया जाय। में यह कहता हूं और यह मेंने पहुले ही 
अर्ज किया हैँ 'इटइज़ नेबर दू लेट बेदर लेट देव वेवर” (कभी यहनत समझना चाहिये 
कि बहुत भधिक विलूम्ब हो चुका है, किसी कार्य को बिल्कुल न करने की उपेक्षा अच्छा है कि 
उसे देर से कर लिया जाय ।) 
इस उत्तर प्रदेश की गवर्नेमेंद को में अब बधाई देता हूं कि इस 
सस्‍्टेऊ (प्रक्रम) पर वह यह कानून काई हैं। फिर भी यहू ओमिशन 
(भूल) दूर नहीं हो सकता किइस कानून को लाते में बहुत देर की गयी । इसकी क्या वजह 
हैं । आखिर जब असेम्ब॒ली ८ महीने सेशन में रही, हम छोग आते रहे, कानून बनाते रहे और 
बाज लोग तो यहां तक कहते हैं कि असेम्बली मिनट (टकसाल) बन गयी है कानन बनाने 
की, लेकिन यह फेक्ट है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि असेम्बली महीनों सेशन में 
रही लेकिन यह नौबत न आई कि यह फानूत पहले से बन ऊाता। में नहीं समझता कि 
किसका यह बिल है, कौन जिम्मेदार है, फिसकी वजह से कानून नहीं बन पाया । 
लेकिन इतनी बड़ी फरोगुजहुत, गलती है जो कभी न होती चाहिये थी । 
हुजूरवाला, इस दफा ३ पर जब में नजर डालता हूं तो में देखता हूं, जैसा मेने पहले अर्ज 
किया कि दफा रे के अन्दर (ए,) (बी,) (सी) जो तीन सब-क्लाज दिये गये हैं उत्तम बहुत 
कुछ आा सकता है और जरूरत के वक्‍त हर किस्म का अप्वाइंटमेंट (नियुक्ति) किया जा 
' सकता हैं। लेकिन मेरे दिमाग में उसका संजूर होना ग़लत होगा। एक चौज जिस पर 
अर्से सेगौर किया जा रहा है उस परञअभी तकगोरनहीं हुआहै, न उसका जवाब दिया 
गया। वह सवाल स्टैंडिंग कमेटीज का है। उस पर अजीबोगरीब भाषण हुए। 
यह तय नहीं हो पाया कि बह गवर्नसेंट कमेदीज्ञ हें या हाउस की कमेटीज्। उनका ञ्ञौ्‌ 
प्रोसीजर (प्रक्रिया) है वह इलेक्शत का है। इन कमेटीज़ को गवर्ममेंट अप्वाइंट नहीं 
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करती हे बल्कि हाउस इलेक्ट करती है। में नहीं समझ सका कि इस बारे में कोई 
कानूनी राय भी ली गयी। अगर कानूनी नुक्तेवजर से यह साबित होता है कि स्टैंडिंग 
कमेटीज़ गवर्नमेंट कमेटीज़ हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि उसका इलेक्शन हाउस को करना 
चाहिये या गवर्नमेंट उसके मेम्बरान को तामिनेंट (चामांकित) करें। बहरहाल जिस 
सूरत में इस कमेटी को बताया जाय वह एक कमेटी है और अगर वह हाउस की कमेटी 
नहीं है तो जब यह हाउसकी कमेटी नहींहे और उसके सिलूसिलेसें मेम्बरान को किसी 
किस्म का कम्पेंसेशन (प्रतिकर भत्ता) या मुआविजा दिया जाता हैं तो वह कमेटी 
जरूर ऐसी है. जिसके मुताल्लिक गवर्मसेंट को जरूर सफाई देना चाहिये और जिसको 
सरकार के बिल के अन्दर ले आना चाहिये था। 

हुजू रवाला, यह दफा ३ पूरे बिल और पूरे बिल के साथ यह दफा हे इस बात की 
मुक्तहक थी कि इस पर एक ठंडो फिजा में सेलेक्ट कमेटी को बेठा कर गौर करना 
चाहिये था। मेरे दोस्त श्री अस्मार अहमद साहब ने एक अमेंडमेंट (संशोधन) विया 
था और उस असेंडमेंट का मकसद यह था कि इस बिल की राय जाम्मा साल्म करने 
के लिये मृह्तहर किया जाय। में उनके इस अमेंडसेंट से काफी हमदर्दो रखता था 
लेकिन में यह महसूस करता हूं कि उसके लिये अब वक्‍त नहीं है। 

श्रो गोपाल नारायण सकक्‍्लेना--अभी तो इस बिल की तीसरी धारा पर ही बहस 
हो रही हे, जञायद सुल्तान आलम खां साहब इसे थर्ड रीडिग समझ रहे हैं। 


अधिष्ठाता--खंड ३ के मृताल्लिक ही कहिये। 


श्री सुल्तान आलम खाँ--में हुजूरवाला से यह अर्ज कर रहा था कि अगर सेलेक्ट 
कमेटी में यह बिल और उसके साथ ही साथ यह दफा ३ जाती तो सेलेक्ट 
कमेटी में पुरे बिल और दफा र३ेपर ठंडो फिजा समेग्रोर होता। सेलेक्ट कमेटी 
में जाने के मृताल्लिक़ माननीय मंत्री तो फहते हें कि अपोजीशन के नेता ने 
अपने संशोधन को प्रेस नहीं किया कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय 
और अपोजीक्षन के लीडर यह कहते हो कि माननीय मंत्री ने इसे ऐक्सेप्ट 
(स्वीका ) नहीं किया। मुझे तो ऐसा माल्म होता है कि माननीय मंत्री और 
अपोजीशन के नेता, दोनों ने मिल कर किसी सहूलियत से यह सोचा कि इस 
बिल को सेलेक्ट फमेटी में न भेजेतना चाहिये बल्कि वहां भेजने के बजाय यहां 
इस एऐवान में बंढ कर ही इस पर गौर करता चाहिये। जाहिर हे कि उन्होंने 
जो कुछ भी फेसला किया हो लेकिन मेरा यह ख्याल हु कि गवर्नमेंट की और 
माननीय मंत्री जो की बावजूद इस राय के इस सिलसिले सें कुछ फंस जिस्मेदारी 
नहीं हो सकती हे। इसलिय कि में भी देखता हुं कि इस बिल को और साथ 
साथ इस धारा को भी वे अपने इनिशिएटिव पर सिलेक्ट फेमेटी में 
भेज सकते थे और वहां पर ग्रौर होता तो मुंकिन हैँ कि वहाँ कुछ ऐसी तरमीमें 
अाती जिनपर माननीय मंत्रीजी भी रजामन्द हो जाते और अपोजीश्षन भी रजामन्द 
हो जाता और कुछ ऐसा साल्यूशन (हल) निकल सकता जिससे इस बिल पर 
हम बेहतर तरीक़ी से ग़ौर कर सकते थे। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस बिल 
को किसी सूरतसे भी सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा । हुकूमत भी इसको अच्छी तरह 
से समझ सकती हे कि अगर इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा' गया होता तो इस तरह से 
कोई एतराज नहीं होता! खेर, से कह नहीं सकता कि यह कैसे ओमिशन हुआ । 
लेकिन जो कमी इसके अन्दर हे अगर वह कमी युरी हो जाती तो इस बिल 
पर जिस तरह से आज यहां ग्रौर हो रहा है मेरे ख्याल'सें हम इससे ज्यादा ठंडे 
फिजा में गौर कर सकते । बहरहाल, अंब यह बिल सेलेक्ट कमेटी में नहीं जा सकता 
और शायद यह बिल अनकरीब अपनी सेकेंड रीडिंग (ह्वितीय/ वाचन) से गुजर 
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कर थर्ड रोडिंग (तृतीय बाचन) में अयेगा। इसी वजह से हुजूरवाला में यह समझता 
हूं कि दफा ह जो इस बिल को रूह और जान कही जा सकती है और जिस पर 
उस बिल की तमाप्त स्क्रीम मुनहसर है उस पर बेशक गौर करने की जरूरत हे। 

जैसा कि मेंने पहले अर्ज किया कि इस दफा मेंदों ही बातें बजर जाती 
हैं। एक तो यह कि सेंदर के ऐक्ट से यह बहुत ज्यादा जेनरल हुं 
और इससे इस बात का इमकान हे, में कोई गवर्नमेंट की नीयत पर हमला नहीं कर 
रहा हूं । में जावता हूं कि साननौोय मंत्री जी जिन्होंने इस बिल को पाइलट 
(संचालित) किया है, बड़ी काबिलियत के साथ पाइलट किया हैं। मगर इससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि इंसानी फितरत आखिर इंसानी फितरत है और 
इसलिये जो भी कानून बनाना चाहिये वह ऐसा बनाना चाहिये जो पक्‍का हो 
और उदत्तमें ऐसी गूंजायश नहो जिससे किसी गलतफहमी का इसकान हो। इसको 
ज्यादा जेनरेलाइज करने के बजाय अगर कुछ मह॒दृंद रखा जाता है तो अच्छा होता। 

हुजूरवाला, में इस मौक्कें पर यह भी कह देना चाहता हूं कि चाहे 
यह कानूत स्टेट्यूट बुक (कानूनी किताब) पर जाये या न आये लेकिन फिर भी 
अपोजीदन का एक बेत [आवार[होना चाहिये “ह॒वेयर देवर इज ए विल, देवरा इज ए 
वे” [जहां काम करने की अभिवाषा होती है, कोई न कोई रास्ता निकल ही जाता हें।] 
बावजूद इसके कि यह कानून बनाया जाय, कानून बनने के बाद भी गवर्नेसेंट को यह 
अख्तियार है कि वह दफा ३ के लिये एक करन्वेंशन (परम्परा) बचाने की कोशिश 
करे। और यह कांग्रेस गवर्नमेंट जो बरसरे इकतदार हे और जो पापुलर 
गवर्नमेंट कही जाती हे उससे बहुत तवक्कोआत हो सकती हें, बहुतों की निगाहें छगी 
हुई हैं इसलिये कि यह पहली हुकूमत है जो पापुलर (लोकप्रिय) . गवर्नमेंद है 
और जिसने पहले पहल. इस सूबे का शासन संभाला है। हो सकता हे कि 
बाद में कोई दूसरी गवर्नेमेंट आबे जो इस मसले पर इुंसरी नजर से देखने की कोशिश 
करे। इसलिये अगर आप एक कंबेंशन कायम कर देंगे तो दूसरी हुकूमत 
के लिये वह एक ऐसी चीज़ होगी जिस पर असल करना उसके लिये जरूरी भालम 
होगा। हुजूरवाला, यू० के० में तो तमाम बंस्टीट्यूडन ही कन्वेंशन पर बेस करता हे 
और यह वाक़्या है कि हमारा अपना कांस्टीट्यूशइन उस कॉस्टीट्यूबाव पर बेह्ड 
हैं। लिहाजा बावजुद इसके कि हर चीज़ को हम कानून के जरिये करावें बहुत सी 
चीजें हमको कन्वेंशन से भी कराती चाहिये ओर इससे इस सुबे का भला भी हो 
सकता हे। हुतूरवाला, क वेंगव इस मुल्क में ईंस तरह का कायम किया जाय 
कि जहां तक मुमकिन हो वहां तक गवर्नेमेंट आफ इंडिया की तरह से यहां कमेटियाँ 
बनायी जाय तो बहुत अच्छा हे। अब तो गवर्नमेंद के पास अख्तियारात हें। 

दफा ३ यह पास हो रही है। थोड़ी देर में यह बिल भी पास हो जायगा। मुझे 
यकीन हूँ कि यह जरूर पास हो जायगा और गवर्नेमेंट इसको पास करा लेगी। 
तो जब यह पास हो जायगा तो बेशक उनके पास अख्त्यारात होंगे और इस दफा ३ के 
सातहत (ए०) (बी०) (सी०) के अन्दर लोगों को अप्वाइन्टमेंट (नियुक्ति) देकर उनसे 
काम लिया जाय। में समझता हूं कि इस असेम्बली में बहुत से काबिल लोग मौजूद हैं 
मुझे उन पर विश्वास हे कि वह बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं 
और वह अपनी पोजीशन (स्थिति) को अब्यूज्ञ (दुरुपयोग) नहीं करेंगे । लेकिन 
इसके साथ ही साथ यह भी समझना कि जितनी विज्ञड्म (बुद्धि) हे वह सब यहां 
असेम्बली के अन्दर ही है ठीक नहीं हे। में इसको नहीं मानता हूं कि हमारे 
असेम्बली के बाहर काबिल लोग नहीं हें। काश हम कोई कन्वेन्द्न कायम करें गौर 
हिन्दुस्ताद को लीड (नेतृत्व) करने की कोशिश करें। हाउस के बाहर जितने लोग 
हैं उनसे काम लिय? ला सकता हैं। इस दफा के अन्दर जो मकसद रखा गया. हे 
वह हे एडवाइजरी कंपेसिटों में या आफिसर आन स्पेशल झ्यूटी का काम, 


[ श्रीसुल्तान आलम खां | हम 
वह हम बाहर के लोगों से ले सकते हैं। हम इक एस कोई कन्वन्शन कायम कर सके 
तो इससे बहुत ज्यादा लोगों को इतिमिनान होगा और हाउस के अन्दर रहने बाहों 
के अलावा बाहर के जो लोग होंगे हम उनकी विज्ञडम को भी इस्तेम्ताल कर सकेंगे। 

हुज्र॒वाला, में यह महसूस करता था कि बाक़ई अब हमारे ऐवान का इतना काम 
बढ़े गया है कि अगर कोई मेम्बर कांशसली (शुद्ध अन्तःकरण) से अपने काम को 
अंजाम देता है तो दूसरे कामों के लिये उसको वक्‍त नहीं सिल सकता हैं। इसहिये 
जरूरत इप्त बात की है कि हम इस ससले पर भी गौर करें और इस सिलसिल में 
एक कल्वेन्शन कायम करें। जहां तक मुमकिन हो हाउस के बाहर के लोगों को 
एडवाइजरी तरीके पर या आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी देने के लिये उन्तकी खिद्मात : 
को हाविल किया जा सकता है ओर उनसे हम काम ले सकते हें। 
हुज्रवाला, लेकित इसके यह मानी नहीं हें कि जब तक काजून पास न हो 
वह ऐसा नहीं कर सकती हे। गवर्नमेंद ऐसा कर सकती हे और में भी यह समझता 
हूँ कि इस तरह का कच्वेच्नान कायम हो जाने के बाद हमारी असेम्बली के अच्दर 
कुछ ठेक्तोकल छोंग है. जिनकी खिदमात को हासिल करके काम चलाया जा 
सकता है और आडितरी (साधारण) काम ऐंडवाइजरी कैंपेसिटीसे या आफ़िसर 
आन स्पेशल ड्यूटी देकर बाहर के आदसियों से काम लिया जा सकता है और 
अपना काम चलाया जा सकता है। में गवर्नेमेंट को यह मशविरा दूंगा कि वहु 
इस बात की कोदिश करे कि ज्यादातर काम बाहर के लोगों से लिया जाय। इस- 
लिये कि हाउस के अन्दर जो सेलेक्‍्ट कमेटीज़ बनती हें या हाउस की कमेटीज़ 
बनती है उनकी तादाद इंस कदर बढ़ गई हे कि उन्तका काम बहुत मुह्िकिल बव 
गया है और लोगों को काफी वक्‍त देना पड़ता है। हुजूरंवालए, यह बात भी किसी 
से छिपी हुई नहीं हैँ कि एलेक्शन के ४ महीने बाकी हैँ तब इस 
ऐवान की ताशद करीब-करीब दुगनी से जाप्गी। अज् यहां मेम्बरों की तादाद 
२३१२ है और उसके बाद ४३० हो जायगी। उस वक्‍त यहां का काम बढ़ 
जायग। और लोगों को ज्यादा वक्‍त देना पड़ेगा। इस वजह से और भी ज्यादा 
जरूरत महसूस होती हूँ कि मेम्बस को कुल टॉइस मिलना चाहिये ताकि वह 
अपनी तमास इच्टेलिजेन्स (बुद्धि) को असेम्बलो के काम सें लगाकर असेम्बली 
के काम को आगे बढ़ाने को कोशिश करें। 


__ हुम्रबाला, अब में इस ऐवान का ज्यादा वक्‍त नहीं लूंगा और यह भी जाहिर हे कि 
दफा ३ अब अपनी आखिरी संजिल से गुजर रही हे इस पर बहुत सी तरमीमे आई 
जिनके बारे सें काफी गौर और बहस मुबाहसा हुआ। लेकिन में इतना जरूर अर्ज 
करूं कि जब यह बिल सेलंक्ट कमेदी में नहीं भेजा गया और पब्लिक ओपीनियन 
(जनमत) के लिये भी जाना मुद्रिकल था और सेलेक्ट कमेटी में इसके ऊपर 
ग्रोौर नहीं हो सका तो जितनी तरमीमें इसके ऊपर आयें उनके ऊपर ग्रौर किया 
जाय और में तो इस ० को भो दरख्वास्त करूंगा कि शायद अगर यह बिल इस 
समौक़ पर खत्म न हो सके तो इसको सप्लोसेंटरी (अनुपुरक्) बजट के सौक़ पर लेने 
की कोशिश को जाय और में माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि बह 
अपोजीशन. के वो-चार आदम्ियों को बुलाकर इस चीज़ के बारे में आउट. आफ 
दि हाउस (सदन के बाहर) भी सहिरा: करें और ग्रौर करें और अगर उस 
वक़्त तक एक दूसरे को एकासोडेट किया जा सकता है तो जरूर करें। 
इन अल्फाज के साथ में अपनी तक़रीर खत्म करता हूं। 

ओ खाजिद हुसेन--माननीय सभापंतिं जी, अगर कभी कमेटी स्टेज (समिति 
भ्रक्र) में तीसरी या फट रीडिय (प्रथस वाचन) का सवार उठ सकता ह तो 
इसी किस्म के सेब्शन्स या दफाओं के सिलसिले में यानी एक दफा किसी कानून की 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनंत ११५ 
निवारण विधेयक 


अगर ऐसी है. कि जिससे एक कानून का जो नतपस हे और जो कि एक कानून 
को रू हे, जब उसी के हटाने का सवाल होगा तो वह फर््दे या थर्ड रीडिग (तृतीय 
वाचन) कार क़रीब क़रीब मतलब पेंदा कर देगा। 

(इस समय ४ बज कर १७ सितद पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीत हुए। ) 


रहेगा वह कमेटी स्टेज ही। लेकिन अगर वह दफा ऐसी हैँ कि जिस पर एक 
काटून बेस्ड (आधारित) है और वह उस कानून की रू हे अगर उसको रखने 
यान रखते का सवाल आयेगा तो वह करीब करीब वही बात हो जायगी। इस तीसरी 
दफा के सिलसिले में हमारे सामने दूसरा यही नक़शा आ जाता हैं। तीचरी 
दफा को हृटाव का सवाल ह और अगर वह बाकी नहीं रहती है तो इस कानून के 
कोई मारी नहीं रहते हैं। इत क़ानूव के हटाने का सवाल रह जाता है यानी कानून 
आदोमेटिकली (स्वतः) हुट गया। इसमें जितने उसूल इस बिल के सिलसिले में डिसकस 
(चर्चा) किये गये हें उनमें एक आफिस आए प्राफिट (लाभ के पद) का हवाला है। 
आफिप आफ प्राफिट के मुताल्लिक़ में उस उसूछ से सहमत हूं कि जो इंगलिस्तान में 
उन्होंने समझ-बुझ कर बरतों के तजुबे के बाद इनवशियेट (बनाया) क्रिया यानी यह कि 
जो मेम्बर आवेंगे उनका काम खास कर यह होगा कि वह अपनी वेल्यूड राय, 
सिनसियर (ईमानदारी को) राय दें ओर किसी लालच या दबाव से वह राय न दें 
और मेरी राय में सदस्यों से यही एक्सपेक्ट (आशा) किया जाता है और 
जनता यही चाहती हैँ कि वह जो कुछ बिलीव (विदवास) करते हैं उसी के 
मुताबिक सचाई के साथ अपनी राय का इजहार कर दें और किसी दबाव में न आवें। 
इसको जानकर मंत्री जी ने कहा कि वह एक लड़ाई थी क्राउन कीऔर पालियामेंट 
की । वह चीज़ तो अब खत्म हो चुकी। लेकिन गवर्ममेंट के अन्दर जो कैबिनेट 
होती है और कैबिनेद के अन्दर जो इतर (आन्तरिक) कंबिनेंट होती है तो वह 
इनर कबिनेंट दूसरे मेम्ब्स पर अपनी विशेज (इच्छाओं) को इस तरह से एस 
जोर देना कर सकती हे अपने बेकाब्‌ साथियों को काबू में हराने के लिये या 
अपोजीदन के मेम्बरों को काबू में लाने के लिए ताकि उनकी किसी तरह से 
अपोजीशन भी काबू में जा जाय और यह हो सकता है। ऐसी सूरत में इस उसुल 
को चन्द महीनों के लिये दुकरा देना कहाँ तक मृतासिब है, यह आप देखें कि कोई 
ठीक बात नहीं मालूम होतो हे। अभी तक यह गवर्नेमेंट उसे ठीक समझती रही 
लेकिंत अब यह अपने भुह पर स्याही रूगाना उसके लिये जेबा नहीं है। यहां तो 
सवाल यह है कि जाया उस उसूल को हमे रखें या न रखें। अगर यह दफा नहीं 
कायम रहती तो सरकार क़ानून ही नहीं बनाती और सेम्बरों की जगह जातो 
रहती तो कोई परवाह की बात नहीं हे। मुल्क का सवाल हे, डेमोक्रेसी (प्रजातत्त्र) 
का सवाल हैं। वहां तो एक ऊंचा प्रिसिपिल (सिद्धान्त) कायम रहता। चन्द 
प्रृतियों को चन्द भहीनों के लिये दुरुस्त करने में कितने बड़े सिद्धान्त का नुक़सान 
हो रहा हैँ उसे हमको देखना हैं और इसे हमें बचाने की ज़रूरत हैं। अगर उन 
मेम्बरान के दिल में यह आ जाय कि हम सेक्रिफाइस (त्याग) करने को तैयार हें 
तो फिर इसकी जरूरत ही न रहे। ज्यादा से ज्यादा ४-५ महीने का सवाल 
है। डिसक्वालीफिकेशन (अनहँता) हो चुकी है और अब उसे रोकने का सवाल हे। 
जब कम्रमीशन हो चुका तो प्रिवेद्चान (बचाव) का सवाल कैसे पैदा 
होता हैं ॥ पु ह 

माननीय अ्रध्यक्ष--अगर मानतीय सदस्य गौर करेंगे तो यह बहस इससे पहले 
20800 (वाचन) में हो चुकी हे और इस उस्ुल को मोौनतीय सदत ने साभ 
लिया है। तीसरी रीडिंग में तो यह कुछ जायज हो सकती थी मगर इस वक्‍त 
यह जायज नहीं हु । | हु ३३३ ० पल ह 


११६ विधान सभा [४ सितम्बर, १९५१ 


श्री साजिद हुसेन--मानननीय अध्यक्ष महोदय, में तसलीस करता हूं। मगर हमारे 
सामने यह सवाल हे कि यह धारा रखी जाय या नहीों। इस चीज़ पर ग्रौर किया 
जाय तो में कहता हूं कि इसे नहीं रखना चाहिये । तो क्या कानून मौजअल्लक 
इस तरह से रह जायगा ? इसके इम्प्लाइड मानी यह हे कि हम 
पूरे कानूव की सुखालिफत कर रहे हैं। जसा सुल्तान आलस साहब ने कहा, थह 
दफा इस क़ानून की रूह है। में उस कुर्सी पर बेठ कर यह्‌ ग्रौरबौज करता 
रहा कि आया यह बात फर्स्ट रीडिंग में आती ढ या कहां आती हे या थर्ड रैडिग 
में आती है। मेने बहुत सोचा कि आखिर यह क्‍या सवाल है । आप देखें कि 
इस बिल से हमारी सरकार एक ग़लती करने जा रही हे और हमारा फर्ञ है कि 
उसे ऐसा करने से आगाह करें और रोकें। उन्हें समझाना-बुझाना हमारा काम है। 
एक झर हैँ कि-- 


मानो त मानो जाने जहां अख्तियार हे, 
हम नेको बद हुज्लर को समझाये जायेंगे । 


हमारा यह फर्ज हें कि आपके ज्ञरियें से हम अपनी बात पेश करें और सरकार 
के सामने यह रखें कि बह हमारी बातों पर इस स्टेज पर भी ग्रौर करके उन्हें 
मान सकती हे । एक मसल हैँ इट इज नेवर दू लेट टू मेंड [यह कभी न समझना 
चाहिये कि उपाय करने का समय लिकल चुका।] इसलिये जहां से हम पलट जायें 
वहीं से ग्रतीमत समझता चाहिये। 


अब इस सिलसिले में में आपको याद दिलाऊं कि रावण का कौल हूँ कि नेक काम 
में देर न करो और गलत काम के लिये जितनी देर कर सके करना चाहिये। तो 
यह जो देर लगाने का काम हे यह तो अपोजीशन ने सही तरीके से किया । अब 
यह सरकार का काम था कि दस सतंबा गौर करती कि यह एक उसुरू का सवाल हैँ । 
चन्द भेम्बरों की सौठें (स्थान) बचाने का सवाल नहीं है, चन्द मेम्बरों को आयम्दा 
इलेक्शन में बिठाने का सवाल नहीं है। अरे, ये सीटें तो क्या, अगर किसी उसूल के 
लिये उनकी जानें भी काम में आ जाये तो हमको इसकी परवाह नहीं फरनी चाहिये, 
बल्कि उन मेम्बरों को खुद सेक्रेफाइज् (त्याग) करना चाहिये और अपनी पेद़िया- 
हिक स्थ्रिट ( देशभक्ति को भावना) का सुबूत देना चांहिये। चंन्द सीढों के 
लिये, थोड़े से रुपयों के लिये ऐसी गलत चीजें , माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने पेश्न 
हो जाती हैं, यह बड़े दुख को बात है। मुझे उम्मीद हे कि सरकार फिर गौर करेगी 
इस उसूल का पहलू एक यह है कि कलको जो घ गवर्नमेंट. आयेगी वह फिर यह 
कहेगी कि ऐसा तो हो चुका है या यों कहिये कि मोरूसी तरका हमारे हाथ आयाया 
अंग्रेजों से हमको यह चीऊ मिली॥। मगर यह भी तो देखिए कि अंग्रेज अपने मुल्क में 
क्या करता हैं और' फिर अगर हमने उनके अमलद॒रामद में गलती की तो क्या इसके 
माने हैं कि दो गलतियां एफसेहतको तेयार करती हें? दो गलतियां एक सही चीज 
को नहीं करतों। में आपके जरिये से सरकार से कहूंगा कि एक बार फिर इस पर वह 
गौर करे और यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग यह इत्म नान दिला देंगे। जहां तक 
मेरा ताल्लुक हे में उन भेम्बरों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाऊंगा। मगर हम एक गलत 
उसूल को इस सदत के जरिये से करने की कोशिश न करें। वे चाहें हमारी सीठ 
भी लें लें, दो सोदों पर बेठें, मगर एक गलत तरीका यहां न अख्तियार करें। इन 
चंन्द शब्दों के साथ में इस दफा की मुखालिफत करता हूं इस ख्याल से कि इसको 
हटा दिया जाय। ह 


श्री, अम्मार अहमद खां--जनाबवाल,, दफा ३ इस बिल की जो हमारे सामने इस वक्‍त 
पेश है, म॑ यह समझता हूं कि वह इस पूरे बिल की जोन हुँ और इस सारे बिल का 
दारोमदार इसी दफा के ऊपर हैं। इस दफा से ही तमाम वे अन्देशे जो जब तक अपो- 
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जीशन की जानिब से जाहिर किये गये और बताये गये दूर हो सकते हैं और इसी 
को साथ तमाम थे खूबियां और वे बुराइयां जो कि गवर्तमेंट की जातिब से 
बयान की गयी है उनका भी इजहार इस दफा के जरिये से होता है। लेकिन अब तक जो 
बहस इस भवन सें इस दफा के ऊपर और इसकी तरमीसों पर होती रही है, मुझे अफसोस 
के साथ यह कहना पड़ता है. कि यह बहुस उसूल को दायरे से हुठ कर बहुत हद तक 
जातियात के पहल से की गयी। में जहां तक समझता हूं. हमारा एक फर्ज हे कि हम 
एक उसूल को लें। हम किसी चीज को जातियात का पहलू दे देंगे तो बजाय किसी खूबी के मुझे 
यह यकीन हुँ कि उससे बुराइयां पेदा होने लगेंगी । 

से इत तमाम बजहात के बाद यह अर्ज कर दूं कि इंस बकत जो कुछ में कहना 
चाहुंगा उसमें मेरा मकसद किसी की जात पर कोई हमला करना बिलकुल नहीं हे 
बल्कि सिर्फ एक उसूल की बात कहने का हे। 

जनाबवाला, ज॑ंसा कि बहुत सी दफात बाऊ बाज्ञ क़वानीन के अन्दर जायी हैं उसी 
तरह से इस दफा के अन्दर भी रिद्रास्पेक्टिव एफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) रखा गया हूँ। 
मुझे इससे बिलकुल इस्तलाफ हुँ कि शुबहात के दूर करते के लिये या किसी और 
किस्म का रिदट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देने के लिये वह दफा कानून का जुज उस सुरत में बतायी 
जा सकती हुँ जब हम उस शक को जो हमारे अच्दर पंदा हो गया 
है किसी और दूसरे तरीके से साफ न कर सरुक्कें। हमारे वास्‍्ते अगर 
उसके लिये कोई और पहलू मौजूद हो तो में समझता हूं कि इस 
पहल से इस दफा को इस कातून के अन्दर लाकर उसको बिगाड़ना कानून का खून 
हो करना नहीं है बल्कि एक ऐसे बड़े उसूल को खत्म करना हूँ जिस उसुलू को बनाने 
के बास्ते आज हम यहां पर बेठ हैं और हमारा संब का फर्ज है कि आज हम सब 
आइंदा आने वाली नस्‍लों के वास्ते ऐसे उसुल बना कर छोड़ जांयं॑ जिससे हमारी नई 
आजादी सही तरीके से आसानी के साथ चल सके। 
* जताबबाला, आपका कॉरस्टीद्यूडइन (संविधान) इसे बात की बिलकुल बजाह॒त करता हे 
और कांस्टीद्यूशन के अन्दर यह चीज बिल्कुल साफ साफ मौजूद हुँ कि अगर फहीं इस 
किस्म के शुबहात पेदा हों, कहीं इस किस्म की शिकायत पैदा हो तो गवर्नर को रेफर 
किया जा सकता हैँ। गवर्नर को रिफर किये जाने के साथ ही एलेक्शन कमिइनर 
के सशविरे से उसको बाबत तसफिया हो सकता हुे। मे कांस्टीद्यूडइन के उन दफात 
को नहीं पढ़.गा क्योंकि वह इतनी दफा पढ़ी ज्य चुकी हें और में उसको दुबारा या 
तिबारा पढ़ कर भदन का ज्यादा वक्‍त नहीं लंगा । लेकिन में इतना जरूर अर्ज करूंगा 
कि जब एक चीज फानून में मौजूद हे. तो बजाय इसके कि हस उसका फायदा उठायें, 
बजाय इसके कि जो उसूर हमारे वास्ते उसमें प्रोवाइड कर दिया गया है उस उसुल को 
धूरा फरते हुए कोई नफा उससे हासिल करें, हम इस कानून के अन्दर यह 
दफा रखने जा रहें हैं। यह दफा बजाहिर बहुत मामूली सी दफा मारूम होती है । मगर 
शें समझता हूं कि यह दफा कानून का हो नहीं बल्कि दस्तुर और उस उस का, जिसके 
बास्ते हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस आजादी के लिये इतनी जद्दोजहद की 
सब का खून करती है। में समझता हुं कि अगर हम इस किस्म की छोदी छोटी बातों के 
अन्दर पड़ कर कॉस्टीद्यूशन की हर दफात को इस तरीके से एतराज करना खत्म कर 
देते हैं, उसको कुचलना शुरू कर देते हैँ, उसको तोड़ते रहे, तो आइंदा आने वाली 
जस्‍लों के लिये, हुकूमतों के लिये यह एक ऐसा रास्ता हो जायगा कि जो भी हुकूमत जिस 
'भी पार्टो की बरसरेइक्तदार होगी वह जिस तरीके से जिस वक्‍त अपनी मंद्रा को 
पुरा करना चहेगी, कांस्टीट्यूशडन को अलग करके, तमाम कायदे व कवातीन को 
बालाये ताक पर रख कर अपनी मंशा को हासिल करेगी। 

जनाबवाला, इसके अन्दर सवाल इसका नहीं हैँ कि इस बकक्‍त आपने 
कितने मेम्बरान को फायदा पहुंचाया हैँ और कितने मेम्बरान को फायदा 
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[श्री अम्मार अहमद खःं] 
नहीं पहुंचाया है बल्कि सवाल यह हैँ कि जो कुछ भी आप इस दफा 
के जरिये से करने जा रहे हैँ वह आपके लिये किस हद तक जेबा हैं। अभी अभी 
मेरे लायक दोस्त साजिद हुसेन साहब ने फरमाया कि क्रवानीन अफराद के लिये नहीं होते 
बल्कि कौमों के लिये होते हैं। लेकिन यहां उल्दी गंगा बहाने को कोशिश की जा रही है। यहां 
चन्द अफराद के वास्ते कानून बन रहा है। में नहीं समझता कि वह्‌ किसी तरह से जान 
और मुत्तासिब कहा जा सकता है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी गौर करना हूँ 
कि इस कानून और दूसरे क्वानीन के अलावा जो भी हुकूमत और हुकूसत के जिम्मेदार 
लोग और ओहदेदार बनायें, इस भवन के >न्दर और इस भवन के बाहर, उनका फर्ज 
है, उनके लिये लाज्मी और जरूरी हो जाताह कि वह उन तमाम चीजों का ऐ- 
तराफ करें और इस बात को न भूल जायें कि कल उन्होंने ध्या कहा था और आज 
क्या कहा है । भें आपकी इजाजत से आर्ज करूंगा फि अभी पिछले बजट के मौके पर 
या इससे पेहहर जब कभी इस किस्म का सवाल इस भ बन के अन्दर आया तो हमारे 
बजीर आजम ते यह फरमाया कि वह इंडियन पालियामेंट और' सेंट्रल गवर्नमेंट (कद्रीय 
सरकार) का इंतजार कर रहे है। जो कुछ उनकी पालिसी होगी, जिस तरह का वह कानून 
लायेंगे. उसी किस्म का और उसका लिहाज रखते हुए यहां लाया जायगा। में 
समझता हूं कि अब हमको यह देखना हे कि आयाये दफात जो इस वक्‍त हमारे सामने पेश 
हैं वे किसी हद तक उस कानून के मुताबिकत करती हे जो कानून कि सेंदूल पालियामेंट 
के अन्दर आया है और इस कानून के स्कोप (कार्यक्षेत्र) में और उस कानून के 
स्कोप में, दोनों में कितना फर्क वाकय होता हें। आपकी इज्यजत से सिर्फ इतना अर्ज 
करना चाहता हूं कि इंडियन पालियामेंद के अन्दर जो कानून आया है उसके अन्दर उन 
तमाम ओहदों की वजहात कर दी गयी कि फलां फरलां ओहदे, फर्लां फलां तरीके से जो फरलां 
फर्ला तारीख से रह उनके वास्ते इस कानून का एतराफ होगा लेकिन हमारा कानून इतना 
गोल है, हमारा कानून इस मामले में इतना वसीह है कि जिससे यह हमको अंदेशा पैदा, 
होता हुँ कि इसका गलत इस्तेमाल न हो । यहां जाती तौर पर किसी की नीयत के 
अपर अंदेशा करने का सवाल नहीं है। लेकिन यह॒तो मानना ही पड़ेगा फि गलती से ऐसा हो 
सकता है । जहां तक गलतियों का सवाल है, अब तक जितनी गलतियां हुकूमत से 
दीदोदानिस्ता या और किसी तरह से हुई हे उनकी फेहरिस्त बनाने की कोशिश को जाय॑ 
तो उनका शुमार नहीं किया जा सकता हँ। ऐसी सूरत में अगर इस किस्म 
के शुबहात हम लोग करें या अगर हम अपोजीशन की जांनिब से हुकूमत को यह बतलावें 
और यह चीजें दिखायें क्वि इस किस्म के कवानीन ओर इस किस्म की दफात रखने 
के यह नतायज हो सकते हैं तो उससे हुकूमत को यह नहों समझ लेना चाहिये कि 
किसी बिल की, कानून की या इस दफा की मुखालिफत सिर्फ किसी जिद कौ ब्जह से 
की जा रही है यथा किसी जाती मुखालिफत कौ वजह से कौ जा रही हे । 

जनाबवाला, मुझे सब से बड़ा ताज्जुब जो इसमें होता हूँ वह इसको देख 
कर होता है. कि जनाब वजीर साहब से जो इत्तिलाअत हम लोगों ने चाही थी और 
जो इत्तिल्मआत कि जताब वजीर साहब ने बहम पहुंचायी है, उससे यह साबित होता हैं 
कि इतने मेम्बरान हे जो इसके अन्दर फायदा हासिल फरते रहे हैं और अगर उस 
- लिस्ट को देखा जाय तो यह माल्म होता है फिइतने ही मेम्बरान. के फायदा के वास्ते 
यह बिल लाया गया है और इसके अन्दर इसदफाका प्राविजन (उपबन्ध) रखा गया 
हैं। इस दफा के अन्दर इस किस्म के अल्फाज़ हैँ जिनका कोई ताल्लुक किसी 
तौर से उस लिस्ट से नहीं है जो हम लोगों को सप्लाई की गई है। उस लिस्ट के अन्दर 
सिर्फ स्टेंडिग (स्थायी) कसेटीज़ के मेम्बरान के ताम हें और उन चन्द कसेटियों के नाम हैं 
जिनको गवर्नमेंट ने वक्‍तन फवक्‍्तन बाज बाज चीजों के लिये मुकरंर कियाथा। 

आपकी इजाजत से. में इस दफा की दफा (ए), (बी) ओर (सी) का अंग्रेजी तज मा 
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पढ़ना चाहूंगा। आपको यह देखना होग। कि वह्‌ कौन कौन सी चीजें हें जो इसके अन्दर है 
और जिनके बारे में माठ्मात बावजूद इस्तेदुआ करने के हमको नहीं दी गयों। अगर 
बाकई में गवर्तमेंट के पास इस किस्म की इत्तिलाआत नहीं हुँ और इस किस्म का आफिस 
किसी शख्स ने होल्ड (धारण) नहीं किया है तो में समझता हूं कि इस दफा के लख्दर 
जो प्राविजन्स रखें गये हें वह अपनी जगह पर बिलकुल गलत और बेमानी हैँ और 
अंगर इस किस्म की चीजें हे तो गवर्नेमेंद का फर्ज हो जाता है कि वह उनको यह. 
इत्तिताआत  सम्लाई करे। दफा ३ का अंग्रेजी तरजुमा यह हे-- 
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(राज्य सरकार को पराघईं देने के लिये अवेतनिक पद, 

किसी विशेष कर्तव्य पालन फरने के लिये अवेतनिक पद, या 

राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति के सभापति या 
सदस्यों के पद। | 

जनाबवाला, जहां तक सेंद्रल ग्रवर्नमेंट का सवाल है में निहायत अंदब के साथ अर्ज करूंगा 
कि वह जब खुद अपनी तरफ से कानून बता रही है तो आप उसके हक के ऊपर 
क्‍यों हावी होने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ जहां तक चेयरमेन और आनरेरी 
आफिसेज का सवाल हुँ उसके बारे में हसारे सामने कोई लिस्ह इस फिसम की नहीं 
पेश की गयी है जिससे कि हम यह समझ सकें कि किसी जगह कोई खास क्िस्स के 
ऐडवाइजर्स मुकरर किये गये हें। अगर वाकई में एडवाइजर्स (परामर्शंदाता) मुकरश 
नहीं किये गये हैं, जेसा कि में खुद समझता हूं और जैसा कि वजीर साहब ने कहा कि 
इसके अलावा उनके पास और कोई माल्मात नहीं हूँ, तो ऐप्ती हालत में में समझता हू 
कि जो इस बिल में रखा गया है. वह बिलकुल गलत और बेमानी हो जाता है। इसके 
साथ साथ इप्ती जगह पर हमको अगर आप रखते हैं तो इससे तमाम शुबहात पैदा हो जाते हें 
और बिलकुल सही और बजा झृबहात पेदा होते हैं। उन शुबहात की बिना पर 
अगर हम छोग यहां इसको मुख्लालिफत करें तो वह भी अपनी जगह पर बिलकुल सह 
और दुरुस्त हे ॥ | | 

इसके बाद में इसके रिद्रास्पेक्टिव एफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) की बाबत अर्ज करता 
चाहता हुं। जनाबवाला, बहुत सी चीजें ऐपी होती हँ कि जित्रफ़रे अन्दर फरोगुजाइत हो 
जाती हुं और उसकी इसलाह दुबारा ऐसा कानून छा करके हो जाती है जिसमें रिट्र/स्पेक्टिव 
एफेक्ट दे दिया जाताहे लेकिन इस वक्‍ततो हमको यह देखना हु. किआया इत्त रिदृस्पेक्टिव 
एफेक्ट से हम क्या चीज करने जा रहे हैं और अगर इस किस्म की एक गलत मिसाल 
सिर्फ चन्द्र अफराद का सवाल हो याएक बड़ी तादाद का सरुयाल हो जो हमने कायम कर 
दिया तो उसका डिसोक्रेसी के फंक्शन (कार्य) पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसको 
ठीक तरह से चलाना हमारे वास्ते फर्ज है, जरूरी है और लाजिमी है। जहांतक कि 
पालियामेंटरी प्रैक्टिस (संसदीय कार्य प्रणाली) का सवाल है, जहां तक कि उसूल का 
सवाल हैँ और जहां तक किइस भवन के अन्दर कवायद और क्रशनीन का संवाल है, 
हमने ज्यादातर इंगलिश पालियामेंट को महेनजर रख कर अमल किया है और उसो 
के कसम बकदस चलते रहे हें। यह कहा जाता है कि गबनमेंट आफ इंडिया ऐक्ट 
१९३५ ई० में भी इस किस्म के प्राविजन्स (उपबन्ध) मौजूद थे, लेकिन जैप़ा कि अभी 
बाज बाज लोग कह चुके हे कि गवर्न पेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५६ई० को देखा जाता है 
लेकिन पर्शलियामेंट के प्रोस्तीजर (प्रक्रियी) को और हाउस आए कमन्स के प्रोस्तीजरः 
को नजर अन्दाज कर दवियाजाताहे । यह चीज तो उस वक्‍त सही होती जब हाउस 


१२०... ह . .. विधानसभा ..... [४ सितम्बर, १९५१ 


: [श्री अम्मार अहमद खा] द 
आफ कामन्स के अन्दर इसकिस्मका कोईप्राविजत न होता या हाउस आफ कामन्स 
में इस किस्म को चौज न जाती जैसा कि गवर्नेवेंद आफ इंडिया ऐक्ट में है। 


दूसरे गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट का हवाला देना सेदे ख्याल में ठीक नहीं है। गवर्नमेंट 
आफ इंडिया ऐक्ट विदेशी हुझूसत का, एक हुक्सरां हु हूमत का बनाया हुआ था ओर उसका 
मकसइ यह नहों था कि वह हिन्दुध्तान के छाग्रों को आजादी से रहने का मौका 
दें। में तो कहता हूं कि सतत तरोके से उसका इस्तेमाल किया जाता था ओर जो 
नतीजे कि एग्जिक्यूटिव के नाजायज असर के लेजिस्लेटिव पर पैदा होते हें वह गवनमेंट 
आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ के जमाने में ही भिल सकते हें, जबकि अंग्रेजों हुह्ूप्त 
थी, उप्त जमाने में हर जायज ओर नाजायज तरीके से हर उसुछो ओर बे उसूडो से 
इसकी कोशिश की जाती थो कि अपोजीशन को आवाज को यादेश के भक्तों की आवाज को 
जिस तरीके से भो हो सके, दबाया जाथ। जनाबवाला, आया कि इस तरीके से 
रेट्रास्पेक्टिव एक्ट देवा हमारे वास्ते कहां तक सही होगा, में आपकी इजाजत 
से हाउस आऊ कामस्स के अन्दर जो प्रैक्टिस (कार्य प्रणालो) रही है उस पर एक कमेंट 
पंढ़ना चाहुंग। उसके अन्दर इतना हो है कि-- 
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[हाउस आफ कामन्स की सदस्यता के साथ साथ पद धारण करने की, विशेषतया काउन 
की ओर से या उप्तके अन्तर्गत पद धारण करने को. अविरुद्धता एक महत्वपूर्ण विषय है 
जिसमें कामन्स तथा क्राउन के पारस्पीरक संबंध का प्रदन विशे रूप से संनिहित हैं। यह 
एक ऐसा विषय हुँ जिस पर पिछड़े ४०० वर्षों से पालियामेंट में विवाद होता रहा है । ] 


इस बारे में जबकि विलायत को डेमाक्रेस्ती के अन्दर ४०० साल की सुतवातिर 
जदह्दोजहद के बावजूद कोई नतीजा हाप्ल नहीं हो सकाओऔर उसके बाद भी उतर लोगों ने 
इतनी अहतियात की, तो हमारा उस अहतियात को पसेपुश्त डालकर डेमाक्रेत्री का 
इब्तदाई मंजिलसें इसतरह का कानून बनाना डेमाक्रेतमी काखून करना हें। इसलिये 
हमें यह संमझता चाहिये कि इस कानून में जो यह दफा इस जगह पर खाली रखी 
गयी है वह गलत रखी गयी है । इसके सानी यह हें कि ए क्जिक्युटिव का नाजायज तौर 
पर लेजिंस्लेचर पर असर अन्न हो और उस असर को वह अपने मंशा और 
अगराज्ञ के वास्ते जिस तरह से वह चाहे इस्तेमाल कर सके। अगर वाकई में यह मकसद 
नहों था , इस्लाह मकसद था तो कोई वजह नहों हो सकती कि जिस वक्‍त गवरनंमेंट 
के पास इस किस्म को इत्तिलाआत नहीं हुँ जहां कि दफा हे का इतझाक हो सके तो दफा 
३ के अन्दर जरूर तब्दीली हो जानी चाहिये थी। वजीर साहब इंसाफ से काम लें। अगर 
वह तब्दीलो हो जाय तो वह शुबहात जो अपोजीशन की तरफ से पेश किये गये हैं वह 
रफा हो जाते है। जनाबवाला, इसके अन्दर न किसो उसूल परवरी का सवाल है, 
न जिद का दखल हैँ, बल्कि हमारा यह फर्ज हे कि हम इस सौके पर यह बतायें कि कौन 
सीदफा में उसूलकोे खिलाफ अमल कियाजा रहाहे।. . . 


_ इसी लिलसिंल्े में में यह और अजे करना चहुंगा कि क्षब .तक जो 
कुछ भी तकरीरें हुई हें उनके अन्दर जहां .तक इस ' बात का सवाल 
किया गया हैँ कि.इस दफा के अन्दर किस मेंम्बर ने फायदा उठाया 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्त र प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनहुता १२१ 
निवारण विधेयक 


ओर किसको नृक्सात होगा, जेसा मेने पहले अर्ज किया, इसका कोई मौका पैदा नहीं 
होगा । आज म्‌ में इप्ती सिलसिले में एक चीज और अर्ज करनी हुँ कि अभी एक बहुत नया 
ओर अनीबोगरोब इनसाफ हुंआ। इसी दफा हे के सिलसिले में द्रेजरी बेंचेज की तरफ 
से एक अरमेंडमेंट (संगोधन)पेश हुआ, उसके जवाब में जनाब वजोर साहब ने यह फरमाया 
कि उनके नजदीक इस अमेंडस्ेंट को मंजूर करने की कोई ज्यादा जरूरत या सजब्री 
लाहफ नहीं हैं, बल्कि उनका दफ्तर जो मुनासिब तरमीस चाहेगा वह इस बिल के यहां से 
यास होने के बाद कर छेगा। जनाबवाला, में अपनी निहायत मह॒दद सालूमात की 
बिता पर अर्ज कहंगा कि डेमाक्रेप्री के अन्दर, किसी कातृत के अन्दर इस किस्म 
का कोई प्रावीजन नहीं है. कि जनाब वजोीर साहब या उनका दफ्तर किसी सूरत में 
एक नुकता भी एक बिल के अन्दर जो पास होकर ऐक्‍्ट बत जाय तरसौस कर सके। 
सिर्फ अब तक जो उद्युलइस मवन का रहा है वह यह रहा है कि सिर्फ ग्रेमेंटिकल (व्याकरण 
संबंधी) था झाब्दिक जो थोड़ी सी तरमीमें होती है. वह स्पीकर साहब को इजाजत से 
सेक्रेटरी साहब कर देते हें और उसकी इत्तिता भवन के अन्दर रखा करते हैं। 
वरना अगर इ स किस्म के कवानीन हुहमत अपने ही दफ्तर में बतवा लिया करेगी तो यहां 
हम लोगों का बेठवा और क्रिटिसाइज (आलोचना) व जद्दोजहद करना कोई मतलब और 
आनी न रखेंगा। 


माननोय श्रो सेयद गली जहोर--मे रा मंशा उसी किस्म की तरमौस की थी जो 
शाब्दिक है । वह आपकी इजाजत से दफ्तर में हो जायगी । 


श्रो प्रम्मार अहमद स्वां--सें जनाब वनीर साहब का सशक्र हुं कि इसकी वजाहत थोड़ी 
बहुत फरमा दी। लेकिन में उनकी इत्तिला के लिये इतना और अर्ज कर दूं कि वह भी 
तरभीम जनाब स्पीकर साहब के .दफ्तर में होगी और दूसरे दफ्तर में नहीं 
हो सकती । | 


इसमें हमें यह भी देखना हू फिदस दफा तीन से वाकई सें जो हमारा मकसद है और 
जो नतोजा हतइस दफा ३ के पास करने के बाद हासिल करना चाहते हें वह आया 
हासिल भी हो जाता हु या नहीं। में यह समझता हूं क्विदफा ३ के पास हो जाने के बाद 
भी वह नतीजा हमें हासिल नहीं होता। वह चीज अपनी जगह पर बदस्तूर गलत बाकी 
रहती हैँ अगर इसको इस्लाह न की गयी और यह दफा इसी तरह पास कर ली 
गयी तो यह भी ऐसी ही गरूती होगी जैपे इस दफा ३ पर कांस्टिड्यूडन बसते के और 
हमारी रिपब्लिक (प्रजातंत्र राज्य) होने के एक साल नौ महीने के बाद इस भवन के अन्दर 
बहस कर रहे हें। जो दफा १०४ कांस्टीट्यूशन को है उसके बाद रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट 
रखते के बाद भो इसकी बचत नहों होती । रिद्वास्पेक्टिव इफेक्ट दफा १०४ के बाद 
बिल्कुल बेमानी और ग्रह़तचीज हो जाती है। में आपकी इजाजत से दफा १०४का वह 
हिस्सा अर्ज करूंगा जहां पर किसी मेम्बर ने अगर कोई आफिस आफ प्राफिट (लाभ का पद ) 
होल्ड (धारण) कर लियातो उसके लिये इसका सवाल ही नहीं रह जाता कि वह किसी 
भौ इस किस्म के कानून के जरियेसे जो किसी बाद के स्टेज के ऊपर हो, कुछ किया जा 
सके। जवाबवाला, मेंने गलत अजे किया। दफा १०४ नालिटी (दंड) से ताल्लुक रखती 
है हे । दफा १९१ सिर्फ इस चीज से ताल्लुक रखती है जहां मेम्बर बिल्कुल डिस्क्वा- 
'लिफाई (अनहं। हो जाता है, अगर वह किसी आफिस आफ प्राफिट को संजर करताहै। अब 
सवाल यह है कि कांस्टीट्यूशन की दफात के बावजूद भी हमारे लिये यह कहां तक मुनासिब 
हैं कि लिर्फ दफा ३ से जो कांस्टीट्यूडइन की रस्प्रिट (भावना) है उप्तको खत्स कर दें। 
त्तो वह्‌ गलती इस कानून के बनाने के बाद या मुमकिन है कि आरज्ञी तौर से इससे फायदा 
उठाने के बाद मालूम हो सकेगी। लेकिन आखिर में यह हमारे वास्ते, हमारे मुल्क के वास्ते 
ओौर उन उसूलों के वास्ते जिनके लिए हम यहां पर बेठे हुए हे बेहद नुक्सानदेह साबित होगा । 


१२२ । विधान सभा .... [४ सितम्बर, १९५१ 


भी अम्मार अहमद खां] । 

इस सिलसिले में में यह अर्ज़ करूंगा क्रिहस किस्म्र की चीज़ों के मुताल्लिक्त आज ही नहीं 
इससे पहले भी बहुत काफी इजहार राय हों चुका हूं और रिद्रास्पेक्टिव इफेक्ट जहां तक देने 
का सवाल है वह हमारी हुकूमत की इस किस्म की कुछ आदत हो गंयो हें कि हर चीज़ के 
ऊपर ख्वाह वह कानून को जरूरतों को पुरा करता हो या न फरता हो, ख्वाह इंसाफ 
और उसूल भमयार पर पूरा उतरता हो या न उतरता हो लेकिन रिद्रास्पेक्टिव 
एफेक्ट देना जरूरी है और लाजमी हो गया है । अगर इस किस्म का प्राविज़्न (उप- 
बन्ध) हर कानून में किया गया तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि अगले इलेक्रान के 
बाद जो भेम्बरान जिनको हुकूमत चुनाव में रिटर्न करंवाना चाहती हे और वह रिठनें 
ने हो सकें तो उनके लिए भी रिट्रास्पेविटव एफेक्ट कर दिया जाय कि वह भी फल तारीख 
से मेम्बर समझे जायंगे । लेकिन यह बहुत बड़ी गंछती होगी कि महज़ रिशव्रास्पेक्टिव 
इफेक्ट देकर चन्द सेम्बरान को या चन्द लोगों को फायदा पहुँचाया जाय । 


इन चन्द अल्फाज़ के साथ में इस दफा. ३ की मृखालिफत करता हुं और जनाब 
बजीर साहब से अज्ञ करूंगा कि वह इस पर गौर करें और अगर वाकई में किसी तरीके 
से जो भवन ने अंदेशा जाहिर किया है उसका इलाज हो सकता है तो उसका इलाज किया 
जाय। 

माननोय खेयद ग्रलो जहीर--जनाब सदर, मेरी समझ सें नहीं आता हे कि में किस 
खास बहस का जवाब दूं क्योंकि जितनी बहस हुई हे दफा ३ पर गालिबन उसका बहुत सा हिस्सा 
वही हूँ जो दफा १ के ऊपर या जब बिल इंट्रोड्यूस (पुरःस्थापित) हुआ था उस बब्त ही 
चुकी थी । बाकी जो बहस हे वह बहस जिंस वक्‍त थर्ड रीडिग (तृतीय वाचन) होती, उस 
वक्‍त होनी चाहिए थी । लेकिन जहां तक इस बिल की दफा ३ का ताल्लुक़ है उसमें 
बहुत से अमेंडमेंट्स (संशोधन ) लाये गये थे उनको गवर्नमेंट ने नहीं माना और वह 
नामंजूर हो गये और दफा ३ के लिए कोई वजह नहीं हे कि वह मंजूर न हो । सिर्फ 
एक बात यह हे जो से अज़ं करना चाहता हूं कि कई मेस्बरान ने फरमाया हँ कि उसको 
रिद्रास्पेब्टिव एफेक्ट न दिया जाय । मेने तशरीह के साथ इजहार कर दिया था कि 
इसकी हमें जरूरत हे कि हम इस ऐक्ट को २६ जनवरी सन्‌ १९५० ई० से नाफिज्ञ करें 
इसलिए ज़रूरत हे कि यह शकूक रफा हो जाय । इसलिए इसको रिद्रास्पेक्टिव 
एफेक्ट (अनुदर्शों प्रभाव) देने की ज़रूरत है। अगर नहीं दिया जाता है तो इस ऐक्ट 
का मकसद और गवर्नेमेंट का मकसद पूरा नहीं होगा और यह में पहले ही अर्ज़ कर 
चुका था कि गवर्नेमेंट आफ इंडिया ऐक्ट जो है उसमें भी इस ऐक्ट को रिट्रसस्पेक्टिव 
अफेक्ट दिया गया हू । लिहाजा यह फहना कि इसका रिद्रास्पक्टिव न दिया जाय, मेरी 
समझ में नहों आता हे कि क्‍या वजह है। उसुल का सवाल हे दूसरा उत्त 
५ को दुंहराना में मुनासिब नहीं समझता हूं । में अर्ज़ करूंगा कि दफा ३ मंजूर 
की जाय । 


*. माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह हे कि खंड ३ इस विधेयक का अंश बने । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और सदन के निम्तलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत 
हुआ )-- ह 


पक्ष. में--६२ 
अक्षयंबर सिह, श्री ह कृपा शंकर, श्री 
अब्दुल मुईज़ खां, श्री . ... | खुशीराम,श्री | 
अल्फ्‌ ड धंदास, श्री चंख्रभानु गुप्त, माननोय श्री 


आत्माराम गोविन्ड खेर, सानतीय श्री | जगन्नांथ सिह, श्री 
इतिजा हुसने, श्री... द जगमोहन सिंह नेगी, श्री 


सत १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदत्यों का अनहंता. १२३ 


निवारण विधेयक 

जफर अहमद, श्री महमूद अली खां, श्री (रामपुर) 
जेघपाल सिह, श्री ह मिजाजी लाल, भ्री 
जयराम वर्मा, श्री 'मुकुन्द लोल अग्रवाल, श्री 
त्रपन सिह, श्री. मुहस्मद नबी, श्री | 
दोनदथाल्‌ अवस्थी, श्री मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री 
दोनदयाल शर्मा, श्री यज्नगारायण उपाध्याय, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, श्री रघुनाथ वितायक धुलेकर,. श्री 
प्रकाशव्ती सुद, श्रीमती राधव दास, श्री 
प्रेम लाल बच्च, श्रो राजाराम मिश्र, श्री 
फतेह सिह राणा, श्री राधामोहन सिह, श्री 
फूल सिंह, श्री रामजी सहाय, श्री 
बदनसिह, श्री रामनन्दत सिह, श्री 
बतारसी दास, श्री रामबंली मिश्र, श्री 
बलदेव प्रसाद, श्री राभशंकर लाल, श्री 
बश्ीर अहमद अन्सारी, श्री * रामस्वरूप गुप्त, श्री 
बन्नीर अहमद हकीस, श्री लुत्फ अली खां, श्री 
बादशाह गुप्त, श्री विनयकुमार सुकर्जी, श्री 
भगवान दोन मिश्र, श्री विश्वनाथ राय, श्री 
भगवान सिंह, श्री विष्णु दरण दुब्लिश, श्री 
भारत सिंह यादवाचार्य, भ्री  शिवमंगल सिंह कपुर, श्री 
भीमसेन, श्री सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
मक़सुद आल्म खां, श्री सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर 
मंगला प्रसाद, श्री ह | सीताराम अष्ठाना, श्री 
मसुरियादीन, श्री ह सुर्यप्रसाद अवस्थी, श्री 
महफजूरंहमान, श्री हुकुम सिंह, माननीय श्री 
भहम्‌द अली खां, श्री ' होती लाल अग्रवाल, श्री 

' विपक्ष में--११ 
अस्मार अहमद खां, श्री रामकुमार शास्त्री, श्री 
खानचन्द गौतम, श्री शिवकुमार मिश्र, श्री 
खुधवक्त राय, श्री | श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री 
भोपाल: नारायण सक्सेना, श्री साजिद हुसेन, श्री 
चेतराम, श्री सुल्तान आलम खां, श्री, 


फंखरुलू इस्लाम, श्री 
प्रस्तावता व खंड १ 

यह आवबइश्क हे कि कुछ पदों के विषय मे उनके लाभ का पद होते के संजय को 

दूर करने के लिए एवं तत्सम्बन्धो पारिणासिक विषपों के सम्बन्ध में व्यवस्था की ज.य: । 
अत: तिम्नलखित अधिनियम बनाया जाता है-- न 

, 7(१) इस अधिनेयम का नाम “उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्थों का 
अनहँता निव/रण अधितियम, १९५१ ३६०” होगा। | 

(२) यह अधि:नेयत्र २६ जबबरी, १९५० से प्रचलित हो गया समझा जायगा। 

ओर खानचन्द गौतम--श्रीमान्‌, में आपकी इजाजत से खंड १ सें यह संशोधन 
उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित नया उप“ 
खेंड (२) रख दिया जाय-- 


। 


आर 


२४ | " विधान सभा [डे सितस्बर, १९५१ 


[श्रो खततचच्ध गोतम | 


इस संशोधन को उपस्थित करने का केवल एक ही मकसद हैँ और वह यह कि 
इस बिल में जो मूल उप-खंड है उसकी मंशा एक बहुत बंड़ा रिद्रास्पक्टिव एफेक्‍्ट 
(अनुदर्शी प्रभाव) देते का है। वह हम सब छोगों की राय में बहुत गलत चीज मालूम होती 
हैँ और इसलिए यह ७पलंड इससें रखा गया है। हम लोगों को शुरू में यह उम्मीद थो 
'कि शुरू में ही गवर्नमेंट हमारे संशोधनों पर विचार करेगी और उन एतराजात 
'पर विचार करेसी जो गवर्तमेंट के सामने रखे जायंगे । जहां तक हमसे हो सफा 
'इस बिल के संबंध में अपनी राय और एतराजात कलूनी तौर पर हो सकते थे, वह 
हुकूमत के सामने रखे । हम शुरू सें यह ज़रूर उस्मीद रखते थे कि आगे जो घारायें 
इसमें आयेंगी या इस बिल में जो एसे प्राविज्वन्स हे. जो मौलिक रूप से कंस्टीटंयूशन 
के खिलाफ या लोकतंत्र की स्थप्रिठ के ही खिलाफ हैं वह निकल जायेंगे और सिर्फ 
इतनी सी बात रह जायगी कि इस अधिनियम को रिट्रास्पेक्टिव अफेक्द दिया जाय या 
नहीं । इसी वजह से हमने यह संशोधन रखा था । वास्तव में जिस तरह से यह बिल 
अब मंजर होकर जा रहा है ओर हमारी हुकूमत ने अपने बहुमत के ज्ोस पर जिस शक्ल 
में यह बिल पास किया हे तो में तो इस बात का हामी हूं कि वह आगे नाफिज्ञ न हो । 
मगर जो भी बिल यहां पर पेश है उसको कम से कम रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट न भिल सके। 
इस वजह से मेने अपनो यह तरमीम पेश की है । 


श्रो गोपाल नारायण सक्‍्लेना--माननीय अध्यक्ष महोदय, 'जो संशोधन मेरे 
सित्र खानचंद जी गौतम ने उपस्थित किया है में खास हालतों में मजबूर होकर उसका 
समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । उधर बंठने वालों की तरफ से काफी ज्ञोर इस बात 
पर दिया गया कि आयन्दा के लिए किसी तरह से यह लागू नहों और जब हम इस 
संशोधन की ताईद करते है तो उसके मानी यही होते हैँ कि आयन्दा के लिए यह लागू 
नहीं होगा। लेकिन जसा मेने कहा क्योंकि उसमें रिद्रास्पेक्टिव अफक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) 
भी है, हमको इस तरह के संशोधन की ताईद करनी पड़ रही है । में यह चाहता था 
और मेने माननीय न्याय मंत्री से इसबात की दरख्वास्त कीथी कि वह इस तरीके 
का संशोधन खुद छायें क्योंकि वह इस बात को मंजर ही कर रहे हे कि आयन्दा को यह 
लागू न होगा। अगर ऐसा हुआ होता तो में बखुशो इस संशोधन को वापस ले छेता । 
मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री इतनी बहस होने के बाद, कम से कम वह इस बात पर तो 
खुद सहमत हे और उन्होंने हर तरीके से इस बात का आइवासन दिया हूँ कि थह आईंटा 
किसी तरह से छागू नहीं होगा ।. में समझता हूं वे इसे मंजूर कर लेंगे । उन्होंने दो 
दलोलें इस किस्म की और दीं और यह कहा कि इस हा में मेम्बरान इंतनी 
ओवर्‌:वेलॉमिग सेजोरिटो (अधिक बहुमत) में हैं कि उनको पेद्रोनेज (संरक्षण) देने 
का मोका नहीं आयेगा । - दूसरी दलील उन्होंने यह दी कि यह छोटी सी चीज़ हे और 
आदरणीय भवन के जो सदस्य हें वे उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे । में बड़े अदब से 
माननीय न्याय मंत्री से कहना चाहता हूं कि उनका यह कहता कि ओवरहवेल्सिग मेजा- 
रिटी हे, सही है और मेरा रुथाल है कि ओवरहबेल्सिग सेजारिटी के नशें ने ही उनको 
इस पर मजबूर किया हूँ कि इस तरीके का बिल छापें और वह भी अगर्चे सोचें कि 
ओवरट्वेल्मिग मेजारिटी (अधिक बहुमत) डिवग्डिल (क्षीण) होती जा रही हे, 
एक-चौथाई तो निकल गये और शायद औरों के निकलने के अंदेश की वजह से यह 
. रोकथाम की जा रही है। में ज्यादा नहीं कहना चाहता । कितनी हो मिसालें दी जा चुकी 
हूँ फिर क्या एतबार किया जा सकता हे कि आइन्दा यह नहीं होगा। इसलिए में बाअदब 
फिर यह गुजारिश करूंगा कि आप इसमें कोई इस किस्म का संशोधन लायें कि अगले 
हर महीने तक यह अमल दरासद में नहीं आयेगा, जो पिछला हो चुका वह 
चुका । ह ह 3 
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निवारग विधेयक 


माननोय श्री सेंयद भरछों जहोर--जनाब सदर, में कम से कम जो तज्वीज्ञ 
पेश की गई हे उसकी ताईद जो मेरे दोस्त श्री गोपाल नारायण सक्सेना साहब ने कौ है 
उससे सिर्फे यही नतीजा निकालता हूं कि बहरहाल उनको मृखालिफत करनी है चाहे 
कोई शकल भी इस बिल की हो। उन्होंने जो बात कही थी कि अगर यह बिल आइव्दा के 
लिए ( वेधि) ला हो जायगा तो गवर्नेमेंट उससे गलत फायदा उठावेगी। उसके मृताल्लिक़ जो 
कुछ मुझे अर्ज़ करता था वह में फह चुका । लेकित बावजूढ इसके वह इसके लिए 
तयार हैं कि यह बिल कम से कम यह हो जाय कि आयन्दा के लिए हो । पीछे के लिए 
नहीं। मुझे कोई उसुल तो इस तरह की दलील के लिए मालूम नहीं होता क्योंकि 
यह बिल्कुल उसके खिलाफ है और खुद इसी विधान में अभी थोड़ी देर पहले बयान 
कर चुके हैं । बहरहाल मुझे इस पर कुछ ज्यादा तकरीर नहीं करनी है । मुझे सिर्फ 
यही कहना हे कि यह तो प्रीएम्बुल कलाज़ (प्रस्तावना पद) हैँ और मेने इसकी वजह 
बतला दी कि गवर्नमेंट क्‍यों २६ जनवरी, १९५० ई० से लागू करना चाहती है। उसे फिर 
इस ऐवान में दोहराने की ज़रूरत में नहीं समझता । 


इन अल्फाज़ के साथ में जो तरमीम पेश की गयी हे उसकी मुखालिफत करता हूं। 


थी खानचन्द गीतम--भ्रीमान्‌ जी, इंस स्टेज (प्रक्रम) पर आकर जबकि 
अब आज की कार्यवाही करीब करीब खत्म होने को है मुझसे नतो यह उभ्मीद को जायगी 
कि में कोई तकरीर करू और न में जबाब ही दंगा । मगर जितनी तकरीरें न्याय 
मंत्री जी की तरफ से जवाब में हुई, अगर उसका रूपांतर एक वाक्य में हो तो यही होगा 
“पंचों की बात सर माथे, लेकिन परनाछा यही लगेगा।” माननीय न्याय मंत्री को 
बड़ी परेशानी इस बात की हे कि हमने जो इस तरह से रेद्रास्पेक्टिव इफेक्ट (अनुदर्शा प्रभाव) 
को रोकने के लिए संशोधन रखा है उसको वे सिर्फ इसी वजह से नहीं मंजूर कर 
हैँ क्योंकि उनके ख्याल में अब तक बहुत से डिसक्वालीफाइड (अनहं) मेम्बसे यहां आ 
चुके हें और उनको किसी न किसी शक्ल में इस डिस्क्वालिफिकेशन से माफ कराना संज्र 
है । आप सुझे क्षमा करें, में एक बात आपकी इज्जज़त से यहां अर्ज़ करता चाहता हूं ।. 
थोड़े ही दिन की बात हे कि. बनारस सेंट्रल जेल मे हमारे बहुत से साथी थे जिनमें से बहुत 
से लोग उधर भी बेठे हुए हे । वहां के अस्पताल में हम लोगों में से. कई आदमी भर्ता 
थे । वहां एक केस हुआ । एक शख्स बीमार पड़ा, सिविल सर्जन ने उसके इलाज के 
लिए तय किया कि हाई टेम्परेचर' (तेज़ बुखार) में उसके सर पर आइस कैप (बर्फ की 
दोषी) रखी जाय, अगर उस पर भी टेम्परेचर न उतरे तो एनीमा लगाया जाय और इसके बाद 
उसे भिक्‍सचर वगरह जो उसमे प्रेस्‍्क्नाइब (मिर्धारित) किया था उसे दिया जाय। हुजर 
वाला, डाक्टर साहब ने तो कोई परवाह ही नहीं की । गफलत से एक दिन उस मरीज का 
चाचा आया जो उसकी तीमारदारी के लिए रखा गया था और जो, उस अस्पताल का 
कम्पाउंडर था जो ठीक से इंस्ट्रककान (आदेश) को समझ नहीं सका। इस दौरान में मरीज्ञ 
खत्म हो गया। उसको अन्दाजा नहीं हो सका कि भरीज्ञ मर गया या मर रहा है । मरते 
सरते जो जरा सी गरमी रह जाती हे यानी नब्ज़ पर हाथ रखने से कुछ गरमी का अहसास रहता 
है तो ऐसी हालत में उसने उसके सर पर टोपी रखी और वह चूंकि गफलत में था तो उसने एनीमा 
भी शुरू किया। इसी दौरान में सिविल सर्जन आगये और उन्होंने देखा तो कहा कि यह क्या 
तुम कर रहे हो। तो उसने कहा कि साहब यह मरा जा रहा है तो इसको एनीमा दे रहा 
हु.) उसने कहा वह तो मर चुका । तो वह घबराहट में पुछने लगा कि इस ए नौमा का क्या 
करूं तो उसने फहा बन्द करो और फिर पूछ, कि इस मरीज को क्या करूं तो उसने कहा किः 
इसको चोल घर ले जाओ.... ह | . | हु 
9 ओ हुकुम सिंह--में एक वेधानिक प्रइन उपस्थित करता ह' । इस विधेयक में 
कक 0 ० 
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[माननीय श्री हुकुम सिह] 
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[३--इ से अधिनियम में आगे चल कर उल्लिखित पदों के सम्बन्ध में संशय प्रगट किया 
गया हे कि वे लाभ के पद है --- 


अतः उक्त संशय दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह प्रस्यावित किया जाता है कि निम्नलिखित 
पदों पर अएसीन व्यक्ति २5 7 हक 
के सदस्य होने के लिये अनहूं नहीं होंगे और उक्त पदों के विषय में यह भी समझा जायगा कि 
उन पर होने के करण उक्त व्यक्ति कभी अनह नहीं थे : 


(क) राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये अवेतरनिक पद, 


(ख) किसी कप कतंव्य पालन के लिए ( ई07 006 एुछरशण-%०७ 0 धाए 
: #7००ंक १707 ) अवेतनिक पद, या 


(ग) राज्य सरकार या केखीय सरकार द्वारा नियुक्त फकिंसी समिति के सभापति यो 
सदस्यों के पद, ] 


तो जब हमने इस क्लाज को पास कर दिया तो इससे यह पता चलता है कि आइन्दा के लिये 
भी यह लागू होगा और गुजिद्ता के लिये भी यह लागू हूं। तो जो सौजूद अमेंडमेंट हे वह 
उसके खिलाफ जांता हूँ । जब सदन ने एक बार इ सके लिये अपना फरेपला दे दिया है तो उसके 
खिलाफ यहां कोई अमेंडमेंट नहीं पेश हो सकता। लिहाजा जो रूल हे कि' अगर एक 
सर्तब! किसी विषय पर /तिर्णय हो चुका हे तो उस पर दुबारा निर्णय नहीं हो सकता 
हैँ उसके मुताबिक़ यह अमेंडमेंट आउट आफ आडेर (नियम विरुद्ध) हे।...... 


भओ खानचन्द गोतम्न--मेरे सानतीय मित्र श्री हुकुम सिह साहब ने जो एतराज्ञ किया है 
वह तो मेरे संशोवत का ही समर्थन करता है । जो मेरी तरसीस है अगर उसको मान लिया 
जाथ कि यह तुरन्त लागू होगा तो जो उन्होंने कहा हे कि तुरन्त लप्गूहोने के बाद चूंकि खंड ३ 
पास हो चुका हैं तो तब भी यह आपका क्रातून “रिद्वास्पेक्टिव.एफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) लेकर 
रहेगा। अगर मेरे संशोधन के शब्द रहते हें और भवन जिस चीज़ को पास कर चुका है 
उसके मुताबिक़ फिर भी रिद्रास्पेटिव इफेक्ट लागू होगा।.. 
. माचनोय अध्यक्ष--मेरे स्थालू-से जो क्लाज. हे उसके' बिलकुल मुखालिंफ तरमीम नहीं 


जाती हैं. क्योंकि यह बिलकुल स्पष्ट नहीं है और साथ ही साथ. यह बात कि. अब 
यह लागू होता हे या दो महीने के बाद छागू होगा या गज्ञट में शायाः होने के दिन 
इंसा हीया 3832 बाद भी जो पिछड़े सामले.हैं उनके मुताल्लिक़ भी यह लागू रहेगा। 
इंसलिये में समझंता हूं कि यह बिलकुल साफ तरीके से मुखालिफ नहीं है। 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान संडल के सदस्पों का अनहुता १२७ 
ल्विरण विधेयक 


श्री खानचन्दगोतम--जी हां, यही मुतासिब है और मुझे भी चलते चलते यही अज्ञे 
करना हु कि जो कुछ सिविल सज॑न ने मरीज्ञ के चचा से कह दिया कि अब एनीमा वगैरा बन्द 
करो और इसको चीलघर ले जाओ, वही में भी अर्ज करता हु कि आप के पास क़ानूनी रू से 
अब कोई चारा नहीं है और इसको आप चाहे जिस तारीख से चाहें पिछली तारीख से या 
पास होने के बाद से लागू करें। लेकिन येह केस सिर्फ चीलूघर जाने के काबिल है । 
मप नोय अध्यक्ष--प्रदन यह है कि खं ड १ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित 
नया उड्धड (२) रख दिया जाय ३-- 
“४(२) यह अधिनियम तुरन्त प्रचलित होगा” 
(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 


माननीय अध्यक्ष--प्रइन यह हे कि खंड १ और प्रस्तावना इस विधेयक का अंश बनें। 
(प्रन्‍्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
(इसके बाद सदन ५ बजकर १८ सिनठ पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित 
हो गया । 
| केलासचन्द्र भटनागर, 
लखनऊ, सचिव, विधान सभा, 
४ सितम्बर, सन्‌ १९५१ ई० उत्तर प्रदेश ॥ 


ब चुद वच चरच राक्यई [४ _सतलस्ब र, २१९५ १ 


नत्थो क॑ 
(देखिये तारांकित प्रन १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९ पर) 
सूचो-क ' 
अत्मोड़ा ज्िले भें ऊन का कारोबार उद्योग विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों में 
चल रहा हे: -- 


१--बुना ई व रंगाई केख--.. 
(१) अल्मोड़ा 
(२) बारगेद्वर 
(३) चौरा 


२-कताई केर्र-- 
(१) छीती 
(२) शासा 
(३) कपकोटी 
(४) करमी 
(५) हरशिला 
: (६) बगहर 
(७) वादिय; कोटी 
(८) बागेइ्वर 
(९) गुलेर 
(१० ) कांदा 
(११) चौरादुम 
(१२) बनकोटी 
(१३) सनन्‍्योड्यार 
(१४) बरीन गे 
(१५) होराली 
(१६) जल्मनी 
(१७) डिन्डी घाट 
(१८) सोमेश्वर 
(१९) गरुड़ 
(२०) चितई 
(२१) तारी खेत 
उक्त केसर इस विभाग के निरीक्षण में सहकररी समित्तियों द्वारा चलाये जाते हें। 


काय -प्रगति 
ऊन उद्योग योजना इस विभाग द्वारा १९३ : में प्रारम्भ को गई थी और उसका पुनर्स गठत 
सत्‌ १९४६ में किया गया। इस योजना के सुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :.- 

(१) कतई तथा बुन,ई कौ टेनिंग 

(२) सहकारी समितियां तथा व्यक्तितपों द्वारा उत्तम उत्पादन के हेतु नवीन यंत्रों का 
प्रचार तथा वितरण करना । 
. (३) बने हुये साल की बिक्री के लिये सुविधायें देना । 
(४) ऊंब उद्योग की सहायक समितियों द्वारा व्यावसायिक रूप से दिकास करना ।. 

इस योजना के कार्य की प्रगति संछूग्न आंकड़ों से अनुमानित की जा सकती ह। 


गत्ियां 


प्रशोढ़ा--नैनोताल उन ली॥ भ्रह्मोड़ 
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वर्ष 


१९४४-४५ 
(१९४५-४६ 
१९४६-४४ 
(९४४७-४८ 
१९४८-४९ 


(९४९-५७ 


उन की बरीद कीमत 


मत्र तेरे छ० ३० आओ पा 
३०८ (५ हे २११११ (२ ० 
८४८ १४ ९ ६४०३६ ४ 
९११२० ९ ४८९ १३१ ६ 
८9 २६९१ ९१३१० ६ ' 
२०४ २३ १ २८४८५ ६ ० 


१९१ १॥६४ ४५0४8 0 हे 


कपडे का 


गा मत पका उप. क्ताई कड़े को बिग 


९ 


प्स्डू करते जपत़े च्वसारसचअइ़ 
ः संख्या... 


०-७" 





गज गिरू॑ ३० आ पा के तेरे 80 ३० आ० पै० ६० ब्रा १४ 
रे! ० (पार 80 ऐ ५ ८ हरेर8 (० ६ ४६ ४३ ९८ 
३०४९४ ६ १८२४८ ३० रे॥ १९० है १४५ (० ९ रो ६९ ४६ ' 
२४९६६ ९४ ८८०६१ ३० ॥॥ ९॥ ३२८४३ १९ ३६४९७॥ (६६ 
८४९ ० 0३ ९० ६६१८ ४ १० ९ ९ ॥शिरर रे ॥) 
१0६० १ २७ ११६ ६ ४१॥ ४५0 ३ ९ 3786३ १३६ ८ * 
कोआपरेंटिव ४५३९१ ११० ६६ ! ११॥ ७. ३६८० (३ ! 
हिपा पेंट ६०३९ ८ ० वोगरेटिदद्वारा 


गरक्षित।. २८८९६ ० ० प्रोगाइटो और विभाण 
॥॥| 
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नत्थो का 
(देखिये तारांकित प्रदन १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९ पर) 
सूची-क । 
अल्मोड़ा जिले में ऊन का कारोबार उद्योग विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों मे 
चल रहा है : “+ 


१--बुनाई व रंगाई केख-- 
(१) अल्मोड़ा 
(२) बागेश्वर 
(३) चौरा 


२-कता ई केस्द्र-- 

(१) छीती 

(२) शामा 

(३) कपकोदी 

(४) करमी 

(५) हरशिला 

(६) बगहर 

(७) वादिय; कोटी 

(८) बागेश्वर 

(९) गुल्लेर 
(१०) कांदा 
(११) चौरादुग 
(१२) बनकोदी 
(१३) सब्योडपार 
(१४) बेरीत ग 
(१५) होराली 
(१६) जल्मनी 
(१७) डिन्डी घाट 
(१८) सोमेद्वर 
(१९) गरुड़ 
(२०) चितई 
(२१) तारी खेत 

उक्त केसर इस विभाग के निरीक्षण में सहकारी समितियों हारा चलाये जाते हैं। 


द काय -प्रगति 
ऊन उद्योग योजना इस विभाग द्वारा १९३ : में प्रारम्भ की गई थी और उसका पुन गठन 
सत्‌ १९४६ में किया गया। इस योजना के सुख्य उद्देदय निम्नलिखित हे :«-- 

(१) कत.ई तथा बुन,ई की ट्रेनिंग । 

(२) सहकारी समितियां तथा व्यक्तियों द्वारा उत्तम उत्पादन के हेतु नवीन यंत्रों का 
प्रचार तथा वितरण करना । 

(३) बने हुये माल की बिक्री के हिये सुविधायें देना । 

(४) ऊत उद्योग की सहायक समितियों द्वारा व्यावसायिक रूप से दिकास करना | 
इस योजना के का ये की प्रगति संछर्न आंकड़ों से अनुमानित की जा सकतो है । 


वर्ष 


१९४४-४५ 
१९४५-४६ 
१९४६-४७ 
१९४७-४८ 
१९४८-४९ 


१९४९-५० 


/-«४आ 


अन की ० 


संत सेर 
३०८ १प्ढ 
८७८ २४६ 


९२ २८७ 


+ रह 


करा: कार्मशियल आपरेशन का प्राप्त हुई रकम 
वितरण कुल खर्चा 
की सं3 
रु० आ० पा० ० आ० पा० 
४ १,२४,२४८ १ है १/१९,०८६ ६ ६ 
९ ९८,२६२ ११ है १/१४,६३९७ १३ ९ 
२ १५१५४४ हे ६ ८२,४२७ ५ ६ 
१ ९३,५८६ १४ ६ ७१,०९८ ११ ० 
रहे १२१०३४ १३ ० २४१९२ < ० 
१८६५०१२९ १ ६ ४3६/९८३ ० ६ 


नत्थो खा. 
(देखिए पीछे पृष्ठ ७११९) 
१६५१ ई० का इंडियन फारेस्ट (ता । 3403 विधेयक 
(जैसा कि उत्तर प्रदेश झेजिस्लेटिव कौंसिल हारा स्वीक्षत हुआ है।) 
जहां तक उत्तर प्रदेश में इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ ३० की प्रवृत्ति का संबंध है 
उक्त ऐक्ट में संशोधन का 
विधेयक 
कुछ ऐसे प्रयोजनों के लिए जो इसमें आगे चल कर प्रतीत होंगे, इंडियन फारेस्ट ऐक, 
१९२७ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उक्त ऐक्ट की प्रव॒त्ति का संबंध है, संशीक्षित करना 
आवश्यक (एक्प्रीपीडिए नड ) है, 
अतः निभ्तलिखित भधिनियम बचाया जाता हैं ४-- 


१--(१) इस अधिनियम का नाम “१९५१ ई० का इंडियन फारेस्ट ( उत्तर प्रदेश 
संशोधन ) अधिनियम होगा। हे 


(२) इसका प्रसार पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। 

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 

२--इंडियन फारेतल्ठ ऐक्ट, १९२७ ई० की धारा ८० के अन्त से निम्नलिखित नवीन 
धारा ८०-ए जोड़ दी जावे-- 

४80-ह--6 886 (७0एशशाणओं 7089, 9ए 70ग007070 79 ॥॥8 0709) 
(4266626, (62878 8 0तए 0776 ए70जएं0 0400 प्रगवेक' दी 80 80% 
3097 40 8] 60. धाए 870 09 796 98779 07 08798 07' (06 8068 0६ 70808 
00 876 06 970]6/9 07 ॥6 886 00ए/एशाशा ०" & 008/ 8&एग009 
भा वीहशाए07 शत प0शशांणार फरधों ॥0एणॉए 8000ए077ह्टीए- 


नत्यियां ३३ 


क्‍ उद्द बय और कारण 

सड़कों और नहरों के किनारों के पेड़ सरकार के अधिकार में हैं और उनकी देखभाल 
वन विभाग करता है । इन पेड़ों को रक्षा करदे में वन अधिकारियों को बड़ी कठिनाइयों 
का सामना करता पड़ता हूँ, कुछ जिलों में प्राम के लोग इन वक्षों की, जिनके लगाने 
में बहा खर्चा और कष्द उठाना पडता है, डालियां बरी तरह से काट डालते है. और बहुधा 
उनको कोई दण्ड भी नहीं सिल्ता । इस समय कोई विशेष अधिनियम सड़कों ओर गहरों 
के किसारों पर स्थित पेड़ों की रक्षा के लिए नहीं है और क्योंकि इंडियन फ्रेस्ट ऐक्ट 
निर्देश इत पर लाग नहीं है, वतन-अधिकारी सड़कों और नहरों के किमारों पर स्थित पेड़ों को 
हानि पहुंचाने वाले के विरुद्ध कोई उपयुदत का्वाह़ी करते में असमर्थ हेँ। इंडियन 
पेतल कोड और नाद॑वे इंडियन कौनाल ऐण्ड डनेज ऐक्ट के निर्देश पेड़ों और उसकी 
डालियां काटने को रोकने के लिए पर्थाप्त नहों है । अतः इंडियन फारेस्ट ऐक्ट को इस 
प्रकार संशोधित करने का विचार हु जिससे सरकार सड़कों और नहरों के क्षिवारे के पेड़ों पर 
इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के उपयुक्त नियमों को लाय कर सके। इस विधेयक का प्रयोजन 
इसी उद्देश्य की पूरति हुं। 

हुकुम सिह विद्वेन, 
भाल मन्त्री । 


विधान सभा [४ सितम्बर, १९५६ 


नत्थी गा 
(देविए पीछे पृष्ठ ७२ पर) 
हु आफ किपिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश सशेचन ) विधेयक, १९५१ ६० 
'ए अदेश में कोड आफ क्रिमिनल प्रोप्तीज़र, १८९८ के प्रयोग के संबंध में उक्त कोड 
में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन के लिए द 


विधेयक 


 प्रयोजवों के निभित जो इसएें आगे चल कर प्रतीत होंगे, उत्तर प्रदेश में कोड 
प्नल प्रोष्तीज्ञर, १८९८ के प्रयोग के संम्बंद में, उक्त कोड में संशोधन आवश्यक है, 


निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हे-- 


“(अ) इस अधिनियम का साध कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीज्ञर (उत्तर प्रदेश 
) अधिनियस, १९५१ ई० होगा । 


) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। 
) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 


कोड आफ किमिनल प्रोसीज्ञर, १८९८ (जिसे इसमें आगे चल कर मल अधि- 
हा गया हैं ) को बते मात धारा ४९८, उक्त धारा की उपधारा (१) होगी 


] 


_धाराकी उपधारा (२) के कप में विम्नलिखित जोड़ दिया जापगा :-»«« 


(2) 7॥० ए०फ़थ' 00४6778व4 09 570-80070 (!) 09७ 8 00प्र6 ० 
5७४08 शक्ल, 0 7९४8७ 0 8000 08898 07 0888 0 ७8898 88 
आक्षए 06 ४0066, 98 ९इछएठं890]8 फए 89 2900079] ४७४थ०॥४ 
चत29 07 58870 98828078 तंपव2७ &77007980 40 ॥98/॥ 96 
शक्षा। एए गरणाएशक्षा00 7 ॥॥6 009] 68८६४ 0ए #॥6 ह॥/९ 
(40ए९७ए/॥०ए 


“(१) मूल ऐक्ट की धारा ५२८ को उपधारा (-4) में, शबप “छाए 0986 0. 
| ज़प्ण 06 488 9806 0ए७/ 40 छाए #ैपतंधणावं 80०7४ त7799”? 
में शब३ “00 जांतिवाकण् छाए 088७ 00 8009१ फकृणावाए 0४०१७ शाए 
०79] 9९४४ 078 ठेप009०.” रख दिये जायें । 


) उपधारा (-3) में शब्द “फ़8/8 ७ 5889078 जेंप्रहु० छांत्राता७एछ8 0 
& 0888 प्रापेशः 870-888707॥ () 07 #6098 ७ 0889 ५० 98७] एप 
#%ऋं0॥ (-0)” के स्थान में शब्द “छ608 & 50880ा78 ठेप्रते8० शांगिवाकषफ़ड 
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नत्यियां १३५ 


उद्द श्य श्रोर कारण 


कोड आऊ किमिनल प्रोप्तीतर की धारा ४९८, हाई कोर्ट तथा कोद आऊ पेशन्स के 
जमानत कम करने या जम्तानत पर छोड़ देने के अधिकार के संइंव में है । कुछ जिले 
ऐवे है जिनमें सेशन्त जम सात्रारगतया नहीं बैठते किस्तु एडोशनल सेशस्स जज बेठते हुं। 
वर्त मान व्यवस्था के अनुप्तार प्रार्थ ता-पत्र सेशन्स जज को देता पढ़ता है । इसका परिणाम 
यह होता है कि मुकहसे वाछों को असुविधा होती है और उन्हें अतावश्यक व्यय करता 
पड़ता है । नई उपचारा (२) द्वारा ऐवी व्यवस्था करने का उद्देश्य है जिसमें ऐसे 
मामलों में, या इस प्रकार के मामलों में जिसे राज्य सरकार तियत करे, सेशन्स जज के 
अधिकार को स्थावोध एड्रोशनल या अतिस्देत्ठ सेशन्स जम उपयोग में ला सके। 

दूसरी कठितता यह अनुभव की जा रही है कि सेशन्स जज को एडिशनल 
सेशन्त जज के स्थायाल्य से केवल ऐसे मामलों को वापस लेने का अधिकार 
है। जो उहोंने उक्त एडोशनल सेशन्स जज के पाप्त भेजे हों। सेशन्स जज 
को यह अवञिकार नहीं है कि वह एडीश़नल जज के यहां के मामलों को 
वायत ले सकें या दुतरे एडोशनल सेशन्स जज के पास पंज्रास्त कर सकें। इसका 
परिणाम यह होता है कि सेशन्प् जज के यहां काप्र कम होने पर एंडीशनल सेशन्स जज के 
यहां से, जिसके पास्त काम अत्यधिक हो, कुठ मामलों को वे अपने यहां ले सकते थे किस्तु 
अधिकार न होते के कारण, वे ऐसा नहीं कर पाते । तदनुतार यहु अवुभव किया जा रहा 
है कि मामजों को शीध्‌ विबटाने तथा सेशन्स डिवीजन के विभिन्न एडीशनल सेशन्स जजों 
के कार्यों के नियभन के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि एडोशनल सेशन्स जजों के यहां से 
मुकहनों या अपीलों को वापस लेने का अधिकार सेशन्स जजों को दिया जाय। 

सेयद अनो जहोर 
न्याय मंत्री । 
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उत्तर प्रदेश विधान सभा 
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विधान सभा को बेठक सभा-मंडप, छघनऊ में ११ बजे दिन में माननोय 
अध्यक्ष, श्री नफीसुछ हसन को अध्यक्षता मे आरस्म हुर। 


उपस्थित सदस्यों की सूची (१६३) 


नक्षयवर सिह, श्री 

अब्दुल गती अन्सारी, श्री 
अब्दुल बाक़ी, श्री 

मब्दुल मजीद सुवाज़ा, श्री 
कब्दुल मुईज़ खां, श्री 
अब्दुल हमीद, श्री 
अम्मार अहमद खां, श्री 
अलगू राय शास्त्री, श्री 
अल्फू ड॒ धर्मंदास, श्री 
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री 
इस्रदेव त्रिपाठी, श्री 
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती 
इतिज्ञा हुसेन, थ्री 

ई० एम० फिलिप्स, श्री 
उदयवोर सिह, श्री 
ऐजाज रसूल, श्री 
कफमलापति तिवारी, भरी 
करीमुरंज्ञा वां, श्री 
काली चरण टंडन, श्री 
कुशलानन्द गरोला, श्री 
कृपा शंकर, श्री 

कृष्ण चन्द्र, श्री 

कृष्ण शरण आये, भरी 
केशव गुप्त, श्री 
खानचन्द गोतम, श्री 
खुशवक्त राग, श्री 
खुशी राम, श्री 

खूर्बासह, श्री 

गंगाधर, श्री 

गंगाप्रसाद, भरी 


गजाधर प्रसाद, श्री 

गणपति सहाथ, श्री 
गिरधारी लाल, मानवीय श्री 
गुरुतारायण, श्री 

गीपाल नारायण सक्सेना, श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 
चर्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
चंद्रभान शरण सिह, श्री 
चरण सिह, माननीय श्री 
चेतराम, श्री 

छेदालाल गुप्त, श्री 
जगन्नाथ दास, श्री 
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, भी 
जगन्नाथ सिंह, श्री... 
जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जफर अहमद, श्री 
जमील्‌रंहमात क्रिंदवाई, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जपराम वर्मा, श्री 
जवाहर लाल रोहतगी, श्री 
जुाल किशोर, श्री 
त्रिलोकी सिंह, श्री 


. न्रेपर्नासह, श्री 


दयालदास भगत, श्री 
दारिका प्रसाद मोये, श्री 
दीनदयाल अंबस्थी, श्री 
दीनदयाल गर्मा, श्री 
दीनदयाल्‌ शास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 


नवाजिश अली खां, श्री 
नाज़िम अली, श्री 
नारायग दास, श्री 
प्रागीलाल, श्री 

प्रकाशवती सुद, श्रीमती 
प्रथाग नारायण, श्री 
प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
फखरुल इस्लाम, श्री 

फतेह सिह राणा, श्री 
बदन सिह, श्री 

बतारसी दास, श्री 
, बल़देव प्रसाद, श्री 

बशीर अहमद अच्सारी, श्री 
बशीर अहमद हकीम, श्री 
बादशाह गुप्त, श्री 
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री 
ब्रजरानों देवी, श्रीमती 
बेचनराम गुप्त, श्री 
भगवती प्रसाद दूबे, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
भगवान दीन, श्री 

भगवान दोन सिश्र, श्री 
भगवान सिह, श्री 

भारत सिह यादवाचार्य, श्री 
भीमसेन, श्री 

सक़सुद आलम खां, श्री 
मंगला प्रसाद, श्रों 
मंसुरियादीन, श्री 
सहफूजुरंहमान, श्री 

सहम्‌द अली खां, श्री 

सहम्‌द अली खां, श्री (रासपुर) 
मिजाजी' लाल, श्री' 

मुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री 
सुख्तार अहमद क्विदवाई, श्री 
मुज़फ्फर हुसेन, श्री 
मुहम्मद इब्र।हीसम, साननीय श्री 
मुहम्मद इस्माईल, श्री 
मुहम्मद जमदेद अली खां, नवाब 
सुहम्भद नबी, श्री 
सुहस्मद नज्ीर, श्री 
सुहस्सद फारूक चिद्ती, श्री 
मुहम्मद रहमत खां, श्रो 
. भहस्मद शक्र, श्री 
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री 
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री 
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यज्ञनाराधण उपाध्याथ, श्रो 


रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री 
रघुवंश नारायण घिह, श्री 
रघुबीरः सहाय, श्री 
राजाराम सिश्र, श्री 
राजाराम शास्त्री, श्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिह, श्री 
रामकुमार शास्त्री, भरी 
राभकृपाल सिह, शी 

रामजी सहाय, श्री 
रामधारी पाण्डे, श्री 
रामनन्दन सिंह, श्री 
रामबली सिश्र, श्री 
रामम्‌र्ति, श्री 

रामशंकर लाल, श्री . 
रामशरण, भ्री | 

रामेश्वर सहाय सिह, श्री 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 

लताफत हुस्न, श्री 
राखनदास जाटव, श्री 
लालबहादु र, सावनीथ श्री 
लालबिहारी ढंडन, श्री 
लुत्फ अली खां, श्री 

लोठन' राष, श्री 

विद्याधर वाजपेयी, थ्री 
विद्यायती' राठौर, भोभती 
विनय कुमार मुकर्जो, श्रो 
विश्वनाथ, राय, श्री 

विष्णु शरण पुब्लिदा, श्री 
वोरेनद्र शाह, राजा 

चेकटेशा मारायण तिवारी, श्री 
शंकर दत्त शर्मा, श्री 

शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री 
शिवकुमार पाण्डे, श्री 
शिव - दयाल उपाध्याय, श्री 
शिव दान सिंह, श्री 

शिव मंगल सिह, श्री 
शिवमंगल सिह कपूर, श्री 
इयास लाल वर्मा, शी 

इयास सुन्दर दावल, श्री 
इधामाचरण वाजपेयी, शास्त्री, श्री 
श्रीषति सहाय, श्री हक 
सज्जन देवी महंनोत, श्रीमती 
सम्पूर्णानन्‍द, म(ननीय डावटर 
सरवत हुसेन, श्री 
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सलीम हामिद खां, श्री सुल्तान भालम खां, श्री 
साजिद हुसेन, श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 
साल्प्राम जयसवाल, श्री हबीबुरहमान अन्सारी, श्री 
सिहासन सिंह, श्री हर प्रसाद सत्य प्रेमी, श्री 
सेयद जाकिर छली, श्री हुकुम सिह, सालनीय श्री 
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, भरी होती लाल अग्रवाल, श्री 


आननीय श्री सेबद अली जहीर भी उपस्थित थे। 


अश्नोत्तर 


[२6 अगस्त, सन्‌ १६४५१ ६० के स्थगित प्रश्न] 


तारांकित प्रश्त 

सहारनपुर जिले में बेहटा[-टाउन घरिया कमेटी के चेयरमैन फे विरुद्ध शिकायते 

*2--अओरी जिलोकी सिह --हया माननीय स्वचलद मंत्री यह बताने को क्ृपः करेंगे 
कि चेजरवैनत, दाउस एरिया कमेठो, बेहठा, ज्ञिला सहारतपुर के विरुद्ध कुछ शिकायतों. की 
जांच, ए ८० डी० ओ० , सहारनपुर ने गत वर्ष की थी ? 

माननोय श्रो आत्माराम गोविश्द खेर (स्वशासन मंचो)--जी हां । 

श्रो रामकुमार शास्त्री--क्या साननोय खसंत्री जी यह बताने को कृपा करेंगे 
कि यह शिकायत किमी एक व्यक्ति नें की थी या कई छोगों ने की थी ? 

६. एम हि पि ॥ घर 

माननोय भ्रो ऑत्माराम गोविन्द खेर--एक व्यवित के बारे में तो में कह सकता 
हूँ, लेशिव कई तरह को ग्रिकायतें जायीं, अव॒गशार्रों में भी छपी । तो यह हो सकता हे कि 
कई व्यवितपों ने धहां लोकली (स्थानोय रूप से) की हों । 

आी रामकुमार शास्त्रो--वे शिकायतें क्‍या थीं? क्या उनको क॒पा पूर्वक 
मंत्री महोदय पढ़ देंगे ? 

माननोय श्री आत्माणाम गंविन्द खेर--हई तरह की शिकायतें थीं। कुछ तो 
झपया बेरबार करने के बारे में थों, बदियती के बारे में था, कानून के हिसाब से कार्य - 
चाही न करने के संबंध में थीं । ऐपी दो दो, तीन तीन शिकायतें हर सासले के बारे में 
थीं। क़टोब आठ चार्जत्र (आरोप) उनके ऊपर लगाये गये थे और उनकी तहक्रीक्रात हुई । 

#२--थ्री तिलोकी सिंह--यहदि हां, तर क्या माननीय मंत्र:इस जांच रिपोर्ट की एक 
प्रति भ्ेज्ञ पर रखने की कृषा करेंगे ? । ह 

रे "है हब दि ९ 
 माननोथ थ्रो आत्माराम योविन्द खेर--इ प रिपोर्ट की प्रति सेज्र पर रखता सरक्षार 

सार्वजनिक हित की दुष्ति6 से उचित नहीं समझती । 

सरकार इस संब्ंत्र में समुचित कार्यशही कर रही हैँ । 

श्री खुशवक्त राय--क्या सानवीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्विद्स रिपोर्ट 
को रखते से सर्वजनिक क्‍या हाति होती है ? 
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माननीय श्रो आत्माराम गोविंद खेर--जब किसी चेयरमैन के बारे में कोई शिका- ' 
यतें आती हुँ तो उनकी जांच सरका ) तौर पर खुडी जांच नहीं होती है, वयोंकि वह एक चुना 
हुआ जिम्मेदार ओहदेदार आदमी होता हे और कभी शिकायतें गलत होती हे कभी रहो 
होतो है, इसलिए उनकी इन्चबायरी कान्फोडशल ( जांच गोपनीय .) होती है और उसको 
रिपोर्ट कान्फीडेशल भी रखते हैं क्योंकि.जो गवाही देने वाले होते हे उनके लिए भो खतरा 
पैदा हो सकता है और रिपोर्ट में भी ऐसे रिसार्क स हो सकते हू जो उनके लिए गेरवाजिब 
तौर से इच्तेमाल किये जा सकते हैं। इसलिए तमाम करेस्पान्डेन्स (पत्र-व्यवहार) जो होती 
है वह गृप्त रखी जाती है और जब तक कि उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है तब 
तक कोई आरोप स्पष्ट नहीं किया जाता हैं । 


थ्रो खुशवक्त राय--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह 
कार्यवाही कितने दिनों तक कर लेंगे ? 
माननोय श्रो आत्मायम गोविंद खेर--टाउन एरिया के संबंध सें यह कार्यवाही 
कमिइनर को करनी होती है ॥ उस रिपोर्ट के ऊपर कमिदनर को योग्य कार्यवाही करने के 
लिए आदेश दे दिया गया हे। 


तामांढोन, पदटी विचला चके ट, जिला अव्मोड़ा के शिल्पकारों को 
रामलीला करने को मनाददी 

#+३--श्रो जिोकों सिह--क्या यह सच हे कि ग्रास तासाढोन, पट्टी विचला चर्केंट, 
ज़िला अल्मोड़ा के शिल्पकारों ने पिछले वशहरा के अवसर पर रामलीला नाटक खेलने का 
आयोजन किया था और उन्हें रामलीला करने की इजाजत स्थानीय कर्मचारियों ने नही दी 

माननोय श्री' छालबहादुर (पुलिस मंत्नी)--जी हां । 

के उ--श्रो जअिलोको खिह--यदि हां, तो क्‍यों ? 

माननोय भ्रो लालबहादुर--तासाढोन प्राम के शिल्पकारों ने जिला अधिकारियों 
से उक्त ग्राम में रामलीला करने की आज्ञा मांगी । यह लोग पहली ही बार इस गांव में 
रामलीला करना चाहते थे जब कि वहां शुरू से दूसरी रामलीला होती चलो आ रही थी। 
दोनों के आपस में संबंध अच्छे नहीं थे ॥ अतः शिल्पकारों को यह सलाह दी गई कि बह अपना 
नाटक रामलीला जो हो रही है उसके खत्म हो जाने के बाद करें, परच्तु चह इस पर सहमत 
में हुए। इस कारण धारा १४४ रूगा कर उसे रोकना पड़ा । 

श्रो' खुशवकत राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
इस प्रास में जो शिल्पकार हूँ वे भेरशिल्पकारों की रामलीला में नहीं जाते ? 

मांननोय श्रो छाहुबहाहुर--इसकी जानकारी तो है नहीं क्योंकि मुद्ठतों से 
शमलोला होती चलो आ रही है और आमतौर से रामलीला में सभी होते हैँ उससें 


कोई जाति या बिरादरी का सवाल होता नहीं । लेकिन जो खास बात आपने पूछीं उस पर 
कोई जवाब देना इस वक्‍त मेरे लिए मुद्दिकल है । 


भ्रो ग खुशवरू शाय--कक्‍्या माननीय पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि. 

दिल्पकारों को नये तौर से यह रामलीला करने की क्‍या ज़रूरत आ पड़ी ? 
माननीय श्रो लालबहादुर--क्यों उनको करने की इच्छा हुई यह कहना तो, 

मुह्िकल् है लेकिन रामछीला एक स्थान में कई जगह भी हुआ करती हैं और अगर एक से 

ज्यादा करनो चाही तो कोई खास वजह नहीं है । न यही वजह है कि उनको वहां जाने की 

इजाजत नहीं है । प ह 

ह भ्रो खूब सिंह--इस गांव में शिल्पकारों को रामलीला न करने का गवर्ममेंट का 


जो आर्डर निकाला गया है यह केवल एक साल के लिए है या आइंदा सालों के लिए भी 
सता कर दिया गया है । द | 


प्रसोत्तर १४ १- 


माननोय श्री छालबहादुए--इस संजंत में कोई खास हुक्म तो दिया नहीं गया । 
आविरी वक्‍त में उन्होंने तव किया कि रामलीला करेंगे और दोनों पारदियोंसें झगड़े का अंदेशा 
था इसलिए रोक लगाई गई। 


श्रो बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो दूसरी रामलीला 
हुई, उस स्थान पर काई दंगा-फ़साद गांव में हुआ या नहीं ? 


माननीय श्रो लालब॒हादुर--जी नहीं, चूंकि इंतजाम पहले से ही अधिकारियों 
से वहां पर कर लिया था, इसलिए कोई दंगए-फसाद वहां नहीं हुआ । 

अऋ--आओ्रौ जिलोकों सिंहू--क्ष्य यह सच है कि उसी समय बावजूद दफा १४४ 
लागू होने के कुछ सवर्ण जाति के हिन्दुओं ने रामहीला सताई और उनके ऐसा करने सें 
सरकार की ओर से कोई रोक नहीं डाली गई ? 

माननोय श्री छालबहादुर--जी हां, क्पोंकि रामढीला उक्त ग्राम में शुरू से ही 
होती चली आ रही थी और इ त.ब्ष भी धारा १४४ लगाने के पहिले हो आरम्भ हो चुकी थी । 
इसलिए उस पर रोक रूगाने का सवाल नहीं उठा। 


तहसीछ चकिया में विसनपुरवा ग्राम सभा के सभापति का चुनाव 


*६--श्रो रामनन्दत लिह--वत्मा सानतोय स्वश्ासतर मंत्री यह बताने को कृपा 
करेंगे कि तह॒पील चकिया को ग्र।म सभा विप्तनपुरवा के सभावति के चुनाव के संबंध में 
कोई झगड़ा सरकार के विचाराधीन है? 

माननोय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां। 
*3--श्रो रामनन्दन लिंद--यदि हां, तो वह क्‍या है ? 


माननोय श्री आत्माराम गेविन्द्‌ खेर--मवोवीत-पत्र लेने तथा मतगणना में 
गलती हुई थी। ह 


*८--भ्रो रामनन्दन सिंह--क्या इस संबंग में कोई तहक़ौक़ात भी हुई है? 
माननोय श्रो आत्मारास गोविन्द खेर--जो हां । " 
+९--थ्री रामनन्दन लिद--यदि हां, तो जांच करते वालों ने क्या रिपोर्ट दी है ? 
माननीय श्री आत्माराम गे।विन्द खेर--गछती से चुनाव अकप्तरों ने एक पक्ष के 

मत दूसरे में गिन लिये थे और सनोनीत-प््र॒ नियस विरुद्ध लिये गये । 


. श्रो रामनन्दन सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता हैँ कि चुनाव अफसरों 
ने जो गलती की जान बूम्त कर को और एक पक्ष से कुछ ले लिया ? 


माननोय भरी आत्माराम्र गोविन्द खेर--इस तरह की पक्की खबर तो मेरे पास है 
नहीं । 

श्री रामनन्दन सिंहद--श्या माननीय संत्री जी को यह पता हैँ कि क्‍या फिर से वहां 
का चुनाव हुआ और उसका क्या नतीजा चिकला | 

माननोथ श्री आत्मासाम गोविन्द खेर--इ एके लिए में नोटिस चाहुंगा कि क्या-क्या 
चुनाव हुए और क्या-क्या नहीं हुए ।. 


श्रो द्वारिका प्रखाद मोय--क््या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सभार्पात 


के पद के लिए उम्मीदवार कौद-कौन थे २. ह 
माननोय ओर आत्माराम गे।विन्द खेर--इसके लिए भी नोटिस चाहूंगा। 
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शेडवेज के स्टेशन अफसरों को शिक्षा सम्बन्धी ये॥ग्यता 
*१०--ओरी द्वारिका प्रसाद मौय--उया सरकार यह बहलाते की कृपा करेगी कि 
रोडवेज में कितने स्टेशन अफसर ग्रेजुएट हु और कितने अस्डर ग्रेजुएट हे ? 
माननीय श्री लालबहादुर--६ ४ झ्ेजएड और ६२ अच्डर प्रेजुएट हु 
श्री प्रयाग मारायण--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कपा करेंगे कि 
स्ठेशन आफिस के लिये कोई कशालीफिकेशंस हे ? 


माननोय श्री लांलबहादुर--असिस्‍्टोंट स्टेशन इन्चार्ज के लिये ग्रेजुएट का 
होना जरूरी हें । 

श्री द्वारिका प्रसाद मोय --कंया सरका 
अन्डर प्रेतएट स्टेशन इंचाले है उनको पोग्यत्ता 

माननोय थश्रो लालबहादुर--शुक्ू में जब द्वांसपोर्ट डिघ्रार्टभेंट खुला और उससे 
नियुक्तियां हुई! तब कोई नियम शिक्षा द्ाः नड्ों नियत था और दगंसुपोर्ट कशिश्त्वर ही छंथयों को 
नियकत वारते थे । बाद में चलक निधस बस गया स्लि शिक्षा की क्या शोग्यता हो 


और दूसरी बातों की दया हो । इस ई नियक्तियां जोड़े उसके प्ले की ही हैं ! 


+१ १--श्री द्वारिका मसाद मौय ---जो स्टशत अफसर रोडवेज में हें उनकी नियुक्ति 
किसके द्वारा हुईं हैं ? 


माननोय श्री लालबहादुर--स्टेशन इंचाओजों का चुनाब सेस्द्रल एलेब्शन कमेटी 
द्वारा होता है और इनकी भियुक्षित द्रांसपोर्ट कम्रिबततर करते हें । इस कमेटी के बनने के 
पहले ट्रांसपोट कमिइतर ही इनका चुनाव और इनकी नियुक्षित करते थे । 


#॥१२--श्री द्रिका प्रखाद्‌ सौर्ष--स्टेशन अफसर की नियुक्ति के लिए दिक्षा 
की न्यूचततम योग्यता का कहां तक होना अजवाये है ? 
कं 'ननीय श्री लालबहादुर--स्ठेशन - इंचार्ज के लिए योग्यता बी० ए० की रखी. 
गई है। 
#१३--शथ्री द्वारिका प्रसाद मोय--क्या शिक्षा की योग्यता के बन्धन से मुक्त किया 
जा सकता हू ? यदि हां, तो किस अधिकारी हारा ? े 


माठनोय श्रो ल्ालबहादुर--विशेष परिस्थित्तियों सें गदर्नमेंट ऐसा कर सकती हे। 

$ १४--श्रो द्रिका प्रसाद मोर्य--प्रेजएड और अन्डर-ग्रेजुएट स्टेशन अफसर 
की सीनियारिदी (ज्येष्ठता) और जुतियारिटी (करेष्ठत-) का क्या नियम है 

मा नोय क्री ज्ञालबहादुर--स्देशन इंचार्ज की सीनियारिटी उनकी भमिशुद्दित की 
तारीख पर निर्भर है। 


श्री दारिका प्रसाद मोय--कक्‍्या सरकार यह बततलाने की कृपा करेगी कि जो 
कायदा सीनियारिटी का बताया गया वह उन लोगों के लिए हो राग है जिनको गवरनमेंट 
गा नियुदत > हूं या उनके लिए भी लागू हुँ जिनको फकमिश्तर साहब ने पहले नियुक्त 

था 

माननीय श्री लालबहादुर--काम करने में हमेशा शिक्षा और तालीम से ही 
योग्यता का फेसला करना ठीक नहीं हुआ करता । कभी- कभी यह भी होता है कि जो बी० 
ए० पास नहीं हैं था एम० ए० पास नहीं हें वे बी० ए० और एम० ए० पास वालों से 
अपने अनुभव के आधार पर अच्छा काम. कर सकते हैं । इसलिए जिन्होंने 
साल, दो साल या तीन साल काम कर लिया हे, जब उनकी सीनियारिटी का फैसला होगा; 
तब यह नहीं देखा जायगा कि कोर बी० ए० हूं, कौस एफ ० ए० और कौन इंद्रेंस है, बल्कि 
काम करके जो उन्होंने तजुर्बा हासिल किया हे और उनका काम कैसा रहा है इसके आधार 
पर उत्तकी सीनियारिटी (ज्पेष्दता) तय की जायगी । 


यह बताने की करेगी कि जो ६२ 
किसमें सूवत किया थार ? 


च्छ 


रश 
का 
से 
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श्री द्वरिका प्रसाद मोय --क्‍्या में यह समझू कि यह जो प्रदन संख्या १४ में 
जवाब दिया गया हूँ उसमें यह बिलकुछ तय नहीं हें कि नियदित सें खाली सीमनियारिदी 
देखी जायंगी, वल्कि सीनियारिटी और योग्यता दोनों का लिहाज रखा जायगा ? 


माननीय श्री लालबहादुर--आम तौर पर सीनियारिटी के आधार पर तरकिकयां 
होती हैँ लेकिन यह जरूर देखा जाता हें ऊगर किसी आदमी का काम अच्छा नहीं है तो 
उत्तको तरबकी नहीं भी दी जत्ती हे। 


भाँसी में प्वाऊ के उद्घाटन के अवसर पर पुछिस द्वारा गोछों का चलाया जाना 


#१५--आ खुशवक्त गय--क्ष्या माननीय पुलिस मंत्री कृपया बतलायेंगे कि 
अभी हाल में जो झांसी की पुलिस ने जनता पर गोल चलाई थी उसका क्या कार 


ननोय श्री ल्ञालवहाठुर--हुछ लोगों ने दिना आज्ञा सझई ब' में एक 
प्याऊ बना दी थी। ७ अंप्रेल, १९५१ ३० को कुछ लोगों ने उस प्याऊ का उद्बाटव जिला- 
धीदश की १४४ की आज्ञा को तोड़ कर करने का प्रथत्त फिथा । भीड़ गेर कानूनी थी। 
उसे हटाने का आदेश डिया गयः३, लेकिन लोगों की तरफ से ईंठ और पत्थर फ्रेंके जाने रूंगे। 
अफसरों ओर सिपाहियों को चोट भी आईं । स्थिति जब काबू के बाहर मालूम हुई तब 
जिलाधीश ने गोली चलाने की आज्ञा दी। 
श्री खुशवक्त राय--४श भांवनीय वुछिस मंत्री जी यह बत की कूपा करेगे 
कि जब प्याऊ बन चुकी थी तब उसके उद्घादन के संबंध में डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेंड को क्‍्यीं 
शिकायत दा हुईं? 


नि-वेय श्री लालवहादुर--चूंकि प्याऊ गेर कानूनी तरीके प 
लिए उसके संबंध में और आगे किसी कार्य की इजाजत देना नहीं चाहते थे 


श्री खुशवक्त राय--दया मानचीय पुलिस मंत्री यह 


हल. 


कि उद्घाटन का सवाल तब पंदा दुआ रब बहां की जनता ने एक मीडदिंग कर ली ? 

माननीय श्री छालबंहादुर--मीडटिंग तो उद्घाटन से थोड़ा! पहले की गयी लेकिन 
अधिकारियों ने उनको इस बात को अच्छी तरह से समझा दिया था कि १४४ रूग जायगी 
और आप उस प्याऊ के सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे और अधिकारियों को यह 
उम्मीद दिलाई गयी थीं कि कोई ऐसी बात नहीं होगी । उसके बाद भी यह उद्घाटन की 
कार्रवाई करने की कोशिश की गई । 


थश्रो खुशवक्त राय--क्था भाननीय पुलिस मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस 
मीटिंग का उन्होंने जिक्र किया उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इजाजत दी थी या नहीं ? 

माननीय श्री लालबहादुर--जी हां, दी थी, लेकिन जहां १४४ लगाई गईं थी 
उसके बाहर । 

श्री ख़ुशवक्त रय--रथा माननीय पुलिस मंत्री जी यह बदकाने की कृपा करेंगे 
कि जहां परसीटिग करने की इजाजत दो गयी थी वहप्याऊसे सिफे २०० गज्ञ दूर जगह थी 

माननोय श्री ल्ालबहादुग--परे रूयाल में २०० गज्ञ की बात तो सही नहोगी । 
लेकिन जता मेने कहा जहां १४४ लगी हुईं थी उसके बाहर उन्होंने इजाज़त दी थी। 

श्री रामकुमार श. स्त्रो--जब ईंढे, ढेले फेके जा रहे थे थुलिस अफसरों के ऊपर 
तो उस घटनास्थल पर डिस्ट्रक्ट मेजिस्ट्रेट मौजब थे ? 

माननोय श्री' लालबहादुर--जो हां। 

रो रामकुमार शास्त्रो--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस 
पियाऊ के सिलसिले में गोली अलाई गयी और ईढटें फेंकी गई वह रात को गिरा कर हुददार 
कर दिया गया ? 
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माननीय श्रो ल्लाउवह[दुए--उस रात वह गिराया नहीं गया । लेकिन कुछ 
दिनों के बाद वह गिरा दिया गया । 
श्री रामकुमार शास्त्री--क्या मनतीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि उसको 
किसने गिरवाया ? ' 
माननोय भ्री लालबहादुर--म्युनिसिपलत बोर्ड के कहने पर । चूंकि वह प्याक का 
मासला उठके अधिकार में था और वह चीज़ गे रकानूती बनी थी, इसलिए म्युनिसिपल 
बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट से यहु दरख्वास्त की कि उसको हटा स्थिा जाता चाहिए ओर 
तब वहू हुआ दी गई । 
# १६-श्रो खुशवक्‍््त राय--क्या माततीय पुलिस मंत्री कृपया यह बतलायेंगे 
कि उक्त गोली चलाने के कारण कितने व्यक्ति घायल हुए तथा कितने सारे गये ? 
माननीय श्रो लालबहादुर--तीन व्यक्ति मारे गये और १० घायल हुए। 
गे श्रो बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इप्त दुर्घटना में जो 
व्यक्ति मारे गये है उनके वारिसों को किसी प्रकार को आर्थिक सहायता देने को कोई बात 
सरकार के विचाराधीन हैँ था नहीं ?' 
माननीय श्रो छाल्बहादुर--जी नहीं, इस नाते तो नहीं हैं । कोई अगर और 
प्राइवेट तरीके से इंतजाम हो उस पर सोच जा रहा है या ज्ञायद किया भी जा रहा हू ? 
+ १७--श्री खुशवकत राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि 
उक्त गोली चलाने के बाद झाँसी की जनता ने यह मांग को कि उक्त गोली चलाने के 
संबंध में खुली जांच फी जाथ ? ह ह 
# १८--क्या साननीय पुलिस मंत्री यह बतलायेंगे कि जांच की मांग सरकार ने स्वीकार 
की था नहीं ? ह 


माननोय श्री छालबहादुर--सरकार के पास कोई ऐसी सूचना वहीं आयी। परन्तु 
कुछ लोगों ने जांच के लिए कहा था। 


श्री खुशवकत राय-- वया माननी4 पुलिस मंत्री यह बतलाने की क्या करेंगे कि 
झांसी के एक माननोय सदस्य ने इस बात की माँग की थी कि चहां पब्लिक जांच कराई जाय ? 


माननीय भ्रो लालबहादुर--ऐसपी पब्लिक जंच की कोई सांग नहों की गई थी ॥ 
श्री घुलेकऋर की तरफ से एक तार आया था कि इस मामले की देखभाल इस गवर्नमेंट को 
करनी चाहिए । ह 

श्रो खुशवकत राय--क्या माननोय पुलिस संत्री यह बताने की कृपा फरेंगे कि जिस 
प्रकार की मांग जां व कराने के लिए श्री धुलकर जो ने की थी वैसी जांच कराई गई या नहीं ? 


माननोय श्रो छाह्नबद्ादुर--बैसी भी करायी और उससे ज्यादा भी। 


ओ रामकुमार शांस्त्रो--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलाएंगे कि जांच 
के के 80 कुछ लोगों ने सरकार से याचना की थी , उत्त कुछ लोगों में कौन कौन से 
गथे! । | 


माननीय श्री छालबहादुए--इतना ब्यौरा बताना कठिन हँ। 
औ ऐजाज रखूल--क्या यह सही हूं कि पुलिस मंत्री भो इसकी तहकीकात करन 
धर - । 


9०७. 


गये 
माननोय श्रो लालबहादुर--तहकीकात करने के लिए नहीं गयाथा। लेकिन 


५ 


में ज्ञांसी गया था । मेंने वहां के व्यक्तियों और अधिकारियों से बातचीत की । 


प्रदनोत्त र श्डप 


+ १९--शआरी खुशवच्त राय->क्या सातनीय पुलिस मंत्री यह भी बतलायेंगे 
किइस संबंध में साननी : स्वशासन मंत्री ने कोई जांच की है और उन्होंने क्या रिपोर्ट दो है ? 

साननोय श्री छालवहादहुर--माननीय स्वश्ञासन मंत्री वहां गये लेकिन उन्होंने 
कोई नियमित जांच नहीं की । वहां वे छोगों से मिले और स्थिति को समझ कर लोगों 
को आवश्यक सलाह दी तथा अधिकारियों को भी आदेश दिये । 

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री ०ह बतलाने को कृपा करेंगे 
कि जो साननोय स्वायत्त शासन मंत्री वहां गये थे और उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया 
तो उसके बाद उन्होंने क्‍या रिपोर्ट सरकार को दी ? 


माननोय श्रो लालबहाहुर--उसका ज्वाब सेंने दे दिया है। 


श्री छल्तान आलम खां--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि पुलिस के 
गोली चलाने के पहले वहां टियर गैस का इस्तेमाल किया गया सजमे को मुंतशिर करने 
के लिए ? ह 

माननोय श्री लालबहादुर--टियर गैस का इस्तेमाल नहीं किय। गया। मुझे ठौक 
ड््स का मालूम भी नहीं है। में समझता हूं कि वहाँ दियर गेस का इन्तजाम भी 
नहीं हैं । लेकिन में यह भी बतलाना चाहता हूं कि वहां टियर गेंस का इस्तेमाल 
करना बहुत खतरथाक होता, क्योंकि सब के ऊपर एकसां असर हो. जाता। बहुत तंग 
बाजार और ऊंचे ऊंचे मक्तानात थे जहां यह वाकया हुआ। 

मेहतरों को खुविधाये' देने के लिये सरकारी ग्रादेश 

+२०--श्री सगवानदोन मिश्र (अनुपस्थित )--क्या सरकार ने अपनी सिफारिशों 
. सहित 338 नं० ४४८६/११--७१३-४६ स्थानीय संस्थाओं में काम करने वाले 
मेहतरों को सुविधायें दिये जाने के लिए गत १९ अगस्त , सन्‌ १९४७ ई० के गज़ट में प्रका- 
हित किया था ? यदिउत्तरहांसें हो तोवे सुविधायें किस माह से दिये जाने को थीं? 

माननीय श्री आत्माराप्त गोविन्द खेर--जी हां, सिफारिश नं० १० को छोड़ कर 
जो निर्धारित स्केल के अनुसार वेतन देने के विषय में थी, अच्य सभी सुविधायें तुरन्त दी 
. जाने को थीं। सिफारिश नं० १०, १ अक्टूबर, १९४७ से लागू होने को थी। 

के २१--ओऔ भगवानदोन सिश्र (अनृपस्थित)--वया सरकार ने उपरोदत जी० 
ओ० मे प्रत्येक श्रेणी के स्युनिसिपेलिटी, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के मेहतर 
कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये जाने कः भी सिफारिश कौ थी ? 

माननोय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां । 

श्रोमती प्रकाशवतों खूद--जिन म्युनिसिपेलिटियों ते सरकार की इस आज्ञा 


ध्डे 


का उल्लंघन किया हे उन पर सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार करती है ? 


माननाय श्री आत्माराम गोविन्द खेर --जिन्‍्होंने इस आज्ञा का उत्लंघन किया हे 
और समय पर कार्यवाही नहीं की 3बको बार बार तकाजा करके उस पर अमल करते के 
लिए बाध्य किया जा रहा है । 

* सह २२--श्रो भगवान दौोन मिश्र (अनुपस्थित )--क्या सरकार म्युनिसिपेलि- 
टियों, टाउन एरियाओं और नोटिफाइड एरियाओं के नाम जिन्होंने अपने यहां के मेहतर 
कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये जाने की सिफारिश को साज्ना, देने की कृपा करेंगी, और यह भी 
बतापगा हे उन स्थानीय संस्थाओं का वाषिक व्यय वेतन-वृद्धि के कारण कित्तना कितना 
बढ़ गया ! 











नोट--तारांकित प्रइन २०--२२ श्रोमती प्रकाइबती सूद ने पूछे । 
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माननोय श्री आत्माराप गोविन्द खेर --इस संबंध में स्थानीय संस्थाओं से 
सुचना प्राप्त की जा रही हैं। 


फतेहपुर में वाटर वकल को ये।जना 


# २३--थ्रो वंश गापाल (अनुपस्थित )--बेया सरकार को इस बात का पता है 
कि फतेहपुर शहर में पम्प योजना वाटर बकूस न होने के कारण जनता को बड़ा 
कष्ट है ? 

मातनीय श्रो आत्माराम गेविन्द खेर--जी हां। 

* ए२४--श्री वंश गेषाल (अनुपस्थित) --बया यह बात ठीक है कि जब जब 
स्वद्ासन मंत्री फतेहपुर पधारे मान पत्रों में जो उन्हें अपित किये गये अथवा ज़बानी उनसे 
इस बात की प्रार्थना की गयो कि फतेहपुर दाहर में वाटर बर्क्स खोला जावे, 
तो उन्होंने इस बात का स्पष्ट रूप से बचत दिया कि फतेहपुर में तुरत्त सरकार 
की ओर से बादर द्क्स खोला जावगा? 

मानस्य श्रो आत्माराम गे। विन्द खेर--मह ठीक है कि जब स्वशासन मंत्री फतेह- 
पुर गये तो उनके सामने उस तगर में लोगों को पाती सिऊझने की कठिनाई का प्रइस रखा 
गया ओर समंत्री ते इस संबंध में कहा कि उस नगर के लिए जलूकल की योजना को सरकार 
सहानुभूति की दृष्टि से देखेगी ओर जो कुछ सहायता हो सकेगी , करेगी । परन्तु थह 
कहना ठीक नहीं हे कि मंत्री ने किसी सभय भी सरकार की ओर से जलरू योजना तुरन्त 
खोलने का वचन दिया था। ह 

श्री खुशवक्त राय--बैया माननीय स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे 
कि जो उन्होंने आइवासन की बात कही है वह ऊपनी याव से कही है या इसका रेकार्ड 
(अभिडेख) मौजूद हूँ उसकी बिना पर भह बाद कही गई है ? 

माननीय भरी आत्माराम गोविन्द खेर --जी हां, में अपनी याठदाइत से बतला 
रहा हूँ और म।ननौय सदस्य भी समझ जायंगे कि जरलूकल योजना के तुरंत शुरू हो 

जाते की बात को कोई भी चिचारवान व्यक्ति इस तरह का वावदा नहीं कर सकता है । 

के २५--श्री वंश गोपाल (अनुपस्थित )>-क्या यह बात ठीक है कि सरकार 
की भांग के अनुसार फतेहपुर स्युनिसिषेलिठियों ने भी ११ हजार रुपये सरकार को दिये 
और सरकार ने भी १४ हज़ार रुपये मंजूर किये ओर काम शुरू भी किया, किसु अधूरा. 
काम छोड़कर समस्त कर्मचारी और भिक्त्री चले गये ? यदि उत्तर हां में है, तो इसका 
क्या कारण है ? । | 


माननोय श्री आत्माराम गे।दिन्द खेर --फत्तेहबुर नगरपालिका से ११,००० ० 
जलकल योजना बनाने के लिए चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्‍थ की फीस जमा की थो ओर यह 
जिसकी लागत ७,३५,९०० र० होगी स्टेट हेल्‍थ बोर्ड से स्वीकृत हो चुकी हूँ और स्टेट 

' हेल्‍थ बोर्ड ने १४,००० रु० का अनुदान एक नलकूप बनाने के लिए दिया है। कुआं बनाने का 

कार्य आरम्भ हो चुका है और भूमि तल से १४० फीठ नीचे तक बो रग हो चुकी है । इस 
स्थान पर बहुत कड़ी कंकरीली मिद॒टी की तह पाई गयी है । इसको काटने के लिए. 
आवश्यक आंजारों के अभाव होने से बोरिंग का कार्य पूर्ण करने भें कुछ बिलम्य हुआ हैं । 
मेससे रिलायबुल वादर सप्लाई संबिस से उनकी बोरिंग. रिग प्राप्त करने का प्रग्नत्न 
किया गया; परन्तु उसकी बोरिंग रिंग खाली नहीं है । कर्ये को उुतः आरध्भ करने के 
लिए दूसरा प्रबंध किया जा रहा है । पा | 

# २६-- श्री बंश गेएपारू (अनुपल्यित )--इस योजना में कितना रुपया . खर्च 
होने का अनुमान है और सरकार ग्राट अथदा क़जे के रूप में कितना देने को तैयार है ? 


चोट--तारांकित प्रदत २३--२६ श्री खुशवक्त राय ने पूछे । 


प्रदतोत्तर | १४७- 


माननोय श्री आत्माराम गे।विन्द खेर--जलकल योजना की अनुमानित लागत 
७, ३५,९०० ₹० होगी। अधिक कठिनाई के कारण सरकार इस समय अनुदान देने से असमर्थ 
हैं। नगरपालिका ने इस योजना के लिए आठ राख ठपये का ऋण मांगाहे । सरकार 
उसक्ते प्रार्थनापत्र पर सहानुस्‌ तिपुर्वक विचार कर रही हूँ। 


कि 


गोंडा ज्ञिका बाढ़ के रेक्क टरो का बहाल किया जञाना 


२७--श्री गाएातल नारायण सबसेना (अनुएस्थित )--दया शान रद 
बतलात की कृण करेंगे कि जिला बोर्ड, गोंडा के सेक्रेटरी को सच्कार ने बहाल किया? 


माननोत ओ आत्माराम गे।विन्द खेर--ज हां। 


श्र ख।नचन्द गौतप्र--क्या साननीय स्वशात्षत् संत्री शम्त बतलाने की कृप। करर कवि 
इस बोर्ड के सेकटरो की कब्य और किन कारणों से अलग किया गया था और बहाल 
करत समय सरकार ने क्‍या कारण देखे ? 


साननाय शी आत्माराम गावन्द खेर-- :नको ऊपर विश्येष चार (आरोप) 
यह था कि उन्होंने अपने कश्पाउन्डकोे सखे दरख्तोंकों कटदाकर अपने इस्तेमाल भें 
ले लिया था और दाक्षी को नील,म करके पेछा बोर्ड में जह्ाकर दिया था। एक 
कारण तो यह था में सब बातें तो इस समय नहीं बतला सकता हूं । लेकिन 
दूसरा कारण यह था कि उन्होंने इंटेरिंम रकम लेले, जिसके वह उसके एंटायटिल्ड 
(अधिकारी) नहीं थे. यह बाद में साबित हुआ रिर्ज.फ की । इतनी बह़ी तनर्वाहु 
पाने पर भी उन्होंने इंदेरिम रि््/फ लगे का प्रयत्व किया। रूरकार को जांच से साहूस 
हुआ किस तरह की लकड़ी को वहां के सब गवर्ममेंट आफिदशिब्ल्स इ-लेदाल हेश 
उसी रिवाज के अनुद्ार उन्होंने किया। यह बधत मी उन्होंने कही कि छिलनो जकरत पड़ी रन 
इस्तेमाल करके बाकी लकड़ी का रुपया नीलाम करदो दाखिल कर दिया । इसमें सनक 
बदनीयती वहाँ झालूम हुई। 


52 
है बजे /धु 
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इसरी चीज में जो उन्होंने किया था वह यह था कि उन्होंने कायदे को अनुसार करने 
का प्रथत्तन कियाथा लेक्तिन उसको इतनी तेजी नहीं करनी चाहिये थी। इसलिये सरबार 
ने उचित प्मज्ना किइतकों बहाल तो कर दिया जप्य लेकिन इस बीच की पूरी रकम 
इनको न दी जाय, क्योंकि उनकी कट्रीव्यूडरी नेगर्ल जेंत ( 3 शिक्ष उ-क्ष)) है और सं्रियस 


ने गलीजेस (गंभीर उपेक्षा) बात साफ हू। 


१८ 


श्री बादशाह 7प्त--क्या सरकार यह बहलाने की कृपा करंगी कि बहाली के पूुर्वे 
जिनको मुअजत्तल किय गया था या बरख्वास्त किया गया था उन्हें जिला बोड के 


किए 


अनान ने सुृजचल या बरख्वास्त किया था था जिला बोई ने? 


माननाय श्री आत्माराम गोविन्द खेट--इसके लिये में नोटिश चाहुंगा, मुझे 
याद नहीं हैं। ः 


#२८--श्रो गोपाल नारायरण सकक्‍लेना (अनुपस्थित)--यदि हां, तो उ्व सेक्रेटरी 
साहब न कब से काम करना शुकू किया? 
माननोय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर--सेक्रेदरी ने तारीख ३ बुलाई, सन १९५१ 
को अपने पद का चार्ज लिया। . । 
न 


५ 


नोट--तःरांकित प्रदत्त २७--२८ श्री खानचन्द गौतस तथा २९ श्री खुशबक्त राय ने पुछे। 


१४८ विधान सभा [५ सितम्बर, १९५१ 


& ७ श् 
इलाहाबाद युनिवर्सि टो युनियन में श्री गेलवालकर का भाषण 


+२९--आओ गोविन्द सहाय (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम हे कि हाल ही 
में श्री गोलवालकर के इलाहाबःद यूनिवर्सिटी यूनियन में भाषण के अवसर पर कुछ झगड़ा 
हुआ जिसके फलस्वरूप पुलिस कौ मौजूदगी में २२ विद्यार्थी घायल हुए ? 


माननोय श्री लालबहादुर--७ मार्च को प्रयाग विधवविद्यालय के छात्रों के दो दल्नों 
में दो बार मारपीट हुई। पहली बार श्री गोल्वालकर के भाषण देने के लिये जाने से पूर्व 
और दूसरी बार उनके भावण के शु ह होते पर। इससे कुछ २४ विद्यार्थी घायल हुए । 
पहली मारपीट के शूरू होते ही कुलपति ने पुलित को सूचता दी। सुचना पाते 
ही सिदी सेजिस्टरेट और सिटी डी० एस० पौ० जो कि निकट हो कनेलगंज 
थाने में ठहरे हुए थे पुलिप्त को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे पर उनके पहुंचने तक .मारपीट 
बन्द हो गयो थी। दूप्री मारपीट के समय पुलिसमोजूद थी और उसकी सहायता से 
बिगड़ती हुईं स्थिति काबू में आयी। ह 


श्रो' खुशवकत राय--क्या माननीय पुलिस मंत्री जी यह बतलाने कौ कृपा करेंगे कि 
यूनिर्वासटी के विद्यार्थियों में यह दो दल इपलिये हों गये थे कि कुछ विद्यार्थों यह चाहते 
थे कि श्री गोलवालकर जी का भाषण हो और कुछ नहीं चाहते थे। 

माननोथ श्रो छालबहादुर--जी नहीं, दल तो वहां पहले. से ही था। सिर्फ गोल- 
वालकर जी के आने से या उसके भाषण देन से पूर्व नहीं बने थे। 

भ्रों खुशवक्त राय--क्या माननीय पुलिस संत्री जी. यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री 
24458 जी के आने वर झगड़ा होगा इसकी सूचना कुलपति जी को कब 
मल 


माननोय भ्रो लालब॒दादुर--प्रह तो कुलपति जीही जानें कि उनको कब 
: सूचना थी लेकिन जो हमारी रिपोर्ट हे जब उन्होंने पुलिस को इत्तिला दी उस समय या उससे 
थोड़ी देर के पहिले ही उनको अन्देशा हुआ कि झगड़ा हो जायगा। 
ओर खुशवक्त राय--क्या साननीय पुलिस मंत्री जी यह बतलाने की कट करेंगे कि इस 
झगड़े के संबंध में वही लड़के रस्टीकेट भी किये गये थे जिनको चोटें आय? 


माननोय श्री लालब॒हादुर--इसकी जातकारी यूनिवर्सिदो को होगी, क्योंकि यह 
उन्हीं का काम हें । 


'मरुक्ाण अमन्‍गा सका फरमान, 


अतारांकित प्रश्न 


ग्रवध के जिला बेाडों' के सरकारों सहायता 


१--श्रो बलदेव प्रसाद --क्शा माननोय स्वशासन संत्री कृपा करके एक ऐसा 
'नकशा मेज पर रक्‍लेंगे जिससे यह सुचना मिल सके कि अवध के अन्दर सन्‌ १९४५ ई० से 
१९५० ई० तक्क प्रत्येक्त जिला बोर्ड को प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितनी सहायता और 
किस किस . रूय में मिली ? ह 


माननोय श्रो आाव्माराम गेविन्द खेर--िष्नोंकित नक्शे से ज्ञात होगा कि सव्‌ 
१९४५ ई० से १९५० ई० तक अवध के जिला बोड़ों को कुछ कितनी सहायता किस किस 
छप में सरकार द्वारा दो गई कर 


धदरनोत्तर १४९ 








१९४५-४६ १९४६-४७ १७४७-४८ १९४८-४९ १९४९-५० 
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?१>-शिक्षा «5 ८१,५४५,८४१ ११,२२,४२० १,२४,७६,९५० ३४,३५,४७१ २८,२२,५७०: 
२-चिकित्सा ७,१७,५८३ ५,९७,३२२५ ४३६९,६१६ ४०,७२८ ८७,४२१ 
३--स्वास्थ्य ३०,०६० ३०,७३७ ४४,१२६ + ० / ७० 
ड-यातायात , ,. २९,१०,९८० ४,१४,८३४ ४७८,८६७ २२,२३० २,३०,१३६ 
५- विविध घाटों 

से आमदनी 

मंहगाई, जुर्माना 

इत्यादि «« २९३७,७३२५ ३६,/४२,०२५ ४०,४२४ ३,७४,४०९. ४,०८,०७२ 








२--श्री बलदेव प्रसाद--क्या मानवीय स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
सरकारी प्रारंभिक स्कूलों तथा सड़कों के जिला बोर्डों के हवाले हो जाने पर, उन्तके रखरखाव 
के लिए अवध के हर जिला बोर्ड को सरकार की ओर से दोनों मर्दों में कितनी-कितनी सहायता 
एत होती है ? 
माननोय श्री ग्रात्माराम गेविन्द खेर--अवबध में सरकारी प्रारंभिक स्कलों के 
जिला बोर्डो के हवाले हो जाते पर उनके प्रबंध के हेतु सरकार ने हर जिला बोर्ड को सन्‌ 
१९५०-५१ में निम्नलिखित सहायता प्रदान की -- 





जन 





क्रम नाम जिला बोर्ड सहायता 
संख्या ह 
रु 
१ रूखनऊ न न ह * ० ९१,५१० 
२ उच्चाव रे हि * १,०२,५०० 
३ राय बरेली .. क हे १, ०४,२४० 
४ सीतापुर। ..« ९8 *« १,०५, १४० 
७५ हरदोई कर «5 कि ९९,७०० 
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इन स्कूठ़ों के प्रबंध के हेतु सन्‌ १९५१-५२ में दी जाने वाली सहायता का प्रदत्त अभी 
सरकार के जिचाराधीन 

जिला बोडों के हवाले की हुई सड़कों के प्रबंध के हेतु सरकार ने जिला बोर्डो को अभी 
कोई सहायता नहीं दी है किन्तु वह प्रश्त्त सरकार के विचाराधीन हे। 


. विधान सभा [ ५ सितम्बर, १९५१ 


' अवध को ग्राम प'चायवों का सरकारी सहायता 


३--श्री बलकेव प्रसाद-काा मानवीय स्वृशासन संजी यह बताने कौ छृण 
करेंगे कि सरकार ते अवध के अन्दर अ्रस्येक् जिले में ग्राम पंचायतों को उससे शह 
होने से ले कर सन्‌ १९५० ई० तक प्रति वर्ष किस किस रूप में और व्यानया सहायता 
प्रदान की । 

माननोय थ्रो आत्माराम गेविन्द्‌ खेर--शासन ने अवध के अन्दर प्रत्येक जिले मैं 
गांव पंवायतों को उनको आरख्भ होने से लेकर सन्‌ १९५० ई० तक विशेषकर आपिक्ष 
सहायता दी. है। उत्तर प्रति वर्द जो आविक सहायता जिस रूप में दी गयी है उसका 
जिलेवार ब्यौरा संलग्न है । 2 । 
ह॒ ह (वेश्विए नत्थी का आगे पृष्ठ २०७ पर) 


बस्शों का तालाब तथा इटोजा के हलका में चारियां भर कत्ल 


४--अओरी गजाधर प्रसाद--बेंगा माननीय पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा के कि 
गत १ जन, सन १९५० ई० से २८ फरवरी, सन्‌ १९५१ ई० तक हरिजन विभाग 
हारा संचालित ओद्योगिक केंद्र बण्गी तालाब के हवाई अड्डे के हलझे तथा इठौंगा 
इलाके में कितनी चोरियां, कितने कत्ल और कितने डाके पड़े। 


माननोय भ्रो लालबहादुर--सरकार को सूचता सिली है कि हरिजन सहायक फेक 
बर्शी तालाब की ओर से तथा इठौंजा इलाके से गत १ जून सन्‌ १९५० ई० पे 
२८ फरवरी सन्‌ ५१ ई० तक कत्ल, डक्नती और चोरी को कोई रिपोर्ट नहीं हुई। 

५--श्रो' गजाबर प्रसाद--अया मानवीय पुछिस मंत्रों यह बताने की क्ृपाकरें 
कि हरिजत सहायक विभाग द्वार संचालित ओोद्योगिक केस बबगी तालाब, जिला 
लखनऊ के शिक्षाविप्रों ने तथा वहां के सुपरिस्देन्डेम्ट ने कोद्र को खुलने से अब तक 
संबंधित थाते में कितती बार और किप्त-किस प्रकार की रिपोर्ट कीं ? 

माननोय श्रो लालबहादुर--मे डियावां थाने में केबल दो रिपोर्ट लित्ाई गई जो 
भारतीय दंड विधान की धारा १२३ के अन्तर्गत थी । 


६--भ्रो गज्ञाधर प्रसाद--कैया माननोय पुलिस संत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
उपरोक्त हल्के के थानेदार ने उन रिपोर्टों के बारे में क्‍्या>क्‍या कार्यवाहियां 
की? 

माननोय भ्रो लाल बहादुर--चूंकि उपरोक्त दोनों रिपे्ट गैर बस्तम्दाजी 
( गर०7-00१72909]9 ) थीं और स्थानीय पुलिस देखभाल के बाव इस नतौने 
.पर पहुंची कि भविष्य में शांति भंग की कोई संमावना नहों है, इसलिये उन रिपोटों 
पर कार्य वाही की जरूरत नहीं समझी गयी। 


७--ओ गजाघर प्रसाद--क्या यह सत्य है कि कई बार वहां के शिक्षार्थी मारे गये, 
लूढे गये. तथा सुपरिेख्डेन्ट केश के घर में चोरी हो गई? 


माननीय श्रो लालबदादुर--न तो सुर्पारटेंडेस्ट के घर में किसी ने चोरी 
की और न किप्ती शिक्षार्थो के छठ जाने की इत्तला थाने पर लिखाई गई । केबल शिक्षा्ियों के 
मोरे-पोटे जाने को दो रिपोर्ट, जिनका जिक्र प्रइन संझ्या ५ के उत्तर में कर दिया गया 
है; लिखाई गई । द दा 


.. ८--१०--ओ गजाघर प्रसाद--[इन प्रश्नों के उत्तर के लिये ३० अगर्त, सन्‌ 
१९५१ ई० की कार्यवाही में ५--७ तक के प्रश्नों का उत्तर देश्िए ।] 


प्रदनोत्त र १५१ 


दरेागाओत्री को लुपरिटेन्डेट के पद पर उन्नति 
११--श्री मगवतो प्रसाद शुक्ल--इत समय उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस सुप- 
ईरटेच्डेप्ट हैं जो पहिले दाह्त्याथे? 
माननीय शो लालबहादुर--जिलों के चार्ज में जो सुर्वारदेंडेस्ट पुलिस सब- 
इन्पेक्टर आदि से उद्चति करके आये हूं उनकी संख्या १२ है। 
सो० आई० डो० विभांग में कम चारी 


१२--श्री भगवती प्रसाद शुक्रू--उत्तर प्रदेश में ती० आई० डी० विभाग में कुल 


स्‍ 5 


कितने कर्म चारा काम करते है ? | 
माननोथ श्री छालबहू[दुर--इस प्रइन का उत्तर देतः जब-हित में उबित न होगां। 
देहाते।' में डकेतियां 
१३--श्री भगवतों प्रसाद शुक्ल--वया जनवरी, १९५१ ई० से उत्तर प्रदेश के देहातो 
में चोरी से डक्रतियों की संख्या अधिक थी? यहि हां, तो कितनी ? 
माननोय भो ज्ञाल बहादुर--जी चहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता। 
बिना खूचना दिये पाकिस्तान जाने वाले पुलिस कमचारो 
१४--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल--जनवरी, सन्‌ १९५१ ई० से पुलिस विभाग के 
कितने कर्मंचारा पाकिस्तान जिला सूचना दिये चले गए ? 
माननोय श्री छालवहादुर--१ जनवरी से ३० जून, १९५१ तक २४ पुलिस 
कर्मवारी बिना सुचवा दिये पाकिस्तान गये। * 
[बुबवार, ५ सितम्बर, सन्‌ १९५१ ई० के लिये निर्धारित प्रइन ] 
तारांकित प्रश्न 
#९---२--श्रो त्रेलकी सिह--[स्थित्िित किये थे ।] 
भोख मांगने वाला के लिये ये।जनां 


+३--भरो जिले को सिंह--क्या सानतीय स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 
कि भीख मांगते वाल हे पंवेत्र वें कोई स्कीम उनके पास आयी है ? 

माननोय श्री आत्मामर गेविन्द खेर--इत संत्रंध में सरकार ने एक कमेटी बैठायी 
थी। उस कमेटी की ्यर्द विचाराधोत है और कोई स्कम सरकार के पास नहीं 
आयी हे । ' | 

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय स्वायत्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यहु 
कमेटी कब बेंठाओं गयी थी और इठ्की रिपटे सरकार के पास कब आई ? 

माननीय श्री आत्माराम ग॑विन्द खेर--में समझता हुं कि यहु कमेटी करीब साल 
डेड साल हुए तब बेठाई गई थो और उसकी रिपं.ड ५, ६ महीने हुए तब आई। 

 श्रो खुशवत्त यय--वेया मानवीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार 

अभी इप रपट. पर विचार करने के लिये कितना समय और लेना चाहती है? 


माननोय श्रो आत्मारांम गे।दिन्द खेर--भ्ी अधिक सम्रय लेने को आवश्यकता हूँ, 
क्योंकि पुवर हाउसेज के बंबब में अभी रिपे्ट मुझश्मिल नहीं हेँ। अभी बिडोज होम 


श्प्र्‌ विध।त' सभा [५ सितम्बर, १ ९५९ 


(विधवाप्रभ)और आफनेज (अनावालय) के बारे में रिपठ आ चुफ़ों है। दूसरी रिपोर्श 
सरकार हे वाप्त नहीं आई है। इतलिए उसका इंतजार किया जा रहा है। दूसरे फाइनेंस 
(वित्त) का सवाल है कि इसको कौते फाइवेंस किया जाय। इस दृष्टि से भी विचार हो 
रहा है। इसलिये ४, ६ महीवे इसमें लगेंगे। 

श्री, भगवानदीन मिश्र--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट 
आने पर उत्तर प्रदेश में भिश्वरमंगों की संख्या कितनी है यह मालूम हो चुका है 

भाननोय श्री आत्माराम गे। विन्द खेर--जी नहों। 

#४-- श्री त्रिलकों सिंह--्ादि हां, तो क्या साननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 

कि उस पर क्या कायबाही की गयी ? 


माननोय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर--यह प्रश्न नहीं उठता। 
..._ गोंडा जिला बाड़ में पिछड़ी जाति के व्यक्तियों का' फ्रोाश्रापशन 


* ५--श्रो द्वारिका प्रसाद मोय --क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी हि: 
जिला बोर्ड गोंडा में पिछड़ी जाति के आधार पर किस व्यक्ति का कोआपज्ञन किया गया हु 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--पिछड़ी जति के आधार पर किसी का 
कोआपदान नहीं किया गया । 


श्री द्वारिका प्रसाद मौय--क्या माननीय मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे कि 
सरकार से कई आदेश जिला बडे को इस आशय का जारी हुआ कि कम से कम कोआपडान में 
पिछड़ी जाति का एक सदस्य जरूर लिया जाय ? 


, माननोय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर--सरकार ने यह इच्छा तो प्रदरशित 
की थो कि बह ऐसा करें लेकिन कानूबो तोर से सरकार को यह अधिक्वार नहीं था। 
सरकार ने वाध्य नहीं किया कि वे ऐसा करें लेकिन इंस्ट्रक्शंस इद्यु (अनुदेश डारी) किये थे 
जियते। साना बह ठोक है लेकिन कावूवीतौर से लाजिमी करना हमारे लिए ममकिन 
नहीं था, इतलिए लाजिमी नहीं किया गया। हु 


# ६--श्रों' द्वारिका प्रसाद मौय--जिन व्यक्ति का कोआपशन किया गया हूँ वे. 
किस जाति के हैं और वे किस पद पर हैं ? 


माननीय श्रो आत्माराप गोविन्द खेर--निम्नलिखित पांच व्यक्तियों का कोआ- 
पक्षन किया गया है और उनको जाति तथा पद उनके सामने अंकित हैं -- 








ऋम पं० नाम सदस्य जाति पद 
१--भीमती विद्यावती सिनहा »«. कायस्थ «. कोई पद नहों। 
२--श्रीमती सरस्वती देवी »« बेश्य »* कोई पद नहीं। 
३--श्री मोहन सिह -« सिक्‍ख »«. कोई पद नहीं ै 
४--श्रो झ्ान्ति प्रसाद शुक्ू »« ब्राह्मग »« सीनियर वाइस्त प्रेसीडेंट । 
५--श्री बल्देव प्रप्ताद से लानी *». कायस्थ ** कोई पद नहीं। 





श्री द्वारिका प्रसाद मौय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री शान्ति 
प्रणाद शुरु और ओ बह्देव प्र ताद सेलानी को किस आवार पर कोआप्ट किया गया है? 


माननोय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर--में समझता हूं कि माननीय सदस्य इस 
बात को समझते हो होंगे कि डिस्ट्रिक्ट बार्ड में जिस तरह के प्रइन यहां पूछ जाते हृ 
वैसे ही वहां भी पूछे जा सकते हे । । 95 ७ ३ 


घपइनोत्तर श्ण्३ 


न 3 ८ द हे गडं 

श्री दारिका प्रसाद माय --सरकार ने जो इंस्ट्रक्शंस जिला बोर्ड के नाम जारी 
किये हु क्या इत बात का जानने की कोशिश की है कि किन किन ने उसको माना और 
किस किन ने उनको नहीं माना ? 

माननोय श्री आत्माराम गेाविन्द खेर--तरकार यह समझती है कि जो इंस्ट्र- 
बश्ंत होते हु साबारणतया उसके आधार पर अमल किया जाता है । अगर नहीं होता 
हैं तो फिर पुछा जाता हु । साननीय सदस्य ने शिकायत की है, इसलिए में जरूर पुछंगा 
कि किन उसूछों पर उन्होंने कोआप्ट किया । 

र्् रे ६ रोड * ५ रे पु 

श्रो द्वारिका प्रसाद मौय--जो जिजा बोर इंस्ट्रक्शंत को नहीं मानते उनके विरुद्ध 
सरक्षार कोई कार्यवाही करती हे था करने का उसको अधिकार हु ? 

मांननोय अध्यक्ष --मावनीय सदस्य शायद कोआप्दन के संडंच में पूछ रहे हें । 
मानवीय मंत्रो कह चुके है कि उनको काहूनी जर्तियार है, छेकिन कानून से मजबूर नहीं 
किया गया । उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की । वह सानें चाहे न मान । 

श्रो भगवानदोन परिश्रै--क्रया सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो आदेश सर- 
क्वार के द्वारा ब्विझा बोर्डों को दिये गये थे उनमें यह हिद्ययत थी कि जिन जातियों और 
जिस वर्यों का समावेश बोडों में नहीं हुआ है उनके नुमावन्दे लेने का प्रथत्त किया जाय ? 

माननोय श्रों आत्माराम गोविन्द खेर--मुझ्ते उसके शब्द तो याद नहीं थे लेकिन 
मानवीय सदस्य ते याद दिलाया हुँ तो उसमें इस तरह की देष्ठा ज़्हूर थी कि जो वर्ग उसमें 
नहीं आये हें उनहो प्रथम स्थान दिया जाय । 


श्रों भगवानदीन मिश्र--क््या सरकार को यह भी मालूम 
जाति के पंत्रंब में आदेश नहीं था कि बे ही लिये जाप ? 

माननोय श्रो आत्माराम गाविन्द खेर--मेरे पास उस आर्डर की नक्षल तो इस 
वक्‍त नहों है, लेकिन एक साधारण सिद्धान्त उसको बता दिया गया कि उनसें से लिये जाये। 
उसका मतलब यही हु कि पिछड़ी जाति के छोग जो पहले नड़ों थे वे लिये जाय॑ं। मे माननीय 
सदस्य को इत छा के लिए बताना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के कई सज्जन आ चुके हें। 


के ७-९--ओ व शगापात्य-- [स्थगित किये ग्रये ।] 
अर्मे।ड़ा जिले को ग्राम सभाओं को आर्थिक सहायता 


# १०--शरो मुहम्मद अधरार अहसद (अनुपस्थित )--क्या सानेवीय स्वशासन 
मंत्री कृपया बतयेंगे कि क्‍या उन्होंने गत बर्ब अल्मोठा ज़िले के ग्राम समाओं को कुछ 
आयिक सहायता दो थी १? यदि हां, तो कितनी ? 

माननीय श्री आत्माराम गेविन्द खेर--गत वर्ष अल्मोड़ा जिले की गांव सभाओं 
के लिए शासन ने ४०,००० रुपये का सहायक अनुदान दिया था । 


* १९--श्री पुहम्मर अलरार अहमद (अनुपसत्यित)--क्या यह अःदिक्ष सहायता 
अल्मोड़ा जिले के पदयो महला तल्‍ला, रीठागाढ़ तथा पददी खरही ग्राम सभाओं को भी दी 
शपयी थी ? यदि हां, तो वास्तव में यह घत किप्त को दिया गया और किसने खर्द किया ? 

#१२--क्या यह रुपया खेचे करने का अधिकार ग्राम सभाओं के सभापतियों को है 
या प्राम पंचायत को ? यदि ग्राप्त पंचायतों को, तो क्या ग्राम पंचायतों से इस घन के 
खर्च करने को अनुमति की गई ३ . हे 


साननोय श्रो आत्माराम गोविन्द खेर--इन प्रदवों के उत्तर देने के लिए सुचना 
संगाई गई हूँ । 


कि उम्नमें कोई पिछड़ी 
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पंचायती अदालतों द्वारा दन्‍्ड के रूप में बसुल किय्रा गया रुपया 
+१३--श्रो मुहम्मद असरार अहमद (अनुप स्थत )--कया माननीय स्वशासन मंत्री 
कृपया बतायेंगे कि 4 वायती अदालत जो पय्मा दंड के फलस्वरूप लेती है, उसे वह कहां 
जमा करती हूँ ? | ह 
माननोय थ्रो आत्माराप्त गोविन्द खेर--पंचायत अदालत जो रुपया दंड के फल- 
स्वरूप लेतो है, उस को बह शासन द्वारा स्वोकृत जिला पंचायत अधिकारी के बयव्तिक लेखे 
(._ ?शषणाओं ॥,802०7 ०००० ) में जमा करती हैं। 
क१४--शरो मुहस्मद असराण अहमद (अनुपस्थित) --क्या सावतीय स्वशासन 
मंत्री कृपया बताये कि पढ़टी मल्‍ला तल्ला, रठगाड़ो, खरही के अदालती पंचायतों ने गत 
बर्ब कितना कितना रुपया दंड के फलस्वेहप लिया और वह रुपया कहाँ जमा किया गया ?ै 
माननोय श्री आत्माराम गेविन्द खेर--इस प्रदन के उत्तर के लिए सामग्री एकत्र 
की जा रही है। । 
#१५--१९--राज़ा वोरेन्द्र शाह--[स्थगित किये गये। ] 
+२०--२४--श्री मुऊुन्दल्लार् अप्रवाल--[स्थगित किग्ने गये । ] 
#7५---२८--श्रो खुशोराम--[स्थगित किये गये । ] | 
सुल्तानपुर जिले में पब्लिक व प्राइवेट कैरियर के परमिट 
ह *२९--श्री खुशवक्त राय--[माननीय सदस्य का ता रंकित अ्रदन ३७, जिसका अच्तः 
- कालीन उत्तर १३ जूब , १९५० ई० को दिया गया था।] क्‍ 
(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगो कि जिला मुल्तानपुर में आधिक वर्ष 
१९४७-४८, १९४८-४९ व्‌ १९४९-५० में क्रितने पब्लिक व प्राइवेट कैरियर के रूट 
परमिट विप्रें गये? 
... (ख) क्‍या सरकार यह भी बंताने की क्रपा करेगी क्रि जिन्हें उपरोक्त रूट 
प्रमसिद दिये गये, उनके नाम तथा योग्यताएं क्‍या थीं ? 
(ग) क्या उपसोेक्त रूह परमिद पाने वाले व्यक्तियों में कोई व्यक्ति 
राजनीतिक पीड़ित थे ? 


माननोय श्री ल्ालबदादुर-- द 
(क) .ज़िला सुल्तानपुर के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना निम्नलिखित हैं -- 
् | कु पब्लिक करियर प्राइवेट कैरियर 


गए हा 0 $९ उन ४८ *+ 2 | १ 
को १९डटं-४९ु :+.«« न» १ 
१४९५०... «« < . 

. (स्र) जितको उपरोक्त परमिट विद्रे गये उनके नाम और योग्यतायें निम्नलिखित हें:-- 


ग! के आपको कोझकपरेटिव सोसाइटी, सुल्तक्नपुर के छिए नमक 
2 2 के ढोचे. का. झ़स्याग्री प्रडिलक क्रेरियर अरामिट दिया गाव 
२--भी सुहम्मर उमर खां .. सरकारी बसे क्षलने के 340५ कारण सपारो गाड़ी के बदले 
: में पढिकक के रियर पंराधषिट दिया गया 4 





१--श्रो राम सुन्दर शुक्ल .... 





३->प्ली भहाबीर सिह की ०00 क्‍ | 
४--श्री रामढुलारे पान्‍डे . . ट्रांसपोर्ट यातायात] हो सुंब्धि की दृष्टि से वरसिट दिया गया $ 
एल्‍्ल्भीआूबन राम... मा मम 
६--श्री मधुसूदन दास 


40 2 


प्रइनोत्तर .. श१प५५ 


७-“भी बसुदेव सेठ ) द्रणार्थी के रूप में । बाद में रह कर दिये गये । 
<८-- ३ राययारत जुड्ल ४ 
९--भी छाल विह »» रिपयूत्री मोटर आपरेटर होने के हेतु परसिद दिया गया । 
१०--अओमवो कलावती देशो. निजो कार्य के छिए तीन माह के लिए बआाइवेट कैरियर 
प्रमिद दिया गया । 
१९४८--४९ 


११--आ्रों मोजिय इसंत.. खांडसारी, चोनी, तेल तथा आठा ढोने के लिए प्राइवेट 
कौ रियर पररामद दिया गया । 


१९४९-५० 
--श्री जानमहस्मद रोडवेज की बसे चलने के कारण अस्थायी पदिहूक कैरियर 
२--श्री अब्दुल गफफ़ार परमिट दिया गया । 


३--भरी मु €स्मद सोती 


४-«(री गुर प्रसाद वह 
भगदतो प्रसाद 
श्री लेख प्रसाद 
श्री बलभ 
श्री शिवचरण 


। राजनीतिक पीरडित होने के हेतु परविद दिया गया । 
५--प्रो राम बहादुर सिंह 

श्री गिरिराज पिह 

श्रो रामनाथ सिह 

श्र: गुरुइन पान्‍्डे 

श्री इच्द्रपाल सिह 


राजनीतिक पीड़ित होने के हेतु परमिट दिया गया । 


६--भश्री रामसभ्भार सिह 
श्री जुतकरन दास 
श्र! तौ;र हु "जन 
थी भवाने.भोख 
श्री सुख दोन 


राजर्न,तिक पीड़ित होते के हेतु परमिट दिया गया । 


७-«भ्री राममिलन सिह 
श्री गाज़ीदीन गु ता 
श्री रासनरेश शर्मा राजनीतिक पीड़ित होने के हेतु परसिद जया गया ॥ 
ओऔी भगेल राम 
श्री रघुनाथ तिह 


८--श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
श्री श्यामसुन्दर त्रिपादी 
_ श्री हरतरायण चौधरी राज्नीतिक पीड़ित होने के हेतु परमिट दिया गया । 
श्री रमजान अलो 
श्री सुरज पाल सिंह 


९---श्री राम अवध ऐन्ड सन्‍्स . .. विर्माण कार्य के लिए प्राइवेट कैरियर परमिट दिया गया । 
(ग) सूचना ऊपर दी गई हुँ। 
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सन्‌ १६४५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों का 
ब्रनहता निवाश्ण विधेयक (क्रमागत) 


माननोय ओर सैयद अलो जहोर न्याय मंत्रों -“जनाब सदर, मे प्रस्ताव करता हूं कि 
उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर मेम्बर्स प्रीवेशन आफ डिस्क्वालिफिकेशन बिल, १९५१ 
[सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधात मंडल के सदस्पों का अनहूँता निवारण 
जैसा कि विभेषक], वह सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय । 


श्रो अिछोको सिंद--अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों 
के अनु ता विवारण विधेयक, सन्‌ १९५१ ई० के तीसरे वाचन में भाग लेने में मु्े बड़ा 
संक्रोच हैं और उस संकोच का एक बहुत बड़ा कारण यह हे कि जिस रूप में यह 
विवेषक इत आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था, करीब करीब उसी रूप में 
इसका आज तीपतरा वाचत हो रहा है । अनेक बातें इस संबंध सें कही गयीं। सम्भवतः 
बहुत कम ३ यो बातें है जो कहनो चाहिए थों और नहीं कही गयीं । इसलिए मुझे और भी संकोच 
होता हे. कि कहीं में इस बात का दोषी न हो जाऊं कि उन्हीं बातों को जो यहां विवाद के 
सिलतभिले में पिछ के तोन श्नों के अन्दर कही जा चुकी हूं उन्हें दोहरा वूं । एक बात इस सिलसिले 
में और उत्पस्त हुई, और उसके लिये श्रीमान्‌ में मानतीय न्याय मंत्री का बहुत सशक्र हुं। 
माततीय न्याय मंत्रों जो ने विरोधो दल के सदस्यों का, इधर बेठने बालों का ध्यान उसके कत्तेंव्पों 
की ओर दिलाया और कुछ ऐपी सलाह दी कि इससे इस विधे वक पर विचार करने में ज्यादा 
सुविषा होती। मुझे अकपोस है कि उतको ऐ सा रुप्राल्ू पैदा हुआ कि इस तरफ के बैठने वाले 
केवल इस भावना से प्रेरित हुए हैं कि वे रोड़े और अडंगे इस विधेयक के पारित 
होने में लगायें। 


इस धिधान सभा के सामने कई प्रकार के लेजिस्लेशन, (विधान) उर्पास्थित 
होते हैं। कुछ ऐसे विधेयक होते हैँ जो कि निरविधाद होते हैं, जिनके इख्तिछाफ की 
ग्‌ जायश बहुत कम होती है और में यह समझता हूं कि यह विधेयक ऐसा होना चाहिए था 
जिसमें इख्तिलाफ की गं जायश नहीं पेदा होती । जब कभी भी इस प्रकार के विधेयक 
किपी अप्ेश्बल्ो या पॉियामेंट में उपस्थित हुए हैं तो वहां पर इस बात की कोशिश 
की गयो हे उच लोगों को तरफ से, पेश करने वालों की तरफ से कि 
सर्व सम्मति से बिल स्वीकार हो या बहुत विवाद को गृजायश न हो और 
ऐसे विधेयक को बहुमत से पारित किया जाय। मेरा ख्याल यह था और में बहुत 
नम्नतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि जहां मेम्बरों के डिस्कवालिफिकेशन (अनहुंता) 
के दूर करने का प्रश्न हो तो उससे कित्री को इख्तलाफ नहीं होना 
चाहिय। चुनाव होते हैं, चुनाव के नियम बनते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन (अनहँता) 
होती हूँ उसके भी नि4म बनते हें लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के नियम हों या न हों 
इसमें विवाद की गूजायश, में समझता हूं, यह हमारे लिये अफसोस की बात है 
और नम्मतापुर्वक मेरे दिल में जो ख्याल हू वह भी में अर्ज करना चाहता हूं कि 
इसकी जिस्मेदारी बहुत अंश में सरकार की हे। कारण यह है कि हमारे देश के 
संविधान में इस बात को गुंजायश रखी गई हैँ कि यदि कोई विधान सभा या विधान 
परिषद्‌ का सदस्य एक आफिस जाफ प्राफिट मंजूर कर लेता हे तो वह इस सदन 
का सदस्य नहीं रहेगा। यह गुंजायश संविधान में रखो हुई है और इसके साथ 
साथ यह भी रखा हुआ हे कि विधान परिषद्‌ या विधान सभा को इस बात का 
अधिकार है कि वह यह तय करे कि कौन कौन पद आफिस ज्ञाफ प्राफिट नहीं होंगे। 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राहइप विधान मंडल के सब्स्यों. १५७ 
का अनईँता निवारण विधेयक 


लेकिन सवाल यह है कि यह प्रइन उठा कैसे और किसने उठाया और 
कितने दिन से। एक साल से अधिक हो गया, यह प्रइन जनता के सामने हेँ। 
श्रीमन्‌, एक सन्देहजनक उत्तर हमारी सरकार की तरफ से दिया गया। में यह बर्ज 
करता हूं कि सरकार के पास ला डिपार्टमेंट है, एडवोकेट (वि.घ विभाग) जनरल है, लौगल 
रिमेम्बरसर है, बड़े बड़े काबिल लोग हैं और खुद हमारे न्याय मंत्री भी 
हाई कोर्ट में मशहूर और सारूफ वकील हूँ। वे कितने कंयूज्ड (भाग्त) हैं। पालियामेंद 
में जो बिल पास हुआ था उसमें साफ साफ लिखा हुआ हे कि-- 
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अत: प्रह्यापित किया जाता हे कि निम्नलिखित लाभ के पदों से अनहँता 
नहीं होगी: «« ] 

यानी गवर्नमेंट आफ इंडिंवा जो बिल लाई थी उस सिलसिले में पालियामेंट के 
सामने उन्होंने साफ साफ कहा कि कुछ आफिस आफ प्राफिट हैं जो डिस्क्वालिफाइड 
नहीं रहते । बरअक्स इसके हमारे यहां यह हूँ कि जो बिल हमारा हैं वह यह कहता 
हुँ कि 
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[इस अधिनियभ में क्रागं चल कर उल्लिखित पदों के सम्बन्ध में संशय प्रगट किया 
गया हू कि वे लाभ के पद हू ...] 


लेकिन आज तक यह सरकार एक बिल तो ले आई लेकिन यह तय नहीं कर 
सकी कि कौन कौन से आफिस आफ प्राफिठ हैं थानहीं। लेजिस्लेशन की पूरी 
हिस्द्ी में, हाउस आफ कामन्स में, इंडियन पालियामेंट में मेने देखने कौ कोशिश की 
कि कहीं इस शक्ल में कोई विधेयक पास हुआ हैँ या नहीं। पहले आप इस शक को दूर 
करते। मेरे कहने का मंशा यह हैँ कि आप इस पर गौर करें। 


माननोय थी मुहम्मद इब्नाहीम (निर्माण मंत्री)--यह तो उसमें दिया हुआ हे । 


श्री अिलोको शिह--यह तो मेने पढ़ कर सुनाया था, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया 
का जो बिल है उसके मुताबिक ही इसको नहीं बनाथा गया हे। उस में तो 
साफ साफ के ॥ गया हैं कि / फालोइंग आफिफ्रेज आफ प्राफिद । [निम्नलिखित लाभ 
के पद] यह साफ तौर पर उस बिल के अन्दर हैँ, लेकिन हमारे यहां काबिल लोगों 
के रहते हुवे भी हमारे दिल में यह शुबहा हे कि कौन से आफिस आफ प्राफिद 
हैं और कौन से नहीं है। तो अगर विरोधी दल के लोगों के दिल में यह शुबहा 
पेदा. होना जाहिर सी बात है। हमारे लिये यह मुमकिन भी नहीं है कि ऐसे ऐसे 
काबिल आद््तियों की जेसे कि इस प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं, उन्तकी किसी 
कानूनी मासले में राय हासिल कर सके। मुझे अफसोस हे कि इस तरह के 
फतफ्यूजन (संक्रम) को जिम्मेदारोा सरकार की है और इसी वजह से और भी 
ज्यादा अफसोस हैँ कि सरकार ने इस क्नफ्यूज़ज को दूर करने की कोई 
कोशिद्य नहीं की, बल्कि उल्दें उसको बढ़ाने की ही कोशिश की हे. जब विरोधी 
दल की तरफ से हमने कहां कि विधान सभा के और विधान परिषद्‌ के कौन से ऐसे 
सदस्थ हैँ जो आफिस आफ प्राफिट होल्‍्ड (लाभ का पद धारण) करते 
हैं या जिन्होंने किया है ।. क्‍या सरकार आज ईमानदारी से 


१५८ ु विधान सभा. [५ सितम्बर, १९५१ 


[श्री त्रिलोकी सिंह] 


समझती है कि जितने भी सदस्य यहां हें उन सबने कोई आफिस आफ प्राफिद होल्ड 
(लाभ का पद धारण) किया है और अगर किया हे तो वह हिम्मत के साथ कहें 
और माननीय निर्माण मंत्री हिम्मत के साथ खड़े होकर कहें कि किया हैँ। 


माननीय श्रो महस्मद इब्नाहम--में तो पहले ही कह चुका। 


श्रो त्रिजझोको लिइ--साफ करेंगे, अगर वह पहले ही कह चुके हैं। लेकिव सरकार 
को इस फेक्‍्ट (तथ) को शुबहे पर संबनी करना नहीं चाहिये था, बल्कि साफ-साफ कहना 
चाहिये था कि जुमला मेम्बर साहबान ने फरल्लं॑ फलां ओहदे क़बूल किये हैं और 
इत इन कमेटियों में फायदा उठायाह और इस कानून की फल फलों धारा के अनुसार 
वह डिसश्वालिफिकेशन (अनहँता) के सबजेक्दट हो गये और उनको इस 
विधेयक के द्वारा सरकार रिमृव (हर) करता चाहती हैं। लेकिन गलत चौजों का 
करना तो इस सरकार का शेवा है. और उनको उसके करने में कोई संकोच या 
हिंचकिचाहूट नहीं हैं । मेरा संकोच तो यही है कि इस गवर्ममेंट में कोई सुननेवालू 
ही नहीं हैं। उस की तरफ से जिद और हठधर्मो की जाती है। में कहता 
चाहता हु कि हाउस आफ कामन्स की प्रोप्तीडिगज़ निकालिये । किस तरह 
से वहां इतनी बहस हुई हे ओर कहां सरकार ने वह चीज़ अ सेलवार की 
है कि जो यहां इस सरकार ने अल्तियार को हे। शुबहे को बिना पर आप इस 
आदरणीय सदन के तमाम सदस्यों को अपनी प्र रृतियों को छिपाने के लिये खींचता 
चाहते हैं। में यह बात भानता हूं कि ईमानदारों से भी गलती हो सकती हैँ और 
में यह भी भानता हूं कि इस आदरणीय सदन का कोई भी सदस्य इच्छुक नहीं 
था कि वहंइन ३ या४ भहीनों में जो बाको रह गये है, कोई किसी तरह का 
नाजायज्ञ फायदा उठाये किजो उसको कानून की रू से न उठाना चाहिये। अगर 
ऐसी बात है तो सवाल सीधा सादा एक ही रह जाता हे कि कुछ लोगों को जिनको 
संविधान के इल्तर्गत अंख्तियार हासिल नहीं था या कानूनों इजाजत नहीं थी कि 
वह कोई आफिस आफ प्राफिट होह्ड कर सके उनके लिये ऐसा किया गयां है। में 
इस बात को माचता हूं ऑर मेरी यह धारणा है कि अगर ग़लत बात कहता हूं 
तो भाननीय न्याय मंत्री जी मुझे सही कर दें कि जिन माननीय सदस्यों ने इस 
आदरणीय सदन के या विधान परिषद्‌ के जिंन सदस्यों ने कोई आफिस आफ प्राफिट 
होल्ड किया हे उन्होंने कोई ख्वाहिंग इस तरह की जाहिर न की होगी, बल्कि जिन 
जिन को काम टिया गया है वह सरकार हो ने अपनी तरफ से दिया है। सरकार ने 
ऐसी भूल को, इसका सुझ अफसोस है और सबसे ज्यादा अंफसोस इस बात पर हे फि 
सरकार अपनो भूल पर ॒मजब पुरजिंद हूँ और कहती है कि हमने भूल नहीं की। 
में जानता हूं कि ऐसे मौके अन्यदेझ्ों में और दूसरे लेजिस्लचस (विधान मंडलों) 
में आये हें जब कि भूल से ग्ररृतियां हुई हैं और उन गलतियों कौ सेहत करने के 
लिये विधेयक लाये गये और उन को पारित कराया गया, लेकिन यहां कोई ऐसी 
बात नहीं ैं। गवर्नेमेंट आफ इंडिया ने तो स्पेंसीफाई (स्पष्ट) कर दिया है कि किस 
तारीख को यह आफिस आएं प्राफिठ क्रियेद (लाभ के पद का निर्माण) हुआ, 
यह नियुक्ति हुई और फलां तारीख को यह आफिस खत्म हुआ! में पढ़ कर 
सुनाये देता हूं -- तक 
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सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधात मंडल के सदस्यों १५९ 
का अतवहेता निवारण विधेयक 


[उस राजकोषीय आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के पद, जिसको नियुक्ति भारत 
सरकार ने १९४९ के अप्रैल में की थी और जिसने १९५० जूत को कृत्य करता 
बन्द कर दिया था।] ह 

मु्ते मालूम है कि एक सासले पर महावरास्थ राज्यपाल को दरस्वात्त दी गई | 
साढ़े चार समहोने हो गये हें उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ह। उन्होंने उत्त 
यर सरकार से रिपोर्ट माँगी ओर सरकार उस कांग्रज पर बंठी हुई हे। मेने इलेक्शन 
कमिश्तर साहेब से दरियाफ्त किया, क्योंकि कंस्टीट्यूजन सें उत्तसे पूछना लाजिसी 
हैं । मेरें पास महामान्व राज्यपाल के इस्तखत सौजूद हें कि उनके पास 
दरख्वास्त भेजी गई। इलेक्शन कमिल्तर फरमाते हैं कि उनके पाप्त दरख्वास्त 
नहीं पहुंची। हुआ थह कि वह सरकार के दफ्तर में आकर लोप हो गईं। तो 
पफफिर इस सरकार पर सन्देह न किया जाय तो दुनिया में और किस पर किया 
जाय? मेरी तो कोशिश थी और ख्वाहिश थी और सेंने बहुत सोचा कि इस 
विधेयक को किसो भी तरह से सपोर्ट (समर्थन) कर सकूं। लेकित में इस नतीजे 
पर पहुंचा कि सौजूदा हालत सें, जिस रूप में यह विधेयक पेश हे, उससे में 
इसे सपोर्ट नहों कर सकता। आफिस आफ प्राफिद इतना पेचीदा फिकरा हूँ कि 
इसकी परिभाषा करना. कोई आसान बात नहीं हे। में यह सम्ज्ता हुं कि यह लोकतंत्र 
के विरुद्ध है कि सरकार इस तरह का यह स्वीपिग बिल (सर्वव्याव। जिधेयक)पेश कर 
दे कि यह नहीं होना चाहिये, और बह नहीं होना चाहिये। तमाम डिसक्वालीफोकेशन्स 
का जो संविधान के अन्दर सक़सद था वह खत्म हो गधया। अंगर कभी कोई 
सन्देह की बात सरकार के सामने आती तो उसे दुरुस्त कराने के लिये 
सरकार यहां विधेयक पेश करती, लेकित एक जरा से सनन्‍्दह पर उन्होंने यह 
सब कर डाला। मुझे अन्देशा हैँ कि अगर इस तरह के २/३ विधेयक 
और आ गये और यह सिसाल कायम हो गई तो ज्ञायद इस प्रदेश की सरकार के 
लिये यह मुमकित होगा कि भाननीव सदस्यों में से किसी को भी कोई आफिस 
बहु दे दे और उस पर किसी तरह को कोई रोक-टोक नहीं होगी । 

हाउस आफ कामन्स का क्‍या दस्तूर हैँ? वहां यही नहीं कि विलायत में कोई काम 
आदमी ले ले बल्कि अगर कोई आफिस अन्डर दी क्राउन ऐक्सेप्ट करे (काउन के अधीन 
कोई पद स्वीकार करे) तो वह भी डिसक्वालीफिकेशन में आ जाता है। यहां तो 
इसे बात का कोई सवाल ही नहीं हे! यहां सरकार हमको कोई कास देती हं और 
उस सिलसिले में जो खर्चा होता है उसको हम ही वोट करते हैँ, बजद मंजूर 
करते हैं, और हम हो उसे छे लें, यह नहीं होना चाहिये। इस आदरणीय 
सदन का काम यह नहीं हे + बहु बजट में प्रोवाइड ( उपबध ) करके कुछ 
सदस्यों का पेठ भर ले। हमारा काम हे कि हम राज्य का काम्त चलाने के लिये 
रुपया लाईे और उसे ख़च करें। में फिर दोहराता हूं कि ८वि भूल में, इनऐडवर्टेस 
( असावधानता ) में कोई काम हो तो उसकी भाफों होती हूं। 
लेकिन यहां भूछ को एक कानूनी रूप देते है जौर यह चाहते हैं कि दूसरे यह 
सम्मझें कि यह भूल नहों, बल्कि जो काम किया गया वह बहुत जायज और सही 
क्रास किया गया। इसलिये में तो माननीय न्याय मंत्री से महू बहुत नम्नतापूर्वक 
कहंने की जुरंत करूंगा कि वह इस प्रइन पर पुनः विचार करें और मे॑ उनसे कहता 
हैं कि यदि वह ऐप्ता विधेघषक इस आदरणीय सदन के सामने  छागें, जिसमें पुरानी 
जितनी भूलें. हुई है, उनको माफी दी जाय, उनको जायज क़रार दिया जाय काइून 
केहारए, जो नुक्स है उसे दूर किया जाय, तो में उसका समर्थन करूगा। लेकिन 
युरानी भूलों को ठीक करने के सिलसिले सें, उनके कप्नूनं| नकायस को दूर करने 
कै घिरलाले में आयन्दा इस बात कौ इजाजत कि वह ऐसा ही करते रहें, यह 


१६० । विधान सभा [५ सितम्बर, १९५१ 


[श्री त्रिलोकी िह] ॒ मी 
'बात बहुत खतरनाक है और में समझता हूं कि यह लोकतंत्र के मत के बिलकुल विपरीत है। 


यह कहा जा सकता है कि इस विधेयक की जिन्दगी तो ह ४, ५ 
महीने की है। लेकिन श्रीमनू, # ४, ५ महीने की बात नहीं हें। एक बार 
जब ऐसा विधेयक इस आदरणीय सदन से पारित हो जायगा तो वह आयन्दा के 
लिये मिसाल बन जायगी और फिर आयन्दा बजाय इससे कि जो लम्बी फेहरिस्त इसमें 
रखी गयी हैँ उसमें कोई काटछांद हो, उह्दे उसमें कुछ इजाफा किया जायगा कि 
यह भो इसमें जोड़ दिया जाय। इसलिये में ह तो उन्तसे यह लिवेदन करूंगा कि 
वह मेरी इस बात को समझते की कोशिश करें और इसकों सानकर इस आदरणीय 
सदन के सासने एक ऐसा विधेयक हलागें जिसके जरिये से जितनी भी भूलें इस 
सिलसिले में हुई हैं उन रूब में जो कानूनी अडंगा है उसे दूर किया जाय। लेकिन 
आयन्दा केलिय ऐस।न करें और यदि ऐसाकरना सुनासिब समझते है कुछ स्पेसिफिक 
आफिसेज (विज्विष्ट पदों) केलिये तो वे बिलमें बिलकुल सत्फ साफ लिखे होने 
चाहिये। यह नहीं होना च)्रहिये कि जो चाहें सो कर दे। भसुझे बड़ा अफसोस 
मालूम होता है, श्रीसन्‌ कि अगर गौर किया जाय कि इस सदन की हँसियत 
क्या है और क्‍यों इस तरह की रोक लगायी गयी जाने दीजिये, यह तो असेम्बलो 
हु यू० पी० की, ज्षरा डिस्ट्रिकट बोर्डेूस ऐक्ट को पढ़ लीजिये, म्यूनिसि- 
पैलिदीज्ञ ऐक्ट को पढ़ छोजिये, टाउन, एरियाज़ ऐक्ह को पढ़े लीजिय, वहां भी 
मुमातियत है कि अगर कोई मेस्बर है तो उसका रिव्तेदार ठेका नहीं ले सकता, 
उसको नौकरी नहीं दो जा सकती, कोई नाजायज़ फायदा वहां से नहीं उठा 
. सकता। और नाजायज़ दब्द का लाना तो मेरी भूल है। कोई जायज फायदा 
भौ नहीं उठा सकता। ठेका लता कोई नाजायज बात तो नहीं है, लेकिन चूंकि 
उप्षका बाप उस स्थुनिसिपलिटो का मेम्बर हे, इसलिये वह वहां ठेका नहीं ले सकता। 
इसी प्रकार इस आदरणीय सदन के लिये भी यह रोक हुं कि कोई आपफिसेज् 
आफ प्राफि.ट इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य सरकार के अतर्गत न 
होलल्‍ड करें। तो यह अब सरकार ने कर दिया, भूल से कर दिया। लेकिन 
आप इसको भी तो देखें कि भावना क्‍या हे। लोग यह समझते हें कि इस आदरणीय 
सदत के सदस्य चुने हुये व्यक्ति हैँ, जनता उनको चुनकर भेजती है, वे घोषणापत्र 
निकालते हूं, प्रतिज्ञायें करते हैँ और वे यह कहते हें कि हम वहां जाकर अवेतनिक, 
बिना किसी सुआविजे के अपने कांस्टोदुएंट्स (निबचिक गण) को सर्व (सेवा) करेंगे। 
अब उसके बाद यदि ऐसी सूरत पंदा हो और वे किसी रूप में मुआविजा ले हें, 
बहुचाहे एक पंसा हो या सौ रुपये हों, इसका सवाल नहीं हूँ ।' माननीय स्याय मंत्री 

तरफ से कहा गया था कि कोई ज्यादा फायदा नहीं उठाया गया, में कहता 
हूँ इसमें ज्यादा और कस का कोई सवाल ही नहीं पेदा होता, में जानता हूं. कि 
जिन साननोय सदस्यों से आपते काम लिया हु और अगर दस रुपये उनको दियें 
हैं तो वह काम हजार रुपये देने से भी नहीं बन सकता था, लैकिन इसका कोई 
सवाल नहीं हे। सवाल यह हे कि क्‍या इस प्रदेश कौ सरकार के लिये यह मुमकिन 
हो सकेगा कि वह इसे आदरणोय सदल के सदस्यों को कोई ऐसा मुनाफा भी दे सकें 
जो कि उनके हाथ की चोज़ हो। ि | 
.. में नहीं चाहता हूं श्रोमत, कि इस आदरणीय सदन के कोई सदस्य सरकार 
को गिफ्ट (भेंट) पर कोई आफिस होल्ड करें। में समझता हुं कि माननीय रूदस्यों 
कौ, शान के खिलाफ वह बात है और इस आरणीय सदन की प्रथाओं के खिलाफ 
यह बात हे कि जो सदस्थ जनता से चुन कर आया हू वह सरकार से कोई गिफ्ठ 
(भेंट) ले ले। उनको ऐसा नहीं करना चाहिये। दूसरे देशों में ऐसे सदनों 
के सदस्य . कर्ज नहीं ले सकते, तकाबी नहीं ले सकते, ग्रांट नहीं ले सकतें, ठेका नहीं 


सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य वित्रात मंडल के सदस्पों. १६१ 
का अनता निवारण विधेयक 


ले सकते, नौकरी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कौन बनाता हु यह आवरणीय सदन 
बनाता है, गवर्नमंट जिसको आंल्‍रेबिल और रिस्पांसिबिल ( उत्तरदायी ) हैं 
आदरणीय सदन को आंसरेबिल और रिस्पांतिबिल है। तो ऐसी हालत में सरकार 
के लिये यह मुमकिन होगा कि वह इस आदरणीय सदन के सदस्यों के साथ 
रियायत का बर्ताव कर सके और उनको किसी ओहदे पर बंठा सके। यह चीज़ 
प्रजातन्त्र को बृह्याद को काटने वाली बात हे और, श्रीमन्‌, मुझे इसमें सब से बड़ा 
बुनियादी इख्तिलाफ यही हें। जनता आदरणीय सदन के सदस्यों से यह उस्मीद 
करती हूँ किवे वहां जाकर अवेतनिक, आनररी पद को स्वीकार करेंगे ओर वहां जाकर 
सरकार के अन्तर्गत कोई ओहदा स्वीकार नहीं करेंगे। इस आवदरणर्णप्य सदन के 
अधिकारों को रक्षा के लिग्रे यह जरूरी हे. कि सरकार के लिये यह मुमकिन न 
हो कि इस आदरणीय सदन के किसो माननीय पदस्थ को कोई ओहदा दे सके। 
में समझता हूं कि मेंने बहुत वजाहत के साथ यह बात अर्जे कर दी। हमारे 
आदरणोय सदन की चलन ऐसी होनी चाहिये कि वह दूसरों के लिये बायसे सिसाल 
हो। हमारी चलत से दूसरे इबरत हासिल करें, उससे लेसन (दिक्षा) हासिल करें। 
आप देखें कि एक ठेकेदार हाउस आफ कामन्स का मेम्बर हो गया और हाउस 
आफ कामन्स का मेम्बर ठेकेदार नहीं हो सककता। किसी ने श्रीमनू, उनके नासिनेशन 
पेपर (नाम निर्देशन पत्र) पर एतराज नहीं किया जब कि एलेक्ड.न हुआ और संभवतः 
उनको भी मालूम नहीं था। वह भैस्दर हो गये और डिसक्वालीफाई (अनहं) होते 
हैं। वह क्या करते हे, उनके अ.चरण की बात देखें। वह स्पीकर महीदय की सेवा 
में दरख्वास्त देते हँ कि श्रीमन में ठेवेदार था, किसी ने मेरे नामिनेशन पर 
एतराज नहीं किया और में एलेक्ट हो गयां, अब आप यह फरमायें कि हम कसे 
इस आदरणोय भवत में जाकर बेठें और हम डिसक्वालीफ/इड हें और रिंटरनिंग 
आफिसर ने हमको एलेक्ट कर दिया। स्पीकर महोदय ने क्‍या किया? एक कसेठी 
एप्वाइंट (नियत) कर दी, कमेटी को सामला सुपुर्द हुआ। कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि 
चूंकि एलेकान पेटीशन का वक्‍त निकल गया इसलिये चुनाव रह नहीं हो सकता 
इसलिये इसको आफिस आफ प्र/फिट स्टुअर्डशिप भ्रांट कर दी जाय चिल्टन हंडरेड्स 
को और तब डिसक्वालीफाई कर दिया जाय। ये दस्तूर है, ये संसदीय प्रथायें हें 
और कोई आजाद मुल्क इन्हीं प्रथाओं पर काम कर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता 
हे। इस प्रकार से नहीं कि अगर कोई ग्रल्ती होतो उस पर पर्दा डाला जाय 
और बजाय इसके ॥क वह भूल माती जाय उस पर इसरार किया जाया में 
एक सिसाल और अर्ज करना चाहता हूं। सर संमुयछ होर एक नाम्ती गरामी 
आदमी हमें हैं जिनका हिन्दुस्तान से काफी वास्ता रहा हे। वह पालियामेंट के 
मेम्बर थे और एक फर्म के पार्टतर थे। क्‍या हुआ कि गबर्नरेंट ने कुछ चांदी 
खरीदी और चांदी को उस दृकान से खरीदा जिसके हिस्सेदार, शरीकदार सर 
सेमुअल होर साहब थे। सर समुअल होर से कोई वास्ता नहीं था उस ठेके से, 
और नउनको कोई इल्म था उस चांदी की खरीद से। लेकिन जब उनको मालम 
हुआ कि उस फर्म से चांदी खरीदी गयी हें, फौरन उन्होंने दरख्वास्त दी स्पीकर 
महोदय के पास्त कि सरकार को इस फम से चांदी दी गयी हु और हम इस के 
हिस्सेदार है। आप फरमाइये कि हम क्या करें। स्पीकर सहोदय ने एक कमेटी अप्वाइंट 
की और श्रीसन, में यह आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि वह मामला 
प्रीवी कौंसिल को रिफर (निर्दिष्ट) किया गया। यह बड़े महत्वपूर्ण प्रइन हैं। हमको नहीं 
बतलूया गया कि ऐंडवोकेट जेनरल की क्‍या राय हे। आपके ऐडवोकेट जेनरल हें) 
उनकी राय हसारे सामने पेश होनी चाहिये थो कि आफिस आफ प्राफिट के बारें 
में उतका क्‍या सत हू औछर जो यहां संदेह उत्पन्न किये गये हे उनके सिलसिले में 
उन्होंने क्‍या महाविरा दिया। हाउस आफ कासन्स को देखिये कि उन्होंने प्रीवी 
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[श्री तचिलोको सिंह] 

कौंपिल को सासलाः रिफर किया और प्रीवी कौंसिल ने रिपोर्ट दी कि डिसक्वालि- 
फिकेशन उन्होंने अक्वायर (अजित) कर लिया और बहु हाउस आफ कामन्स के मेम्बर नहीं 
रह सकते। चुनांचे वह मेम्बरी से अलहदा कर दिये गये और एक रिट इश्यू (लेख निर्मत) 
कर दिया गया। में यह भिवेदन करना चाहता हुँ कि जब भी सोौका है आप 
सौचें, गौर करें और ग्रौर करने के बाद बजाय इतत विधेयक के आप यदि 
दूसरा विधेयक इस रूप में लायें कि अब तक जितनी भूलें हुई हैं उनको माफ 
दी जाय तो हम उसे खुशो के साथ स्वीकार करने के लिए तयार हें। 


माननोय थ्रो मुहम्मद इब्राहीम--श्या मशविरा, में समझा नहीं । 


ओर तिछ को सिंह--मुझे अफसोस हे कि में ऐसी भाषा में बोलता हूं जो 
हमारे सासतीय संत्री हाफिज सुहस्भद इब्राहीम साहब की समझ में नहीं आती। मुझे 
वह माफ फरमापरेंगे और श्रीमन्‌, जो बात मेने पहले अ्ज की थी चह में फिर दोहरा 
देता हूं। माननीय न्याय मंत्री से, मुहकमा इंसाफ के जरिये से मेंने यह 
गुजारिश की थी कि अगर वह इस बिल को इस दाकल में पेश करें कि जितनी 
भी भूल हुई है, जहां जहां ऐसे आफिप्तेज्ञ आफ प्राफिट इंस सदन के सेम्बर साहबान 
ने होल्ड (धारण) किये हे, वह जायज क़रार दिये जाय, तो में उसकी ताईद करूंगा 
और बजाय तीन दिन की बहस के वह चन्द सिनटों में इंस आरणीय सदन से 
पारित हो जायगा जहां तक कि इस तरफ के बेठने वालों का सवाल है। में नहीं 
जातत' कि इप्त सिलपिले में उधर के बेठते वाले कया उज्न पेश करेंगे। लेकिन 
सवाल यह हूं कि आप हिम्मत करके और एक मुस्तहकम राय कायम करके 
उसे लाइये। सातनीय निर्माणमंत्री खुद भी एक काबिल वकील रहे हे और छहुत 
दिनों तक जस्टिस का पोर्टफोलियो भी उन्होंने होल्ड किया हं। उनके म्‌ह से यह 
चोज शोभा नहीं देती हे कि शुबहा हे। शुबहा के ऊपर नहीं कामून बना करते हैं। 
जब तक प्वाइस्ट ओफ आर्डर साननीय तिर्माणमंत्रो पेश नकरें या पर्सनल एक्सप्लेनेशन 
(वेयक्तिक स्पष्ठोकरण) न पेश करने वाले हों तब तक मेरा हक हे कि में अपनो 
बात करता रहूं। में यह कह रहा था कि चार दिन की बहस के बाद भी 
सरकार का शुबहा कायस ह. और जब उनका शुबहा कायस है तो जाहिर है कि 
हमारे शुबहा के दूर होने का कोई सवाल ही नहीं 'पेदा होता । श्रीमन्‌, 
में यह अज्ज कर रहा था कि मुझे यह कहने को हुक़् हे कि संविधान 
की जो धारा रखी गयो हे आफितत आफ प्राफिद के सिलसिले में डिसक्वालिफिकेशन 
कौ, वहु बहुत सोच-सप्रअकर रखी गयी हे और उस्त घारा के साथ हम खेलवाड़ 
नहीं कर सकते हैं। लिहाजा सरकार से में यह फिर श्रोसतू आपके द्वारा सानुरोध 
और दस्तबस्ता गुजारिश फरूंगा कि वह ऐसी खराब मिसाल न कायम करें बल्कि 
जो कुछ भी हो गयाहे उसक्षी अगर वह तलहाफी चाहें तो हम उसके लिये तेयार हैं। 
लेकित यदि वह यह चाहते हे कि आइन्दा सरकार को इस बात की गुंजायश कर दी 
जाय कि वह ऐसे ऐसे आफितिज्ञ आफ प्राफिट क्रिएए करती रहे और उस पर 
कोई रोक न रंगे तो हम उस पर समर्थेन करने के लिए अपने की बेबस पाते हें। 
मेने कल भी यह जिक किया था और श्रोमत्‌, आपने सेरी प्रार्थना स्वोकार भी 
को थी और मेंने इस सिलसिले में यह कोशिश को थी कि किसी भेम्बर ने कोई 
आफिस ऐक्सेट (स्वीकृत) किया हो में उतका दोषी सरकार को ठहराता हूं। 
सरकार की ही छिम्मेदरी हे कि उसने बह आफिस किसी सेम्बर के सुधु्द 
किया और उस दोष को दूर करने के लिये सरकार का फर्ज हे कि वह उन 
सेम्बरान की सकाई के लियें ऐसा विधेयक लाये जिससे उनकी पुरी सफाई हो जाय। 
यह. इस्प्रेशन (घौरणा) नहीं होनो चाहिये कि इस सदन के किसो. साननोय सदस्य ने 


सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्ररेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों... १६३ 
का अनहेता निवारण विधेयक 


कोई याचता की थी ओर सरकार उसको बरूदने जा रहो हैँ। दरअसल तो 
सरकार ने एक काम किसी साननीय सदस्य के सुपु्द किया था। इसलिये 
सरकार का फर्ज हो जाता ह. कि वह एक ऐसा विधेयक लाये और मंजूर कराने 
का प्रयत्त करे जितसे यह रुकावें दूर हों। 


इन इाब्दों के साथ में आपका शुक्त गुजार हुं और माननीय न्याय मंत्री 
के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। 


माननोय श्री मुहम्मद इन्नाहोम--में जताववाला, आखिरी कोशिश इस बात की 
करना चाहता हूं कि जिडोकी सिह साहब के सक़वद को अच्छी तरह से समझ सक। 
एक सर्मेशत ([सुम्ताव ) उन्होंने दिया हे । में उसको अब तक समझा नहीं और 
सें शायद घह बदतनीजों वहों करता कि उनकी तकरीर के दौरान में दखल देता 
सगर सेंते वह उतकी बात समझने के छिये किया कि बहु क्‍या कहतें हें ओर 
क्या मदहाविरा दे रहे हैं। इसलिये में उत्त वक्‍त सुत्फक्किर था फि में जबाब की 
बसातत से मालूम कहूं कि क्या मतलब है । में जब भी यह देखता हूं कि में उसका 
वह इरशाद समझा नहींकि किस किस्म का बिल बहु तजवोज़ करके बतलारहे हंकि 
गवर्नेमेंट इस किस्म्र का बिल लाथे। अगर वह भझे उसको डेफिनिंदशोप (निरचत रूप) 
बतला दें तो में उम्तक्े मुताल्लिक्त कोई जदाव अर्ज करूं था उसके तामील इरशाद 
के लिये अर्ज कहू कि उस कास को किया जाय। 


माननोय अध्यक्ष--में समझता हूं कि माननीय निर्माण मंत्री और माननीय 
नेता विरोधी दल इस सिलसिले में आपस में बातचीत कर सकते हैं, बजाव इसके 
कि वह उत्को फिर दोहराबें। कार्यवाहो चलती रहे। 


नवाब मुहामद जसशेद अली क्ञॉ--हुज्‌रवाला, उतः वक्‍त की बात तो अल्ह॒दा हैं 
जब कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ कम्युनिकेशंस और लोडर आफ अपोजीश्षन आपस में 
समझ बूझ कर कोई चीज़ लाये, तो उस बकत हाउस के बेठ ने वाले मेम्बरान अपने खथालात 
का इजहार करेंगे लेकिन इस वक्‍त जो बिल हमारे सामने है. उस सिलसिले में 
मुझे यह भर्ज करता हे कि दो तीन दिन से जो तक़रीरें क्‍झिनिस्दर साहब की जानिब 
से और ट्रेज़री बेंचेज्ञ की तरफ ले हो रही हैँ उनके अन्दर कमोबेश यही इशारा और 
शिकायत की गयी हू कि इस तरह के, अपोजीशन के बठने दाले, बिल के ऊपर जो कुछ 
तक़रोरें कर रहे हे बह वक्‍त जाया किया जा रहा हुँ और जरूरत से ज्यादा अहमियत 
इस बिल को दी ज्व रही हैं। इस सिलसिले में कि आया अपोजीक्षन के बंठभे वाले 
मेम्बरान इस बिल को कोई ग्रर जरूरी अहमियत दे रहे हैं, उससे ज्यादा कह रहे 
हैं, जितवा इस बिछ के सिलक्षिले में कहना जहरी था, में धनाबबाला की इजाजत 
से मेज पाडियामेंदरी प्रेक्टिस के एक दो जुज़ मुख्तसिर तौर पर पढ़ना चाहूंगा। 
इस सिलसिले में, मेज जो पॉलियासेटरी अक्टिस के सिलसिले में इस तरफ से और 
ट्रेज़्रमी बंचेज को तरफ से कोद किया जाता हैं, उन्नत इस सिलसिले में क्या कहा हूँ । 
में का कमेंट यह हूँ कि-- 
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_िवाब मुहमम्द जमझेद अली खां] 


[पद धारण की अविरुद्धता और विद्येषरूप से ऐसा पद धारण जो क्राउन से था 
ऋउन के अधीन हो और हाउस आफ कामन्स की सदस्यता के साथ हो, वह अत्यन्त 
बेधानिक महत्व का विषय हे जिसमें विशेष रूप से फकामन्स तथा क्राउन का संबंध समाविष्ट 
है। यह एक ऐसा विषय हूँ जो गत ४०० वर्षो के बीच महत्वपूर्ण पालियामेंट 
का बाद बिन्दु रहा है और जो अब भी बहुध। विधान-निर्माण का विषय है। 


आगे चल कर इसी सिलसिले में एक सेलेक्ट कमेटी जो एलेक्शन के सिलसिले 
में ४५ सें बंठी थी उसके पेरा ५ सें तहरीर हँ जिसे इस सिलसिले में में निहायत 
रेलेबेंट (सुसंगत) और जरूरी समझता हूं वह यह है -- 
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[पदाधिकारियों की अनहँता की भावना के सिद्धान्त के अन्तरलीन यह भय 
था कि ऋराउन पर पनिरभेरता का प्रभाव कासन्‍्स के सदस्यों की स्वतन्त्रता पर 
पड़ सकता था। आज भी यह पघिद्धान्‍्त बहुत महत्वपूर्ण हे यह विश्वास 
दिलाने के लिये कि हाउस आफ फामन्स एक एसी संस्था है जो कार्यपालिका 
तथा सरकार पर तलिर्भर नहीं हे और यह माल्म करना सुगम हैँ कि यदि 
नियम का निराकरण क्रिया जाय तो सदन उन छोगों को बड़ी संख्या से भर जायगा जो 
सरकारी पदों पर हूँ और जो इस हद तक कार्यपालिका के प्रति कतेंव्यशोल 


हैं कि उनकों स्वतंजता कम हो सकतो है ।] 


हुज्नूरवाला, यह मे के खयाछात है जो उसने इस सिलसिले में जाहिर किये हैं। यूनाइटेड 
किगडम का पालियामेंटरी इंस्टोट्यूजडन तकरोबन सात सौ वर्षों से काम करता हूँ 
ओर वहाँ अब इस बात की जरूरत स झो जातों हूँ कि इस किस्म के कास जिसमें 
इग्जोक्यूटिव (कार्यपालिका) मेम्बरान हाउस को आजादी को अपने तरीक़ों से सल्ब 
(हल) कर लें और उतकी भाजादी खत्म हो जाथ और वह तरीक़े इग्जीक्यूटिव' 
(कार्य पालिका) के जिनसे डेमोक्रेसी खत्म हो जाय छत को आज भी वहाँ 
अहमियत दी जाती है और लअउहम खयाल किया जाता हे। बहरहाल, अपोजीदान 
को जानिब से यह कोशिश की गयी और निहायत कोशिश की गयी कि अमेंडमेंट 
(संशोधन) के जरिये से इस बिल को ऐसा बना दिया जाय जो ट्रेजरी बेंचेज और 
अपोजोशन दोनों को काबिले कबूलही। में आतरेबिल मिनिस्टर आफ कम्युनिकेशंस 
को यकीन विल्ाना चाहता हूँ कि इस तरफ से कभी इतनी ज्यादा बहस ने होती 
अंगर इसका ख्याल रखा जाता कि इस सिलसिले में सेन्टर में जो बिल लाया गया है 
उसमें ओर इस बिल में जो हमारे सामने. इस वक्‍त जेरे बहस है कितना फक 
और त्तकाउट हे। इस बिल के अन्दर स्कोप इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया हे कि 
. हम लोग इस तरफ के बेठते वाले अपना फर्ज संमझते हैं कि गवर्नेमेंट को ऐसी 
बातों से रोके जिससे इग्जीक्यूडिव हावी हों जाय और छा जाय तमाम भेम्बरान 
की जाजादी के ऊपर और आइंदा हमारी इस स्टेट की असेम्बली के ऊंपर बदनामी 
का घब्बा और दाग बन जाय जिससे उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया जाय कि 
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उनका जमौर साफ नहीं हूं। हम इस तरफ के बंठने वाले छोग नहीं पसबण्द करते 
कि इग्जीक्यूटिव (कार्य पालिका) अपने ढंग से अपने तरीक़ों से मेम्बरान ऊसेम्दली की 
आजादी को सालब (हल) कर ले जो उनको डेमोकेर्सी की तहत में मिलो हुई हूँ । 


बहस के सिलसिले में जब लीडर आफ अपोजीक्षन तेकरीर कर रहे थे तो उन्होंने 
यह हवाला दिया कि जो फेंहरिस्त हमें दी गयी हें वह॒ तमाम मेम्बरान की फेहरिस्त 
दी गयी है और उन्होंने यह जमला इरशाद फरमाया कि हम तो यह समझते हूँ कि 
एक किस्म का मजाक किया गधा हे गवर्ममेंट की जानिब से हम से। में अपने भाई 
'लीडर जाफ अपोजीश्ञत श्री त्रिढोकी सिह जी ने यह अर्ज करूंगा कि आप यह 
क्यों नहीं समझ लेते कि “मेरे शिकवा करने पर वह मुस्कराये, यहां तक तो पहुंचे 
बहां तक तो आये।” कम से कम उन्होंने एक फेहरिस्त तो मुहय्या कर दी और कम से 
कम आपकी बात समझने के लिये जापको याद तो फरमाया। मुदझकिन है बह अपनी, 
हमारी और आपकी बात का खबाल करके एकोमोडेट कर सरके। यहां तक तो आपें। 
में समझता हूं कि अपोजीक्षन की यह बड़ी कामयाबी हैँ कि गवर्ममेंट को यहां तक 
खींच छलाये। अब यह दूसरी बात हू कि आप उसको राजो नियाज का मोका दें 
कि इस बिल के अन्दर कोई ऐसी टेजीविल (जनुभाव्य) तरमीम हो जाय जो हाउस 
के सब भमेम्बरान को काबिले कबूल हो। 


हुज्रवाला, जो कुछ मुझे अर्ज करना हें वह यह हे कि अगर गवर्मसेंट को कुछ 
शुबह है और इस सिलसिले के अन्दर गवर्नमेंट को यह खबाल पेदा हुआ कि कुछ 
ओम्बरान किसी गलती की वजह से या किसी शुबह की बहु से डिस्ववालीफाइड 
न हो जाय॑ं तो कांस्टीटयूदइतन को दफा १९२ के अन्दर उसका इलाज बतलाया 
गया हू कि ऐसे सामले आतरेबिल गवर्नर को रिफर कर दिये जाथ॑ं । गवर्नसेंट का 
यह कहना कि यह गलती हो गई, फरोगुजाइत हो गई तो इसको दुरुस्त कर ले 
और मभेम्बरान इस जद में झातें हों उनकी दफा १९२ के तेहत में डिस्क्वालो- 
फिकेशन दूर करा दी जाय। मेरी समझ में नहीं आता हैं क्वि गवर्नमेंट का इसरार 
क्यों है ? इतना बड़ा स्कोप गवर्नमेंट रखे कि मेबरान जो सिलेक्ट कमेटी में या 
एडवाइजरी कमेटी में बेठने वाले हे उनके करेक्टर पर कोई दाग या धब्बा छगे 
और फिर आप उसको धोने के लिये तशरीफ छागें कि हम उत्तके दाग और धब्बों 
को घोना चाहते हें। हमारी ख्वाहिश है कि गवर्नमंट ऐसी सुरत क्‍यों न अख्तियार 
करे जिससे धब्बा या दाग ही उनके दासन पर न पड़े। अपोजीशन की तन्‍्फ से ऐसी 
तरमीम पेश की गई थी जिसको मंशा और गरज थी कि आप वह हिस्सा निकाल 
दें जो एडवायज़र की हसियत से, जो इसमोल्यूम्ेंद्स (परिलाभ) वरैरह देने के 
सम्बन्ध में हें, तब भी यह चीज काबिल क़बूल हो सकती थी अगर गदबर्नेमेंट 
इसको मंजूर फरमा लेती । लेकिन हम देखते हें कि गवर्नमेंट की जानिब से 
इसरार और तकाजश है कि जिस हालत में यह बिल हे ख्वाह इसमें कितनी 
खराबियां क्‍यों न हों, वेसे ही पास हो जाना चाहिये। में समझता हूं कि अक्सरियत 
की इतनी बड़ी तादाद का गवर्नमेंट का इस तरह से फायदा उठाना बिलकुल 
ग़लत चीज़ हैं। इन अल्फाज्ञ के साथ में हाउस का ज्यादा वक्‍त नहीं लंगा और में 
यह ऐतराज अपने ऊपर नहीं कराना चाहता हूं कि बिल्य किसी वजह से ज्यादा 
बकत हाउस का लिया जाय । लेकिन में यह गृगाह समझता था कि इस मौक़े पर 
जब कि इस तरह से हुककों की तलाफी की जा रही हे तो में खामोश बेठा रहूं 
मेरी जिम्मेदारी थी कि अपने खयालात का इजहार मुख्तसरन गवर्नेमेंट के सामने 
कर द्‌। मुझे उस्मीद हे कि गवर्नमेंट अपोजीशन के लीडर से बात करने के 
बाद नरम होगी और अपनी पालिसो को इस सिलसिले में जरूर बदलेगी। 


१६६ विवान सभा [५ सितम्बर, १९५१ 


माननोय शो मुहम्मद इब्राहोम--जनाबवाला, यह एक छोटा सा बिल हे जो इस ऐवान्‌ 
के साथने रखा गयाह और बिल में जो बातें रखी गई हें वह एक ऐसी नेचर की 
हैं कि जिन पर वाक़ई तौर पर कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। इस पर इस 
ऐवान में आज चार रोज से बहुस हो रही हूं । कहां तक्क एक ऐसे बिल पर इतना 
बक्त सर्फ करता सौज हो सकता है इस तरफ जनाब के जरिये से ऐवान के 
मेम्बरान की तबज्जुह ही मक्‍जूल कराई जा सकती हे। इस बिल के मुताल्लिक़ 
जब में तक़रीरें सुतता हूं तो बाज साहबान की निस्वत सुझको यह ख्याद 
होता है कि वे एक सुगालते में हैं और व समझ नहीं रहे कि असल में यहु बिल 
हैँ क्यय और कुछ साहबों की निस्‍्वत यह ख्याल होता हे कि वह समझ तो रहे हैं, 
लेकिन किसी वजह से उस मासलझे को जो उसकी जान हैँ किसो और निगाह से 
देखते हैं, और इसलिये उससे इत्तिफाक़ नहीं करना चाहते । इस बिल का जो 
स्टेटमेंट झाफ. आब्जेव्ट्स ऐंड रीज़न्स (उद्देश्यों तथा कारणों का  वरण) है 
उसमें यह बात साफ लिखी हुई हे कि यह बिल क्यों छाया गधा। सिर्फ इसलिये 
: छाया गया कि कुछ आफिसेज ऐसे हैँ कि जिनका होहड करने बाल एक भेम्बर हे तो 
वह मेम्बर उस आफिस को होल्ड करने की वजह से कांस्टीट्यूडइन के सुताबिक 
मेस्वचरशिप से डिस्वालिफाई (अनह) हो गया कि नहीं। सिफे इतना ही सवाल हें। 
मेरे दोस्त खुशवक्त राय साहब ने अपनी दो सिर्टिंग्न (उपवेशनों) की तक़रीर में जो 
रोशनी डाली नहीं जा सकती उससे मेने एक फायदा हासिल किया। उसकी बिना 
पर में इस ऐवान में पहले अर्ज कर चुका हूं कि आफिस ऊाफ प्राफिट की कोई कट 
ऐँड राइट तारीफ की जय कि जिससे कोई बाडेर छाइन कायम हो जाय और यह 
कहा जा सके कि किसो आफिस का आफिस आफ प्राफिट होना क्रिस बबंत खत्म हो गया 
और इस तरह पर जो आफिस रहा वह आफिस आफ प्राफिद हैँ था नहीं। 


में खुद तो इतना पढ़ा हुआ हूं नहीं, लेकिन जब अपने पढ़े हुये दोस्तों और 
काबिल लोगों की तक़रीरं सुनता हूं तो उनसे तो कुछ फायदा उठा ही सकता हूं 
और उससे इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि वह भी अब तक अपनी तरफ से आफिस आफ 
प्राफिट की कोई ऐसी तारीफ नहीं कर रुके जिससे कि उश्फिस आफ प्राफिटठ एक मखसूस 
चीज़ हो जाय कि वह न इससे ज्यादा रूम्बा चौड़ा हे और न गहरा ऊंचा है। 
अब स्टेटमेंट आफ आजव्जवदस ऐंड रीजन्स में यहू है कि गवर्नमेंट के 
सामने यह कानूनी सहविरा आया कि ससलन्‌ एलेक्ट्सिटी कमेटी को मिनिस्टर 
ने कायम किया। उस पर कुछ मेम्बर इस ऐवान के कुछ इधर के और कुछ 
उधर के, काम करते हैं। तब उस वक्‍त अगर में यह सबाल करता हूं कि जो 
एलेक्ट्रिसिटी कमेटी पर मेम्बस काम कर रहे है आफिस आफ प्राफिठ होल्ड 
कर रहे हैं था नहीं कर रहे हैं जो कांस्टीट्यूशन के आटिकिल १९१ के मुताबिक 
तारीफ में आता हे तो उसका जवाब जो मुझे मिरू सकता है वह यह है कि हां आता है। 
पकीनन कानूनी तारीफ में आता है और जितने कानून दां साहबान बंढे होंगे 
या जो कानूनी मासलात से किसी किस्म का कोई ताल्लक़ रखते हों, नामुमकिन है 
वह न समझते होंगे जो सूरत हे वह तो यही है और उसके सिवाय दूसरी नहीं हो 
सकती । तो फिर एक कानूनदां आदमी हरणिज यह नहीं कह सकता कि हाफिज 
साइब यह आफिस आफ प्राफिट होल्ड नहीं करते सिर्फ दो जवाब हो 
सकते हैं हां, या नहीं। तीसरा जवाब तो यही है कि वह कोई लाइन पेश करें 
जिसमें यह रुयाल हो सकता हो कि इसकी निस्व॒त यह कहा जा सकता हैँ कि यह 
आफित्त आफ प्राफिद होल्ड करता हो यान करता हो, लेकिन हाफिज तुस फेसला कर दो 
कि आकिस आफ प्राफिद हे या नहीं। 

एक पोजीदन हैँ दुनिया के अस्दर जो तमाम मसायल के मुताल्लिक और बिलखसुस 
कानूत के ससले के मुताल्लिक़् हैँ। तो सेरे दोस्त ने अभी इस ऐवाल में फरमायां 
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कि 4ह गवर्नसेंट यह कानून छाती हूँ शुबहों को दूर करने के लिये। अरे साहब 
दुनिया में जिस वक्‍त काजूत के साती पर शुबहात बयान किये गये हैं, केसेज़ हुये 
हैं हाई कोर्ट सें जिसमें डाउठ एक्सप्रेल (सन्दे; व्यवत) किया गया और उनको 
रिमृव करते के लिये बिल लाया गया। जिसके हुजूर स्पोकर हैँ और यह खाकसार मेस्वर 
रहा है, इस ऐवान का मुझे अनुभव है। जमंगेंद अली खां साहब अगर कहते 
हँतो में अर्ज कहूंगा कि जरा छायब्रेरी में जाकर म॒लाहिजा करें कि किस 
तरह से इंटरपरेशन लाकोर्ट्स ने जो डायट्स एक्सप्रेस (सन्देह व्यवत्त) छिये गये थे 
उस पर किये थे। उतको दूर करके साफ कातूत लहराया गया ओर कहां नहीं लाया 
जाता और क्‍या दूसरी तबबीर हे। मेरे दोस्त ने एक तदबीर बतरहाई, लेकिन 

में समझता हूं भेरे दोल्त जिंत दफा का हवाला देते हें अर्टिकिल १९२ का 
उसके भह मानो हमिज नहीं। इसके समुताल्लिक् यह अजे करूंगा कि 
जहां शत हो वहां उसे दूरए करता बेहतर हैँ या उसको बाकी 
रख लेता बेहतर है। कौत सी चीज़ बेहतर हैँ यह इंसानों के दिमाग फेसला 
कर सकते हें और में समझता हूं किअगर दाहों डाउटठ रिमृंवबिल (सम्वेह निवाय) 
हैँ तो उसे दूर किया जाय यान किया जाय तो हर शख्स कहेगा कि उसको 
दूर करता चाहियें। मेरे दोस्त कहते हैं कि डाउट रिसव करने के लिये 
कानून छाया गया। एक साहब कहते हैं कि डाउट है ऑर दूसरे कहते हैं कि 
डाउट नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि आफिस आफ प्राफिठ हैँ और दूसरी 
तरफ कहा जाता हैँ कि आफिस आफ प्राफिट नहीं है । तो कोई गवर्ममेंट कस्बस्त क्‍या 
करेगी। गवर्ष मेंट के लिये कोई चारा नहों है कि वह इस ऐेवान के सामने आये और 
कहे, हुजू बाला, कि आज यह जनता इप्त सूबे में जो हे वह ऐसा कहती हे, इस 
डाउट (सल्दे8) को दूर कर दियाजाय। उसको दूर करते के लिये यहांकामून आयेगा 
दूसरे इस आर्टिकिल में वह भी अख्तियार वियागया हे कि जो साहब आफिस आफ 
प्राफिह पर बेठे हे उनकी डिसक्वालिफिकेशन को इनडेमनिफाई (परिहर) कर 
बिया जाय, उस डिसक्वालिफिकेशन (अनहेता) को प्रिवेग्ट कर (रोक) सकते हैं 
अगर वह पैदा हो गई है। दोनों बातें कर सकते है। यह अखितियार 
इस आ्डटकिल से दिया गया हैँ जिसको लेकर हम थहां आये। लेकित 
इसको इतनी अहमिप्रत दी गई कि इस एक प्वाइण्ट के ऊपर तीन दिन से मुसलसलछ 
बहुत चारों तरफ से चली आ रही हे। इतनी सी बात थो जिसको अफप्ाना कर 
दिया जाता । मेरे दीस्‍स्त नें शेर पह कर सुनाये और दुनिया भर की बातें कह कर एक 
अफप्ाता बनाते जा रहे हें। जमशेंद अली साहब फरमा रहे थे कि शबहा हे कि 
आकिप्त आफ प्राफिट है या नहों हे तो यह आ्डिकिल १९२ से फायदा क्यों नहीं उठाते। 
केसे उठावें। आश्िकिल १९२ किसी मुइतबा केस के लिये नहीं हैं। उसकी इबारत 
को पढ़िये और देखिये कि किस के लिये वह हेँ। मुहम्मद इब्राहीम कहता हे कि डिसक्वालि- 
फिकेशन इनकर नहीं है. ओर सम्पूर्णानन्‍्द कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन इनकर 
होती है, दोनों में डिस्प्यूट (झगड़ा) है जिसके लिये यह गबर्नमेंट यह कह 
कर यहां आई है कि इंस चोज़ को निस्बत डाउट है कि वह आफिस आफ प्राफिट 
है या नहीं है। लिहाजा उस शुबहे के खातिर हम यह करना चाहते हैं। 


मेरे दोस्त भूल रहे थे। इस जार्टिकिल की जिंसका हवाला वह देते हे उसकी इबारत 
में पेश करता हुं और भेम्बरान के ऊपर छोड़ दूंगा कि वह फेसला करें कि वह सही हे या 
सही नहीं हँँ। बह आर्टिकिल यह हें-- 
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यिदि कोई प्रइन उठता हूँ कि किसी, राज्य के विधान मंडल का सदस्य 
अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में बर्णित अनहँताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न 
राज्य पाल को पिनिइचय के लिये सौंपा जायगा . - .. .. ।] 


जहां यह क्वेब्चन पेश होता हैँ कि डिसकवालीफिकेशन (अनहूँता। इनकर हुई है और 
वहीं दूसरा यह कहने वाला हो कि यह इनकर नहीं हुई तो उसका फैसला गवर्नर करेगा। 
लेकिन इसमें यह सवाल नहीं हे। इसमें तो में यह कहंता हूं कि मेरा दिभाग इस 
बात का फैसडा नहीं करता है, हो सकता हैँ कि में नाछाबक होऊं, लेहिन मेरा दिमाग 
यह फतवा नहीं करता है कि परटीक्यूछलर आफिप आफिस आफ प्राफिद (पद बिशेष 
लाभ का विशेष पढे) हैँ था नहीं। 


श्री खान चन्द्‌ गोतम--में इस चीज़ पर सख्त एतराज करताहूं। जिस तरह से किसी 
सरे सदस्य का झाननीय मंत्री को सालायक कहना-गेर मुतासिब हे उसी तरह माननीय 
मंत्री भी अपने लिये मालायक्र शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। 


माननोय श्रो मुहस्समद इजाहीस--मेंने अपने लिये सिर्फ कहा ही नहीं हू लेकिन में 
अपने आपको तो नालायक्र समझता ही हूं। हिन्दुस्तानी इखलाक़ के लिहाज से हर 
बर्श अपने आपको नालायक्र कह सकता है और यह चीज़ मुनासिब है। 


मेरे कहने का मतलब यह है कि जाटिकिल १९२ इप्के लिये नहीं हे । एक जगह हे 
अगर एक शख्प कहता हैँ कि बहू आफिस आफ प्राफिंठ (छाभ का प३) हैँ और दृत्तरा 
कहता है कि आफिप आफ प्राफिड (लाभ का पद) नहीं हे, इसका फेसछा करने के वास्ते 
गवर्नर साहब के पास जाने की जरूरत हू। लेकिन जहां किसो किस्म का डाउट (सह्देह) 
पैदा हो जाता है, इतके लिये दुनिया भर में यही किया जाता हूँ, वहां लेजिस्लेचर में उसको 
इसी तरह से हर किया जाता है, यही तरकोब इसके करने को है और यही कॉस्टीद्यूशन 
की भी सडझाह हैं| इसीलिये यह काून लाया गयाहूँ। अब एक स्जेशव (सुत्रात) यह आया 
थाकि हम इस बिल को वापस ले ले और उत्के एवज में दूसरा बिल लाने का समेशन 
पँ विया गया था। में उनकी जेतरोसिटी (उदारता) का बहुत मशक्र हूं कि एक भाई ने 
यह भी आफर [(प्रप्ताव) किया कि वे बिल बना कर पेश कर देंगे। जसा बिल वह बताकर 
पेश करने वाले थे, मेंने बहुत चाहा कि में उससे कुछ फायदा उठा सकता, लेकिन में 
मजबूर रहा उस पर अमल करते में। मेरी और जनाब लीडर आफ अपोजीशन 
की बातचीत हुई, में फिर वही अर्ज करूंगा कि अपनी कम समझी की वजह से मुझे 
अफसोस है कि में उसको नहीं समझ सका कि वह चीज़ काबिल अमल होगी और उसके 
जरिये से वह काम हो सकेगा कि जो काम इस एऐवाल के सभते हे। मेरी गुजारिश करने का 
मक़सद सिर्फ इतना ही हे कि जो चीज़ जिस रोशनी में छाई गई है उसके मक़सद को समझ 
कर, उप्तके माती को समझ कर हमें उसके ऊपर एक ओपीतियन (राय) कायम करना चाहिये। 
इधर उधर जाने को जरूरत नहीं हें। एक छोटी सी बात है कि कुछ आदक्षियों की निस्ब॒त 
मसलन जो इलेकिंट्रंसिटी कमेटी में हें या ऐज्केशन कमेठी (शिक्षा सम्रिति) में हैं, 
उनके मुत्राल्लिक्त यह तय नहीं हो सका कि वह आफिस आफ प्राफिद (लाभ का पद] 
होल्ड कर रहें हैं या नहीं, मर की राय इस तरफ थी और कुछ की राय उस तरफ। तो 
जब हमारे कानूनी मुझीरों ते यह कहा कि यह चोज्ञ डाउटफुल (संदेहास्पद) है। 
हम यह नहीं कह सकते कि पक्‍की बात यह हैं, यह नहीं है और यह भी 'नहीं 


0 


कह सकते कि यह सही हे, यह गलत हुँ तो मुझे सजबूरोी है इन जल्फाज़ 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्पों १६९ 
का अनरता निवारण विधेश्क 


के साथ में जनाबवाला, अर्ज कहूंगा कि मेम्बरान ऐवान सिफे इतनी ही रोशनी के 
अन्दर इसको देखा करें तो इस चीज़ का ख्तमा हो। चार रोज बहस होंते हुये हो गये 
और अभी तक इसका खातमा नहीं नजर आ रहाह । 

इस ऐवान के सामने अभी और भी बहुत से काम मौजूद हैँ जिनका करना जरूरी 
है। भव जताब १ बजे उठ जायेंगे। इसलिये इसी सिलसिले में में एक और बात का जवाब 
दे देना चाहता हूं । मेरे दोस्त नवाब जमशेंद अली और राजा जगम्मन पर ने आकर यह 
इरशाद फरमायथा कि कल जाम तक ही असेम्बली हो ७ तारीख के बजाय। तो में सिर्फ यह 
इत्तला करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इसमें कोई एतराज नहीं हे कि कल शाम तक 
असेम्बली होऔर उसके बाद फिर १७ सितम्वर से शुरू हो और उसके बिजनेस 
(कार्य) के मुताल्लिक्न में ज्ञाम को अर्ज कर दूंगा। 


श्री खुशबक्त राय--भाननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा उसी संबंध में में एक सवाल 
पुछना चाहत हूं। मेरा स्व ल यह हैँ कि क्‍या माननीय निर्माण मंत्री जी उन आदमियों 
को फेहरिस्त दे सकते है जिनके बारे में शुबहा किया जाता है ? 


माननीय अध्यक्ष--उन्होंने किसी आदसी पर शुबहा नहीं किया। उन्होंने कहा कि 
बंक्रीनन कुछ लोग ऐसे यहां रहे हैं । 


श्री खुशवक्त राय--किसी के वारे में शुबहा हो तो उसको फेहरिस्त में चाहता हूं। 


माननीय श्रो मुहम्मद इब्नाहोम--जनाबवाला, जो मेंने अर्ज किया था उसका कुछ 
खुलासा इस माने में अं कर दूं कि मेरे दोस्त खुशवक्त राय जी की निस्‍्वत शुबहा हे । 
एलेक्ट्रिसिटी कमेटी जो बनायी गयी है उसके मेस्बरातं की निसस्‍्बत्त मेंने कहा था और 
उसके मेम्बरान मेरे दोस्त भी हैं। इरिग्शन कमेटी (सिंचाई समिति) के मेम्बरान 
भी मेरे दोस्त हैं। | 
श्री अब्दुल बा को--जनाबवाला, अब यह बिल इस मंजिर पर पहुंच गया है कि इसको 
मंजूर किया जाय या नहीं किया जाय । इसके कई पहलुओं पर में अपने ख्यालात का इजहार 
, कर चुका हूं और जिन चीजों को म॑ पहले कह चुका हूं उनको दोहराऊंगा नहीं। जभी 
हमारे आनरेबिल मिनिस्टर हाफिज साहब ने यह कहा कि कॉस्टीदयूइन के आर्टिकिल 
१९१ के ताबीर में, उसके माने में, उसके सफहुम में कुछ दुश्वारी थी, उसके दो इंटर-- 
प्रिवेशनं ( निर्वचन ) हो सकते थे। इसलिये उसकी वजाहत के लिये यह बिल लाया गया हे। 
में समझता हूं कि अगरे आनरेबिल मिनिस्टर साहब खुद अपनी तकरीर पर गौर करें और 
सोचें कि वे क्या कह गये तो उसके यह माने पंदा होते हें कि यह एक मुस्तकिल ऐक्ट 
होगा और उस वक्‍त तक रहेगा जब तक कि आदठिकिक्त १९१ कोस्टीद्यूशइन का कायम 
रहेगा। अगर इसके यह माने हूँ तो इसके कोई माने नहीं है कि ४, ५ महीने 
के लिये यह रहेगा। अगर ताबीर उसको सहीं है तों कॉस्टीट्यूशन (संविधान) में 
जब तक कि वह्‌ आर्टिकिल मौजूंद है उस वक्‍त तक के लिये यह मौजूद हे उसे वक्‍त तक 
के लिये यह ऐक्ट परमानेंट (स्थायी) होना चाहिये। मगर उसी जानिब से यह कहा गया कि 
पह परमानेंट ऐक्ट नहीं है। तो में यह समझता हूं कि आतनरेबिल मिनिस्टर नें, समझनों 
तो दरकिनार, इसको सरसरी तौर पर पढ़ा भी नहीं हे। यहां तो ऐसी दिवक्‍त पंदा हों 
गयी हूँ जिनको रफा करने के लिये ज॑ंसा कि आनरेबिल मिलिस्टर आफ जस्टिस से 
फरंमाया हैँ यह बिल लाया गया हैँ और उसकी: लाइफ बहुत कम हैँ। इसका मकसद यह 
है कि जो आपके फरोगुजाइत हो गई हे उसका अजाला किया जाय । 
ज॑ंनाबवाला, जब यह कांस्ठीद्यूशइत बनाया गया तो यह समझा गया 
था कि इस परु अमल करना होगा, उसको अपने सामने रखकर चलायेंगे 
और कॉस्टोट्यूंगंसग के आर्टिकिले में जो जो हिदायतें हें उसकी पूरी पांबन्दी 
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[ श्री अब्दुल बाकी | 

करेंगे। इस ऐल्ट के देखने से यह माहूम हुआ कि दरहकीकृत में यह बिल सेम्ब्स के 
प्रोग्ेवेशत (संरक्ष।) के लिये नहीं आया हूं, बल्कि इस कांस्टोट्यूशन के दाफिज होने 
के बाद २६ जनवरी सम्‌ १९५० ई० से अभी तक जितनी गछत कार्यवाही हुई है उन्त पर 
प्रदा डाइने के लिये यह बिल लाया गया हूँ । इसके अलावा और कोई भ्कसद इस बिल 
का नहीं हैं । अपनी जगह पर यह सही है अगर गकलछत में किसी गलतफहमी की 

जह से गवर्तवेंढ से कोई कार्रवाई हो गई हैं उत्तकों कंडोत (परिस्ब) करने के लिय 
है और कोई इतनें सेग्स (अर्थ) नहीं हूं। इत्चके कोई मायने नहीं है कि अगर गवर्नमेंट 
को नावमझ्ी को वजह से कोई कार्यदाही हो गयी हें तो उसको परपिचुएट 
(पा के लिये बनाना) किया जाध । 


दृपरी चीज़ जो में इप्त हाउस के सामते रखना चाहता हुं वहु यह हूँ कि आर्दटिकिल 
२८२ के दी टकड़े हैं। 

(इत्त समर १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ७ मित॒ट पर अविष्ठातापंडल के 
सदस्य, श्री खाब चारा गौतन, की अध्यक्षता में सदव की कार्यवाही पुतः आरश्स हुई ।) 


श्रो अब्दुल बा को -“जवाबबाला, में यह अर्जे कर रहा थ। कि अटिकिल ३८२ के दो 
। पहछचा जुब ते हमारे सुबे ओर दुपरे सूत्रों को अपेम्पछो के नुताल्लिक है जो 


जुत् रे 
कांस्दीडपशन का निद्नाव्न होने के बाई बनाई नहां गई है बल्कि पहले से पोजूद थीं, 
काब क्र रही थो ओर इपों वजह से अर्धतक्षिक् ३८२ में इत किस्म के हाउसेज्ञ (सदन) 
के वृवहलिलिक यह नहीं कहा गया दूँ कि व कांस्टीरवूद किये जायेंगे, बल्कि कॉंहिटडवूद 


च् 


प्र में अल्कात यह इप्तेवाल फिये गये है (#-+>- 
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ने उंजवाज के आरखस्व होने से ठोक पहडे तदस्थावी प्राग्त के कृत्पकारों विधान 
मंडड का सन, या सन इते विधान के उपयस्थों दाह ऐजे राज्य के विधान मंडल के 
सरन या सइनों को दी गयीं सत्र शक्तियों का प्रयोग तथा करसदव्यों का पालन करेगा या 
करेंगे ।] ह लय, । है 
यहां पर यह कहा है कि पहले से जो काम कर रहे थे बहु अपनी पावर (शक्ति) को 
उप्ी तरोके से कायम रखेंगे यानी हमारी अमैम्बद्दी पहले से भोज थो, फंक्शन (क्वत्य) 
कर रही थी ओर उती तरीके से फंक्शन (कृत्प) करती रहेगी जय तक्क नया एलेक्शंत 
नही जाय। 'उत्का दृप्तरा दुफ॒ढ़ा पाठ २ वह उन हांउसेज्ञ के मृताल्लिक़ है जिनके 
सुतल्छकफ इ१ कह्ास्टोद्यू गन के निद्भान्न के बाद रिए डेक्शन हुआ बेहां पर कांस्टीटपशन 
था रिकान्स्टोट [शब का सद्राज़ पैशा होताहे। इतलिये आर्डिक्तल ३८२ की दफा (२) में 
यह लफपत्न इस्तेशाल किये गये हे कि>+ .. | ह 
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भ्ज्ड 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडड के सदस्यों १७ १ 
का अभनईता निवारण विवेयक 


[बंड (१) में किपती बात के होते हुओे भी जहां कि ह ते संजिबान के प्रारम्भ से पहले 
किसी प्रान्त की विवान सभा के पुनः संघटर के लिप्रे साथारग सिशवत का आदेश दे दियागया 
है वहां ऐसे प्रारम्भ के वश्चात्‌ निर्वाचन इस प्रकार पुरा किया जा सकेगा मानो कि यह 
संविधान प्रव्नन में नहीं आया हे |। 


यहां पर दूवरे पर्ड में जो बताया गया है कक्ष कुछ ऐसे हाउलेघ (सदन) हें जो मजूद 
नहीं थे इत कांग्दीरयृग़न के निद्वाव के बढत, उ्लेगें जनरत एजेबशन हुगि। संगर जतरल 
एलेक्शन में सीटें वहाँ रहेंगी जो पदले से चडढो बातो हँ । बहु कानूच जो जेर बहुत 
हैं इतमें , गलत अह्कान्न का इस्तेमाल किया गया है और वालिदन बड़ी जहदी 
भें उबलत में यहु खित्र तैजार किया गया हैं ओर इतमें छ्याल बहीं 
किया यया है कि किस रूपज्ञ का किस नहुरू पर इस्तेशाल करना चाहिबे। इप्ी वजह से 


दफा ह में कहा गशा हैँ क्रि-- 
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[पंदियानद के अनुच्छेद ३८२ के अत सिमित विवान मंडल फे सदस्य होने के लिये 
अनहें नहीं होंगे और उदत पदों के विष हु भी समझा जायगा हि उस पर होते के 
ऋऊऋरण उफत व्यक्ति कभी अनहे नहीं थे .....« 


7. 


वो यहां पर कहा गया है कि ३८२ में जो लेजिस्डेचर कास्टीटयूड होंगे उनके लिये 
यह तैयार किया जा रहा है । जनाबवाला, सीधे मानी इ पके यहु है कू अगर ठो 
बिल की तामील की जाय इ पके सड्ठो सात्रों लगाये जे, तो 
के लिये अगर यह एप्लाई ड्रीगा ३८२ के वार्ड २ बाहूर हिस्ता ते [ 
हाउस हे उस पर एप्लाई (छगगू) करेगा और इस हाउत्त से मुवल्छिक़ ने होगा। 
बल्कि उसके मृताह्लिक होगा जिनका जनरल एलेकक्‍्शन कांस पेटव शव 
बाद हुआ है। में समझता हूं कि फामर्म जाफ दि जि (जिवेजक के निमगिकर्ता) की 
मसझा यह नहीं है-- मतरूब यह हैं कि बिछ जिस वजह से स्टैंड करता है, यह ऐसा हूँ 
कि जो कांस्टोटवशन में लपन्न इस्तेमाल किया गया उसमें भी शक्ष पैदा करता है 
एक शक रफा करेगे और उसके साथ साथ दत्त शक छाते 


दूसरी वजह जो मेरे मुत्नालिझत करने को है वह यह है कि इनमें सही तरह से जो 
दे क्तिकल था कानूनी अत्फाज़ का इस्तेमाल हँता चाहिये बहुइत बिल में इस्तेवाल नहीं 
किया गया हु। 

वीसरी चीज जो में अरे करना चाहता हूं बह भो एक कानूती नुझ॒श है और 
में नहीं समझ सक्ता कि जब इत बिल की तइकील हो रही थी तो इतर्चज्ञ को आखिर 
क्यों सामने नहीं रपम्ता गया स्ि केजिस्लेचर का फंक्यत यह हे 
लेजिस्लेट करे, यानी कोई काबूत बनावे ओर क्िम्ो के ह 
हुक को तहफ करें । लेजिस्लेचर का फेरशन कभी यह नहीं र 
करे कियो दका के पुवाहिझक कि इतका इंटरपेरेजन (ने है 3, इ सके माने यह है । 
यह चौज् लेजिस्लेचर के दाएरे के बाइर है भर अगर कोई लेजिस्केचर इप कित्म की 
हरकत करता हूँ तो वहु लेजस्डेबर नहीं हुआ, चहु लेजिघ्लेचर पार्दे शदा करता है अशकूत 


शा आओ 


का। इपके सने यह हुते कि ऐक्ट बस गया सगर उपत्ी कोई उलियत कंतती ते 


के 


होगी। इत चीज़ के मुवाल्लिक पुझे ज्यादा तू नहीं देना उै! शगर........ 


अधिष्ठाता--मानवीय सदस्य का क्‍या झूयाल है कि उह बिछ जो गये सामने 
हूँ संवियात के किन किन आटिकिल का इन्टरप्रेदशन (लिर्बंचत) कर रहः हूँ ? 


हू] 

रे 4०६४ 

.) |, - 
बट हि शा 


'ज[# क्र 
गा अ 

९ 

जाके । 


क्लेरेशन (अख्थापल) 


ईजब5 6 + 
कि 


थ्रा २८ 
हल र्डः 
कस 


(2 


१७२ विधान सभा. [५ सितबर, १९५१ 


श्री अच्दुल बाकौ--जताबबाला, में यही कोशिश करूंगा कि उसके स्क्ोप 
(क्षेत्र) से बाहर न आऊं और जो जो आ्टिविल्स इसमें रेफड हें उन्हीं के हवाले पर में 
यह अर्ज करूंगा कि इस बिल को पाप्त नहीं होना चाहिये। 

इस बिल में जनाबबाला, दफा ई में कहा गया है-- 
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[इस आधिनियम में आये चलकर उल्लिखित पदों के संबंध में संशय प्रकट किया गया 
हुँ कि वे लाभ के पद हैं। अतः उक्त संशय को दूंर करने के लिये एतद्द्वारा यह्‌ प्रस्यापित 
किया जाता हूँ कि ] ' 

यादी यह बिल यह कहता है कि चंकि आफिस आफ प्राफिट के मुताल्लिक् जो आर्टिकल 
2९१ में जिक्र क्रिया गया हे उसके इंटरप्रेटेशन (निर्तंचन) में शर्के दा हो गया है, इसलिये 
यह बिल डिक्लेयर (प्रस्थापित) करता है। में यह कहता हूं कि बिल में ये अल्फाज़ 
बड़े नामौज तरीके से. रखे गये हें। सन्‌ १९३८ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की फूछ 
बेंच ने एक फैसला विया है। मसला यह था कि क्‍या लेजिस्लेचर को यह हक़ है कि 
किसी राइट को डिक्लेयर करे या नहीं ।. उसमें सफा ८४८ पर हाईकोर्ट के 
आनरेबिल जजेज ते यह इरशावद फरमाया है-- | | 
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[मेरी सम्मति हैँ कि विधान मंडल के कुंत्य विधि का प्रस्यापत करना नेहीं हें 
वरन्‌ विधि उपबन्धों की व्यवस्था करना है। जब विधान भंडल को ज्ञत्त होता है कि 
प्रिवी कौंसिल मे प्रस्यापित किया है कि कुछ शर्तों के अधीन वीलास क्रेता को 
अपने ऋय द्रव्य: को वापस लेने का अधिकार नहीं है तब यदि विधान मंडल चाहता है कि 
उसे येहु अधिकार दिया जाय तो वह संविधान द्वारा ऐसा आदेश: कर सकता है, किल्‍्तु 
यह ॒ख्यापित नहीं कर सकता कि ग्रित्री कौंसिल का पू . दिचार गलत था। ) 


तो इसलिये में जनाबवाला के जरिये से इस हाउंस को आगाह कर देना चाहता हूं 
कि इस बिल के माने यह हेगे कि यह. बिल आ्डिकिल १९१ को इंटरप्रेट करेगा जो इस 
हाउस का फंक्शन नहीं है और इस बिल के जरिये हाउस बह काम करता चाहता है. जो 
कोर्ट स का है, लेजिस्लेचर का नहीं है। तो तीसरी बात मेरी मुखालिफत की 'यह हुई 
कि इसमें जो डिक्लेरेशन दम लफज आ गया है वह नामौज है और इस लेजिस्लेचर 
को कोई हक़ नहीं पहुंचता कक आफिस आफ प्राफिद को यह डिबलेंथर करें कि यह आफिस 
आफ प्राोफिद है या नहीं है। ० 2 
... _ चौथी चीज जो में इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं. वह यह है कि आनरेबिल 
सिलिस्टर हाफिज मुहस्मद इब्राहःम साहब ने; बसबर अपनी तकरीर में यह कहा कि 
: यह शुबहा पेदा हो गया है कि आफिस आफ ग्राफ़िट है-कौन और कौन नहीं.।. में. समझता 
हूँ उनको इतना ही लगज:इस्तेमाल नहीं करना चाहिये. यह सवाल नहीं है किं-आफिस 
आफ प्राफिद हुआ या नहीं, आफिस आफ प्रॉफिद तो हे। सवाल यह है कि आफिस आफ 


सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधार संडल के सइस्यो.... १७१ 
का अनहुँता निवारण चिघेयक 


फिट जो जन्‍्डर दि सेंट्रल गवर्नमेंट या अन्डर दि स्टेट गवंवंमेंट हो, ऐसा अर्फफ्स आफ 
आ्रफिठ मेम्बर होल्ड कर सकता हूँ या नहीं । आफिस आफ प्राफिद एक स्रेम्बर होलड 
कर सकता है सगर जब लेजिस्लेचर उसको इजाजत दे। लेकिन अगर हाउस के बाहर कोई 
आफिस आफ प्रर्गकट कोई शख्स ऐक्सेप्ट (स्वीकर )करता है और वह भी अन्डर दि आडंव॑ 
आफ दि सेंदुल गवर्नमेंट आर दि स्टेंट गबर्नमेंट तो क्रिसी भी सेम्बर को हकू हासिल 
नहीं है क्वि एकार्रईग दु आटिकिल १९१ आफ दि कांह्दीददृशन के आफिस आफ 
प्राफिट को होल्ड करते के बाद भी मेम्बर रहे। जनाबबाला इस तरफ से और 
उस्त तरफ से दोनों जानिब से तकरीरें हुई और उन तकरीरों का असर यहु निकला कि कौन 
आफिय आह प्राफिट ऐसे हैं जोकि विदित दि हाउस! [सदन के अन्तर्गत] हैं और 
कौन ऐसेह जोकि सेंट्रल' गदवंमेंट के मातहत या स्टेठ गवर्द नेंट के मातह॒त छोथों ने 
होहड किया है। कॉस्टीडयूडइन पर सही असल उस वक्‍त होता जब जिन लोगों ने 
आफिस्त होल्ड किया वह अपनी रजामन्दी से इस आफिस को छोड़ देते ओर जिस तरीके 
से हम यह बिल ला रहे हु इतके माने यह हेँ कि आइन्दा के लिये हम जमीन यार कर 
रहे हैं कि जब सरकार गलती करे तो अपनी गलती पर परदा डालने के लिये झट से 
एक बिल पेश कर दे और पास करा ले। यह तरीका नहीं हे। दुनिया में अच्छे छोग 
ओर हिम्मत के लोग, मुल्क को फिज्ञा और बहबंद को पेशेनजर रखने वाले 'ैेंग कभी 
यह नहीं करते कि गलती पर परदा डालने के लिये कानून बनावें बल्कि तरीका यह 
कि अपनी गलती से बाज आजें। में अपनी तकरीर को जनाब अल्लामा इक़बाल के एक 
शेर को पढ़ कर खत्म करूंगा। ह 


“ऐ तायरे छाहोती उस ज्ञीस्त से मौत अच्छी, 
जिस ज्ीस्त से आ जाये परवाज्ञ में कोताही। 


श्री गोपाल नारायण सम्लेना--मानतीय सभापति जी, इस विधेषक के ऊपर चार 
रोज से मुबाहिसा जारी है और आज कुछ समय के बाद यह विधेयक पारित होने जा रहाह। 
लेकित में आपके जरिये से मातनीय न्याथमंत्रीकोंबता देना चाहताहँ कि बहइस विधेयक 
को आज पारित जरूर कर लेवें लेकिन यह कानून बनने के बाद भी गर कानूनी ही रहेगा । 
में ऐसा क्‍यों कह रहा हूं उसके लिये में आपके सामने वजाहत पेश करना 
चाहता हूं कि यह क्‍यों गर कानूनीं रहेगा। यहू विधेयक जो आज पारित होते जा 
रहा है यह कांस्टीटयूशन आफ इंडिया की एक धारा नहीं, दो धारा नहीं, में तो दिखलाऊंगा 
कि पांच सात धाराओं को द्रांसग्रेतत (अतिक्पण) कष्ताह। एक धारा होती तो कहा 
जाता। इसमें तो एक के बाद दूप्तरो और दूसरी के बाद तीसरी धारा को ट्वांसग्रेस 
किया गया है। जो कांस्दीव्यूशन आफ इंडिया में धारायें हें, इस बिल को पारित 
करने से आप उनसे बहुत ज्यादा अख्तियारात लेना चाहते हे। 


श्रीसान, सबसे पहले में आब की तवज्जह आर्टिकिल १९४ की तरफ दिलाना चाहता हैं । 
उसको मुझे पढ़ने की जहूरत नहीं हे, क्योंकि अनेक बार इस भवन में यह पढ़ी गयी है 
और इसका बयान भीकाझी तौर से हो चुका ह॑ लेकिन उसमें साफ यह ह कि अ्रिविलिजेंज 
(विशशविक्रार) पावर्स (शक्ति) ओर इम्यूुनिदीज्ष (वियुक्तियां) जो हे इस हाउस् की, 
वहु जब तक कोई कानून बन न जावे तब तक वही होंगी जोकि हाउस आफ कामन्स 
की हें। यह उससें साफ तरीके से हैं। तो उस्त धारा के खिलाफ जो सदस्य डिसंक्वा- 
लिफाई (अनह) होते हैं उनकी आप इस बिल के जरिये से इम्यनिटीज्ञ (विमुक्ति) 
देना चाहते है। यह आप को हक़ नहीं ह कि १९४ आर्टिक्विल के होते हुय॑ आप उसकी किसी 
तरीके से डितक्वालिफिकेशन (अनहुंत) रिमूव (टूर) कर सकें। में इसके बाद न्याय 
मंत्री की तवज्जह आर्दि6हिल १९५ की तरफ दिछाना चहतः हूं। कॉस्टीटयूडइन आफ इंडिया 
का अनुच्छेद १९५ कहता हैँ कि-- 


१७४ . विधान सभा - [५ सिउस्‍्बर, १९५ 


[श्री गोपाल नारायण सक्सेना | 
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[राज्य की विधान सभा और परिषद्‌ के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के, फिँ 


इस राज्य का विधान मंडल, विधि हरा, समय समय पर निर्धारित करे, तथा जब तक 
तदविधयक उपबन्ध इंत्त प्रकार नहीं बनाया ज्यता, तब तक ऐसे वेतन और' भ्तों के ऐसी 
वरों से और ऐसी श्ञतों पैर, जैसी कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले उस रा्य 
को प्रस्तीय विधान सभा के सदस्यों के विषय में लागू थीं, पाने का हक़ होगा । ] 


इसमें साफ यह हैं कि या तो आप कानून बनायें या कानून बनने से पहले जो मिलता 
था सदस्यों को उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं । इससस्‍्पष्ट अनुच्छेद के होते हुये 
आप इस बिल के जरिये से जिन्होंने कि ज्यादा बसूलू किया उसको वेहिडेट 
(बंध) करने जा रहे हैं। यह कीसे मुमकिन हो सकता हैं यह मेरी समझ में नहीं 
आता हैं। इन घाराओों के ऊपर था तो न्याय मंत्री ने गौर ही नहीं किया, या गौर 
किया तो आखिर क्या समझ कर यह बिल लाया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं 
आता है+ अब में अनुच्छेद १९५ के बाद अनुच्छेद १९४ की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता 
हूं। अनुच्छेद १९२ में यह हें--+ | 

“पु बताए चुप0१8त00 80888 88 60 #860 ॥ ष्याफैणः 0 ६ िं078७ ० 88 
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8४07 ड्राएगए बाए तरकणा 09 बाएं हपएणी पृषएव0ता, 06 छि0एश70 शीक्षी 


070 088 0709 06 ज[86009 ए0फाफांउशणा कापे शक) 8080 8८००7008 
६0 800॥ 0]09॥07.” 


[यदि कोई प्रइन उठता हे ७० राज्य के विधान मंडल का सदस्य अनुच्छेद १९६ 
केखंड (१) में वर्णित अनहंताओं का भागी हीगया हैं या नहीं तो वह अहत राज्यपाल 
को विनिश्चय के लिये सौंप जायेगा तथा उसका विनिशुत्रय अंतिम होगा। 


ऐसे किसी प्रश्त पर वितिदचय देने से पूर्व राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय 
लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। ] 


इसमें भी यह साफ हे कि अगरखे कोई सवाल्न इस किस्म का उठता है तो गवर्नर के 
पास उसका रेप्रेजेंटेशन (प्रतिनिधित्व) होगा। उस खत का यहां पर कई बाद हवाहां 
दिया गया जिसको मेंने महामान्य राज्यपाल के पास भेजा था। बह खत मेने भेजाभा 
पहली तारीख को और उत्तको वह खत मिला तीन तारीख को और उनका मेरे पास 
यह जवाब आया “दैट दि मैटर इज लुक्ड इंट” (कि विषय पर विचार किया गया है )। में 
यह कहना चाहता हूं कि उनके इस .जवाब के बाद, उसका फैसला ने होने के पहले आप यह 
» त्रिल ले जाते हे और उसको भी वेलिडेट (वैध) करना चाहते है। सहामात्य राज्यपाल ने 
अभी अपनी इनक्वायरों (जांच) खत्म नहीं की है और सहां तक कि महामान्य राज्यपाल 
ने उस ससले को एलेकान कमिइनर तक भेजा तक नहीं बह्कि माछूल यह होता हे कि 
गवनेसेंट के पास उन्होंने इनक्वायरी (जांच) के लिये भेजा। गवर्नमेंट ने बजायई सके कि 
बह इलेकान कमिइनर के परस जाते और वह डाउट्स रिमूव करते चह एक बिल हें 





सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों १5५ 
का अजहता विवारण विधेयक 


आये । तो ये अपुच्छेद हे जिनके खिलाफ आप यह बिल हा रहे हैं। में अनुच्छेद 
१९० (३) ८। उल्लेख करना चाहता हूं-- 
“७ एछशा087 06 8 00०8४ 06 ४॥8 ,623]80078 0६8 ४5/६8---- 
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यदि राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य-« 
अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वरणित अनहंताओं में से किसी का भर्गी हो 
जाता है ती ऐछंता होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायगा।] 
और जिस वक्त जो हख्य डिस्क्वालिफाई (अनहं) होता है उसी दबत उसकी स॑ट 
बेकेंट (श्कत) हो जाती हैं। आप इस बिल के जब्यि से इसे लू.गलाइज बेधिक) कप्ना 
चाहते है। उम्तकी सीट तो बकेंद हो गयी लेकिन यहां बिल लाकर जो चीज़ हो चुकी 
हैं उसके ऊपर भी कानून बना देता चाहतेह और कानन के जरिये से उसकी भें। र्ूललाइग् 
वंधिक) करना चाहते हैं! अब में श्रीमासन, आप्के ऊर्यि से ध्याय गच्नी की त्वपण्ह 
आहटठि फिछ १७० की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। उसमें साफ है-- 
#890]२0: 00 806 070 शा/008 0 8760॥0 888, 406 7,0278)8 078 4386770ए 0 
९8९ 8968 8॥4)] 093 0०07907घ07 0 पराश१०8०४ 00880 9ए 0॥7600 ६]७७४०07., 


[अनुच्छेद रे३ेहे के उपबन्धों के अर्धनल रहते हुये प्रत्येक राज्य की विधान सभा 
प्रत्यक्ष निर्वाचन हारा चुने हुये सदस्यों से मिलकर बचंगी।] 

कि जो यहां जगह खाली हो गयी उसका डाइरेक्ट इलेक्शन होगा । इस बिल 
के जरिये आप बजाय इसके कि वहु डायरेक्ट इलंक्शंन से चमझर उतरे वेलित्रेह किये 
देते है कि वहु अपने जगह पर बेठे रहें। तर आप इस अर्रटचि लि १७० व भी दारुग्रेस 
(अतिक्रम)कर रहे हैं। इसके बाद में कांस्ट.ट्यूशन का जो पहुलः आर्टिकल है उसकी 
तरफ भी आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूँ-- 

“ए३, [९०9४४ ० पाता&, 78एट 8000008ए 76३०१ ६80 00०0॥8॥प78 -7ती& 
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हम भारत के लोग, भारत को एक प्प्पूर्ण प्रमुख रुस्पन्न छोकतंत्रऋक गणराष्य 
बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को प्राप्त कराने के लिंये:] 

यानी हम इंडिया के सिदीजंस (नागरिक) हम रिपब्लिक इंडिया की ओथ (हृपथ) 
लेते हैं। 

हमारे निर्माण मंत्रों हंस रहे है, में साफ-साफ उनकी बातों का जवाब दूंगा और 
जो हमारा प्रोपोजल हे उसको भी उनको बताऊंगा कि वह क्या ह. और बह उसको 
समझने की छोशिदय करें और मेरा ख्याल है कि समझ भी जेंगे, वर्योकि उन्होंने ऊूपनी 
तकरीर के दौरान में यह चाहा था कि इस तरफ के बेठने वाले कोई एक. डंफिन्ट 
ओ्रोपोश्चल (निश्चित सुझाव) दे जिस पर वह गौर करेगे। 


(साननीय श्री मुहस्मद इब्राहीस खड़े हुये) 


अधिष्ठाता-- मुझे अफसोस हैँ कि जब माननीय सदस्य भषण दे रहे हों तो दूसरे 
माननीय सदस्य अपना स्थान ने छोड़ें। अगर माननीय रिर्भाण मंत्री को कोई 'दाइस्ट 
आफ आडेर रेज्ञ करता (वेधानिक प्रश्न उठाना) है तो में दकता महोदय को बेठने को कहूं। 


श्री! गपाल नारायण सकक्‍लेना--भश्रीमर॒ जब आप बोलते हैं तो में बढ जाता 
हैं, लेकिन जब हाफिज जी खड़े होते हें तो में नहीं बेठता । 
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माननोौय ओर मुहम्मद इत्ाहीस-- आन प्वाइस्ट आफ पर्सनल एक्सलेप्नेशन, सर 


( श्रीमनू, में वेबश्तिक स्पष्टीकरण के रूप में निवेदन कर्ता हूं )। में क़तअन 
नहीं हंसा उबके ऊपर। ह 

अधिष्ठावा-- माननीय निर्माण मंत्री, अगर खुशसिजाज वाहृष हुये हैं तो उसमें 
नाराजगी की बात क्‍या है। 


माननीय थ्रो मुहम्भद इब्राहीम--उनके दिल में यह आया कि में उनके ऊपर हंता। 


श्री गे।पाल नारायण सक्लेबा-“भी मान, मेरा हरणिज यह सतलब नहीं था कि 
माननीय निर्माण मंत्रों मेरे ऊपर हंस रहेहे। मेरा, यह हरगिज मतलब नहीं था। उनको 
सूरत रोरी वाकय नहीं हुई हूँ नहीं तो में कह देता कि मृहरंभी सुरत बनाये बंठे हें। 
हंस रहे थे, मेने कहा हंस रहे हैं। 


हुजू वाला, में आपके जरिये से न्याय मंत्री कौ तवज्जह दिलाता चाहता था कि भेने 
संविश्वान की धारायें पढ़ कर सुनायी जिनके खिलाफ यह बिल पेश हीने जा रहा 
है। में बड़े अश्ब से यह कहना चाहता हूं कि यह डमोक्रसी कर क़त्ल होने जा रहा है इस 
बिल के जरिये से। इसी तरीके से दुनिया में फंसिज्म और डिक्टेटरशिप आयी हूं। मानतीय 
स्पायमंत्री साने या न माने जब भी किसी कानून के-जरिये से सरकार पसीअ अस्तियारात 
अपने ह्थ में लेती हू, पेटनेज बाठने का तरीका अपने हाथ सें लेती हे तो उसका यह 
डिक्टेटरशिप का रास्ता खुलता हु और आहिस्ता-आहिस्ता वह उसी रास्ते पर जाती हैं। 
सामनौय न्याय संत्री ने यह कहा था कि चार पांच महीने की बए्त हे इसके ऊपर 
इतना तुफान नहीं खड़ा हो रहा है। में न्याय मंत्री से बड़े अदब से कहना चाहता हूं 
यह हमार, प्रजतंत्र बिलकुल बाल्यकाल में हैं। हम अगरचे इसमें ऐसी खराब प्रथाय 
डालेंगे तो बाद के आने वाले लोग उनकी ततब्बो करेंगे। क्या यह गलत चीज़ नहीं होगी 
कि आप प्रजातंत्र में गलत प्रिसीर्डेद्स (प्रथायें) कायम करें। मेरे नेता श्री त्रिलोकी 
सिह जी नेइसबातपरजोरदिया कि इंग्लेंड में क्या होता है, किस तरह से श्री सेमुअल 
होर ने इस्तीफा दिया और किस तरीके से और स्रेम्बरों ने द्विया। आखिर सात सौ 
वर्ष पुरानी उनकी जम्हूरियत हे। जब हम आज अपनी जस्हरियत की बुतियाद कायम 
कर रहें है तो हमक उनके तजुरबे से फायदा उठाना चाहियें। उनके यहां डेमोक्रेसी 
किस तरह से फ्लोरिश (विकत्तित) हुई हे उससे हमें फायद( उठाना चाहिये। अगर 
इततबएय काल में इस तरीके सेबुनियाद डालेंगे तोझाने वाली नसले आपको हमेशा 
के लिये बुर। कहेंगी। इसी घिलपिले में मुझे याद आता हे फरास में रेबोल्यूशन (का-ति) 
हुआ। रेवोल्यूशनन के बाद नेपोलियन जोकि उस वक्‍त बड़ा हावी था, वह एम्परर 
(बादशाह) हो गया। वह, जो कि डेमोक्रेसी का झंडा लेकर उत्तरा था एम्परर हो गया। 
स॑ यह कहुता हुं € आप इती रास्ते के ऊरर डेमोक्रेपी को ले जाना चाहते हूँ आप 
सोचिये ओर अब भो अपने दिसागों की चूलों को खोलिपे ओर देखिय्रे कि आप किस 
रास्ते पर इत सोक्रेप्रो की ले जाना चाहते हें। अब श्रीमान्‌ जी, ज्यादा वक्‍त न लेकर, 
हमारे निर्माण मंत्री ने सुबह जो वजूहात दिये थे, उनके बारे में चन्द्र अल्फानज्ष कह कर 
अगनी तक़रीर खत्म कहंगा। 


मुझे हेरत होती हैँ कि तिर्माय मंत्री जैसे काबिल वक्नील इस सदन में खड़े होकर 
एक लफ्ज़ इबर से और एक लफ्स उबर से लेकर पेश करते हे तो मुझे सरुयाल होते 
. लगता हूँ कि इन कुर्रातियों पर बैठते बैठते जो उनका ऐसा कानूती दिमाग था वह भी 
शायद अब कुछ और सोचने लगा है। वह कानूनी ससलों को उसी ढंग से सोचते हे 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधाव संडल के सदस्यों... १७७ 
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जैते कोई एक्जीक्यूटव आदफिपर सोचे। अब बह वकील की हुँसियत से नहीं सोचते 
हैं, बॉल्क एक्जॉक्यूटिव आकितर को हेसियत के से छसस की तरह से हर मसले 
को सोचते हु। थहु कामों मसला हें। इंस तरह से इंटरप्रिटीशन (निर्बंचन) 
ठीक नहीं है। आपने डःउद्स पर कहा कि वह रिमृव (दूर) नहीं हंगे, अगर वह 
रिमृव नहीं हंगे तो क्य होगा। एक और सुद्किल है श्रीमान्‌ कि जो इथर से तकरीरें 
होता हे उत्का माननीय संब्री और उधर के बेठने वाले सदस्य भौर से नहीं सुनते हं। 
कहें एक राइन इथर की और कहीं एक राइम उधर की सुन लेते है और एतराज कर बेठते 
हुँ। मेरे उता ने साफ साफ कहा था और से मंत्री जी को सुताना चाहता हूं कि उन्होंने 
साफ बात कही थी और अभी आपके इंडियन पारलियामेंट में इती किस्त का एक बिल 
भी आया है । अभी मानवीय निर्माण मंत्री हाथ हिला रहे हे, योया में गलत कह रहा 
*। अगर कहें तो में पढ़कर सुता द्‌। 


अधिष्ठाता--माननीय सदस्य निर्माण मंत्री के हाथ हिलाने और हपुस्कराने 
पर न जायं। बह अपनी तकरीर जारी रखें। 


थी गोपाल नारायण सकक्‍लेनए--अगरचे उन्तको यकीन नहीं है तो में उनको पढ़कर 
सुना ६॥। इतयें जिनकी डिसाआालीकिक्रेशन्त (अनहुतायें) थीं (ए,) (बा) (सी)(डी) इस 
तरह से सबको लिख दिया कि इनको रिमृव (दूर) किया जाय। आपके लिये क्‍या 
दिक्कत थी जब आपको इस कानून के ड्र/पट बनाने से पहले यह बात महसूस हुई थी कि 
कुछ मेम्बर्स डिस्कवालीफाइड (अनहं) होते हे तो आपने जो भमेम्बर्स की लिस्ट हमको दी 
हूं उसकी अपने एडवोकेट जनरल या लीगल रिसमेम्बरेंसर के पास भेजते और पुछते 
कि कौन से रोम, जो हईं डयन कांस्टी मृशन है उसके मुताबिक डिस्क्वालीफाइड (अनहें) 
होते हें। तरीका यह होता है । इस तरीके से नहीं कि गवर्नंमेंट ने अखबारों में 
खबर पढ़ ली और बिल ले आगे। आखिर गवनमेंट आफ इंडिया का बिल मौजूद हे । 
अगरचे ऐसा मुमकिन था कि जिन कमेटियों के मेम्ब्स के लिये आपको शुबहा था या 
आपके एडवोकेट जनरल और लीगल रिघ्रेल्त्रेंसर कहते उनको स्पेंसिफिकली (विशिष्टता से) 
ले आते। वह एक, दी या दस होते, सबको ले आते और कहते कि इनकी डिस्क्वाली- 


फिकरेशन रिमृत्र कर दी जाय। 


| 


हमारे नेता ने कहा कि आप इस किस्म का बिल ले आगें। आप अपने कानूनदाओं 
से पुछियें कि कोन कौन डिसक्वालॉफिकेशन में आता हैं ओर फिर उनके लिये बिल ले 
आइये, हम तुरन्त पास कर देंगे। इससे ज्यादा आप और क्‍या चाहते हु। ज्यादा 
अपोजल (प्रस्ताव) आप और क्या चाहते है। हमारा ऐतराज है और साक् एतशज हूँ । 
एक सतंबा नहों सो सतठंबा कहते हुँ कि यह प्रथा गलत हूँ, चाहे यह चार सम तने के लिये 
हो या पांच महीने के लिये हो, लेकिन बुनियादी तरीके से गलत हे। इस तरीके से 
कामून का बताता कि जो कोई आयें सबको रिमृव (हर) करता है, क्यों ऐसा किया 
गया हैं, यह तो कातून बनाने का तरीका नहीं है और यह भी बुनियादें आप कायम कर 
रहे है। इससे साफ मालूम होता है कि आप किध र जा रहे हें। माननीय चिर्माण मंत्री का यह 
कहंना कि ऊकिस्ती प्रोषोन्नल (प्रस्ताव) में अपोजीशन (विरोधीदल) साथ देता नहीं है 
मेरी समझ में वहीं आता। हमारा प्रोपोज़ल साफ हे कि राय ले करके आप देखें कि किंतने 
मेम्ब्स डिस्क्वालिफाई होते हु और जितने होते हां उनके लिये आप . बिल ले आहइय्रे । 
स्टंडिग कमेटीज़ के मेम्बर्य इससे डिस्क्वालिकाई नहीं होते है, मेरी राय है। अगर हो सकते 
होंतोी हों उन सबकी एक फेइरिस्त बताइमे और वे चाहे बीस हों, चाहे २५ 
हों, वे सब चाहे गजनमेंट ने जो कमेटीज़ सुऋरुर की है या स्पेशल आफिसर हों या 
स्पेशल आफिपर्स जिन्हें आपने मुकर्रर किया हूं, वे हों, उसके लिये अपने लीगल रिमेम्ब्रेंसर 
से राय ले छीजिये कि कास्टीट्यूडइन आफ इंडिया के दफात के अन्दर यह डिस्क्वालि- 
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[श्री गोपाड नारायण सक्सेना] 
फाई हो सकते हें या नहीं और अगर ही सकते हैं तो उसके डिस्क्शलिफिकेशन को 
रिमूव कराने के लिये ले आइये और में समझता हूँ कि उस बबत कोई बहस नहीं होगी। 
चार रोज से जो बहल हो रही है, वह सिर्फ इसलिये कि यह बिल बुनियादी तरीके से 
गरूत है। हमसे कहा जाता है कि हम हठवर्मी करते हूं, इस भइच का बक्‍त जाया करते 
हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप नई नई प्रथायें डाल रहे है, अपोजीशन से किसी 
बात में मशविर भी नहीं करते हैँ और अगर सशबिरा करते भी हूँ तो दूसरे रोज उसे 
ठुकरा देते है कि हम इस चीज़ को नहीं मानते और उसके बाद यह कहना कि हम बबत 
जाया करते हूँ बिलकुल गऊत बात है । हू 

में कहुंगा कि पालियामेंट्री डिमोक्रेयों (संसदीय जनतंत्र)के आप छे.ग बिलकुल कायल ही. 
नहीं है, पालियामेंट्री डिमोक्रेशी और मुल्कों में कैसे झल्ती फूली और डिसोकेसी में अपोजीशन 
का क्या रोल हे, उसको आप पढ़े और गौर करें। ऊेकिन आप तो गौर करने के आदी नहीं 
हैं, आप उत्त बातों को बरदाइत नहीं कर सकते। जब हमारी तरफ से सुझाव होते हूँ 
तो आप उनकी परवाह नहीं करते। में यह कह देना चाहता हूं कि यह गलत भब्रथा है, 
आपको सही प्रथायें डालनी चाहिये। में फिर माननीय न्याय मंत्री से प्रा्थवा कहूंगा 
कि वहु इस लेट वक्‍त में भी सोचें जब यह बिल पास होगे जा रहा है आप इसको वापस 
लेवें और दूसरा विछ जो डेफिनिंट तरीके से बिल हो के आयें । अभी १५ "ेज 
बाकी हैं, उसके पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी और थ्रह जो बदनुझां धब्बा 
सरकार पर लभने जा रहा हैँ वह नहीं लगेगा वरना जैसा मेने पहुले कहा था कि यह बिल 
आप प्रास करा छेवें, लेकिन अगर किसी ने सुक़द्दृमा दायर किया तो यह जि और यह 
ऐक्ट गेर-कानूनी करार दिया जापेगा। हे 


श्री कृष्ण चन्द्र--माननोय सभापति महोदय, में प्रारम्भ में साननीय मेत! विरोधी दल 
को बधाई देता हूं कि जिस डिगनोफाइड तरीके से आज उन्होंने तुतीय वाचन पर इस 
विधेयक के संबंध में विवाद को शुदछू किया, जो, श्रीभनू, इस विधेयक के संबंध में कुछ 
थोड़ी सी गरमी विवाद में आ गई थी आज माननीय नेता विरोधीदल ने अपबी तक़रोर 
जिस ढंग से की,. उसको उन्होंने खत्म कर दिया। शीमन, सामनीय नेता बिरोधी दल की 
तरफ से इस बिछ का एतराज करते हुये कई एक बातें कही गई और उसके बाद उनके 
साथियों ने भी करीब करीब उन्हीं बातों को इृहराया। उनमें से पहली बात यह है 
कि यह विवेषक अवैबानिक है और हमारे संविवानव का उल्लंघन करता हूँ। 


... हमारे संविधान में जो इस आदरणीय सदन को अधिकार हूँ उनके अधिकारों पर यह 
सदन जाता हैँ यह उनका पहला एतराज है। . जहां तक कि इसका संबंध है, श्रीमत्‌, 
में यह निवेदन करूंगा कि उसके लिये उचित स्थान यह आदरणीय सदन नहीं हैं। अगर 
कोई विधेयक संविधान का उल्लंधन करता है, उसके प्रतिकूल है तो उसके लिये उचित 
जगह न्यायालय ही हो सकती है जोइस बात को एंक तरह से अथारिटी के रूप में आखिरी 
तरीके से इसका फेसछा कर सकता है। यहां, श्रीमनू, इसका फैसछा न इस तरह के 
सदस्य कर सकते हैं, चउसतरह के सदस्य कर सकते हैं और न॑ हुजूर वाला आप कर सकते 
 हैं। तो जहां तक इस संबंध में बततें कही जाती हें वे तो में समझता हूं कि इस विधेयक 
के संबंध में भाषण करते बक्‍त हमारे लिये बेकार सी चीज़ है । | 


दूसरी बात जो भाननौय नेता विरोधी दल तथा उनके साथी श्री गोयाल नारायण 
सक्सेना साहब ने कहो वह यह है कि विधेयक ऐसे अख्तियारात सरकार को देता, है कि जिन 
अख्तियारात का इस्तेमाल अगर सरकार गलत तौर पर करे तो लोकतंत्र का विनाद हो सकद है, 
लोकतंत्र का गला घोटा जा सकता हे। श्रीरूव, जहां तक कि उनकी इस आपसि का 
संबंध है मे ओमन्‌ पूरे तौर से उन्तका समर्थन करता हूं। इस थिधेयक के अन्दर जो 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल ऊे रुदस्पों. १७४६ 
का अच्हता निवारण विधेयक 


अधिकार सरक्षार को दिये गये हुँ अगर इस विधे उक् की यह संता होती कि सरकार के यह स्वाप्री 
अधिकार रहेंगे और सरकार उबर झाहें उन अधिकारों का प्रयशोग कर सकेगी तद में भी इस 
बात को सासता कि सरह्ार गलत तरीके यर इसे इस्तेमाल करेगी। उस स्थिति से वजातत 
के अन्दर घहुत सी खरादियां आ सकती था ओर हमारा प्रणातंत्र का जो परीका है वह 
दृषित हो सकता था, लेकिन भीनत्‌ बह एतराज उसका अदनी समह पर कामम चहों 
रहता जबकि हम यह देखते हुँ भि यह विवेषक्त एक अस्थायी विधेयक हू और रडा 
प्रमुख उद्देध्य केवल यह हें कि जा अनहेतायें अब तक इस भडव के सादर्न-व रदस्थ हर 
चुके हे उनको दूर कर दिया साझा, जब इस विवेबल्त का इस्ना परिचित उद्देश्य है भर 
झागे कोई अंधकार देना इसका उद्ेदय ना ड् उ्द्दे ह््च्ः हो बकता है, पट कहा या सकता 
हैँ जब तफ धुवाव नहीं होते सौर चुनाश के; बाद नया सदन नहीं आ जाता तब तक 
इुस विधेयक्त के अन्तर्गत जो अधिक्षार दिये गये हे उनके सगकार बशबर इस्तेलाल दर 
संकेगी। लेकिन, श्रीमत्‌, जब सरकार की तरफ से ग्रह सा तौर पर कह दिया गया कि 
सरकार इन अधिकारों का आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और म॑ करेंगी। वह सिफ 
इन वजह से उसको छात्रे हैं ताकि अब तक जो हो चुका हुँ गह़तफहमी के अन्दर उसको 
वहुदूर कर वें, उनकी अबहता को बह दूर कर दें। तब में बह नहीं समझ सकता 
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हो जाती हैं। यह हो सकंता था, श्रोमन्‌ कि विशेधी दर को तरफ से 


इस किस्मत का अमेंडमेंड (संग्रोधन) छाया जा सकता था के अब तक 
जितनी अनहंतायें हुई है उन सबझो, जैसा कि इस में दिया गया है, यह विधेषक दूर करता 
है लेकिन आइन्दा सरकार को केवल यही अधिकार होंगे कि वह केबल इतने आशिस आफ 
फरिद दे सके। यदि, श्रीमन्‌ इत् प्रकार का कोई अमेंडमेंट विरोधीदल की तरस से लाया 
जाता और यह सरकार उत्तको तावंजूर करपी तो सरकार के ऊपर यह आक्षेप ऊूमाया जा 
सकता था। लेकिन कोई संबोधन इस प्रकार का नहीं छाबर गया। शीमनू, मेरा 
खुद यह खयाल था कि इसप्रकार क्षा संझोधन लाऊं, लेकिन में वैसा संग्रोधघत तैयार 
करने में नाकामयाब रहा। जिस तरह से इस बिक का डांचा बना हुआ है उप्तमें कम से 
कम में उस संशोधन को किट नहीं कर सका। तो श्रीमत्‌, उसका तरीका यही हो सकता 
था कि अगर कोई वाकई उनकी संज्ञा यह $ ती कि इस बिल को निरष कर दिया जाय 
जिससे उनको इस पर आपत्ति उठाने का स्ोका नहीं रहता, तो वे इस बिल क्को 
सेलेक्ट कमेदी के सुपु्ं करने का प्रस्ताव लाते। जैसा कि माननीय न्याय पंत्री से 
स्वयं बताया कि प्रदर समिति का एक ग्रस्ताव नेता विरोधीदल की तरफ से था, और 
अगर उनका मकसद इस बिल्ल को निर्दोष करना होता, जैसा कि उनकी तरफ से ओर 
उनके साथियों की तरझ से कहा जाता है, तो थे भवन के सामने उस प्ररताव को जरूर 
रखते परन्तु इस तरह से उन्होंने इंस भदन को अपनी नेकनियती का सबूत नहीं दिया। 


श्रौमन्‌, दो-तीन बातें उनकी तरफ से और कह्ठी जाती हुं। वे यह कठ्ठी जाती है कि गवर्म- 
मेंद आफ इंडिया का जो विधेयक है, यद्यपि बहु अभो अधिनियम नहीं बना हैँ, फिर भी 
उसकी तरफ इच्चारा किया जाता है और कहा जाता है कि गवनंम्रेंट आद्य इंडिया ने जब 
साफ साफ कुछ आफिसेज्ञ का जिक्र कर विया हे तो फिर उन्हीं लाइस्स पर चलते में इस 
गवर्न भेंट को क्या दिक्कत है। में यह अर्ज करूंगा कि गवर्सेमेंट आफ इंडिया के विधेयक 
का जिक्र करता और उसकी सिस्तारू देना तिहायत नामुवासिब है। बहुत मुमकिन हैं 
उस पर बिचार इस वजह से न हुआ हो कि वे समझते हो कि उसमें अभी खामियां हें 
और अगर उस्तको पास कर दिया जाय तो उससे जो मंज्ञा है वह पूरे तोर पर जाहिर 
नहीं होगी। श्रीमन्‌, इस सदन के सासते सदन के बड़े योग्य सदस्य श्री खुशवकत राय जौ नें 


१८० । विधान सभा [५ सितस्चर, १९५१ 


[ श्री कृष्ण चन्द्र े 
जो भषग दिया उसमें हाउस आफ कामन्‍्स के सोलीसिदर जनरल की राय दी है। 
अगर उसके ऊपर जाया जाय तो जो लोग किसी भी कमेटी के मेस्बर हुँ, उस कमेटी 
के जिसको गवर्नहेंट ने खुकरिर किया हो, जिस कमेटी के रेम्बर होने के नाते से वही 
देनिक भता और सफर खर्ब भी मिलता हो जो भवन के सदस्य हीने के नाते से हमें 
मिलता है, वे भी आकिय आए प्राफिट (लाभ-पद) में आ जाते हें। जो स्टेंडिंग 
कमेटीज़ (स्थायी समितियां) हू वे आद्िस आफ ब्राफिंट अच्डर दिस हाउस (इस सदत्त 
के अधीन लाभप्र-पद) हैं । 

जहां तक इ त हाउस के चाज में जितने आकिय्रेज हूँ वे आकितत आर प्राफिंद के अन्दर 
नहीं आते हैं। बेपे देखा जाय तो आकित्त आफ प्राफिंद खुद मानवीय नेता 23 दल 
भी ग्रहण किये हु हैं। माननीय नेता विरोधी दल के पास टेलीफोन है तथा स्टेनोग्राफर 
को व और भी बहुत सी सुबिवायें उनको सिठी हुई है। लेकित बह अच्डर गिफ्ट आफ 
गवर्म मेंट नहीं हु बल्कि इस सदन के अन्दर विरोधी दल के नेता होने के हेसियत से बह 
उन्हें प्राप्त हें। इसलिये बह आफिस आर प्राफ्षिट के अन्दर कभो भी नहीं आता है । 
नहीं तो हुनर आफिप्त आफ किट के अन्दर वह भी आना चाहिये । तो जब कमेटी 
में हर सेम्बर आ सकते है और गवर्बमेंट आफ इंडिया का जो विधेवक हमारे सामने ह 
उसमें जितनी कमेंदी गवेनेपेंट ने बनायी हुँ उन सब कमेठीज़ में सेम्बरों को नहीं रखा गया 
है, न स्सीकाइंड तौर पर कुछ किया गया हूँ तो में श्रीमानू, यह कहूंगा कि गवर्न सेंट आफ 
इंडिया का जो विधेयक हैँ वह दोबपुर्ण हैं और उससे जो संज्ञा वे हातिल करना चाहते हों 
बहुत मुर्किन हुँ कि उत्हें हासिल न हो और बहुत मु मकित हैँ कि उन्हें दुसरा विधेयक लाना 
पड़। श्रीसन्‌, इस संबंध में में यह अर्ज कर दूं कि यहां पर शायद यह कहा गया और 
कम से कम. यह दिख लाने की कोशिश की गयी कि साहब, गवर्जम्ेंट कमेदीज़ वर्गेरह में 
जो मेम्बर रखे जाय॑ वे तो खास तौर पर आफित आफ प्रॉाफिट में नहीं आते हैँ, लेकिन 
येजो चन्द ५, ६, ७आफिपत्र आन स्पेशल दयू ] पर हें, उनके खाल में ये जो चन्द 
आफिम्तेज है वे आफिस आऊ प्राफिर सें आते हैँ और गवंतेमेंट खास तौर पर इनके 
. सबंध सें कानून बना देती तो वह काफी था। श्रीमान्‌ जी, जहां तक हाउस आफ कार्मंस 
के बारे में कहा गया कि हाउस आफ कार्मंत्त रापल कमीशन सुकरंर करता है .«..«। 


अधिष्ठातत--मानत्रीय सदस्य केवल इतता खयाल रखें कि कमेटी स्टेज में जितना 
विचार हो चुका हे और जितने तक वे अपने भाषण सें दे चुके हें या अन्य सदस्य दे 
चुके हैँ उत्तके विस्तार में न जायें। ; 


. श्रो कृष्णचन्द्र-- भ्ीमन्‌, जो कुछ उन्होंने यहां कहा था में उसी का जवाब दे रहा 
हूं । में अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। । | 
अधिष्ठात[-- केवरू विस्तार में न जाने के लिये मेने कहा। 


श्री क्ष्णचन्द्र-- में सिर्फ इतना कहना चाहता हुं कि रायछ कमीशन के जितने 
मेम्बर हीते है या किसी कमेटी में जब हाउस आऊ काम त्त केमेम्बर मुकर्रर होते हें तो वे 
अपने हाउस को सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं, हाउस की सदस्यता और रायल कमीशन 
की मेम्बरी, दोनों चीनें साथ साथ नहीं चलती हैं। अगर उत्तका उदाहरण श्रीसन्‌ 
फाल) (अनुकरण) करें तो मे सिर्फ इततला कहुँगा! कि गवर्न मेंट की जितनी कम्ेटीज़ हे उन सब 
के मेम्बरान आफित्त आफ प्राफरिट अस्डर मचर्ममेंट आते हैं, अगर उनका ऐसा मंज्ा है तो, 
आंमन, मे अओजीशन को ही दावत दूंगा, उनके हर एक सदस्य को दावत दूंगा कि वे 
कोई ऐपी तजबोज, कोई ऐता मंगोधन ले आते ओर इत तरीके से इस बिल की रचना 
करके दिखवडा देते जितमें तमाम कमेटान्र का जो गवर्न रेंट को तरफ से मुक्षरर हैं, उत्त 
सब का समावेश हो जाता। कितने किस्म की कमेटॉज़ मुकर्रर हैं। बद्रीनाथ टसम्पिल 


5] 
(च 
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सुधार कमेटी है, इसो तरह से और भी बहुत मी तमाम कब्रेटोज़ 
रेजबे ऐडबाइजरी कमेदी हूँ, रेलवे ऐंडवाइजर द | 
भत्ता हम लोगों को बहुत ज्यादा मिल्ठा तो इ 
बहुत सी कमेटियां हें जिनको आशिस आफ प्राफिट क 
आधफिसेज गवर्ममेंट में छुसे हूँ और वे इस खयाल से नहीं दि 
मंत्री जी ने बहुत साफ तौर पर इस भवन के सामने <.जाह 
वाले का यह खयाल था कि हम आफिस आफ प्र/छिद ले रहे हैं और न है 

कि हम आफिस आफ प्र फिट दे रहे है । तो इस खबाऊ से जितने भी आफिसेज हु उन सभी का 
समावेध करता इस विधेय्क का उद्दत्य हे, इस तश्फ के लू.ग मानते हैँ और उस तरफ 
के लोग भी मानते हैं। क्योंकि मानमीय नेता विरोधी वर ने बहा कि अगर बेसमझी के 
कारण अनजाने में, या शुबहे की हालत में कोई भूल हुँ: गयी हो और उसका निराकरण 
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अगर कर दिया जाय ॥ हमें किसी किस्म का कोई एतराज नह 

श्रीमत्‌, जब यह हालत है कि जितना भूल गये है उठने का निराकरण करना इस 
विधेयक का उद्देश्य हे तब में सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से इस विधेयक 
की रचना की गई है और जिस तरह सेइ्स विधेयक के आदर जितने भी किस्म के आफिसेज़ 
हो सकते थे उनको रख दिया गया है ताकि जितने भी अःफिसेज हों, नाना प्रकार के काम 
के लिये जो सरकार बनाती हे उन सब के सब की कार्यवाही इसके अन्दर अआअजाय और 
कोई तरीका नहीं था सिवाय इसके कि जिस तरह से इस बिल की रचना की गई है। 
भुमकिन हुँ कि. यह कुछ इम्प्रूव (सुधार) हो सकता अगर वह प्रवर समिति के सामने 
जाता। ० । 

साननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि इसमें एडवोकेट जनरल की राय ली जातो। 
इसका जवाब माननीय निर्माण मंत्री ने दिया कि एडवोकेट जनरल की राय और जो भी 
राय सिल सकती है और जो इसके विद्वाव हें और विधेयक की जानकारी रखते हैँ, उन सब 
नें इस संबंध में इस ससले पर अपनी राय जाहिर की है, लेकिन कोई भो आखिरी नतीजे 
पर नहीं पहुंचा क्रि आदिस आफ प्राफिट जैसा मानवीय निर्माण संत्री ने कहा कि यहाँ सब 
आफिस आफ ब्रॉघ्रद है और इसके परे आकिस आफ प्राफिट नहीं है। जब ऐसा नहीं 
हैँ दो हमारे एंडवोकेंड जदरऊू क्या सही सलाह देते कि यह आफिस आफ प्राफिंद अन्डर 
गवर्नेमेंट आते हूं. या नहीं अपनी हैं ? 

यहां विरोधी दल के तदस््यः यह चाहते थे कि इसके अपर काफ़ी वंजाहुत के साथ 
विचार हो जाय और वहां पर हमारी प्रत्रर समिति के अन्दर हमारी गवर्म मेंट के कानूनी 
सलाहकार थे। अगर वे चाहते तो वहां पर एडवोकेट जनरल को भी उससें बुलाया जा सकता 
था और एडवोकेट जनरल की राय होती और भी कानून के जो पंडित हँ उन सब की राय 
होती और अगर उन सब की राय से इस बिल की अच्छी रचना को जाती तो यहां पर 
यह मौका नहीं था। इसके मुताल्लिक़ में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जहां तक गवन॑मेंट 
की काबलिपत, जहां तक गवर्ममेंट के साधन का संबंध हु. और साथ ही जहाँ तक विरोधी 
दल के जो बड़े-बड़े काबिल सदस्य हें उनकी जानकारी और अनुभव का संदंध है उन्होंने 
जो यहां पर बहस की है उनकी किसी बहस से यह पता नहों चलता कि इस तरह से अगर 
बिल की रचना की जाती तो यह बिल जो है वह सरे आफिस आफ प्राफिट को कचरे 
(संवरण) कर लेता और उत्तके बाद और कोई जरूरत न॑ थी लेकिन ऐपी वह 
कोई तजबीज नहों दे सके हैं। जब कोई तजबीज उधर से नहीं .आती हुँ हार्लाकि बंहू 
आरजी तजवीज ला सकते थे मगर वह नहीं लाये तो फिर, हुदरबवाला, इपी पर अमल 
किया जाय। इससे सारी चीजें क जाती हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया के बिल का हवाला 
दियां जाता है, लेकिन जेसा मेने अर्ज किया वह दिल दोषपुर्ण हें उसकी नकल नहीं की 
जा सकती। गवन॑मेंट आफ इंडिया को अपना वह बिल बदलना पड़ेगा। अगर वह 


ल्‍्च््टैँ 
जि ॥ 


१८२ विधान सभा [५ सितम्बर, १९५१ 


[ श्री कृष्णचदछ्ध है | 
अपना मंद्रा हासिल करना चाहते हुं तो उसको बदलना पड़ेगा। में इसकी एक मिसाल 
दे दूं हि अभी बस्बई गव्पेंढ ने एक लेजिस्लेशन पास किया हु । बह विधेयक विधान 
सभा से पास हो चुका है यद्यपि अभी उस पर गवर्मर को मंजूरी नहों मिली है। अगर आप 
नक़ल करना चाहते हैँ तो उसकी नहाल कर सकते हुं । हमारे इस बिल में भी द्हु 
सब बातें मोजद हू । जा 

श्रोपनू, जहां दक इस जिल के संबंध में जो एतराज किये गये थे उनका मेने जवाब 
दिया। एक बात और कही गई कि यह उचित नहीं माझुम होता है. कि हुम अपने आप 

प्ये को बोट करें और उसको खुद ही ले लें। इस तरह से तो हर सरकार करती है। 

क्या हम अपनी सेहरी के रुपये के बिल को यहां पर पास नहीं करते है ? जो हमको 
सफर खर्ब ओर देविक खबं सिलता हें उसके लिये भी हमने बिल इस सदन से ही 
खुद पास किया है। यही इस बिलकां संशा हैँ कि जो आफिस आफ प्राफिद (लाभ 
पद) की वजह से कुछ कठिनाई पैदा हो गई है बह होने न पाये। इसलिये जो प्रस्ताव 
हमारे मातवीय न्याय मंत्री ने पेश किया है में उसका समर्थन करता हुं। 

श्रो साजि३ हुलन--मावतरोण तभापति जी, अभो जो माननीय सदस्य तकरीर फरसा 
रहे थे उसका मेते बहुत गौर के साथ सुधा। उससे यह मतलब निकला कि उसुलों ते 
उनको इत्तकाक़ है कि कोई आफिस आफ प्राफिद इस तरह का लोगों को नहीं 
मिलना चाहिये । मगर भसलहत का तकरार हुँ कि इसको कंडोन कर देना 
चाहिये, क्योंकि इसके अच्दर बहुत से आदसी इस्वाल्य (सभारविष्ठ) है। लिहाजा उनको 
कंडोन कर देवा चाहिये। आखिर जहां तक उसुल्ोों का ताहलुक़ हैं इससे कोई कम्प्रोमाइज़ 
(समझता) नहीं हो सकता बंगेर उस जाइडियालाजी (आदर्शवाइ) को नुकसान 
पहुंचाये हुप्रे कक जो इस वक्त मुल्क में जल रही है। हृधरी बात उन्होंने यह फरमाई थी 
कि यह न गय्यबेंट को वालून हुं योर नरमेम्बरों को सालूय है लाइटमी में यह बात हो गई। 
इसका इम्प्डीकेशन यह होता है कि कांस्टीड्यूडन में थोड़ी सी कसर रह गई। उसके 
आदर कोई गुंजाइश नहीं रखी गई कि अगर इस तरीके की कोई भूलचुक हो जाय तो उसको 
कंडोन कर देना चाहिये। यह कसर रह गई। मगर कानन में क्या, हम 

से किस्म की प्ली (तक) ले सकते हेँ कि हमको सालूम नहीं था कि फछां 

बात जुर्म हे और बहू हमसे गलती हो गई ? मगर "009 0 8 फ्कंठ 70 6एशाएवँ 
(विधि-भज्ञान क्षमा का कारण नहों हो सकता)। हमारे कम्युनिकेशन छिनिस्टर साहब मे 
फरमाया कि यह छोटा सा बिल हूँ इसमें इतनी बहस हो चुकी है। यहां पर सवाल छोटे 
या बड़े बिल का नहीं हे बल्कि खोदे या खरे का सवाल हे । 
.. एक बिझ अभी चन्द रोज हुये हमारे सामने आया था चिहड्रेस्स बिल (बालक विधेयक) 
वह एक दिन के अन्दर हो पास हो गया। उसमें हससे कहों ज्यादा दफा थीं और कहीं 
ज्यादा मटर था। उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी (बाद विधाद) नहीं हुई क्योंकि उसके 
अच्र प्रिन्तिपल्स (सिद्धा्तों) की बात थी। मगर इसके अन्दर कुछ सिद्धान्त का सवाल 
हैं । यह कह देता कि आफिस आफ ग्राहिट बेग [अनिदिष्तत] चीज़ है तो दया इसके यह 
माने नहीं हैं कि संविधान के बचाने वालों पर यह आशक्षेप है, क्योंकि उन्होंने जानबुझकर 
इस वेग (अनिश्चित) चीज़ को ही यहां पर उसमें रख दिया गया है ? मेरे खथाल से 
इस तरह की दल्लील दे देना जल्दी को गफ्तग समझी जायगी। हम यह कहने के लिये 
सजब्र हूं कि कांस्टीट्यूजन में आफिस आफ प्राफिट की बात समझबूझ कर और जान- 
बूझ कर जिस्मेदार आदक्षियों ने रखी है। बेबक्रों ते नहीं रखी है। यह हमको मानना . 
पड़ेगा। अगर हम उस कांस्टेद्यूशइन से इत्तकाक करते हैँ और उन 
झोगों को रिस्पेक्ट (आवर) करते हैं तो हमको. यह भानना पड़ेगा कि 
इन अल्फाज़ को समझकर रखा गया है। उनको वेग टर्स्स [अनिद्विद्त श्वाब्दों] 
में नहीं रखा गया है। अब एक चीज्ञ को हम सानते हूँ. कि यह डेफिलिट 
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(निड्चिंचत) हई तो छिए बना एक्स्क्‍प् (ठदाना) हो सकता हूं ? सिलकुक - डंफिनिद 
(निश्चित) है कि एक भेम्वर जो इस हाउस का है. उसका तथाम काम भी इतो हाउस से 
मुझालिश होगा था जद कुछ यह हृडस उससे ऋझहे वा ज३ कुछ उसके डयूदी धहंडो बही 
करें और इपके बाइर जा कुछ हाउस डाइरेक्ट करे वह फरे और इसके अलाद; प्रइवेट 
इयड्वीजुअल कहा तरह कुछ भी करे ऊेकिल सरक्षाए के मासहुत अगर कुछ करता हे तो 
बह आहत आउऊतब्राज्िट में आ जाता हूं यहु सेरे खबाद से बिलकुल डेकिलिद है और 
विरोती दद का एइदराश बड़ी है कि एक तरफ तो हल शिकायत करें आर दूसरी तरफ 
ऐेपा विल बन वें जो वेगते 7 ( अतिद्िचता ) पर वे :ड (फर्म र) हीं भौर समन जा ॥ देवनेंत का 
और न ऋात्रेडिक्शल (प्रतिबाद) पर ही गोर कछिएा धदा। मे जाबता हूं कि हप्श्शी 
जझक्षतर बाते काजिक्सल चहाँ. होतां लेकिशव ऋशिश की जाती है कि हमारे झेल 
ओर हमारे छउानात ओर पुकदग में कांट्रेडक्शन (अज्ंगत) थे आबे।. सेरे खफह में 
बह बिलकुल सही वात हतों कि हमारे दोस्त, जि पर यह इलजाम हूँ, हाउस क्षों 
प्ेम्ज त से इ त्तीका दे देते और हम भो उन को पेद्धिवद स्थिरिद (देशभक्षिद की भावना) 

नह ०५ ख्कओ पल जिलशोडओओ सलमटच के 22202 नो भें रे ऊँ दच्क पे के 
को वारहोग्न लाने हि उन्‍होंने कॉस्टोटयशन (वंदियान) और (डंवक्रेप्) के छिये बह 
सेक्रीहाइस (त्यूव्थ) की। यह तो लि जार्चितेश का सामक है। फर्ज कौजिये कि छल को 
लड़ाई छिड़ जाव तो क्या उत वक्‍त जान की परवाह की जाबगो ?ै हश को समझना 
चाहिये कि हम जो कुछ कर रहे हें बढ़ महक के; बेडतरी के लिये कर रहे हू था नहीं। 
में आवक याद दिछाना चाहता हूँ किये उब तंग्गों में नई हुं कि जो डेवकती के गुलाम 
या दिलदादा हों औ: में एक नहीं चेह़ड़ों प्रतंबा कह चुका हुं।छ बहुलुल्क अभी डेमोक्रेपी 
के काविड नहां है और यहाँ अभी शख्यों हुइतत ही कमबाब हो सकती हैं। लेकिन 
जोवर्दी डेदाओेतों का शाबाकरतीदु उप्तत्ातोखुद ऐतान करना खाहिये। यहां कहा 
गया कि हते रिट्राल्तैक्टिव एफ्रेक्ट (अनुदगी प्रभाव) देकर ऐता कर सकते $। अगर 
ते हाउतप्त का कोई सदस्य इव दुनिया से हू तरी दुनिया में पहुंच जाव या यह से इन्तकाल 


|! ४ 
हक 


भर 
जाप तो क्या आय रिव्रा्ेक्टिव एक्रक्ट (अनुदशी प्रभाव) देकर उसको छिर बुला 
सकते हे। अगर कोई शख्स प्गलू हो जाय तो वह उम्मी दिव से यहां का भमेम्बर 
नहीं रह सक्ता। तोयातो वह पागझछ हे या पागल नहीं है लेकिन में नहीं समझता क्र 
'उपको गवर्नर साहब भी चाहें और एलेक्शन कनिश्तर भी चाहें तो एक सिविल्‍ह 
सर्ज-व के सर्दोफिक्रेह के मुकाबिझे में उनकी राय की बकत कम्त होगी और एक पागछ 
का फेसला एक ठकिकल थादसी किसी दुसरेके मुकाबिले में कहीं ज्यादा अच्छा 
कर सकता हूँ ? 

जहां तक डिसक्वालिफिक्रेशन का तालहुक़ हे बह छ#िप्ती किस्म की हों, दह 
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मौजूद हों या हो चुकी हों उन को लाइक कैसे दी जा सकती है ? इसके मानो तो यह हूं 
कि कऋलानिंग ए डेड हा” पर्दा घोड़े को हन्दर से मारे जाइये । जाहिर है कि यहां 


पर आप जो जी चाहें पाप्त करा हे लेकिन इसका आशिरी फैसला तो सुप्रोम कोट 
को ही करता होगा ओर करना चाहिये। झबाहु यहां से कोई इस केस को बहां तक छे 
जाय या न ले जाय लेकिन वहाँ इप्तका सही इत्ठसप्रिदेशन (निर्वेचन) छगाया जा 
सकता हैँ कि आप ऐता कर सऊते हुँ या नहीं कर सकते हैं । जिन छोयगों की मेम्बर्रसिप किप्ी 
आंफत आऊ प्रारिड की बजह से खत्म हो चुकी, फिर उनको मेम्बरक्षिय कंटीन्यू [झारी] 
की जा सकती है । यह फै पा कम्न से कम में तो नहीं कर सकता हूं । मेरा तो जाती खथाल हें 
कि नहीं को जा सकती, मगर इसका फाइनल फैला सुग्रीम के.ढ ही कर सकता है ओर 
किर अगर जो मेम्बर ऐपे है, सरकार जितके लिये डाउटकऋुड कहती है, हालांकि 
मेरी समझ में डाउटफुड (संदग्य) नहीं हे, खुद अवनी तरफ से सेक्रीफाइस (त्याग) 
का एजान करते तो किस क़दर उनकी बाह वाह होतो और मुल्क उनको हत्थों हाथ 
ले छेता। सरकार नें उन छोगों के साथ में भलाई नहीं की, बल्कि उनके हक़ में 
कांटे बोये। इन चन्द्र अल्कान्न के साथ में इस बिल को मुब्ालिफत करता हूं। 


१८४ विधान सभा [५ सितम्बर, १९५१ 


श्री फबरुल इस्लाम-“जनाबवाला, इंस बिल को थर्ड रोडिग (तृवोय वाचन) के 
सिलसिले में अभी मेरे दोस्त प्रोकेप्तर कृष्ण चलन साहब वे अपनी तक़रीर में यह कहा था कि 
यह भवव या इत भवन में बैठते वाले इस बात का फैसला करने के धस्तहके नं हैं कि 
आया यह विधान जो बनाया जा रहा है वह गेरकाबूनी है था ऐसा विधान नहीं बनाया 
जा सकता। मुझे ताज्जुब है कि ऐसी बात उन्होंने झसे कही ! इस भवन में बैठने 
वाले सदस्थ अपनी अक्ल ओर समझ के मुताबिक हर कानून को बनाते वक्‍त यह पुरा 
खयाल रखते है कि जो कानून इस भवन के सासने रखें वह अगर पास हो जाय तो वह हर 
तरह से घुतासिब हो। उन्हें यह बात याद रखनी चाहिये कि इस भवन के बैठने बाहे 
जो कानन बनाते है और उसके बाद हाई कं.ढट॑ से या फेडरल कोर्ट से जो तजावीज उसके 
खिलाफ पास होती है और वे हजरत जो लीगल प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखते हें उन्हें 
मालूम होगा कि लीगल श्ोफ़्रेशन की क्‍या ओपीनियन (अभिप्राथ) किस भवन के 
मृताह्लिक़ रहती है। वे यह कहते है ।क इस भवन के बठने वाले सदस्य शायद अपनी 
जिम्मेदारी को पूरे तौर पर पूरी नहीं करते और ऐसा कानून नहीं बनाते जिस पर कोई भी 
नक्‍ताचीनी न कर सके । इसलिये और बहुत जरूरी है. कि कोई ऐसा कानून जिमके 
मताहिलक दो रायें हों, इस भवन के अन्दर पेश न. हों। उस वक्‍त हसकी पैर से सोचना 
चाहिये कि आया यह क|बूव ऐसा तो हम नहीं बना रहे हैं कि जिसके सुताल्लिक दो रायें 
हो सकती हों। इंतलियपे जहां तक प्रोफेप्तर 88 का यह कहना हे कि इस भवन को 
फैसला नहीं देना , बहिक इस भवन के रुदस्यों के अन्दर एक साबरेंठी रेस्ट करती: (प्रभु 
सता रहती) है जो जबता देती है, यह एक बुनियादी सवाल है और में समझता हूं कि 
अगर प्रोर्ेतर साहब इस पर गोर करेंगे तो इसके मुताल्लिक़ दो राग्रें नहीं हो सकतो हूं। 


दूसरा सवाल जनाब प्रोफेसर साहब ने जो उठाया कि यह ससेला सेलेक्ट कमेटी 
को रेफर होता चाहिये था, मुझे ताज्जब है कि इस भवन में एक बार नहीं सैकड़ों बार 
इस सरकार की + तरफ से यह मोशन आया, मिनिस्टर सहोदय खड़े हो कर यहूँ 
कहते हैँ कि इस बिल को #में सेलेक्ट कमेटी के अन्दर भेजते हैं। मुझे तो 
ताज्जुब है कि इस बिल के सिलसिले में अमरेबिल: चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम पार्ठोज 
के लीडरो से गुफ्तगू करने की कोशिश की और नाम तक हासिल क्वरते की कोशिक्ष को 
औरइस बात की र्वाहिश जाहिर की कि यह डिस्क्वालिफिकेशने आफ मेम्बसे के बिल की 
एक सेलेक्ट कमेटी बनेगो। जनाबबाला, यहां तक॑ हुआ कि वहू कमेटी आया जुमा को 
बेठेंगी या शनिश्चर को बेठेगी। इसपर यह कहां गया कि जुमे को ही रखा जाय, शनिश्वेरें 
और एतबार को छुट्टी हुआ करती है । जहां तक गुफ्तगू पहुंच चुकी थी तो मुझे तोज्जुबं 
है कि्रोफे पर साहुब का यह एतराज' कि अपोनीश्षत की तरफ से यह सवाल पंदां ही नहीं 
हुआ और उस्होंभे इस सुआथ की नहीं रखा, कहां. तक ठौक॑ है। उन्हें 
शायद याद नहीं ' कि अपोजीशन के बठने बाले मेम्क्रों ने बार बार कहां कि ऐसे 
कामून के लाने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है जबकि यह हाउस तीन महीने 
केबाद 'खत्म बी वालाहे। जब हम उस उंसुले को ही. नहीं मानते, उसे बुत्तियाद 
को ही तस्लोंम नहीं करते और जंब हम कहते है! कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं 
है तो फिर जब भप्रिसिंपल को मान लेते तभी तो हम सेलेक्ट कमेंटी को रेफर 
करने के मसले पर सोहते और ध्यांत देते। हम तो कहते हु कि इसकी कोई 
जरूरत नहीं. ह। में समझता हूं कि हर आदमी यह सभझता हु कि यहें हो 
नहीं सकता कि वें स्वस्थ जो कि स्टॉंडिंग कमेटियों के मेम्बर बनाये गये हैं वह 
किसी तरह भी डिसक्वालीफाई हो'जायं, न वह ऑफिसआफ प्राफिट कहा जा सकता 
है और नवे तिकाले-जा सकते हें और न उनको किसी प्रोटेबशन (रक्षा) की 
जरूरत हूं। तो डिसक्वालीफिकेशन का सत्र!ल चन्द आदर्मियों का रह जाता ८ 
और. उन चन्द आदर्मियों में से में समझता हूं कि सिर्फ एक जो लेबर इंबंबायरी के 
प्रेंसोडिंट साहब हैं' उनके खिलाफ गर्व साहब को! दरस्वास्त वी गई है और किसी 


सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडड के सरस्पों १८५ 
का अनहेंता निवार॒त् विधेयक 


के खिलाफ कोई ऐसी दरख्व स्त गवर्नर साहब को नहीं दी गई और जहां तक लेबर 
इंक्वायरी कमेटो के प्रेत्तोडंड का लवाल हे वह मसला भी ऐसा था जिसको कि तय 
करते कराते और गवर्मर महोदय के फेसला होते हवाते दो-तीन महीने से ज्यादा 
खत्मरीं जात और इपके बाद फिर वह हाउस खत्म हो जाता। वह डिसंबदाल-फिकेशन 
भी ऐसो नहोंहोरोी जिसकी वजह से कि वह एलेक्शन सीक न कर सकते। यह 
कोई डितक्वालीफिकेशन उसके लिये नहीं थी, सिर्फ वे जो ४२० या४०९ यथा और 
इसो तरह के किसी खास वजह की बिता पर डिसक्वालोफाई होते हूँ उनके लिये 
ही यहु कहा जा सकता हूँ कि वह मेस्‍्बर एलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता । 
तो इंच तरह से उस मेम्बर की ज्ञात पर इससे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन 
सके लिये ही हमने इस मसले पर इतने दिनों तक बहस की । 

जमा-वाला, जहां तक गवर्नमेंट कमेटीज का ताललुक़ है, में समझता हूं कि यह उसूलछ 
ही ग़लत है। अगर इस हाउस के अन्दर एक संबाल उठाया जाता है और 
कहा जात; है कि इस सवाल को जांचने के लिये इस मसले पर एक कमेदी एप्पाइंट 
(नियत) की जाय तो मुझे याद है कि आज से करीब १ /२साल पहले एज़ेनकदसिटी के 
मंसल पर एक-द। लाइत का बिल आया कि सन १९४९ में खत्स होने बाला 

१९५२ केलिये कर दिया जय ।उस पर इधर के बठने वाले भेम्बरों ने डिबेट 
शुरू की थी और चार दिन तक बराबर इस हाउस में डितेट को किया गया 
और गवर्नसेंट को कंडेम्न (निन्दित) किया गय। और इस परजोर दियाकि एक करेदी 
बनाई जाय और भवन को एक कमेटी बनाई गई ताकि इस सझूलछे पर बयपन दे 
सके और बहु मसला चार रोज़ तक चलता रहा।* मुझे ताज्जुब ह कि इस ऐवान 
मे बठने वाले अभी तक यही सोचा करते हें किइस तरफ के बठने बाले बबत 
जाया करते हूँ और देरी छगाते हैं। में कहता हूं कि पालियारंट के माने 
क्या हे? पालियामेंट फुच वर्ड पार्ला” से निकला हे जिरूके माने टाक्गि 
के हैं, यानी दुनिया के तमाम जम्हूरी निजाम में यही होता हैं। पहले फँंसला 
तलवारों से हुआ. करता था हेकिन जब दुनिया तरःकी करतः गई और हालत बदली 
तो दुनिया ने महसूस कियाकि मसले तलवार से न हल होकर आपस में बातचोत 
होकर हल हो) - पालियामेंट इज ए प्लेस आफ दाकिंग (संसद बात्च त का 
एक स्थान है)। यहां तलवार के जरिये से फैस ने नहीं किये जाते हे, तलूव/र से सर 
नहीं काटे जाते हैं, बल्कि जबान से फंसले होते हैं और हाथों से सर काट दिये जाते 
हैं। यहाँ वक्‍त जाया हने का सवाल नहीं हैं, आज सवाल ह इसकी अहमियत और 
जरूरत का। आपने देखा कि एलेक्ट्रेसिटी कमेटी पर कांग्रेस कमेटी की सीटिग 
हुई, और कांग्रध पार्टी की मीटिंग केबाद लीडर आफ दिहाउस ने कहा कि कमेटी 
एप्डाइंट (नियत) हु.गी और सरकार ने चह कमेटी एप्चाइंट की। में कहना 
चाहता हूँ कि ज। भी कमेटी सरकार मक़रंर करना चाहती है उसको उसे इस 
हाउस के अन्दर सक़र्रर करनी चाहिये और ऐसी कमेटी जो सरकार नियुक्‍त करे 
उनमें कोई डिप्रक्वालीफिकेशन का सवाल पंदा ही नहीं होगा। 


जहां तक एलाउंपेजञ, दी० ए० यथा डी० ए० का सवाल हें, उसके लिए एक खास 
दफा मौजूर है । इसलिये ने कोई डिसक्वालिफिकेशन (अनहंता) का सवाल 
एराइज़ होता (उठता) ह और न कोई नये ऐक्ट बनाने का सवाल पंदा हीता हें । 
इस घिलतिले में जो यहां सवाल किया गया था उसका कोई तसहली बरख्दा 
जवाब नहों दिया गया सिवाय इसके कि गवर्नमंद कुछ छगों को 
जगहें देना चाहती हेँं। में यह अर्ज करूंगा कि ज़ो लोग इस बिल के 
जरिए रुपया उेन। चाहत हैँ वह सरकार केजो बड़े बड़े महकमे हैँ उनमें नौकरी करलें। 
अगर कोई अप्वाइन्दमेंट का मामला हाउस के सामने आयेगा और हाउस उसमें अपनी 
रजामन्दोी दे देगा, तो फिर डिसक्वालिफिकेशन का कोई सवाल हो नहीं एरइज़होगा। 


. १८६ विधान सभा [५ सितस्बर, १९५१ 


[श्री फखहल इश्लाम] हि । 
इन हालात में जब कि एलेक्दान्स बहुत क़रीब हैं एसा कंट्रोवशियल (विवाद ग्रस्त) 
बिल ला करके अगर वह यह समझते हें कि इस पर ज्यादा बहस करना वक्‍त 
का जाया करना हैं तो इसकी जिम्मेदारी खुद सरकार के ऊपर है। शांयद 
यह कहा जाता ह कि आफिस आफ प्राफिट की कोई डिफिनीहान हे (परिभाषा) नहीं ह। 
इसके म्ृताल्लिक़ बड़ी बड़ी किताबें मौजूद है और फिर इस थिधान के बनाने वाले 
क्या कोई मामूली दि तग के लू ग थे ? बेहतरीन दिल व दिमारय के लोग इस विधात के बनाने 
वाले हैं। नति्फ इस सूबे के बल्कि तमाम हिन्दुस्तान के बड़े बड़े दिल दिमाग़ 
रखने वाले लोगों ने इस विधान को बनायाहं। वह जरूर जानते होंगे कि आफिस 
आफ प्राफिट है क्‍या और किस किस्म का आफिस आफ प्राफिंठ हो सकता है जिसको 
बिना पर मेम्बर्स डिप्क्वालिफाइड हो रूकते हैं। ऐसी सूरत में में यह समझता हूंकि 
शह पालिसों जो गवर्नवेंट अख्तिययर कर रही हे न॑जायज़ है, नमुनासिब हे, न 
सही हे और न इसे अछ्तियार करता चाहियें। इसलिये जिन हालात के अन्दर 
यह बिल पेश किया गया हे वह ऐसे हें कि जिनको देख कर यह जरूरी हो 
जाता हे कि यह बिल रह कर दिया जाय। 

हमारे औ्रो झेतर साहब ने यह फरमाया कि इंस भवन के अन्दर ऐसा कोई अमेंडमेंट 
नहीं पेश किया गया जिससे यह बिल एक नयी सुरत अख्तियार क लेता। 
जनाबबाला, में आपके जरिए प्रोफेसर साहब को बतलाना चाहूंगा कि जब वह खुद 
ही यह कहते हैं कि यह विधान के स्ट्रक्चर (ढांचा) को चेंज करने का ऐसा 
ससला है जिसमें कोई तरमोम पेश ही नहीं हो सकती हे, तो अ्रगर अपोजीशन 
बेंचेज पर बंठने बाल एसी कोई तरमीम पेश करने से काप्तिर रहे तो इसमें क्‍या बुराई 
है। जता कि खुशवक्त राय जी ने शुरू में अपनी तक़रीर में फरमाया था कि बजाय 
इस बिल के आप ऐसा बिल लाइये कि ऐसी ग्रलती हो चुकी हे कि कुछ सदस्यों 
ने आफिस आफ प्राफिट होल्ड (पद ग्रहण) कियाहे ओर जो डिसक्वालिफाई हो जाते 
हूँ लेकिन उनको कंडोन (परिसर्ष) कर दिया जाय, माफ कर दिया जाय और 
जो दरख्वास्त पड़ी हें उसको रदी कौ टोकरी में फेंक दिया जाय, तो में समझता 
हेँ कि वह ज्यादा बेहतर होता। लेकिन सरकार ने उस पर खयाल नहीं किया 
गोकि यह कानून सिर्फ इस भवन के लिए हे और जो नया भवन बनेगा वह अपने 
लिये नये कानून बनापेगा। में समझता हूं कि आफिस आफ प्राफिद का ससला 
इतना आ्डिनरी नहीं हे जिस पर हम आप इतनी आसानी सेकोई फैसला कर सकते 
हैं। दुनियां जहांजहांडिमोक्रसी. चल रही है, आप देखेंगे कि वहाँ आज तक वह एक 
सही और म्‌ुनातधिब नतीजे पर नहीं पहुंच सके हें कि क्या क्‍या आफिस आफ प्राफिट 
हो सकते हैं। अगर सरकार वाक़ई एक डिसक्वालिफिकेशन को रिसूव (अनहंता 
को दूर) करना चाहती थो और चाहती थी कि इस तरह का बिल आये, 
और अगर बहुत सोच समझ कर इस मसले पर राय दी गयी होती में समझता हूं कि 
ज्यादा बेहतर होता। में समझता हूं कि इसको इस वक्‍त कोई जरूरत नहीं। इस 
विधान के पास करते से यह भवन अपनी साख को बुलन्द नहों करेगा, बल्कि 
नीचे गिरायेगा ओर जेसा कि इधर के बेठने वाले मेरे. दोस्तों ने कहा। 
इसके लिये वक्‍त नहीं हे कि फेंडरल कोर्ट या हाईकोर्ट जायें । हि 

सरकार ने बहुत से टेसे कानून बनाये हैं जिनमें बहुत सी खामियां हैं और 
नज़र ऐसी मौजूद हें कि जब सरकार के बनाये हुए कानून हाईकोर्ट ने रद्द 
कर दिये हें। इसलिये हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप इस पर गौर 
करें कि ऐसा कानून स्टेट्यूट बुक में न लाइये जिससे दुनिया हम- पर हंसे। हम 
सुना करते थे कि इंगलिस्तान का राजा मर्द कोऔरत और औरत को मर्द बना 
सकता है। यह इंगलूंण्ड के मुताल्लिक् रवायत मौजूद हैं, लेकिन यह सरकार जो 
अपने को जनता को सरकार कहती है, जो डेसाक्रेसी के उसूलों पर जिन्दा रहना 





सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों. १८७ 
का अनहँता निवारण विवेयक 


चाहती ह॑जो राइटियसनेंस (सत्य परायणता) के उसूलों पर अमल करना चाहती हे बह 
क्यों मुतमन्नी हें कि वह ऐसे विधेयक से जनता के सामने डिसक्वालिफिकेशन आफ 
मेम्ब्स के सिलसिले में ऐसी चीजें पेश कर सकती हे ? इसलिये, जनाबबाला, 
जेतामेरे दोस्तोंने कहाह इस भवनने अपने वक्‍त को जाया नहीं किया बल्कि उससे 
हर एंगिल से, हर विजन (दृष्टिकोण) से तमाम खराबियां इस कानून की पेश कीं, दह 
चक्‍त नहीं बरबाद हुआ। ऐसी सूरतमें आपअपने रांग आइडियाज़ (ग़लत भावों) 
को छिपाना चाहते हें और कानून के साथ जुल्म करना चाहते हैं। जब ऐसी सुरतें 
हैं तो में समझता हूं कि सरकार को सोचना चाहिये। अब भी वक्‍त हे कि वह 
भवन से इस्त कानून को हटा ले। अभी गवर्नर महोदय का फंसला नहीं हो सकता। 
उसका वक्‍त और इस दरमियान में १७ तारीख तक एक दूसरा आसान बिल ले 
आपे। उससें आप कुछ पाटिकुलर[ विशेष |मेम्बसे के लिये क्लियर (स्पष्ट) कानून लाकर 
कह दें किहम इतकों माफ करना चाहते हें, लेकिन बकिया का जितका कोई सरोकार 
ही नहींहँ उनको रहने दें, वरना आने वाली नस्‍्लें पढ़ेंगी और वेखेंगी किइस भवन 
के बठने वाले सदस्यों ते अपनी कर्मजोरियों और कमियों को एक कानूनी शवल देकर किस 
तरह से कानून का खूत किया हे और अपनी मेजारिंटी (बहुमत) के द्वारा कैसे केसे 
कानन बचाए हें जिनके ऊपर दुनिया हँसेगी और दुनिया को हंसना पड़ेगा। इसलिये 
सरकार इस पर ध्यान दे और गौर करे और इसकों वापस ले ले। 


श्री द्वारिका प्रसाद मौय--आीसन, में निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले पर 
काफो वाद-विवाद हो चुका है। इसलिये मेरी प्रार्थना हैं कि मुझे बाद-विवाद 
बन्द करते का प्रस्ताव उपस्थित करते की अनुमति दी जाय। 


अधिष्ठाता--में देखता हुँ कि अभी कुछ माननीय सदस्य इस पर बोलने के लिये 
खड़े होरहे हे और उनमें एक इंडिपेंडंट भेम्बर भी हे जितको तीसरे वाचन 
पर बोहने का अवसर नहीं मिला है। में समझता हूं कि अभी तो वह अवसर नहीं 
आया हैं जिस पर बहस बन्द की जाय । एक भाषण के बाद आप इसको फिर 
उपस्थित करें और उस समय अगर में यह देखूं कि अन्य बहुत सदस्य विवाद में 
भाग लेना नहीं चाहते तो में आपका प्रस्ताव ले लंगा। 

श्री सुह्तान आलम खां--जताब चेयरमेन साहब, इस बिल पर आजकई रोज़ से 
बहस हो. रही है और आज यह अपनी तीसरी रीडिंग में चल रहा हैं और द्यायद 
थोड़ी देर के बाद यह बिल इस असेम्बली से पास हो जायगा। कहा यह गया 
हैं कि इस बिल पर जो बहस हुई, बाज लं.गों का यहु खयाल है कि उसमे कुछ 
चक्‍त जाया हुआ या खर्च हुआ; तो में समझता हूँ कि इसमें शक नहीं कि इस भवन 
को जितना वक्‍त एक बिल पर खर्च करना चाहिये था उससे ज्यादा इस पर खर्च 
हुआ। लेकिन इसका एक नफा ऐसा हुआ कि आफिस आफ प्राफिट जेसे उसुली और 
जेसे बुनियादी ससले के ऊपर काफी रोहनी पड़ गयी। अगर्चे आफिस आफ प्राफिट 
सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के बाद यहां रहा लेकिन कभी इसके इस्तेमाल करने और 
उस पर राय लेने का मौक़ा नहीं आया। यह शायद पहला भौका हे कि इस पर 
इतनी तसकीन के साथ गुफ्तग करने का सौक़ा सिल रहा हें। अगर इस तरह 
से इस पर ग्रौर किया जाय तो में समझता हूँ कि जो. ज्यादा वक्‍त इस बहस 
में सफे हुआ है उसका ज़रूर कुछ न कुछ नतीजा निकलता है। में यह भी सम- 
झता हूं कि इस बिल पर जितनी ज्यादा बहस हुई वह बहुत कुछ एवाएड (दर)की जा 
सकती थी और तफसील में न जाकर इतना जरूर कहूँगा कि अगर इस बिल पर 
कोई सेलेक्ट कमेटी बेठ जाती तो इसका डिसकदन (चर्चा) बहुत काफी कम हो 
जाता और हमें एक ठंडी फिजा में इस ससले पर ग्रौर करने का मोक़ा मिलता। 

मेने कल भी यह बात खंड३ पर तक़रीर करते हुये कहीथी और मुझे यह उस्मीद 


१८८ विधान सभा [५ सितस्वर, १९५९ 


[ श्री सुल्तान आलम ख्र ] न 

थी कि माननीय मंत्री थर्ड रीडिग (तृतीय वाचन) में अपनी तक़रीर फरमाते वक्‍त 
इसके मुताल्लिक कुछ फरमायेंगे, लेकिन मुझे सायूसी हुई जब माननेय मंत्री ने 
अपनी तक़रीर शुरू की तो सिर्फ इस प्रस्ताव को पेश कर दिया और उसके मताल्लिक़ 
अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया। कहा यह जाता हैं कि सेलेक्ट कमेटी इस 
वजह से नहीं बैठ सकी कि लीडर आफ अपोजीक्षन (विरोधी पक्ष के नेता) कौ 
तरफ से यह तजबवीज़ आई और वह पेश नहीं हुई वख्वाह वह आध्र पेपर पर 
आईं। तब भी बहुत आसानी के द्वाथ अपनी जानिब से गवर्नमेंट यह इनीशियेटिक 
(प्राथमिकता) ले सकती थी कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भजा जाय। आम- 
तौर पर यह दस्तुर रहा है कि जो बिल बुनियादी हसियत या उसूली हेसियत 
से आते हैँ या ओरीज नल (प्राथमिक) हेसियत के अतते हैं तो उन्हें आमतौर पर 
सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्दे कर दिया जाता हैं और उसकी वजह यह है कि वहां 
ठंडी फिजा में ग्ौर हीता है और इ के अलावा भवन का बहुत सा समय जो 
मुख्तलिफ किस्म के अमेंडमेंट (संशोधेनों) में लग जाता हैं वह बच जाता है, 
हालांकि इस बिल के मामले में उसका वक्‍त जाता रहा है । लेकिन बुनियादी हेसियत 
से यह मसला ऐसा है कि जिसे गवर्नेमेंट को अपने तहत में रखना चाहिये और 
हमेशा इसका खाल रखना चाहिये। जो बिल तारीखी हसियत रखते हैं वे 
ज़रूर घिलेक्ट कमेटी में जाने चाहिये यथा जिनके ऊपर काफी कंडरीचर्सी 
(वाद-प्रतिवाद) हो । यह बिल ज़रूर ऐसाथा कि जो सिलेक्ट कमेटी में जाना 
चाहिये था संगर यह नहीं जा सका, इसका मुझे अफसोस हें । 


जनाबवाला, कल जब मेंने खण्ड हे पर कुछ भर्जे किया था तो उस वक्‍त 
मेंने इस सिलसिले में २-४ बातों का जिक्र कियाथा। उनमें से एक बात तो यह 
थी कि मेने दरियापत करना चाहाथा कि बेशक यह सही हे कि गवर्ममेंट को इस 
किस्म का कानून लाने का हक़ हे । सगर हमारा कंस्ट्रीट्यूडन २६ जनवरी सन्‌ ५० 
से लागू है तो फिरपौने दो साल से ऐसाबिल क्‍यों नहीं लाय:गया। में उन लोगों 
में से हुं जो यह समझते हैँ कि गवर्नमेंट को ऐसा कानून लाने का हक़ हासिल 
है और यह इसलिये भी सही मालस होता हे कि बहुत से लोग जो दच्नोसेंटली 
डिप्तकवालीफाई हो गये हें, से उनका कोई जध्ती हाथ नही था, उनके लिये कोई न कोई 
प्रावीज्ञन ज़रूर होता चाहिये जिससे थे लोग उससे एग्जेम्पशन (मृवित) हासिल 
कर क्षकें। आखिर इस बिल को बहुत आसानी के साथ २५ जनवरी के बाद फौरन 
लायाजा सकता था। लेकिन पौने दो साल तक यह बिल नहीं लायागय+। उसकी 
क्या वजह है, कम से कम इस हाउस को' इसके म्‌ृताल्लिक् मोल्म होना चाहिये। 
भेंने यही अर्ज को थी लेकित जो जवाबी तक़रीर दी गयी उसमें इसके मुता- 
ल्लिक एक लपज भी नहीं कहा गया। मुझे मालूम नहीं कि क्‍या असबाब पेदा हुए 
जिनकी वजह से इस बिल को छातने सें इतती देर को गयी। में सम्झता हूं कि 
यह भवत्र इस बात का मुस्तहक हैँ कि वह इस दिक्कतों और दुद्यवारियों को 
मालम कर सके जिनकी ... 
अधिष्ठाता--में माननीय सदस्य को यह याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले चंद 
मिनटों में वह जो कुछ कह रहे हें उसका सम्बन्ध प्रथम वाचत और कमेटी स्टेज 
(प्रक्र) से हे। उस समय इन सबबातों पर प्रकाश भो पड़ चुका है और सान- 
- नौय सदस्य उन बातों को कह चुके हैं। इस समय वह अपने भाषण में उसी पर 
प्रकाश डालें जो तृतीय वाचन में उपयुक्त हु। | हु 
श्रो सुहतान आलम खां--मेंने कल यही बात कही थी। में जानना चाहताथा कि 
इसके सृता।ल्लिक् गवर्नंमेंट का रबइया क्याहे। लेकिन इसके सुताहिलक़ कोई चीज़ 
नहीं दी गयी।. मेंने सिर्फ इसका रिफुस अपनी तक़रीर में दिया था। 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधरात मंडल के रूदस्यों. १८९ 
का अनहंता निवारण विधेयक 


हुजुरवाला, इसरी चीज यह कि इस बिल को देखने से मालम होता हू कि 
यह बिल एक जनरल बिल हैं। में इसकी तफ्सील में नहीं जाऊंगा। सेख्द्ल 
भवर्नसेंट के और इंध बिरू को देखने के बाद एक नजर में इस बात का खयाल 
वंदा होता है. कि यह बिल बहुत जनरल है। इसके होने से घिर्फ यही राय 
कायम को जा सकतो हे कि गवर्नमेंट इस पालिसी पर अमल करता चाहती हे कि 
इस फेडाब को जहां तक हो पके फ़ैडाया! जाय प्राती वह चाहतीहे कि हाउस के 
मेम्बरान से वह कामजो हाउस के बाहर का हे जहां तक्ष मुमकिन हे लिया जाय । 
और आपएर में ग़ह़ती नहीं करता तो में समझता हूं कि यह बात सही है कि इस 
'बिल में इस बात को कोशिश कौ गयी हे कि जहां तक इस बिल का स्कोप बाइंड 
(क्षेत्र वत्रापक) हो सके उतना रखा जाय ताकि वक्‍त जरूरत जब इस गवर्नमेंट 
को इप ऐ स्‍नकेमेस्बरयान से काम लेते को जहूरत पेश आये, ऐडवाइजसे (परानशे- 
दाताओं) की हतियत से तो उन तमाम कामों कौ लिया जा सके। 
में समझताहूं कि यह बिल स्टेट्यूट बुक पर जरूर आ रहा हे और जरूर आयेगा। 
लेकित इस बिल की सौजूदगी के बाद भी गवर्तमेंट कनबेंशंस (प्रयाएं) कायम कर 
सकती हैं। हेल्‍दी कनबेंशंप (सम्यक प्रथाएं) कायम करन: हमारे लिए बहुत जरूरी 
'हु। इत्त बिल के पाप्त करने के बावजूद भी हमारी हलिसी यह होती चाहिए कि 
जहां तक हो सर्के हम ऐबान के मेम्बरान से कम से कम यह खिदमत लें जो बाहर 
को हों। इसलिये दुनिया में जहां-जहां देमोक्रेसी हैँ उनका यह मुसल्लिसा उसुल है 
कि तोन उसुद्दी आ्गेवाइजेशं त [उंगठन]होते है, लेजिस्लेचर, इक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी । 
सही निजाम डेमोक्रेमो वही है जहां ये तीनों बिहकुल इंडिपेंडेंट [स्व॒तन्त्रता] काम करते हूं। एक 
इंडिपेंडेंड एक्जिक्यूटिव हो, एक इंडिपेंडंट जुडक्ियरी हो और एक इंडिपेंडेंट छेजिस्लेचर 
हो। अगर लेजिस्लेचर के कुछ अख्तियारात एक्जीक्यूटिव से लें, एक्जिक्यूटिव के कुछ 
अख्तियारात लेजिस्लेचर से लें, और जुडिशियरी के कुछ अख्तियारात लेजिस्लेचर 
से लें तो इससे एक किस्म की दिक्कत पंदा हो जाती है. और जो. अधिकार हर 
एक के अलहृदा अलहदा डिफाइन कर दिये गये है, उसमें दुब्बइरी पेदा होंगी। तो 
से बड़े अदबसे गवर्नभेंट से अर्ज करूंगा कि उनकी पालिसों यह हो कि जुडीशियरी 
अलहदा रहे, एबक्रिजक्यूटिव अलहदा रहे, और लंजिस्लेचर अलहदा रहे। यह जमाने 
का तकाजा हे और हमने बार बार इसी भवन के अंदर सेपेरेशन [पृथक ५] आफ जुडीशियरी 
और एवक्जिक्यूटिव परजोर दियाहे और गवर्ममेंट ने अगरचे पुरे तरीक़े पर नहीं 
तो हाफ हार्टेड वे (अदुचिपूर्ण ढंग पर) से उस चीज्ञ को मंजूर भी किया हे। इस 
सु में अगर्चे जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव बिहकुल सेपेरेट (पृथक) नहीं हुई हे 
फिर भी बहुत हद तक डिमरार्केशन कर दिया गया हे और जब एक्जिक्यूटिव और 
जूडीशियरी को अलहदगी होतो है तो में समझता हूं कि लेजिस्लेचर के लिए यह 
चीज़ और भी जरूरी हैं। ५ 
लेजिस्लेचर का काम बढ़ रहा हु और आने वाले कॉस्टीट्चूशन में 
जबकि हाउसभी बढ़ेगा और ग्रेम्बरान के फरायन भी बढ़ेंगे उनकी ऐक्टिविटीज 
(कार्यकलाप) भी बढ़ेगी तो में समझता हूं कि जो सेम्बर ईमानदारी 
से अपने फरायज को .पूरी तरह से अंजाम देने के लिये कोशिश करेंगे उनके लिये 
सूदिंकल से कोई वक्‍त मिकलेगा कि असेम्बली के पालिवामेंटरी वर्क के अलावाकोई 
एक्स्ट्रा (अतिरिक्त) पालियामेंटरी वर्क अंजाम दे सके। ऐसी सूरत में अगर किसी 
मेम्बर को. एक्स्ट्रा पार्लियामेंटरी वके दिया जाय तो इसके माने यह होंगे कि वह ऐट दी 
एक्पर्येत्त आफ पालियामेंटरी वर्क [संसदीय क थे का नुकसान फरके| दिया जा रहा हे। में उन 
लोगों में से हुँ जोइस बात के सानते हे और में महसूस करता हूं कि हमारे इस सूबे 
के अंदर, मुल्क के अन्दर और इस ऐवान के अन्दर और इस ऐवान के बाहर ऐसे छोग हें जो 
सुख्तलिफ किस्म के कामों को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे छोगों की कमी नहीं हे जो इन 


१९० .... विधान सभा [५ पितभ्यर, १९५१ 


[श्री सुल्तान आलम खां] हक हे 
कामों को अंजाम नदे सकें। कुछ मुकाम ऐसे हो रूकते हैँ कि जहां पर हांउस के बाहर 
ऐसे लोग न हीं जो एडवाइजरों की हेसियत से या आफिसर आन स्पेशल ड्यूदौ 
की हेवियत से काम का अंजाम मन दे सकते हों। यह कहना कि हाउस के लोग ही 
इस काम कौ अंजाम दे सकते हे और कोई नहीं दे सकता है तो इसके माने 
यह हो कि हमारे सुबे के और मुल्क के लोगों के कलीबर [शक्ति | का सही अंदाजा 
नहीं हो सका है। में समझता हूं कि गवर्नसमेंट भी इस बात को मान्गी और हर 
शख्स मानेगा कि हमारे यहां ऐसे लोगों की बहुत काफी तादाद हैं। किसी 
पार्टी या जमाअत में ऐसा नहींहे कि ऐसे लोग नहों जो इस किस्म के ओहदों को 
संभाल न सकें। ॒ 

ज्रवाला, में निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि हमार! पालिसी यह होनी 
चाहिये कि जहां तक लेजिस्लेचर का ताललुक़ है उसको वही इण्स अंजाम दे जो 
पॉलियामेंठ वर्क करने के लिये आया हो, किसी सूरत में एवर्ज:क्यूटिव का काम हैं तो 
उसको एक्जीक्यूटिव आफिसर ही अंजाम दे। उसमें दूसरे छोगों का कतई हाथ 
नहीं होना चाहिये। इसी तरह से जुडीशियरी के काम को भी जुर्ड,शियरी के लोग 
ही अंजाम दें, यानी जुडीशियरी भी इंडिपेंडेंट [स्व॒तन्त्र] होनी चाहिये। अगर लोग सब 
अपनी-अपनी जगह पर काम करेंगे तो यह दिवकत और दुश्वारी नहीं होगी। 

मेरे बुजुर्ग और दोस्त प्रोफ़ेसर क्ृष्णचन्द्र ने एक बात बड़े मजे की कही 
थी। उन्होंने फरमायाथा कि वह चाहते थे कि इस बिल में ऐसा अमेडमेट लादें 
जिसके जरिये से जित लोगों ने आफिस आफ दी प्राफिट होल्ड (ल भका ध रण) किया है 
उनको इस वक्‍त मुस्तसना किया ज्ययथ और आयन्दा लोगों को इजाजत न दी जाय। 
लेकित उन्होंने फरमाया था कि उनको कुछ दिवकत और दुश्वारियां थीं जिसको 
चजह से वह इस किस्म का असेंडमेंट इस बिल में पेबस्त न कर सके यानी लगा 
नहीं सके। में नहीं समझ सकता कि उनकी द्ुश्वारियां क्‍या थों। बहरहाल, वह 
विद्वान आदसी हैं उनको कुछ मजबूरी रहो होगी। लेकिन एक नतीजा निकलता 
हँ कि हाउस के अन्दर ख्वाह वह इधर का बेठने बाला हो, ख्वाह उधर का बेठने 
वालाहो, उनकी इस बातकी ख्वाहिश जरूर हे कि जो लोग इस ऐवान के अन्दर 
पालियामटरी व (कार्य) करते हैँ उनसे एक्जीक्यूटिव का काम न लिया जाय। 


(इस समय ३ बज कर ५० मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।) 


यह बात जरूर है। इसका यनानिमिटी (सर्वसम्मति) सबूत है और यह चीज़ जाहिर करती 
है कि हमारे यहां काफी लोग हैँ जिनकी ख्वाहिश है और उन लोगों ने जोर व्यि हैं कि 
गवर्नमेंट ऐसा कानून लाये जिससे जो छोग ऐसे ओह॒दों पर काम फरते रहे हैं उतको 
एक्जेंस्प्टन (मुक्ति) सिल जाय, क्‍योंकि उनका कोई कसूर नहीं था, वह तो अननो- 
इंगली (बिना जाने हुये ) फाम फरते रह है । हम लोग जनरल वे में आमतौर पर एक उसुल 
बनालेंया एकपालिसी बनालें। केकिन इसको एन्करेज (प्रोत्साहित) फरता में समझता 
हूँ कि किसी सूरत से मुनासिब नहीं है । अगर हुक सेंटर के ऐक्ट को पढ़ें, अगरचे प्रोफेसर 
साहब ने यह राय जाहिर की हे फि वह ऐक्ट उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकेगा ओर 
उनकी दूसरा ऐक्ट लाना पड़ेगा। हो सकता हे कि उनका खबाल सही हो। लेकिन 
जो बिल हमारे सामने हे उसकी स्पिरिद (भावना) बतलूाती है कि हम उतना ही काम लेना 
चाहते है जितने फाम की हमें जरूरत है, जो इसके ओहदे या पद थे, जो गवनेमेंट ने 
बना दिये थे जिसकी वजह से कुछ मेम्बरान डिस्क्वालीफिकेशन में आ गये थे उसे दर 
करने की कोशिश की है। इसके जरिये सेइस पालिसी पर असल करने की या इन्करेज 
(प्रोत्साहित) करने को ख्वाहिश नहों को है। लेकिन हम जब अपने यहां के बिल 
को देखते हैं तों कुछ ऐसी ब्‌ उससे आती हे कि हमारी सौजूदा गवर्नेमेंट शायद इस 
पालिसी को इन्करेज (प्रोत्साहित) करना चाहती है और इसलिये में बड़े अदब से गवर्नभद 


सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्पों १९१ 
का अनईँंता मिवारण विधेयक 


के सामने यह चीज़ रखूंगा कि यह किसी सूरत में मुनासिब नहीं होगा यह डिसोक्रेसी 
उसुल के खिलाफ हे और जो पालियामेंद्री बकिग हूँ उसके लिये भी मुफीद ऑर मुनासिब 
नहों है, हाल्गंकि में गव्त मेंट की नीयत पर हमला नहीं करता । में समझता हूं कि गवर्नमेंट 
ने नेकनियती से इस चोज़' को पेश किया है, लेकिन में यह महसूस करता हूं कि दूसरे 
लोगों के दिलों में इसको वजह से शकक़ पड़े है या पड़ रहे हें और मं यह भी कहने के 
लिये तेयार नहीं हुं कि जो शक्‌क़ पड़े हें वे गलत हैँ और उसको रफा करने के लिये 
अकदाम जरूर लिये जाने चाहिये। में यह कहना चाहता हुं कि क्‍यों ऐसा के वेबशन बनाया 
जाय। हम समझते हे कि हमें ऐसा कम्वेंशन बनाना चाहिये जो हेल्‍थो हो और हमारा 
कास भी सफर न करें और उसके जरिये से हम पालियामेंटरी और एक्स पालियासेंटरी 
ऐक्टीविटीज़ को अलह॒दा कर सकें। 

हुजू रवाल्‍ा, जब में इस बिल के प्रिएम्बिल (प्रस्तावना) को पढ़ता हूं तो उसमें 
में यह देखता हूं 
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[ब आवश्यक हे कि कुछ पदों के विषय में उनके लाभ का पद होने के संशय को दूर करने 
के लिये एवं तत्संबंधी परिगणित विषयों के संबंध में व्यवस्था की जाय; ] 

तो मुझे यह चीज़ महसूत्त हुई कि यह बिल जो ड्राफ्ट हुआ हे वह महज इसी वजह 
से ड्राफ्ट हुआ हे कि शक्‌क़ रफा किये जाय॑ । मुझे ऐसा मालूम होता है कि एक तरफ तो 
लोगों के दिमागों में ऐसे शकक़ पड़े कि आफिस आफ प्राफिठ की वजह से बहुत से लोग 
डिंसक्वालिफाइड हो गये और इसकी इबारत पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि 
गवर्न सेंट खूद अपनी जगह पर डाउटफुल (संदिग्घ:र्ण) हे कि आया इसके बाद भी 
डिसक्वालिफिकेशन हुआ या नहीं है । गवनमेंट ने यकीनन अपने मुशौरों से महाविरा रिया 
होगा और हमारे माननीय न्याय मंत्री जी बहुद्र ही फाजिल और काबिल कानूनदां 
हैं, उन्होंने खुद भी इस पर गौर किया होगा और उनकी कंबिनेद सें भी इस पर गौर 
हुआ होगा और यकौनन वह डेफीनिट (निश्चित) नतीजे पर पहुंचे होंगे ओर तभी यह 
बिल छाये होंगे लेकिन प्रियेम्बिल (प्रस्तावता) के जो अल्फाज़ हैं वह अनहेल्‍थी 
(अच्छे नहीं) हैं और इन अल्फाज़ से यह साफ जाहिर होता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी जगह पर 
खुद इस नतीज पर नहीं पहुंची हँ कि आया लोगों के दिमाग में जो शक्क़ हैं वह सही हैं 
या गलत हु। हुज्रवाला, में नहीं समझ सका कि इस आखिरो स्टेज (अवस्था) पर 
केसे कह दूं कि मेरी सलाह बहेसियत एक छेमेत (साधारण ज्त) के गवर्नमेंट के 
लिये म॒ुफोद हो सकती हे । लेकिन बहरहाल यह अर्ज करना चाहता हू कि इसको जरा रिस्ट्रेंट 
(निग्रह) से अमल किया जाय। बेशक यह बिल उन लोगों के डि:क्वालिफिकेदान | अनहे ता] 
को रिसृव [दूर] करता है, जिन्होंने नेकनियती से काम किया था । इस बिल के लिये यह 
कहा जा सकता है कि “बिल इज बेड” (विधेपक बुरा है) लेकिन यह नहीं कहा जा. 
सकता कि वह अनकास्टीट्यूशनल [अवेधानिक | है, लेकिन में इतना फिर आखिर में अर्जे करूंगा 
कि बावजूद इसके कि यह बिल आ रहा है और यह पास भी हो जायेगा और इससे गवर्नमेंट 
को बहुत वसोअ अख्तियारात सिल जायेंगे और इतने वसीअ अस्तियारात्त मिलेंगे जितने न इस 
गवर्न 7ट को अब तक थे और जितने सेन्टर (केन्द्र) को भी नहीं मिले, सिल जायेंगे, 
लेकिन उसके बावजूद भी जब यह बिल ऐक्ट बनकर आयेगा तब गवर्नेभेंट इस पर 
बहुत रिस्ट्रेन्ट (निग्नट) से काम लेंगे और सिर्फ स्पेशल केसेज में जब अनपालिया्मेंटरी 
बर्क के लिये बेहतर लोग बाहर से न मिल सकें तब तो नान-पालियामेंटरी बे के लिये 
यहां से लोग ले लिये जायेंगे, बरता पालियामेंटरी वर्क फार पालियामेंटरी पीउुछ और 
एक्स्ट्रा पालियामेंटरी वके फार आउटसाइड्से (बाहरी छोगों के लिये) रहना चाहिये, 


१९२ विधान सभा [५ सितम्बर, १९५१ 


[श्री सुल्तान आलम खां] 


ताकि हम सही कंब्रेशंस [ :रम्परा]कायम कर सकें और हमारी जुडीशिपरी, एक्जीक्यूटिव और 
लेजिस्लेचर्स सब इंडिपेंडंट (स्वतंत्र) हों और हर एक के फरायज्ञ को अलह॒दा अलह॒दा 
डेफीनिट (निश्चित) कर दिया जा सके । इन अल्फाज्ञ के साथ में इस बिल की यहां तक 
तो ताईंद करता हूं कि यह बिल यहां से पास होकर उन लोगों की डिसक्वालिफिकेशन 
को दूर कर दे जितने लोग अब तक डिस्क्वालिफाई (अनहैं) हुये हैं। 
श्री द्वारिका प्रसाद मौये--आोमान्‌ से क्लोजर मूव (विवाद समा ति प्रस्ताव उप- 
स्थित) करने की आज्ञा चाहता हूं। 

माननीय अध्यक्ष--में अनुप्तति देता हुँ कि आप उपस्थित कर सकते हैं । 

श्री द्वारिका प्रसाद मोय--भीमान्‌, में प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रश्त पर अब विवाद 
समाप्त किया जाय । 

माननोय अध्टक्ष--प्रदन यह है कि इस प्रइन पर ध्व विवाद समाप्त किया जाय। 

(अश्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 

माननोय श्रो सयद अलो जहोर--जनाबवाला, मुझे यह रूगता है कि गवर्नमेंट ने 
इस बिल में जो अल्फाज्ञ यह लिख दिये इस कानून के सुताल्लिक़ कुछ शुबहातत हें तो इसने 
शुबल्ाय पेदा कर दिया जिसकी वजह से आज ४ दिन से मुतवातिर इसी पर बहस होती 
चल जा रही है और किसी तरह से शुबहात रफा। नहीं होते। जितनी मेरी जबात में 
ताक़त थी ओर जितना फानून के सिलसिले में बता सकता था हर तरह से मेंने कोशिश 
की कि उन शुबहात को रफा करू लेकिन बढकिस्मती से आखिर वक्‍त तक जो तकरीर 
हुई है उसमें भो यह जाहिर किया गया है कि ये शुबहात गवर्ममेंढ के गलत हैं, यह नहीं 
होने चाहिये थे और बिलभआाखिर यह फहा गया कि इस बिल की जरूरत नहीं थी और बहुत 
से मेम्बरान ने तो यह फरमाइश की कि इस बिल को वापस ले लिया जाथ और दूसरा 
बिल इस किस्म का पेश कर दिया जाय। बहरहाल जहां तक कि इस बिल की वापसी 
का ताल्लक़ हे में अर्ज करूंगा कि गवर्नसेंट का इरादा इस बिल को वापस छेने का नहीं 
है और में अपने जवाब में चन्द्र उन बातों का जवाब देना चाहता हें जो में समझता हूं कि 
वाकई सीरियस किस्म के एतराजात हें या ऐसे एतराजात हें जिनका असर हो सकता हूँ। 
हमारे विरोधी दल के नेता मेरे दोस्त त्रिलोकी सिह साहब ने शुबहा को निहायत मुदल्लल 
ओर पुरकगज बताया और >समें उन्होंने दो बातें खासतोर से उठाई और में चाहता हूं 
कि खास तौर से उन्‍्हों दो बातों का जवाब दूं और मुझे यकीन है. कि उन दो बातों का 
जवाब देने में बहुत से उन एतराजात का जवाब हो जातगा जो इस सिलसिले में उधर 
से किये गये हैं। इसके अलावा जो दो तकरीरें एक तो मेरे को लोग (सहयोगी) 
मिनिस्टर आफ कम्युनिकेशंत ने और दसरी मेरे दोस्त कृष्णचस्द्र जी ने को उनमें बहुत 
सी बातों का ज॑बाब दे दिया गया हे । कै. 


. पहली चीज़ जो उधर सेपेश की गयी हे वह यह थी कि पालियामेंट ने अपना 
जो बिल पेश किया है उसमें इस किस्म के अल्फाज्ञ नहीं रक्‍्खे गये शक वगेरह 
के, बल्कि उन्होंने साफ साफ यह कह दिया कि :-- 
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[अतः यह प्रस्यापित किया जाता हे कि सरकार के अधीन निम्नलिखित छाभ के 
पद अनह नहीं करेंगे ओर संसर के सदस्य होने के नाते पदाधिकारियों को अनहँ 
नहीं समझा जावंगा। | । 

... बहस यह थी कि इस सिलसिले सें अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया को इसके मुताल्लिक़ 
डक नहीं था तो क्‍या वजह इसकी हे कि यू० पी० गवर्नमेंट के दिमाग सें क्षक थे। उनके 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मइहू के सदस्यों... १९३ 
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सास बड़े बड़े आफिसरान थे ओर आसानी के साथ अपने शक्‌क़ को वह रफा कर सकते थे। 
में निहायत अंदब के साथ तवज्जह दिलाऊंगा उस जअदम्बिल [प्रस्तावना] की तरफ और उस 
आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स (उद्देश्य और कारण) की तरफ जो इत बिल के साथ गवर्नेमेंट 
आफ इंडिया केशाया हुवे हें। अगर उसको पढ़ा जाथगा तो उसमें यहू लिखा गया हुं। 
आठिकिल १०२ जो हमारे आर्थिफिल १९०-१९२ के बराबर हे -- 
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[संविधान के अनुच्छेद १०२ में व्यवस्था की गयी है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी 
सदन का सदस्य ते के हिये अनह होगा यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य 
सरकार के अधीत ऐसे पर को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अहह न होदा 
'संत्द ने विधे द्वारः घोषित किय्रा हैं, कई लाभ का पद धारग किये हुये हैं । 

संविधान के आरम्भ होने के पहले तथा बाद में सरकार ने कुछ समितियां तथा 
बोर्ड स्थापित किये हैं, जिनमें पालियामेंट के सदस्यों की नियुक्तियां हुई हें और उन्हें 
ऐसे बोडों तथा समितियों के सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्य पालन के संबंध में कुछ 
भत्ते या शुल्क जेसे निर्वाह भत्ते, देनिक भत्ते, तथा यात्रा भत्ते मिले थे। क्योंकि एसा 
अनुभव किया गया है कि इन मामलों में मंसई की सदस्थह्ा की अनहँता का प्रइन 
संदेह से मुक्त नहीं है. और किसी भी द्ा में क्योंकि ऐसी नियुक्तियां इस सदभावना से 
की गयी थीं कि संविधान के अनुच्छेद १०२(१) (क) के अन्तर्गत वे अनहूँ!ा का कारण 
नहों बनेगी अतः यह अधिनिपम अनुद्शी रूप से अनहेता के निवारण के लिये उपबन्ध 
करता है।] 

मुझे मिद्यायत अदब के साथ अर्ज करना हे कि उन्हेंने अपने आब्जेक्ट्स और रीजन्स 
पउद्देद्य और का ण ] म॒ यह लफ्ज लिख दिये हैं कि उनको उसके मुताल्लिक़ शक था । चुनाँचे 
उनका फौस दो जाती थी या उनको और एलाउन्पेज़ दिये जाते थे इस वजह से इस किस्म 
के शकक़ पैदा हुऐ। हमारे बिल में इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया गया हैं| घ्िफ फक्र 
इतना हो है कि जिम डाउट की बुनियाद पर हम जो यह बिल छाये हैँ उसको हमने 
उसमें भी लिख दिया है। जहां तक शक्‌क़ का सवाल हे वह यहीं तक है कि आहिस 
आफ प्राकिट के ओह़दे कौन कौन हें जता कि मेरे कहोंग (सहयोगी) ने अपनी तक़रीर 
में जाहिर किया यह समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी लाइन खींच दी जाय जिससे 
:दोरों का फर्क, निकल जाय और दोनों ओहदे अलग अलग हो जाय॑ । बहुत से ऐसे 


१९४ विधात सभा . [५ सितम्बर, १९५१ 


[सननेय भ्री सैयद अली जहीर] 


ओहदे हें जहां बरायनाम डी० ए०, दौ० ए० मिलता है और बाज सूरतों सें ऐसे ओहदे 
भी आफिप आफ प्राफिट होते हें जिन पर किसी किस्म का मुआविजा नहीं मिलता है। 
इस वास्ते इसकी जरूरत होती हूँ कि कानून में इस किस्स की तदशरीह कर द॑: जाय। 
इसीलिये ह ध_ कानन को जरूरत पड़ी और हाउस के सामने पेश किया गया। 


दूधरा एतराज जो निह्ायत शिह्त के साथ किया गया वह यह हूं कि जो चीज़ गवर्ममेंट 

आफ इंडिया ने अपने कानन में रखी वह यहां क्‍यों नहीं रखी गयी। यह क्यों नहीं लिखा 

गया कि १, २, हे, ४ और ५ ओहदे जिनकी वजह से डिसक्वाल फिकेशन हुई हे और 

उसको हम रिमव करना चहते है। में निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि इसमें सिर्फ 
फर्क अप्रोच (पहुंच) का है। इप्तका जवाब प्रोफेसर क्ृष्णचल्ओं साहब दे चुके हैं। 

में उसको दुहराना नहीं चाहता। मुझे उसका दूसरा जवाब यह अर्ज करना हे कि जहां तक 
गवर्नमेंट आफ इंडिया और हमारे बिल का ताल्लुक़ हे उन्तमें कोई प्रिन्सिपल (सिद्धान्त) 

का फके नहीं है । हमने आफिस डेजिगनेट [पद का नाम] करने के बजाय कटेगरीज (श्रेणियां) 

बनाई हैँ और लिखा हु कि उसको डिसक्व,लीफिकेशन से मुस्तसना समझा जायगा। गवर्नमेंट 
आफ इंडिया में जो नाम लिखें गये हैं उनसे पता नहीं चलता कि उनको किस किस 
किस्म के एडवांटेज (लाभोगवनमेंठ आफ इंडिया की तरफ से दिये गये। ऐसा भी माल्म 
होताहे, जेसाकि मसलन में अज कहंगा, गोकि मंइस पर एतराज नहीं करता हे कि एक 
अफित है आफीक्षियेटिंग (स्थःनापन्न) असिस्देंट गवर्नमेंट प्ल.डर' जिनको फीस मिलती है। 
उनको इसकी भी जरूरत थी कि वे उरको भी इससे मुस्तसना करे । इसलिये जरूरत हुई कि 
वह उस तजबीज्ञ का उसमें लाये। जहां तक हमारे बिल का ताल्लक़ ह हमारे यहां ऐसे 
वाक़पात नहीं हुये है । हमारे यहां चन्द कंभ्पेंसेटरी एलाउन्सेज (प्रतिकर भत्ते) मिलते 

है। कंपेंसेटरी अलाउस्सेज्ञ के मावी यह हुये कि कोई ऐसी चीज़ जो . आउट आफ 
पतकिट ऐक्सपेंसेेआ से हो जतती हैं, वे ज्यादा इखराजात जो भेम्बरान को 
अपने फर्ज के अदा करने में बरदादत करने पड़ते है, उनकी अदायगी गवर्नमेंट से होती 
हैं। ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में जहां तक हमारे बिल का ताल्‍्लुक हैँ, मुझे यकीन हे कि 

अगर आपमणोर से देखेंगे और मंसिफान। नजर से देखेंगे और महज इंसवीयत से, इस नजर 

से नहीं कि उसकी न॒कताचीनी ही करनी है, उसे गलत ही ठहराना है, तो आप देखेंगे 
कि यह तरीका ज्यादा अच्छा हैं बजाय इसके कि हम कोई फेहरिस्त रूम्बीं चौड़ी दे देते 
और उसमें यह कहते कि साहब, जितनी फेहरिस्त हमने देदी उससें जो लोग हें वे आफिस 
आफ प्राफिट में नहीं हूं, ये मबर्रसा हें। इसकी वजह से अपके सपभने घोखा हो जाता हे 

और आप यह नहीं समझ पाते जब तक कि तशरीह नहीं मांगते कि जिनके नाम लिखे 
गय हैं, उनको कितनी कितनी रक़म मिली और उनको क्या क्‍या मुख्तलिफ किस्म के फायदे 
पहुंडे हैं। अब हमते जो बिल पेश किया हे उसमें हर किस्म के फायदे, जिन फायदे की 

बिन। पर में कहता हूं कि ये लोग डिस्क्वालिफाइड नहीं होते हैँ उसकी पुरे तौर पर तदरीह 
कर दा है और गालिबन आप देखेंगे तो आपको यकीनन मालूस पड़ेगा कि बिल में 

पुरी तशरीह हे बजाय इ पके कि उप्तमें यह लिख दिया जाता कि हमने ए०बी'० सी० डी० 

की मस्त वना कर दिया और उनको चाहे हजारों रपये का फाश्दा पहुँच पाता और 
आपको मालम भो नहीं हु ता कि इस हध्ियत के सिलसिले में किस किस्म का फायदा 
पहुंचा है. और क्या क्या फायदा पहुंच सकता हें। लिहाजा में निहायत अदब से 
अर्ज करूंगा कि जो तरीका हमने अख्तियार किया हैँ वह यह हे कि हमले कम्पेनसेटरी 

(प्रतिकर) लफ्ज़ इस्तेमाल किया हे और उसकी तशरीह कर दी हें सिवा इसके कि 
ए० बोौ० सी० डी० को बिल में लिख दें कि हमने इनको मुस्तसना कर दिया है । 

.. में निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि एतराज करने के लिये तो बहुत गुंजाइश है और 
एतराज तो हो त्कता है। लेकिन इतनी तकरीरें हुईं, चार दिन तक बहस हुई, में आपको 
यकीन दिलाता हूं कि मेरी समझ में कोई ऐसा अहम एत्तरांज नहीं आया, जिसकी वजह 


सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडरू के सदस्यों. १९५ 
का अनहूँता निवारण विधेयक 


से में यह समझूं कि इस बिल में कोई खराबी हं था हम किसी सुरत में किसी तरह से 
डेपोक्रे ढक विवपिल ( सिद्धान्त) को था किसी उसूल को तोड़ रहे हैें। विरोधी दल 
के डिप्टी छोडर श्रो गोपाल नारायण सक्सेना जी ने कानन की ४, ५ दफात का हवाला 
दिया । जेसे उन्होंने आ-किल १९०, १९१ और १९२ का हवाला दिया। में यह जानता 
हुँ कि इसका असर कुछ न कुछ इस एं कट के ऊपर हैँ और इसी आदटदिकिल के मातहृत यानी 
१९१ के मातहत हमने यह कानन पेश किया हे लेकिन जहाँ तक और आईए-किल्स का ताललक़ 
है यानी १९४, १९५ या प्रोएम्बिल य! १७०, मेरी समझ में नहीं आता कि इसका 
क्या ताल्‍लक मौजदा बहस से है । यहां आगे मेने अपनी बहस में तशरीह कर दो हे 
कि अगर हाउस का कोई मेम्बर हैँ तो बह महज इस वजह से कि उसने डिस्क्वालिफिकेशन 
कोई इस किस्म का इसकर किया जिसके मृताल्लिक डाउट (सन्देह) हे तो वे मेम्बर 
नहीं रहते है। मेने यहां साफ तौर पर इस चीज़ को अर्ज कर दिया हे कि इंत आ्टिकिल्स 
यानी १९०, १९१ और १९२ में जो फर्क है वह साफ लिखा हुआ है। आ्टिकिल १९१ में जिस 
मेम्बर को अ हुदा दिया जाताह बह इस गरज से दिया जाता ह कि उस ओहदे को लेने के 
बाद वह शख्स मेम्बर नहीं रहेगा। बरखिलाफ इसके अगर कोई ऐसा होता हूँ जो 
बहुसियत मेम्बर के उसके मतःल्लिक़ कोई डयटी, फरायज मामर किया जाता है जिसकी 
बिता पर कोई कास अंजाम देगा तो उल्‍के लिये उसे मुआविजा मिलता हे और उसके 
सुताल्लिक सवाल उठता हे थि. यह झख्य बवज॒द इसके कि जिम्मेदारी अपने सर लेता 
है उसे कम्पेनसेटरी एलाउस मिलेगा तो आया वह सेम्बर रहेगा या नहीं । ऐसी सूरत में वह 
पेम्बर उस वक्‍त तक रहेगाजब तक कि १९२ के अन्दर कोई डिक्लेरेशन उसके मृताल्लिक़ 
गवर्नर की तरफ से नहीं होतेतात। इस वजह से में यह अर्ज करूंगारकि हम लोग कानन के जरिये 
से ऐसे लोगों को जो कि आफिस होल्ड किये हये हे उनको हाउस का मेश्बर बनाये रखना 
चाहते हे। कहने का मंशा यह है कि जितने लोग हे, जितने आदमी हैं ब।रबार कह दिया 
करते है वे सभी मेम्बर हैं और मेम्बर रहेंगे बावजूद इसके कि उनको डेली एलाउन्स 
(दनिक भत्ता), कनवेएंस एलाउन्स (य त्रा भत्ता), कम्पेनसेटरी एलाउन्स (भ्रतिकर भत्ता) 
ट्रेवीलिंग एलाउन्स ऐंड (यात्रा भत्त और) आकेजनली ए कार ऐट दि एक्सपेंस आफ गवर्नमेंट 
(सरकार के व्यय पर कभी कभो सोटर कार) सिलताहे। और यह सिर्फ इसी वजह से 
उनको मिलता है कि उन्होंने उन जिम्मेदारियों को निभाया है जिसके एवज में उनको 
एलाउन्सेज मिलते हें। जो आफिप्त आफ प्राफिद होल्ड कर रहे है उनके लिये यह 
सनाध्िब समझा जायगा या नहीं, इसके मताल्लिक़ जोडाक हें उसी को इसकानन के जरिये 
हम साफ कर रहे हं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस के ऊपर जो एतराज किया गया 
और जो उसुल बयान किये गये उन में से हमने किस उसूल की खिलाफवरजी को हे 
और किप तरह से हमवे किन डेमोक्रेटिक प्रिसिविल्स (सिद्धान्त) की पाबन्दी नहीं की ह। 

में आवसे निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि यहां बड़ी लम्बी चौड़ी बहस की 
गई लेकित कोई साकूल वजह बयान नहीं की गयी कि जिस से समझ जाय कि इस बिल 
में कोई खास खराबो हं कि जिसको वजह से यह कानून गलत हे या ऐसा है कि जिसंकी 
वजह से इस को उसल्रीस ते किप्य जाय या कियह अन्देठा] हो कि अगे अदल्त इस्को 
नहीं मानेगी बहरहाल तकरीरों में इंगलिस्तान का हवाला दिया गया कि वहां लोगों ने 
इस्तीफा देदियाऔर यह कहा गया कि यहां भी लोग खद अपनी तरफ से मरतफी हो जाय॑ 
में निहायत अदब से आप से अर्ज करूंगा कि अगर उन सेम्बरान कोया गवर्नमंट को एक सिनठ 
के लिये भो बदगूमानी होती कि वह मेम्बर नहीं हे तो ममकिन हैं कि उतकी बात का कुछ 
असरह"ेता | लैकिन में तो शुरू से कहता आ रहा हूं कि नती वह मेम्बर ही ऐसए समझते 
हु और न यह सरकार ही ऐसा समझती हे । 

इंगलिस्तान में ऐसी भी मिसालें हे कि लोगों ने अपने ओहदों का पुरा फायदा उठाया 
हैं । वहां पर तीन आदसी जो' पालियामसंटरी सेकेद्री केओहदे पर थे उन परइलजाम लगाया 
गया । वह अपने ओहदे का नाजायज़्ञ फायदा उठा रहे हैं। डिसक्वालिफिकेशन हुई 


१९६ । विधान सभा [५ सितम्बर, १९५१ 


[साननोय श्री सेयद अली जहीर] 


और उन लोगों को अलूग किया गया। लेकिन कम से कम हमारा जो खयाल है वहां नतो 
आवर्नमेंट को नियत इस तरह की हे और न मेम्बर्स की किसी तरह की गलत नियत की बात 
है कि जिस को वजह से वह कोई नाजायज फायदा उठा रहे हों या उन की कानशेंस 
(आत्मा) को कोई अन्देशा रहा हो। स्थुनिलिपलिटी की मिसाल दो गई हैं और कहा गया 
है कि म्पनित्तियेलिटी में बहुत सी पाबन्दी आयद की जाती हें जो यहां भी मेम्बरान 
के ऊपर सोती चाहिये। अगर एक स्टेप (पद) और आगे बढ़ें तो म्युनिसिपेलिटी में ही 
नहीं बल्कि एक दरजा वह जो है कि जितने फरायज वह अस्जास देते हें उत्तर को कोई 
मुआविजा नहीं मिलता । लेकिन यहां तनख्वाहु, टी० ए०,डी० ए० सब मुकरंर हैं। लिहाजा 
इस तरह की मिसालों से कोई फायदा नहीं पहुंचत/ है । में आप से निहायत अदब के 
साथ अर्ज करूंगा कि जो उसूल है उनको सच्चे तौर से एप्लाई (लागू) करनाहे। लिहाजा 
हर चीज़ पर एतराज करना में समझताहुूं कि एक गलत तरीका है और इससे कोई फायदा 
नहीं होता और में समझता हुं कि इस कानून में कोई खराबी नहीं हे जेसा कि विरोधी दल 
की तरफ से जाहिर किया गया। इन अल्फाज्ञ के साथ में दरख्वास्त करूंगा कि हाउस 
इस को मंजर करे। ' 


माननोय अध्यक्ष--प्रइन यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों का अनहंता 
निवारण विधेयक, सन्‌ १९५१ ई०, जेसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित 
किया जाय। 


(प्रइन उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर 
स्वीकृत हुआ। ) | 


पक्ष में-६८ 
'अक्षयवर सिह, श्री बनारसीदास, श्री 
अब्दुल मुईज स्रां, श्री बशीर अहमद हकीम, श्री 
आत्माराम गोविन्द खे र, माननीय भ्री बादशाह गुप्त, श्री 
इच्धदेव त्रिपाठी, भ्री ब्रजरानी देवो, श्रीमती 
इतिजा हुसैन, भ्री बेचनराम गुप्त, श्री 
कसलापति तिवारी, श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री 
'क.लो चरण टंडन, श्री भगधानदीन, श्री 
कृष्ण चन्द्र, श्री भगवानदीन मिश्र, भी 
कृष्णशरण आर्य, श्री . भीससेन, भ्री 
खुशी राम, श्री. मक़सुद आलम खां; भरी 
'चत्धभानु गृप्त, माननीय श्री भसुरियादीन, भरी 


छेदालाल गप्त, श्री 
जगन्नाथ सिंह, भरी 
जफर अहमद, श्री 
'जमील्रंहमात क़िदवाई, श्री 
जुगलकिशोर, श्री 
दयालदास भगत, थी 
द्वारिका प्रसाद मौय्यें, भरी 
दीवदयाल हार्मा, थी. 
दीपनारायग वर्मा, श्री 
'परागीलाल, श्री 
'फतेहसिह राणा, श्री 
बठत सिह, श्री. 


महम्‌द अली खां, श्री 

मभिज जी लाल, श्री 

महस्पद इबाहीस, माननीय श्री 

स्‌ हम्समद नबी, भरी 

सुहम्भद फ़ारूक़ चिंहत, श्री 

सहस्मद रहमत खां, श्री 

मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री 

म्‌हस्मद सुलेसान अधमी, भ्री 
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 

'रघुवीर सहाय, श्री 
राधामोहन सिह, श्री 
रामकृपाल सिह, श्री 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडह के सदस्यों १९७ 


रामजों सहाय, श्री 
रासनन्दन सिह, श्रो 
रामवली मिश्र, थ्रो 
रासम ति, भ्रो 
रामशरण, श्री 
लाखनूदास जाठबव, श्री 
लुत्फ अली खां, श्री 
विद्याधर वाजपेयी, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 
विष्णुशरण दुड्लिश, श्री 
शा त प्रपन्न दार्सो, श्री 


अम्मार अहमद खां, भ्रीं 
ऐजाज रसूल, भरी 

खानचन्द गौतम, श्री 
खुशवक्त राय, भ्री 
गंगाधर, श्री 
गोपालनारायण सक्सेना, श्री 
गोविन्दसहाय, श्री 

चेतराम, श्री 

त्रिलोकी सिंह, भरी 


का अनहेता निवारण विधेयक 


शिवकुमार पांडे, श्री 
शिवदयाल उपाध्याय, भरी 
शिवदान सिह, श्री 
शिवमं5ल सिह कपूर, श्री 
सिहासन सिह, श्री 
सीताराम अष्ठाना, श्री 
सुयग्रसाद अवस्थी, भी 
हबीब॒र ह मान अन्सारी, श्री 
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री 
हुकुम सिंह, भाननीय श्री 
हीतीलाल अग्रवाल, श्री 


विपक्ष मं-१७ 


नवाजिद्य अली खां, श्री 

फाइल इस्लाम, श्री 

मुहम्मद जमशेद अली स्तां, नवाब 
मृहम्मद नजीर, श्री 

वीरेदछ झाह, राजा 

शंकरदत्त दर्मा, श्री 

इयमसुन्दर शुक्ल, श्री 

साजिद हुसेत, श्री 


सन्‌ १६५१ ६० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वी जोशन (कन्टोनुपन्ल आफ 
पावस) (संशोधन) विधेयक | 

माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त (ग्रत्न मत )--अध्यक्ष महोदय, मं प्रस्ताव करता हूं 
कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिकव/जोशन (कंडीनुइंत आफ पावर) (संशधत) विधेयक, सन्‌ 
१९५१ ई० पर विचार किया जाय। है 

अध्यक्ष महोदय, इस विधेषक पर मुझे अधिक तो कुछ कहना नहीं हे। जिन उद्देदयों 
से यह विवेवक फिर इस भवन में विचारायथ उपस्थित किया जा रहा हे वे तो 
इस विधेयक के साथ संलग्न हें। उनको देखने से सदस्यों को भड़ी-भांति इस बात 
का परिचय मिल जाता है कि इस विधेयक की क्‍यों आवश्यकता हैँ। आज भी इस 
सरकार की ओर केच्र की सरकार की नोति यह हे कि कंट्रोल और राशनिंग 
की व्यवस्था चले और उस व्यवस्था को चलाने के लिये गहले का मसंप्रह किया जाय। 
जब हमारे प्रदेश की यह नीति है तो जो ग्रल्ला सरकार इक़द॒ठा करे उस गल्ले 
को रखने के लिये भी सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध होना चाहिये। इच्ची कारण 
से स्वत्तरम सन्‌ १९४७ में इस प्रकार का विधेवक इस भवन के सामने रखा 
गया था, जिसमें कि यह निगेय हुआ था कि स्टेरोज एक्रोमेडेशन को प्राप्त 
करने के लिये सरकार को अधिकार रहें। उस पिधेषक की आश्विरी तारोख़ ३१ 
दिसम्बर, १९५१ हुं! आज भी हस गल्‍ला प्रोक्‍्योर कर रहे हैं, गल्‍्ले को संग्रह 
कर रहे हें ओर उसे जमा करने के लिये और इकट॒ठा करने के लिये गोदामों और 
खत्तियों की आवश्यकता है। इस वर्ष तो इनगोदामों ऑर खत्तियों की आवद्यकता 
और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि केन्द्र की सरकार को बाहर के देशों से गल्ला काफी: 


+यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा को २७ अग-त, १९५१ ई० की कार्यवाही ने छपा। 


१९८ विधान सभा [५ सितस्‍्वर, १९५१ 


[माननीय श्री चस््रभावु गुप्त] 
मात्रा सें उधार लेना पड़ रहा है और वह गठला केन्द्र की ओर से प्रदेश की 
सरकारों को मातहती में विभिन्न प्रदेशों की योदामों में रखा जायगा। इसलिये इस 
बात को और भी आवश्यकता हैँ कि इस तरह के एकोम डेशन (जगहों) को रिक्वीजीशन 
करने का अधिकार सरकार को रहे। सरकार ने इन वर्षों में इप बात का प्रयत्त किया 
है कि वह अपनी तरफ से कुछ खत्ियां बनवाये । १९४९-५० में सरकार ने 
१३९६ खत्तियां बनवाईं, जिनसें करीब ७ लाख सन्‌ गल्‍ला रखा जाता है। ऐसा 
एक और गोदाम कानपुर में दो लाख मन गलल्‍ला रखने के लिये बसवाया। मगर 
१९४९-५० के बाद सरकार को अपने इस कार्य में थोड़ी रोक डाहनी पड़ी, 
क्योंकि रुपये की कम्ती हुईं। इसलिये जितनी और खत्तियां हम आइन्दा साहों 
के लिये बनाता चाहते थे उसमें कुछ असमर्थ हुये इसलिये हमने फिर यह तथ 
किया कि हम प्राइज्ेट एजेंत्रीज से खत्तियां बनवायें और उनको श्वत्ती बनाने 
के लिये लोहा, सीेंट, कोयला इत्यादि की मदद दें ताकि जिस प्रकार की 
खत्तियां हम चाहते हैं वह हमारे लिये बनवायें और हमें मुतासिब किराये पर 
दें ॥ इस प्रकार की खत्तियां प्राइवेट एज्रेंपीज ने इस प्रवेश में उस दो बर्षोंमें 
बताई हैं ओर हमने उनको उस चीज़ों को मदद दी है जिनका जिक्र सेते अभी 
किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस धिश्रेष्रक को आज भी आवश्यकता हूं 
क्योंकि गलले को हमें गोदासों में और खतिप्रों में रखना है और उसके लिये 
जगह की आवइ्यकता है। इन कारणों से यह विशेषक इस भवन के विचाराध॑ 
पेश किया जा रहा है और इप्तमें और अधिक कहने को आबद्यकता नहीं है। मुन्े 
विश्वास है कि इत भवन के सदस्थ इप्के ऊपर सहानुभूपुर्वक्त विचार करेंगे। 
श्रो खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अज्न संत्री जी ने उत्तर प्रदेश 
स्टोरेज लिव्रोजोगनन (कान्दोनएंप आऊ पावत॑) (संशोधन) विधेषक, पर विचार 
' करने के लिये : प्रस्ताव करते हुए जो भाषण किया है उप्तकों मेने बहुत ही गौर से 
सुना और उसके सुनने के बाद मेरी जो राय इत विधेषक के आने से पहले थी 
वही राप कायम हे ओर खसुप्ते दुःख है कि माननीय अन्न मंत्री जोने जो एक 
अपील की है कि हमइप् बिल के साथ सहानुभृति प्रकृट करें यह में नहों प्रकट 
कर पाऊंगा। बात यह हुँ कि किप्री भी विधेयक को जब कोई भी संत्रो महोदय 
इस भजन के सम्बुब छाते हें तो उनके लिये यह आवश्यक होना चाहिमे कि वह यह 
बतावें कि इप जिधेषक की जहूरत क्या है। इस विधेप्रक को पास कराने के लिये 
उनके अधिफार क्‍्याहें और साथहीसाथ जबचुनाव आने वाला है तो यह भी बत- 
लाता चाहिये किहृत विवेषक से फिपी दुरुषप्रोग की गूंजायश तो नहों है। ये 
तीन ऐसो बातें हैँ जो में समझता था कि जब इस विधेयक पर विचार करने 
के लिये माननीय मंत्री जी प्रस्ताव उपस्थित करेंगे तो इस बातों पर प्रकाश डाजेंगे । 
अगर उन्होंने इस पर प्रकाश डाला होता तो शायद अपना जो मेरा पहुले विचार 
था और जिस विचार के अधीन होकर मंने एक संशोधत भी दिया है, में शायद अपने उस 
विचार को बदलता, परन्तु मुझे दुःख ह कि वह बातें नहीं बताई गई। अब में वह बातें 
आपके सामने रखता चाहता हैँ और वह बातें थे हें कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि 
हमने रुपये की कभी की वजह से स्टोरेज (गोदामों) का काम बन्द कर दिया। मेरी 
ससझ में यह बात नहीं आती हे कि जब आप इस बात का जिम्मा छेते हैं कि जितनी 
रागशन्ड जनता हैं उसे आप खाना खिलायेंगे, तो.आप इस बात का इंतजाम 
क्‍यों नहीं. करते ह कि उनको जो अन्न दिया जाय वह ठीक जगह पर रखा जाय। 
आप उसके लिए स्टोरेज क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं। चौज्ञ यह ह॑ कि जो चीज़ पहले 
होनी चाहिये, उसका आप ख्याल नहीं करते हें और दावा यह कर देते हें कि साहब हम 
तो हर आदमी को अन्न देंगे। आप कमिट (आशइवासन) कर देते हैं सगर यह नहीं देखते 
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हँ कि उसका इंतज्ञाम भी करना ज़रूरी है था नहीं। आप यहु कहते हैं कि रुपये 
की कमी हुंगे गधी। अगर रुपये की कम्मी हो गयी थी तो और बहुत से काम थे, 
जो जरूरी तहों थे, उनको न करते और यह गल्‍ले के स्टोरेज का काम करते जिस 
पर जनता का स्वास्थ्य निर्भर करता ह। मेने अभी हाल में माननोय मंत्री जी से 
एक प्रइन किया था और उस प्रदन के उत्तर में उन्होंने यह बताया था कि जो राशन 
जनता को मिलता है उसमें १३ सौ कैलोरी एक आदमी को मिलती हें। बसे तो 
३ हजार कैलोरी चाहिये लेकिद उनके ऐसे आदमी का कास २६ सौ कलोरी से चल 
जाता है। अगर यही माच लिया जाय तो जहां २६ सौ कलोरोी की जरूरत हैं वहां 
आव २३ सौ कंलोरी वेतेहें। इस तरह अगर अच्छा अन्न हुआ तब तो १३ सो 
कलोरी प्राप्त होगा और अगर अच्छा अन्न न हुआ तो बजाय १३ सौ के हजार ही 
रह जायगी। इसका आप को प्रबन्ध करना चाहिय था, परन्तु आपने ऐसा नहीं 
किया। 


माननीय मंत्री जी को याद होगा कि इस भवन में जब बजठ पेश था तब यह कहा 
गया था कि यह वेलफेयर स्टेट ( वव। दय राज्य )है। वे लफेयर स्टेट (सब; दय राज्य) जो होती 
है वह इत बातों की जिम्मेदार होतीह और वह इन जिम्सेदारियों को निभाती हूँ कि 
हरआदमी को भर पेट खाना मिले। अगर हमारे यहां अन्न की कमी हैँ तो यह अन्न के 
रखने के लिए स्टोरेज का ठीक इन्तजाम होना चाहिये। परन्तु यहां इसका ठीक प्रबन्ध 
नहीं किया गया। अगर अप के वास स्टोरेज का इन्तजास नहीं ह तो आप गहले को कहां 
रखेंगे। अभी तक हमारे यहाँ लार्ज स्केल (बड़े प॑भाने पर) पर स्टोरेज नहीं बने थे। 
हमारे यहां के जो गल्‍्ले के व्यापारी थ वह बहुत थोड़ा गहले का काम किया करते थे 
और उनके पास स्टोरेज बहुत बड़ी बड़ कंपेसिटीज़ (संग्रह श्रित) में नहीं हुआ करते 
थे। साथ ही साथ यहां स्टोरेज इस तरह के साइंटिफिक नहीं; हुआ करतें थे जिनमें गहला 
बहुत ज्यादा दिनों तक रखा जा सकें। माननीय मंत्री जी को यह बातें सालूम होंगी कि 
हमारे यहा गल्‍ले की स्टोरेज कपतिटी जो होती थी वह बहुत थोड़े दिन के लिए होती 
थी। इसके अलावा जो साइंटिफिक तरीक़ स्टोरेज में बरते जाने चाहिये कि जिससे 
गरला खराब न हो, गल्ला सूर्खे नहीं, वह बातें भी नहीं होती थीं। में माननीय मंत्री 
जो को याद दिलाना चाहता हूँ कि इस भवन में एक प्रदन का जवाब देते हुये उन्होंने 
कहा था कि जो गलल्‍्ला स्टोरेज में रखा जाता हँ उससे कुछ सूखता है और जो 
ग़ल्‍ला इधर-उधर से भेजा जाता हैं उसमे भी कुछ खराब होता हैं। अगर उनके 
पास स्टोरेज का ठीक प्रबन्ध होता तो शायद यह बात नहीं होती, परन्तु उन्होंने 
इस पर ध्यान नहीं कियव॥ यदि सरकार इस ओर प्रयत्त करती तो वह दूसरे 
खर्च काट कर यह कर सकतो ह, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत से ऐसे खर्च किये 
है जो जरूरी नहों थे। में समझता हूं कि उत्को इस सामले को प्रायरिटी (प्राथ- 
सिकता) देनों चाहिए था, परन्तु यदि उनका प्रायरिटी देने का इरादा होता, 
यदि उनके दिल में प्रायरिटी का खयाल होता, तो इसके लिये बह अपनी केबिनेद 
में लड़ते, इसके लिए वह रुपया लेते और स्वोरेंज बनवाते। 


दूसरी बात उत्होंतें इसी के साथ यह कही कि उन्होंने इस बात की कोशिश की कि 
जो बाहर के कोग हैँ उनसे स्टोरेज बसवा लें। लेकिन यह सोचने की बात हैं। 
इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि वह इस बात के लिए तेथार थे कि उनको 
कंदील रेट (#या त्रत दर) पर बिल्डिंग मंटीरियल (निर्माण सामग्री) दिलवा दें। लेकिन 
क्या उन्होंने यह भी कभी सोचा कि जो पसे वाला आदमी हैं जब तक उसको 
कुछ प्राफिठ (लाभ) नहीं होगा उस वक्‍त तक कभी वह बनवा सकता हैं? आज तक 
उन्होंने यह आदइवासन नहीं दियाकि किसी व्याणरी या पेसे वाले से कहा हो कि 
खुस बनवा दो, हम दो; चार , आठ साल के लिये इसको लेंगे। जब तक वहु॒यह 
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[श्री खुशवक्त रा !] 

आश्वासन न दें तब तक यह कहना कि हमने व्यापारियों को बिल्डिंग मेटरियल 
दे देने को कहां, व्यर्थ सी बात हे। जो आदमी पैसा रखता हे वह तो यह चाहता है कि 
ले हमको प्रनाफा हो और खास कर व्याप्रीगण। अभी हम रे देश में ऐसे 
आदक्षियों की बहुत बड़ी कमी है जो इस बात पर तेयार हों कि उनको मुनाफा न हो, 
और फिड्रेंथ्रापिस्ट स्पिरिट (उदार भावना से) से कोई काम कर दें। जहां तक में 
जानता है. उसके बारे में हमने और हमारे उन सज्जनों ने जो कि आज सरकार 
बने हुए हैं इंप बात को कोक्षिश नहीं को कि फिलेंशापिस्ट  स्पििट पेदा भी हो। 
जो सिर्फ प्राफिठ मोदिव से क्राम करते हें उन व्यापारियों से यह कहना कि 
बहु बिना सृनताफे के कोई काम कर दें यह उनकी सिफ धायस विश (पवित्र 
भावना) हें! 


दूघरे मानतीय मंत्री जी ने यह कहा कि अन्न की कमी हैं, ठीक ह। अन्न 
आपको प्रोक्योर (पंत्रइ) करना है. आपकी नीति के अनुसार। में नहीं मानता कि 
अन्न को प्रोकत्ीर करने को आवश्यकता हैे। लेकिन आपकी नीति है उस 
हित्ाब से अन्न को प्रोक्योर करना हैं। मेने आपके जर्यि यह इत्तिला चाही 
थी कि पिछले पांच वर्षों में सरक्‌(र ने अलग अलूग प्रतिवर्ष कितने निजी 
गोदाम रिक्‍्तरीजीशन किये हैं। दृप्तरा भेराः प्रइन यह था कि ४७ में जो गोदाम 
रिक्‍्वोबजीशन किये गये उनकी कुल कितनी कैयेंसिटी थी और इस वक्‍त रिवव जीशंड 
गौंदामों की कैपेत्िदी कितनी हैं। इसके उत्तर में जवाब आया हे वह में आपकी 
इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं। ेल्‍ 


४ और ५-इतफारभेशन नाद  अवेडेबिल (सूचना अप्राप्य) । 


४७ में आपने कामून बनाया। ४९ में उसकी तरभीस हुई और ५१ में 
आप किर ले अगये हैं। रेकिन आप उसका फेहरिस्त नहीं दे सकते कि आपने 
कितने गोइ।मस रिक्वोजीशन किये। अगर हमको भालूम हो जाता कि जिलेबर 
कितने कितने गोशामों की जरूरत है तब तो हम कुछ ग्रोर भी कर सकते थे कि 
आपको जहरत३र। लेकिन आपको जरूरत की इत्तिला नहीं है और आपने विधेयक 
बना कर पेश कर विय/। लेकिन आप के पास इसकी इत्तिला नहीं कि आपको 
जहरत क्या है। तो यह जो विधेयक आप ले आये हैं उसकी क्‍या जरूरत हैं 
यह मेरी समझ में नहीं आंता। 


एक बात सेरे ध्यान में आती हं। जैसा कि मेंने शुरू में जिक किया और 
माननीय निर्माण मंत्री से उसको दोहराया, क्योंकि वह सुन नहीं पाये थे 
बहु बात दुष्प्रयोग की है। बह इस प्रकार से आती है। आप अधिकार दाहते 
हु कि आप जिम किसी के मकान को च हें रिवीजीशन कर ले स्टोरेज मान कर। 
उप्का दुढ्प्रयोग सोचिये क्योंकि आप नंगोदिएश्ंत (समझौता वार्ता) से तथ करना 
नहीं चाहतें। साननाय संत्रो जो इस बातकों मार्नेगे किजब से शहरों में राशनिंग 
ही गत्ी है तब से गलल्‍्ले का व्यपार व्यपारियों के पास रहा नहीं और उनके णत्त जो 
स्टोरेज हैं जिनको. आप रिक्व जीशन करना चाहते हैं वें उनके पास एक तरह से 
बेकार पड़े हुए हैं। अगर आप विग.दिएशन करते तो सुझ्ले वजह नहीं माहूब पड़ती 
कि वह क्यों नहां दे देते जबकि खाडो पड़े हुए है और उससे वे कोई फायदा नहीं 
उठा रहेह । लेहिन आप इप् तरह से बात नहीं करना चाहते हुँ बल्कि आप तो 
यह चाहते है कि ऐते अधिकार हों जिससे कोई इंकार न कर सके। चेोज तो यह 
थी कि आप यह कहते कि हमें अब इस बात को आवश्यकता नहों है बल्कि हम बाई 
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नेगोशियेशत (समझोते ) बात करना चाहते हे। ५ साल से हम आपको अधिकार दिये 


जय + 


हुये हैं और आप उसप्तके अनुसार काम करते रहे। अब आप झ्विर अधिकार चाहते हेँ। 


है 


में कहता हुं कि अगर आप ऐसे डी करते रहे तो आपको आदत विगड़ जायगी और जब आपके 


पास से यह अधिकार हटायें जायेंगे वो आप किसी काम के नहों रहेंगे, क्योंकि 


अधिकार के बल पर चलने वाला उश्नी तरह से होता है जैसा कि बैसाखी के बल पर आदमी । 
में यह कहना चाहता हूं कि इन्न अधिकार की कोई आवश्यकता नहीं है । 

अब दुर्ययोग को बात यह है कि चुनाव आते वाले हुँ और इसमें पैसे वाले व्यक्तियों 
की हर एक को जहूरत होती है। उनके पास पँसा होता ही है और सवारियां होती हैं 
और कुछ बहुत असर भी होता है। इब लोगों के परस अगर ऐसी अकोमोडेशन (स्थान) 
हैं तो उनके ऊपर आप नाजायज दवाब डाल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने हिम्मत 
को गो मुह्िकिल है, मगर यह हिम्मत की कि इस वक्‍त जो सरकार है उसके आदमी को बह 
सहायता नहीं करता है तो आपको मौका मिलेगा इसके दुरुपयोग करने का और आप कहेंगे 
कि हम तुम्हारी अकोमोडेशन को स्टोरेज के लिये ले लेगे। वह सोचेगा कि रा से हार 


ब्के न 


भली। इसलिये वह कहेगा कि जितने मेरे आदमी हें वह॒ सब आपको वोट करेंगे । 
इसलिये इन सब बातों को देखते हुये आवश्यक तो यह है कि आप इस बिल को ही न लायें 
और इसको वापस ले ले और जो कर्म्चारीगण हैं उनको हिदायत करें बाई नेगोशियेशन 
बात करके गोदाम दिलवा दें। आपको माहूम है। में कहना नहीं चाहता हूं । में गबर्न॑सेंट 
7रा अपाइन्टेड कमेटी (नियुक्त समिति) का मेम्बर हूं । इस संबंध में मुझे जो जानकारी हुई है 
उसको में कहना नहीं चाहता हूं । मगर इतना कहना चाहता हूं जो जानकारी मुझे इस सिलसिले 
में नहीं हुई है। अगर आप बाई नेगोशियेशन बात करें तो बड़ी आसानी, आपको 
अकोमोड्शन के मिलने में हो। वह जमाने चले गये जब डिफेंस आफ इंडिया रूलस (भारत 
रक्षा नियम) थे और हालत खराब थी अब वह बात नहीं है। जब आदसी के पास कोई 


खाली चीज पड़ी होती हे और कोई साहब आकर कहें कि इसके चार पेसे ले लो जब कि उसकी 


कीमते तीन ही पैसे होती है तो कोई वजह नहीं है कि वह उसको स्वीकार न केरे। 


इस तरह से मेरे पास कोई चीज बेकार हो और उसके अच्छे पैसे मिलते हों तो कोई वजह 
नहीं है कि में उसको स्वीकार न कहूँ। के 


इसलिये में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से माननीय अन्न मंत्री से निवेदन 
करना चाहता हूँ कि इस समय इसको आवश्यकता नहीं हे और इसको पास करने की जरूरत 
नहीं है। साथ ही एक बात और कहना चाहता हुं कि इस सरकार का अवधिकाल बहुत 
कम हैँ। यह आप जानते हें और हम भी जानते हैँ कि दूसरी सरकार आयेगी 
३१ दिसम्बर तक सके बाद केवल महीने दो महीने की बात रह जाती हु। 
फिर. नई सरकार आयगी और उसकी नई नीति गौ और जो नीति वह 
चलायेगी उसको मजबूती से चलापेगी। हमारी मौजूदा सरकार कौ तो बात यह हैँ कि वह 
आज एक बात करती हुँ तो कल दूसरी बात कर देती है। इसलिये मौका दिया जाय और 
चुनाव हो जाने दिये जाथं। दो महीरें अधिकार न रहें न सही। फिर नई सरकार 
आयेगी वह नीति तय करेगी। आज आपकी जो नीति है उसके खिलाफ काफी असंतोष 
है और उसके होते हुपे जब आप चुनाव में हिस्सा छेंगे तो हमारे लिये यह आवश्यक हे कि 
उसके ऊपर भी प्रकाश डालें । चाहे हम उसके मुआफिक् कहें या उसके खिलाफ 
और जब हम एपती बातों को कहने के बाद भी यह कहते हैं कि नये लोग चुन कर आयेंगे, 
नई गवर्ममेंट चुच कर आयेगी । 

श्री बनारसो दास--जब आपको सरकार आयेगी तब आप परिवतेन कर लीजियेगा। 


श्रो खुशबक्त राय-- तब में हुक्म दूंगा। तो में कह रहा था कि थोड़े से दिन हें 
और थोड़े से दिनों के लिये अधिकार आपके पास मौजूद हूँ।” चुनाव के बाद जो. नयी 
सरकार आयगी आप उसके हाथ १९५४ तक बांध देना चाहते हें। हम नहीं चाहते कि जैसे 


२०२ | विधान सभा [५ सितम्बर, १९५१ 


[श्री खुशावक्त राय] 


आप अऊर्म [तर कहे बैसे हो आपकी तरह से आवेवाल्ली सरकार भी अक्ृणूय हो जाय । 
पं प्रार्मता कहता कि मानवीय अन्न संत्री इसको इस वक्‍त वापस लछेवें और जब नई सरकार 
आवेगी उसको जेप्ती नई नीति निर्धारित होगी उसका जैसा विचार हो बैसा बह करे। 

नवाब मुहम्मद जमरोद अली खां--- जनाब वाला, मेने बड़े गौर से आनरेबिह 
मिनिस्टर आऊ फूड को तकरोर को सुना और उसी के साथ साथ कुंवर खुशवक्त रायजी 
ने जो अपोनोशन को जानिब से तकरीर को है उस परभो में बराबर गौर करता रहा । 
यह जहूर कहंगा कि आनरेबिल सिनिस्टर आफ फूड ने जो तकरीर की है उसी के साथ 


साथ में चःहुआ था कि उसके अन्दर वह पूरी स्टोरेज पोजीशन (स्पिति) सरवे (जांच) करते, . 


इस वास्ते # यह स्टोरेज के रिवीमीशन का ससला इस हाउस के सामने सन्‌ १९४७ 
से बराबर आता रहा है। सन्‌ ४७ के बाद सन्‌ ४९ में आया और अब यह बिल फिर 
पेश हो रहा है और इसमें ५४ तक के लिये इजाजत चाही गई है। इस तरफ के बेठने वाक्ों 
का यह हक़ है कि बह यह उम्पीद रखें कि जब कोई लेजिस्लेशन (विधान) इस 
हाउस के सामने पेश हो तो पुरो मृप्किन सर्वे उस काम की जिस गरज के लिये वह 
बिल लाथा जा रहा है रखी जाय। लेकिन आतरेबिछ मिनिस्टर की तक़रीर से यह बात 
पूरी तौर पर जाहिर नहों होतों। छेकिन इस तसवीर काइुसरा रुख यह भौ है कि गिजा 
का मपला ऐसा सप्लाई जिसके लिप्रे हिखुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवाजें 
उठ रही 9ं। इधर हमारी तरफ से यह कहा जाता है कि खलकत भूखों मरी जा रहो है 
और जि तरह से भी हो सके गवर्नेंट को चाहिये कि उसके लिये गिजा गल्ला बहुम 
पहुंताप्रे और चुतान्वे गवर्मप्रेंट चाहे वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे स्टेंट गवर्ममेंट 
उसने इस वक्‍त तक कोशिश की और जहां तक हो सका गहल्‍ले को बाहुर से लाकर जिस 
तरह से भी हो सका यहां के रहने वालों के पेट को भरा। अबइस तरफसे यह कहना 
कि हमें गहछा भी जहां तक हो सके बहस पहुंचाया जाये और बाहर से अनाज 
प्ंगाया जावे, लेकिन गल्‍ला स्टोर करने के लिये स्टोरेज के सुताल्लिक़ कानून न 


छ 


लाया जाये, चूँकि एलेक्‍्शन होने वाले हें यह नजीर मेरी समझ में नहीं आ 3 । 


आज सोशलिस्ट पार्डी के छोडर भी रेलवे स्ट्राइक के मृताल्लिक़ तजकिरा करते हैं तो 
उ्वाहू किय्रो और बात से इल्तिलाफ हो, लेकिन जहां तक गिजा का ससला है उन्तको भी यह 
कहुता पड़ता है कि अगर रेलवे स्ट्राइक होती भी है तो गिजा के सामले में रेलों का आता जाना 
इससे गुस्तसता रहेगा। में इस चीज़ को समझ सकता हूं, में इस बात को मानने के लिये तैयार हूं 
जो हुंपर शुगवक्त राय जीने कहा कि साइन्टिफिक्र तरोकाकयों नहीं अख्तियार कियागया 
जिपते स्टोरेज का गहला अच्छो हालत में रहे। ऐपी सूरतें क्‍यों नहीं अख्तियार कौ गई 
कि गल्‍ला. खरांप्र लहों में इससे झब्बा भर साफिक हूं। बेशक गवर्नमेंट से यह एक्स- 
पेकट (आशा) करना चांहिग्रे कि वह बेहतर से बेहतर' जो साइंदिफिक़ जरायें और तरीके 
अवेडेबिल ( प्य) हों और हासिल दो सकते ” उन सबको गिजा और गल्‍ले की हिफाजत 
के लिप्रे, अचंछाई और बेइतरी के लिपे कोई न कोई अख्तियार करे और गवर्नमेंट की 
जानिय से यह कोताड़ी रह ॥ है तो गबनेपरेंट अप्ने फर्ज में कोताह है। इन सब चीजों से 
मुप्ते इत्तिफ्ाक़ है, लेकिन में यह नहीं समझता कि इस वक्‍त जब कि गल्ला हमारे पास आ 
रहा ई, गलल्‍ला रखने के लिये हमें स्टोप को जहरत है उस वक्‍त हमारा यह कहना, 
जबकि अनरेबिल मिनिस्टर आफ फूड ने यह जाहिर कर दिया कि स्टोरेज हमारे पास 
काफी तहीं है, उनको रिक्‍्त्रीजीशन करता पड़ेगा, उत्त वक्‍त यह कहना कि क्यों स्टोरेज नहीं 
बताये और अब तक नहीं बना सके हें गरन॑रेंट की जानिब से, लिहाजा हम रिक्वीजीशन 
'करने के अख्तियारात नहीं देंगे यह कहां तक सही और दुरुस्त किस्म की पालिसी होगी। 
. में इप़को समझते से कासिर हूं, में यह राय नहीं रघता कि गिजा के ससले को या ह्टोरेज 
के मसले को या खरीदारी के मसले को या ट्रांसपोर्ट के मसले को चेस बोर्ड बनाया जाय 
मिससे खेला जाय । ऐसी चीजों पर बाजी तहीं लगाई जा सकती, उससे खेला नहीं जा 


क 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीद्न (कंटोनुएंस .. २०३ 
अफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक 


सकता। में बेशक यह चाहुंगा कि आवरेबिल मिनिस्टर आफ फूड कोशिश करें, अपने 
बहुत से बिचा 3ं को पसेपुश्त डालकर गिजा को रखने के लिये स्टोरेज बनायें और 
रिक्वीनीशन करने को तरक कम तबज्जह दें। और इस कानून का इस्तेमाल कम से कम 
होना चाहिं । बेशक यह च्ीज्ञ ऐसी नहीं है, न इस कानून की मुझे हिसायत है कि 
रिक्‍्बो तीशन करता कोई सही तरीका है लेकिन उत्ो के साय-साथ ज॑। मेरे दोस्त खुशवक्त 
राय ने जो सब्सटोयूट (विकल्प) बतलाया हुँ उससे बिलकुल मुझे इत्तिफाक़ नहीं है। चह 
सब्सठीयूद जो मेरे लायक दोल्त ने फरमाया है कि प्राइवेट नेगोडियेशन के जरिये से स्टरेज . 
क्यों न हासिल किये जाये, थे जनाब की मारफत अर्न करना चाहता हूं कि यह निहायत 
खतरनाक पालिपी है अंगर गवर्न पेंट से यहु कहा गया कि प्राइवेद नगोधियेश्वंस शुरू कर दो। 
में नहीं समझ सकता कि अऑनरेविल मिनिस्टर फूड किस तरह से डिफेंड (रक्षा) कर सकेंगे 
अगर उनकी जानिब से यह चीज्ञ आती तो में पहले मुख्ालिफत करता । में इस चीज़ 
को समझ सकता हूं कि प्राइवेट इन्टरमप्राइन्न (बेबक्तिकप्रतास) से कहा जाय कि वे स्टोरेज 
बनायें और उप्तके लिगय्रे आप कंट्रोल रेद पर संबेंट, स्टीड ऑर ब्रिक्स मुहइ॒या कर दें। 
लेकित आप यह करें कि अपने काम करने वालों से, अपने आकि तरान को यह हिद्ययत कर 
दें कि वह प्राइवेट नेगोसियेशन जारी करदें तो मे इसके लिये तैयार नहीं हूं, यह निहायत 
गलत पालिसी होगो। 
में जताववाला के जरिये से यह अर्ज करूंगा अपने दोस्तों से जो कि इधंर 
के बंठवे वाले हु कि गिजा का सस॒ला हरगिज इस किस्म का नहीं हुँ जिसके 
मृताल्लिक़ सहज इस बिना पर कि चूंकि हम अपीजीक्षन सें हें इसलिये अपोज (विरोध) 
करोंगे। हमारा फर्ज है कि इस तरफ जितने मेम्बर हैँ जो पब्लिक के नुमाइनन्‍्दे हूँ उनका 
यह नहीं देवता! चाहिये, बल्कि उनको एक कंजेंडल क्रियेश (अभिसमय निर्माण) करना हूं, 
एक रिवाज कायम करना हे कि अपोजीश्न के छोग जिस मसले को इस काबिल समझत 
हूँ कि अपोज (विरोध) किया जाय उसको अपोज करते हें और जिस मसले को इस काबिल 
समझते हुँ कि सपोर्ट (समर्थत) किया जाय उसको सपोर्ट करते हुँ ताकि हमारी 
दयानतदारी, सच्चाई, हमारा सही और मुंसिफाना नजरिया हर शख्स पर रोशन 
हो जाय । इन अल्फान्न के साथ में इस रिजोल्यूशन (संकल्प) की ताईद करता हूं । 
श्री' फलरुत इस्काम--जनावबवाला, रिक्वीअीशन का यह जो इस वक्‍त एक्सटेंशन 
बिल आया है इस सरकार ने इससे पहले भी ऐसा ही एक कादून पेश किया था। हसें 
यह देखना है किइस्त कानून के सिरूसिले में इस सरकार ने क्या कार्यवाही की और कितना 
गलला स्दोरेज के जरिये से सरकार ने बचाया और उसकी हिफाज्ञत की है औरइ सत सिलसिले 
में जो कार्यवाही की है वह मुनासिब है । इस कानून के जरिये से जो अख्तियारात सरकार 
लेना चाहतो है वह सरकार छेने को मुस्तहक है, जनाबबाला हमें यह माूम होता 
चाहिये। अगर हमारे मुल्क में स्टोरेज आर ग्रेत (अन्त का संग्रह)का जो तरीका रा्यज्ञ 
है मुनासिब तौर पर हो जाता हु और मुनासिब तोर पर स्टारज आफ फूड प्रेन्‍्स किया 
जाता है ओर स्टोरेज के सिलसिले सें जा वेस्टेज (बरबादी) होता हैँ वह रोक लिया 
जाता है, उसके लिये मुनासिब तरीका अख्तियार किया जाता हैँ तो गलल्‍ले की कम्मी बहुत 
छ रसक जायगी । बाहर से जो गल्‍ला यहां मंग्राया जाता हूँ, वह न भंगाता पड़ेगा। 
स्टोरेज के धिलविले में अगर मुताविब और जढ़टी तरोके इस्तेमाल किये जाएं, द्वान्स्पौर्ट 
(परिवहन )पर जो वाजायज खबें होता है अगर उसको बचाया जाय तो सरकार का काफी 
खर्बा बच जायगा और उसकी वजह से गल्ले की कोमत भी कम हो सकतो है अयर साइंटि- 
जिक्र (वेज्ञानिक) और मसुनातिब ढंग पर स्टोरेज किया जाय। 
आप देखेंगे कि हमारे सुत्रे काजो सं ररेज का तरीका हुँ वहएक बड़ा ही गलत और 
नाबुवासिब तरोका है। यानी अगर गल्ला बास्बे के पोर्ट पर उतरा, उसे यू० पो० के ५२ 
-जिडों में बांदना हैँ तो सरकार को चाहिये कि हर जिले के अन्दर स्टोरेज का मुनासिब इंतजाम 
करे, क्योंकि हुर जगह ऐतो ख त्तियां या गोदास हो जिनमें पहिले से व्याप।री लोग गल्ला रखते थे 
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जो आजकल बेकार पड़े हुये हैं, क्यों कि उनके पास कोई कारबार नहीं है। जब हर जिले के अन्दर 
यह सरकार स्टोरेज का इतजाम कर छेगी तो आप बास्‍्बे से सीबे हर जिले के अच्दर 
गल्ला पहुंचा सकेंगे। लेकिन अब यह है कि पहिले गल्‍्ला फूड कंट्रोछर के पास 
आता हैं चाहे वह मेरठ का है, चाहे ग्रोरखपुर या ,बनारस का है, लेकित बड़े बड़े 
स्टोधं पर ही सरकार गह्ले का स्टोरेज करती है। एक जगह से दूसरी जगह 
गला जाने का नतीजा यह होता है कि पहिले गहला एक जगह आता है और फिर डिस्ट्रिकट 
- बाइज़ जाता है। इस पर काफो पथा बरबाद होता है। मालगाड़ी में लादने, बोरा 
उतारने और बोरा रखने वगरा के सिलसिले में जो कार्यवाही होतो है उसमें काफ़ी 
वेस्टेज (बरबादी )और खर्च होता है, लेकिन अगर यह सरकार सही और सृनासिब तरीके पर 

- गल्ला इकट्ठा करे और उप्तको डिस्ट्रीब्यूड (वितरण )करे तो खर्चा काफी कम हो जाता है। 
सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि अगर इस सरकार को कारबार करना है तो उसे 
कारबार के उसूलों को भी साभने रखना चाहिये। वह यह कि बार-बार बोरा खोला 
नहीं जाता है और बार-बार बोरा तोला नहीं जाता है। गहले के चन्द बुनियादी उसूछ 
हैं, और चूंकि गह्ले में माजिन बहुत कम होता है इसलिये उनको जरूर अपने सामने 
रखता चाहिये। अगर ऐसा किया जाय तो हँडलिंग चारजेज में काफी कमी हो सकती 
है। पुराने ज़माने में व्यापारी खरीद करता था। वह एक जगह पर खरीद लेता था 
फौरत चन्द उसूछों पर उप्को भरवा छिथा और डाइरेक्ट (सीधा) होहसेलर को हर 
जिले में भेज दिया और उसने रिटेलर के पास पहुंच! दिया। जब तक वह रिदेलर को 
दिया जाता हैं, वह्‌ खोला नहीं जाता । आम तौर पर बोरे के बराबर खोले जाने से वेटेज (बजन) 
बहुत कम ही जाता है और उत्ती पर एतराज होते हैं। यहां पर क्या होता है जहां पर 
प्रक्यो रमेंट (संग्रह) होता है वहां पर वह भरा जाता है और वहां भी शुरू में ही गड़बड़ होता 
है बहा पर सरत निगरानी को जरूरत हे। किसी उसूछ को बिना पर बोराजन्दी होती 
चाहिये। बहां से जहां पर डस्ट्रीब्यूशन (वितरण) होता है वहां पर वह गहला सोधा. 
जाता चाहिये। बीच में यह जो फूड कंट्रोलर साहब रहते ६ यह नहीं रहने चाहिये पिर्फ 
कागजी तरोके पर ही रहने चाहिये। लेकिन उप्तको हेडलिग (रखने) के लिये फूड ' 
कंद्रोलर के दफ्तर में न खोला जाय। में आपसे यह कहता हूं कि अगर आप इस तरह से. 
करें तो यह ९९ फीसदी जो गड़बड़ होती है बह कम्त हो जाथगी और लोगों की शिकायत 
नहीं रहेगी । बराबर गहल्ले का खोला जाताइस बात का मौका देता है कि गड़बड़ हो और 
उप्की क्वालिदी (गुण) में भी फर्क आता है। ' और जहां पर बहु फरोख्त होता हो 
वहां पर भी निगरानी रखी जाय ताकि लोगों को सहीतौर पर गल्ला भिल सेके तो फिर 
कोई शिकायत का भी सौक्ता नहीं रहेगा। स्टोरेज के कानून से हर जिले में, हर तहस्तोक 
में जहां पर सरकार को जरूरत हुँ कि स्टोरेज लिया जाय वहु उसको हासिल कर सकेंगी। 
इसके अलावा किसी एक आदमी के अन्डर में वह चीज्ञ नहीं होनी: चाहिये क्योंकि एक 
'आदभी के जिम्से काम रहने से उसको गड़बड़ करने का मौका रहता है बेंक के जरिये से अगर 
इस काम को कराया जाय तो यह ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। बैंक अपना 
काम किसी उसुरू के ऊपर करते हें और अपने सब साल को गोदामों में सही तरीके. पर 
रखते हें। अगर उतसे इस काम को कराया जायगा तो जो नुकसान होता है और 
ज्यादा फर्क पड़नाहँ उसमें बहुत ज्यादा रुकांवट पैदा हो जायगी। में समझता हूँ कि सरकार 
के इस कानून के द्वारा कोई खास तकलीफ पब्लिक को नहीं हो सकती है इसालिये कि हर 
जिले में हर मंडी के अन्दर .ऐसी काफी जगह मौजूद हें, लत्तियांमौजूद हें जहां पर गह्ला 
रखा जाता है। उनको अगर सरकार चाहती है तो उन व्यापारियों के लिये यह मौका 
नहो कि वह इन्कार कर वें। इसलिये अगर सरकार अयनी इस नीति को सामने रखकर 
उसूल के साथ हर जिले में अपना गल्ला खत्तियों में रखे और जिसके जरिये से उस 
'गल्‍्ले को फरोख्त कराया जाय उसपर भी नजर रखे तो में संमझता हूं कि बहुत काफी गहला 


संत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीनुएंस. रवप्‌ 
आफ यावर्व) (संशोधतव) विधेयक 


बच जायगा और जो गल्‍ले की स्क्रेथरतिंटी (कमा) है बह भी दूर हो जायगी। 

ईशू गोदाम के ऊपर जो आपने नियम बनाये हुये हें उत पर भी कई हजार या कुछ 
सौ ढन गल्‍्ला वेस्टरेज के नाम से होता है। उत्तके फिगर्ते (आंकड़े) फूड कंट्रोलूर के दफ्तर 
में मिलते है । अगर सरकार के उन फ़ियलें को देवा जत्य तो मालूम हुंशशा कि. कितना 
गल्ला वेस्टेज (नाश) होता हैें। लेकिंव हर जगह रखने से और बोरा न खोलने से काफी 
फायदा हो सकता है। जरूरत इस वात की हु कि काफी स्याल इन सब वातों का रक्‍्खा जाय ! 
जो सब से बड़ी डिविक्रत द्वांस्पोर्ट की रहती हे वह भी कम हो जायगी और गहले की क्वालिटी 
(किस्म) पर भी इतका असर पड़ेगा, लोगों की शिक्षावत कस होगो। इसलिये से यह 
तमझता हूं कि आगर सरकार इन सब बातों पर ध्यान दे जौर गौर करे और इत 
कानून के जरिये से सही जऔर मुनासिब तोर पर इन्तजाम करें और साथ ही चूहे से ते 
बचाने का इन्तजाम करती ही है सगर इन इन्सानी चूहों से उनको बयाया जाय जे 
इसके लिये मुनासिब तरीके अब्तियार करे तो इन तमाम चीजों से अच्छा इन्तजाम हो 
सकता हैं और सरकार का फायदा भी हो सकता हूं। 

श्रो गोपाल नारायण सक्लेना-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यू० पी० स्टोरेज 
रिक्‍्वीजीशन (कांदीनुएंस जाफ पावर्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९५१, जो माननीय खंन्र 
मंत्री ने इस भवत्त के सामने उपस्थित किया है मेंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाढ़ सेंने 
यह राय कायम की कि यह बिलकुल गेरमुनासिब और गेरजरूरी बिल है। मेरे मिन्न, 
श्री खुशवकत राय जी ने माननीय अन्न मंत्री से जो इन्फारमेशन मांगी थी और जो जवाबात 
उन्होंने दिये उसके बाद तो मेरी यकीनी राय यह हो गयी कि यह विल बिलकुल गेरजरूरी 
है। मेरी समझ में नहीं आता हें कि सरकार किस बुनियात पर इस भवन के सामने 
बिल पेश करती हे । आज सरकार का, माननीय अन्न संत्रो का यह कहना कि हमारे 
पास इन्फारमेशन अवेलएबुल (सूचना प्राप्य) नहीं हे कि कितने स्टोरेज की हमको 
जरूरत हु । श्रीमान्‌ू, आपके हारा माननीय अच्न मंत्री से पुछता हूं कि जब यह बिल 
पेश होने के लिये आया तब भी क्या उन्होंने यह दरियापत्त नहीं किया कि कितनी कमी हैं 
और कितनी जरूरत हमको पड़ेगी जिसके लिये घह बिल पेश किया जा रहा है। अगच 
यह इन्फारमेशन (सूचना) इस बिल के लाने पर भी नहीं मांगी गयी तो मेरी समझ में 
नहीं आता है कि सरकार किस तरीके से काम करती हे और किस तरीके से एस; बिल 
इस भवन म पेश करती है, क्योंकि श्रीमान्‌, मेरी रूमझ सें तो यह आता हूँ. कि जज 
राशानिग और प्रोक्‍्योरमेंट (संग्रह) यहां अरसे से जारी है। उस अरसे में गल्‍ला जमा 
भी होता है, प्रोक्योरमद भी किया जाता है। आखिर अब क्या सरकार को जरूरत पड़ी कि 
और स्टोरेज लिया जाय ? क्योंकि जितेनी जरूरत गल्‍ले की थी उसके लिये तो उनके 
पास स्टोर रूमस होंगे ही। अगर स्टोर रूस्स न होते तो बाहर तो गलला पड़ा नहीं होगा। 

अब इस' स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स (उद्देश्य तथा फारणों के विवरण ) 
में यह फहा गया है कि बाहर से गलला ज्यादा आ रहा है। यह भी दलील मेरी समश्न में 
नहीं आयी। यह सही है कि गल्ला बाहर से आ रहा है। लेकिन जब गल्ला बाहर से कम . 
आया तो इसके माने यह हें कि यहां ज्यादा पंद्य हुआ था, इसलिये बाहर से मंगाते की 
जरूरत नहीं हुईै। कम से कम माननीय अन्न मंत्री को यह तो बताना था कि सन्‌ १९४७ 
से सन्‌ १९५१ त़क कितना गलला आया और कितने स्टोर रूम्स उनके पास थे जो अब 
ज्यादा की जरूरत है। जंब आप किसी विधेयक को पेश करते हैं तो उसके लिये कोई 
मेंटीरियल तो इकटठा फरना चाहिये कि आपको कितनी जरूरत हैँ। मेरा तो अपना यह 
ख्याल है कि एक मर्तबा फिसी सेक्रेटरी ने यह ध्यान दिया कि यह व्सिम्बर, सन्‌ १९५१ 
में खत्म होने जा रहा हैँ लिहाजा विधेयक पेश कर दिया जाय सन्‌ १९५४ तक के लिये 
और सरकार ने यह विधेयक पेश कर दिया, वनो माननीय मंत्री को क्रम रे से कम 
यहू तो पूछ लेना चाहिये था कि फितने स्टोर रूम्स हें और कित्तनों की और 
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२०६ विधान सभा [५ घितस्बर, १९५) 


[शी गोपाल नारायण सक्सेना] | रे 
जरूरते है। यह भी सोचने को बात है कि अभी तक बहुत से विधेयक यहां आये लेकिन 
उन सबकी मियाद सन्‌ १९५२ तेक रखी जाती थी। और उस समय हमारा भी यह 
खयाल था कि चूंकि चुनाव भी सन्‌ १९५२ में होने वाले हें इसलिये उन सब विधेयकों की 
मियाद सन्‌ १९५२ तक रखी जा रही है । इस विधेयक में अब सन्‌ १९५४ कर दिया गया है। 
माननीय मंत्री ने अपने भाषण में बड़ें जोर से कहा कि हमारी नीति तो राफ्ानग 
और कंट्रोल को है। सही है, उनकी सरकार की नीति राहश्तिंग और कंट्रोल की है। 
लेकिन यह भी तो मुमकिन हैँ कि जो दूसरी सरकार इस चुनाव के बाद आवबे उसको 
राशनिग की नीति न हो। आप दूसरी सरकार के हाथ क्‍यों बांधना चाहते हे! 

श्रीमान, आपके जरिये से सें फिर हि शक चाहता हुँ कि अभी जसा कि मेरे दोत्त 
नवाब जमशेद अली खां ने कहा, गिजा के मसले को हम किसी तरीके से फूटबात 
नहीं बनाना चाहते हें। इस भवन में मुख्य मंत्री ने और हमारे अन्न मंत्री ने कई बार 
इस बात को कहा कि गिजा का मसला ऐसा है कि यह सिथासत का फुटबाल न हो जाय 
और इस तरफ के बठने वालों ने भी पुरा अह्वासन उनको दिया कि इस भसले पर हम 
सरकार से पूरा सहयोग करने को तेयार हैं, सरकार जो हमसे सहयोग मांगे, हम उसको 
देने को तेयार हैं। आज तक गिजा के मसले पर कभी कोई बातचीत इधर के बेठने वालों 
से करना सरकार ने म्‌नासिब नहीं समझा कि वह क्या नीति अपना रही हे। मुझे इसको 
शिकायत नहीं हूँ । यह तो सरकार का काय है कि सरकार सुतासिब समझे तो हमारा 
सहयोग ले और मुनासिब न समझे तो हमारी सलाह और मश्विरा न ले। लेकिन हम 
अपनी तरफ से कम से कस इस बात को साफ कर देना चाहते हे कि गिजा के मसले पर 
हमारा हर तरह से सहयोग होगा। कोई भी सरकार हो, आज आये, कल बने, हम खुद 
-उधर बेठे तो हम अपने विरोधियों की सलाह इस गिजा के मसले पर छेंगे। तो इस बात को 
भद्दे नजर रखते हुये मेरी अर्ज यह है कि थह मेरी समझ में नहीं आता हे कि जाया इस वक्त 
सन्‌ १९५४ के लिये तौसीअ क्‍यों मांगी जा रही है । 


जेंसा कि में अर्ज कर रहा था, इसके पहले जिंतने विधेयक आये उममें 
सन्‌ १९५२ की बात कही जाती थी। कुदरती तरीके से हम लोगों के दिमाग 
के ऊपर यह अस्तर पड़ता था कि यह सब चुनाव की तंथारी हूँ और उसी 
वर्बत तक के लिये अपनी ताक़त चाहते हे उसके बाद नहीं रखना चाहते। 
लेकित आज इससे भी बढ़ कर बात को गई। सेरे खयाल में तो इसकी जरूरत नहीं थी 
क्योंकि ५१ तक तो अख्तियारात हैं ही। लेकित उसके साथ-साथ में सब से ज्यादा जोर 
इस बात पर देना चाहता हूँ कि इस विधेयक पर गौर' होने के वक्‍त कस से कस साननीय मंत्री 
को इस तरफ के बेठने वालों को सब आदादोशुभार बताना चाहिये कि अब तक उनके पास 
कितने स्टोर रूस्‍्स है, फितना गल्ला उन स्टोर रूस्स में रहता था और कितना गहला 
ज्यादा आया है जिसकी वजह से कितने सकानात की उनको जरूरत होगी। कम से कम 
ये फीगसे अगरचे भवन के सामने जा जाय॑ तो हम लोग इस नतीजे के ऊपर पहुंच 
सकते हैं कि हां वाकई में सरकार को गल्ला जमा करने के लिये स्टो: रूम्स की 
जरूरत हैँ और उसको प्रोवाइड करना है और मुमकिन है कि हम उसको अपनी अनुसति 
दें । लेकिन सरकार अंधेरे में टटोलती है और सरफार हमें अंध रे में रख कर चाहे कि हम 
उसको अतमत्ति देवें तो यह गैर मुमकिन हे । 

अब मे दूसरी तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। 

माननोय अध्यक्ष--माननीय सदस्य अपनी तकरौर कलर जारी रखेंगे। 
(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ सिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित॒हो गया।) 

लखनऊ, .... 2. ४ .... कलासचर। भटनागर, 
५ सितम्बर, सन्‌ १९५१ई० | ह ... सचिव, विधान संभा, 

। 6 8 ०7 3; ्ि उत्तर प्रदेश । 


नव्थी २०७ 


नत्थी का 
(देखिये २९ अगस्त, १९५१ के स्थागित अवारांकित प्रदन ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५० पर) 
अवध के जिलों को गांव-पंचायतों को आथिक सहायता कौ सूची 





१९४९ १९४९ १९५० 

जिले का ताम ... प्रारम्भिक व्यय के पंचायत ठचियों के चायत सचिवों 
लिये सहायक हेतु सहायक के वेतन के हेते 

अनुदान अतुदान सहायक अनुदान 

लखनऊ श ५५,६५० २९,१००.  :१ ३४९७५ 
उन्नाव, न १,००,९५० हक कर ३० ,३७५ 
रायबरेली $:> ह 59७9,8४०० ५४,३ ०० ३१,६७५ 
सीतापुर ४ १,३२,७५० ६५,७०० ३८,३२५ 
हरवोई पु १,१४,६०० ५६,१०० ३२,८५० 
खीरी ४5 १,१२,३५० ४४,७०० २६,०७५ 
फंजाबाद +*..- शिर्ड७/१५० ६६,२०० ३८,६७५ 
गोंडा ह् १,७३,८५० ७९,५०० ४६,३७५ 
बहराइच ** १/२७,९५० ५६,४०० ३२,९०० 
सुल्तानपुर ः १,२६,६०० ५३,४०० ३१,१५० 
प्रतापगढ़ ४५४ १,११,३०० ५०,७०० २९,५७५ 
बाराबंकी *« १,०९,३५० . ४५,९०० । २६,७७५ 
योग... १४१९७९०० ५४,०००... ३८४६२५ 





दी ० एस० यू० पो००-फ३ एल० ए ०--१९५१--६१० 











उत्तर प्रदेश विधान सभा 
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बृहस्पतिवार, ६ सखितस्व॒र सच्‌ १६५१ ६० 


विधान सभा को वठक समा-सख्डप, लखनऊ में ११ वज्े दित में प्धिष्ठाता 
मण्डल के सदस्य, श्री कृष्णचन्द्र को अध्यक्षता में आरब्ध हुई । 


_अख्यपा हरयण--कपकर, उ 
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सशक्षयकुमार करण, भरी 
अब्दुल गनी अच्तारी,श्री 
अब्दुल बाकी ,श्री 

अब्दुल समजीद ख्वाजा ,श्री 
अब्दुल म्‌ईज खां,श्री 
अब्दुल बाजिद ,श्रीमती 
अब्दुल हमीद, श्री 
अम्मार अहमद खां ,श्री 
अलग्राय शास्त्री ,श्री 
अल्हृुड धर्मदास, श्री 
आपत्माराम गोविन्द खेर ,माननीय शी 
आचियाल्ड जेम्स फेन्यम, श्री 
इचस्धदेव त्रिपाठी, श्री 
इताम हवीबुल्ला, शऔीमती 
इतिजा हुस्तेत ,श्री 

ई० एस०फिलिप्स ,श्री 
उदयबीर सिह, श्री 
छुजाज रसुल ,श्री 
करीनुरंज, खां, श्र: 
कालीचरण ठण्जन ,श्री 
कुशलानन्द गरोला, भ्री 
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खुशबकक्‍्त राय ,श्री 
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| 
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खूर्बान्नहु, श्री 

गंगावर, श्री 

गंगाप्रताद, श्री 
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चेततराम,श्री 

छद्यलाल गुप्त, श्री 
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लाखनदास जाठव ,थ्ी 
छालबिह्ारी टंडन, श्री 
लुत्फ अली खां, शी 
लीटडनराम, श्री 
बेशगोपाल ,भ्री 

विद्याधर वाजपेयी ,श्री 
विद्यावती राठौर ,श्रीमती 
विनयकुमार मुकर्जी ,श्री 
विश्वनाथ प्रस्ाद ,भ्री 
विश्वनाथ राय, श्री 
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री 
वीरेच्र शाह, राजा श्री 
बेंकटेश नारायण तिथारी ,भ्री 
शंकरदत्त हार्मा ,श्री . 
शान्ति प्रपन्न शर्मा ,श्री 
शिवकुमार पान्डेय ,भरी 
शिवकुमार सिश्र ,भ्री 
शिवदयाल उपाध्यत््य, श्री 
शिवदान सिह, श्री 
शिवमंगल सिह ,भ्री 
दिवसंगल सह कपूर ,श्री 
दइपामलाल वर्मा ,भी 


 इयाम सुख्दधर शुक्ल, भरी 


इयाम चरण बाजपेयी शास्त्री, भरी 
श्रीचन्द सिघल, श्री 
श्रीपति सहाथ ,श्री 


उपस्थित सदस्यों को सूची २११ 


डे कत 5 
) सबद झाकिर जलछी, श्री 
०५ 
सुरेच्र बह्महुर लिड, ञ 
सुल्ताच आछूमन जा, थे 


सज्जन देवी महनोत, श्रोमत्ती ] 
सम्पूर्ण चन्द्र, माननीय डाक्टर 
सरब्ञ्स ्ु पता, श्री 
सलीन हा मद जा, श्री । 
साहजिद छुपी, नई॥ | हुबबुरेहमान अत्तारी- हो 
सालिग्रान जाप्रपचाल, श्री 
विहासन सिह, श्रो 
। 


जांद् सं 
हुझम सिह माननीय, की 
सीताराम अध्याना, भरी ह।य 


ह।तालाल अग्रवाल, श्रा 


हक 4) 


साननीय श्री सेवद अली जहीर भी उपस्थित थे । 


ऋ५थ कमरा ७: पास भाव... चयप-फतफक, 


प्रश्नोत्तर 


अत्य सित तारांक्ित प्रश्न 
छात्वृत्ति प्रदार करने के लिये पिकड़ी जाति के विच्रर्थियों को सूची 


हुए #पा करेगी कि 


+१--श्रो द्रारिका प्रसाट सोय --कैया। सरकार यह बतलाने 
पिछड़ी जाति के विद्याथियों को छात्रवृत्ति देवे के लिये उन जातियों की जो रची शित्ा विभाग 


द्वाश बनाई गई है उतससें इस वर्ष कोई परिवर्तन हुआ 

माननीय ओ समृहम्मद इब्राहोस (निर्माण मन्त्रो)- जी नहीं। 
शिक्षा विभाग दाश स्वीकृत पिछडी जातियों की सूर्च/ संलर्त है । इसे के आधार पर 
भी पिछड़ी जातियों की छात्र जृत्तियों आाबि का वितरण हरिझम सहाग्क विभाग करता 
! 


04५ $ प्र 


(देखिये नत्थी का आगे पृष्ठ २६७ पर ) 
#२--श्रों दारिका प्रसाद मौय --पदि हां, तो क्या सरकार इस परिवर्तित सूची 
की एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ? 


साननोीय श्री मुहम्भद इब्राहोम प्रश्न नहों उठता । 
श्रो द्वारिका प्रसाद सौय--क्या केखीय सरकार मे इस सरकार से कोई सूची 


पिछड़ी जातियों की मांगी हू या जांगी थी ? 
माननोय श्रो मुहम्मद इब्राहीम-ऐसा तो नहीं हैं 


तारांकित प्रश्न 


ऐटो ट्यूबरबलेसिस संस्था, कानपुर को सरकारी सहायता 


#२ आ्रो तिननोंको सिह--क्या सातनीय अस्न सन्‍्तरी यह बताने की कूपा करेंगे कि 
कानपुर शहर म एन्टो-टयूबरक्लो लिस नाम की कोई संस्था हू ? 


माननीय ओऔरी उन्द्रभानु गुप्त (अन्न मन्जी)--जी हाँ। 


अमन 
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*२ --क्री जिलोकों शिह--क्या साननीय मंत्री यह बतलाने की कपा करेंगे $ि ऐंटी-ट्यूबर 
क्लोतिय संस्था, कानपुर को इस प्रदेश की सरकार ने उस के सालाना खर्चे की आधी रकम ब्तौर 
सहायता के देने का वचन दिया था 7? 


माननोय क्रो चन्द्रभानु गुप्त--वादा नहीं किया था, परन्तु आधा सालाना खर्चा देने 
की आदा दिलाई गई थी । 


शो गोपाल नारायण संक्लेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
केख्।यथ सरकार भी कुछ रुवया सालाना इंप्त अस्पताल को देती ह ? 


माननोय थ्रो चन्द्रभानु गुप्त--सेरे पस्त३ तकी सूचना नहीं ह। 


श्री गोपाछ नारायण सकलिन[--या माननीय मंत्री यहबतातेंकी कथा करेंगे कि 
कानपुर के कुछ लोगों ने चार लाख रुपया इ स संस्था को देने के लिए जमा किया है? 


माननीय श्री चन्द्रभ नु गुप्ल- इतकी भी सूचता मेरे पास नहीं है। इतना में जानता हुं 
कि कई वर्ष पहले जो नई थिल्डिंग बनी है, उसको खोजने के लिये में गया था और उच्त 
सप्तय अवदब कुछ व्यक्तियों मे बड़े लम्बें लम्बे वायदे किये थे जोर यह वायदा किया था कि 
दस या बारह महीने में वे इतमा रुपण इकठठा कर लेंगे। लेकिन दस बारह महीने क्या दो-ढाई 
साल बोत गये और परकार के प्‌ पइ तकी इतिला नहीं आई कि किदना रुपया इस पिलप्िले 
में उच्च जल्डिग को बढ़ाने के लिये इकट्ठा किया गया है । 


श्रो गोपाल नारायण सकसेना-“क्या माननीय मन्‍त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
आधा खर्चा देने की आशा लाई गई थो तो यह किस आधार के ऊपर लाई गईथी ? 


माननीय श्री अचन्द्रभातु गुप्त--आंवा खर्चा रेकरिंग (आवत्तंक) की उस वक्‍त आशा 
दिलाई गई थी जब यह समझा गया थाकि इसका इंतजाम ठीक' तरह से चलेगा। 
इपक्‍लोनिक के बारे सें काफी शिक्रायतें रही हैं। जो डाक्टर या सुपरिस्टेन्डेंट इन 
वी तीन सालों केअन्दर रज्वे गये उत्से और उत्को मसेनेजिग कमेटी में बराबर 
झाड़ा रहा। पहले डाक्टर दार्मा थे, उनपे और इसके ग्रबन्धकर्ताओं में झगड़ा 
रहा। उलके बाद इपके संबालक! ने एक स्विसत डाक्टर बलाया। उससे भो 
झाह रहा। सरकार के पात यह शिकायतें जाई कि उसका हिप्ताब-किताब और जो 
गवर्ममंट की प्रांठ हु वह भो ठोक तरह से नहीं रखी गयी। इस आधार पर डाइरेब्टर आफ 
पब्लिक हेश्थ ने तरक्ार से कहा कि दे प्रको आगे ग्रांठ देने पर धिचार स्थगित किया जाय। 


श्री गोजल नारायण सकक्‍लेना--क्या स्शननीय सब्जी यहु बताल की कृपा करेंगे कि 
इस बलीभिक के मैनेजिंग कसेटी के सेम्ब र कौत-कौन लोग है ? 


माननोथ श्री चन्द्रभानु गुपत्त--प्बके नाम तो मेरे पास नहीं है। डावटर मेहरे 
उसके सेक्रटरी है। सब सदस्यों के नाम इस समय मेरे पास नहीं हैं । 


थश्रो गोपाल नारायण सकनिन[--क्या साननीय मन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
यह गोल माल या खराबी जो थी शिकायतें सरकार के वात किसने भेजी हैं ? 


माननोय थ्रो चन्द्र भानु गुप्त--लोकल फन्‍्ड्स एकाउन्टप के आडिटर ने यह शिकायत 
की , जो गवनमेंट ने डेड छएल रुपया एक बार दिये और १६ हजार ५ सौ रुग्ये फिर से दिये 
गये, जब आइडिटर ने हिप्ताब की जांच को तो उसने कंहा कि हिसाब देखने से यह पता नहीं 
चलता कि गवनेमेंट की ग्रांट का सदुपबोगहुआ है का ठीक तरह से उसका इस्तेमाल हुआ है। 


श्री गोपाछ नारायण सकनिना--क्या साननीय मन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस 
कली तिक को अब तक सरकार ने कितना रुष्या सहायता के तरीके से दिया है ? 


माननोय श्री चन्द्र भानु गुप्त--जो आंकड़े अभी तक हैं वें बतलाते हें कि डेढ़ लाख 
रुपये इतकी इमारत बनाने सें दिये गय, के सिलसिले में साढ़े सोलह हजार एक दफा और 
करीब दर हजार एक दफां दिये गये। । | 
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श्री गोपाल नारायण सकसेना--क्या माननीय मस्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे 
कि इस गोल माल की सरकार कोई जाँच करा रही ह ? 

माननीय थरो चन्द्र भानु गुण्त--जांच तो जैस्ना मेंगे बताया आडिदहर छेकल 
फल्ड एकाउन्ट ते ही की थी। उसके बाद हमारे डाइरेक्टर मे सिविल सर्जन के जरिये से 
कुछ जाँच करवाई । उसकी त्विफारिश के ऊपर कि इस प्रइन पर और ध्यान दिया जाय 
सरकार ने उसका निर्णय किया। 

#३--भओ्री त्रिलोकों सिंह--यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बायदे को पू राकिया ? 

मसानोय श्री चन्द्रभानु शुप्त--वादा पुरा करने का प्रदत नहीं उठता गवर्नसेंट इस संस्था 
करे भरसक सहायता देने के लिये तेयार है परन्तु अभी इसके अधिकारियों ने इस्के मप्सले में 
बड़ी गड़बड़ी कर रक्खी है। डिताब-किताब को जांच की जा रही है और यह जाशा की जाती 
हैं कि सरका रइतकी सहायता के प्रइनन पर शीध्य ही अन्तिम फैसला करेगी। 

श्री गोपाल नारायण सक्लेन[--क्या साननीय सन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब 
यह सहायताकब तक इंच अस्पताल को दी जायेगी ? ह 

_माननोय श्री चन्द्रभालु गुप्त--सरकार के सामने इस विषय में कई सुझाव 

आय हू। एक सुझाव यह जाया हे कि चूंकि मेनेजिंग क्सेटी का इंतजाम ठ.कः नहीं हे इस लिये 
सरकार इ १ बात के ऊपर विचार करे कि इस संस्था का प्रांतीयकरण क्यों न किया जाय। 


जिला प्लानिंग कमेटो के सदस्यों का नाम निरदे'शन 
+४--श्रो सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बताने को कृपा करेगी कि 
रायबरेली में प्लानिंग कमेटी बनी हूँ? | | 
माननोय श्रो मुहम्मद इब्रा ही म--जी हां । 
श्रो छुरेन्द्रवहादुर सिंह--क्या सरकार यह बतायेगी कि रापबरेली में कौन 


हक. 


पदाधिकररी या कांग्रेसजन उस प्लानिंग करेंटी में चुना गया है ? 
माननोय शओ्रो मृहस्मद इब्राही म--भी रामस्वरूप विद्यारद । 


*+ए--श्रो सरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या यह रूच ह कि हर जिल में कःपग्रेस कमेटी के 
अध्यक्ष उसके सदस्थ हूं ? 


माननोय श्रो मुहम्मद इब्रा हीम--करोब-करीब हर जिले में अध्यक्ष अथवा अन्य कोई 
पदाधिकारी जिलानियोजन कमेटी के सदस्य मनोनीत हुए हैं ? 

+६--श्रो सुरेन्द्र बहादुर खसिह--क्या बह सच है कि रायबरेले में ऐस नहीं हुझ। ? 

माननोथ श्र मुहम्पद्‌ इब्राहीम-जी नहीं। ि द 

*७--ओ सुरेन्द्र बद्ादुर सिंइ"«क्या सरकार इंसकाकारण बतायेगी? 

माननोय श्रो मुहम्मद इब्राहोम--यह प्रश्न उठता ही नहीं। ह 


राज्य को अन्न सम्बन्धी ग्रात्म-निर्भ रता 


#८--श्रो छरेन्द्र वहाद र सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस 
समय राज्य अन्न के मामले में कहां तक अपने पर ही निर्भर रह सकता है ? ह 

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--हाल में खरीफ की फल को जो व्यापक 
रूप से हानि पहुंची हे उच्तके कारण हमें दो छाख टन. से भी अधिक 
गल्‍्ला बाहर से संगारा पड़ेगा ताकि वर्तसान आधार पर राशतिग उालू राखखी 
जा सके। यदि कृषि सम्बन्धी स्थिति सामान्य (नार्मल) रही होती तो इस 
वर्ष वास्तवरमें जितना गल्‍ला हम बाहर से मंगाते वह नहीं के बराबर होता। 
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थ्रो सुरेन्द्र बहादुर सिह --क्या सरकार यह बतलावेगो कि अन्न के मामले में हमारा 
राज्य कब तक अत्वॉनर्मर हो जायेगा ? 

माननोय श्री चर भालु गुप्त --अव इतह्ा उत्तर देता एक बड़ा कठिन कार्य हो गया 
है, अगर नार्वज कंड्ोशस्त रहता तो आशा यह की जाती थी कि इत्त व्य भी हमारी 
जितनी कमी थी वह पूरी हो जतो, परन्तु दुभाग्यवश् सार्थेल कंंडशन्स रही नहीं, वर्षा हुई 
नहीं और उप्के कारण फल को जो वुक्माव हुआ उन तमास बातों को सामसे रखते हुए 
यह कहना मु शिकलछ है कि इप सालूया अशगे आते वाहे साल के ८ या १० महीने चछे जाते के 
बाद भों हव पूरी तरह से जो कप्ती है उत्तकों पूरी कर लेगे। 

श्रो द्वारिका प्रसाद मौय --वया अन्न की कमी का एक कारण यह भी है कि बहुत 
से छोग जो खेती करना नहीं जानते हैँ वे भी खेती करे लगे हें? 

माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--पह तो राय की बात है कि कुछ लोगों के आने से 
जो इस काम को पहले नहों करते थे फसल में कम्ती हो गई है । 


* ९-१३--भ्रो खुशवक्त राय--[वापस लिये गये। ] 
तराई भाबर में नोतोड़ भूमि का वितरण 
 #१४--श्री जिलोकी घिह --ह४या मानवोय मुख्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि 


तराई-भाबर में जो ज्प्रीन नोतोड़ की जा रही है उसमें १०० एकड़ से अधिक जमीन 
किसको दी गई है ? 


माननौय श्रौ मुहम्मद इब्राहोम--तराई ओर भावर के औरपनवेशिक भाग में 
किसी को ५० एकड़से ऊपर जमोत नहीं दी गई ।_ जहां तक स्टेट के भीतर के भाग का, 
जो ओपनिवेशिक भाग के बाहर है, संजंत है, सरकारी खबे पर कोई ज़मीन नहीं तोड़ी गई हें 
ओर इस क्षेत्र में तोड़ी हुई जनीन को किसी को देने का प्रश्न ही नहीं उठता । 

श्रो गोप[लछ नारायेण सक्सेना - “क्या साननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 
हि ५० एकड़ ज्ञरीन कितने आदस्यों को दी गई हे ? । 

माननोय श्रों मुहम्मद इत्राहोम --इसकी फेहररस्त मेरे पास नहीं है । 

श्रो गोपाल ना रायण सकसेना--क्या मानवीय मंत्री यह बतायेंगे कि जमीन किस 
हिसाब से बांटी गई हैं? | 

माननोय श्रो मुहम्मद इबाहीम--इस वक्‍त मेरे पास फेड्रिस्त नहीं है मे ते यह कहा है। 


दलित वर्ग के सब दछ सम्मेलन के हरिजन सहायक विभाग की आर्थिक सहायता 
क# १०--भरो ी., गज्ञाधर प्रसाद (अनुर्पास्थत)--क्या मालनीय मुख्य मंत्री यह 
बताने की कृपा करेंगे कि ता० १९-३-५१ को लखनऊ से होने वाले दलित वर्ग के सबंदल 
सम्मेलन के लिए उसके संप्रोजक को सम्मेलन कराने के खबे के लिए हरिजन सहायक विभाग 
की ओर से कितना रुपया दिया गया है ? 
माननोयथ श्रो प्रहम्मद इब्तलाहीसम--पांच सौ पया । 
की बरी गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या माननीय मुल्य मंत्री यह बताने 
की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था जं(र सम्मेलन के संयोजक कौन 


सज्जन थे ? । 

माननोय श्रो मुहम्मद इब्ाहीम--सस्मेजन का सुझुय उददेहप था हरिजनों के मध्य 
उत्पानकार्प में पं ऊग्न कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को एकन्र करना सथा हू स्त वर्ग की सर्वतो- 
सुंधी उन्नति के उपायों पर विचार करना । सम्मेलन के संप्रीजक स्थापी रासानन्द ज्ञास्त्री जी थे । 





“लॉसॉकिन प्रदन १५-१७ श्री रामचन्द्र सेहरा ने पूछे । 
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*%१७--शी गजाधर प्रसाद (अवुवश्यित )--क्या यह सत्य हे किहुल्जिन विभाग की 
ओर से वछित वर्य के सम्मेलनों के लिये दिया जाने वाला धन केदल फांग्रेती हरिजनों को ही 
दिया जाता है ? यदि नहीं, तो किस दुसरों को दिया गया जो कांग्रेतों नहीं है ? 

माननोय थ्रो घ्रहस्मद इनत्नाहोम--जी नहीं । इस प्रकार के सम्मेलयों को 
आधिक चह्ायता किसा विद्येव पर्टी के आवार पर नहीं दी जाती । पर जो भी कार्यकर्ता 
सक्रप रूप से हरिजन उत्वान का का करते हु उनको आधिक सहायता केबल इ 
रोकी नहीं जा सकती कि वे कांग्रेती हैं । निम्नलिखित तीन कार्यकर्ता गे र-कांग्रे पी हैं, जिन्हें 


कि 


इस प्रकार की सहायता दी गई-- 


क्ष' 
| 


१ श्री चेतु राम नाथक्ष आज्ञ मगढ़ साऊँत श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती, . २०० 
खेवरमत जिला बोर्ड और जहा दिकास 
भंत्र, आज मयढ़ 


२ श्रीएम०एल० जैपवार .. मंत्री, शेड्लकास्ट एजकेदान कसे ), 
बरफवाना, लखनऊ श्छ५ 
३ श्री बाबू लाल कु त्मेश «बाराबंकी के एक सामाजिक कार्यकर्ता २०० 
विवरण 


जिन समस्त काय॑कर्त्ताओं (कांग्रेसी तथा गैर-कांग्रेसी) को सहायता दी गई उनकी सूची 

संलूगन हूँ! 
(देखिए नत्थी ख' आगे पृष्ठ २६८ पर ) 
बनारस जिले को ज्ञानपुर तहसोरू में समाजवादियों दाश कपड़े का वितरण 

* १८--श्रो बेचनराम गुप्त--क््या यह सही है कि बनारस जिले के ज्ञानपुर 
तहसील में ता० ६ अग्रेड, १९५१ ई० के समाजवादियों का एक प्रदर्शन हुआ था और उस 
समय ज़िला सप्लाई आफिप्तर वहां मौजूद थे ? । ह 

माननोय श्रो चन्द्रभानु गुषप्त--जी हां। 
.._ +१९--श्रो बेचनराप्त गुप्त--शया यह सही है कि जिला सप्लाई आफिसर ने समाज- 
बादियों से दादा किया था कि चार गांठ कपड़ा उनके द्वारा जनता में बांदा जायगा ? 

मांननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर ने यह अहइबा- 
सन दिया था कि उन लोगों के लिए कपड़े का प्रबंध किया जाएगा जो अब तक कपड़ा नहीं पा 
सके हैँ और जिनको इ पत्ती अत्यधिक आवश्यकता है और उन्होंने प्रदर्वा कं से ऐसे ही व्यक्तियों 
की सुच्री सांगी थी जिसकी प्रचछित प्रयाली के अनुसार जांच की जा सकेग॑। 

ओऔ बेचनराम गुप्त--क्या माननीय अन्न मंत्री न बताने की कृया करेंगे कि 
सप्लाई आफिसर के आइचासन के ऊपर सम्राजवादियों ने यह दरख्वास्त दी थी कि ११ 
शांठ कपड़ा बांटने के लिए दे दिया जाय? 

माननोय श्रो चन्द्रभालु गुप्त--इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास नहीं है । 

श्री बेचनराम गुप्त--व्या साननीय अन्न मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे 
कि समाजवादियों ने कोई सूची सप्लाई आडिस्र को दी थी ? 

मानतोय श्रो चन्द्रभालु गुप्त --हां, यह तो है कि कुछ समाजवादियों ने जो प्रदर्शन 
के रूप में आपे उन्‍होंने एक सूची दी थी। | । 

शो बेचनराप्त गुप्त--क्या उप्त सुबी की एक प्रति मानवीय अन्न मंत्री ठेखेल पर 
रखने के लिए तैवार हें? रा 


२१६ विधान सभा [६ घपितम्बर, १९५१ 

माननीय ओऔ चन्द्रभानु गुप्त--सूबी मेरे पस 5 नहीं हे लेकिन न॑ मुझे ऐसी 
इत्तिला डे कि उन्होंने सप्लाई आफिसर को एक सूची दो थो। ' 

श्री द्वारिका प्रसाद मौय--क्यश मानवीय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि कोई आदेश 
सप्लाई आफिसर के ताम जारी किये डे कि कपड़ा क्रेबल कांग्रेसियों की सिफारिश पर 
दिया जाय, या समराजवादियों था किसी और पाटियों को सिफारिश पर दिसा जाय ? 

माननोौय श्रो चन्द्रभावु गुप्त--नहीं, ऐसे कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं परन्तु जब 
डी० एस० ओ० को डिस्क्रीशन इस्तेमाल करना है तो वह किसी दल के व्यक्ति की मदद से 
वितरण कर सकता है । 

# २०--ओ्रौ बेचन राम गुप्त--क्या यह सही है कि समाजवादियों की प्लिफारिश 
से विवाह इत्यादि कायों के छिए कपड़ा जनता को दिया जाता रहा है? 

माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं, प्राम सभा, अदालत पंचायत के सभापतियों 
तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जाँच के उपरांत ही कपड़े का वितरण किया गया । 

. थरो भगवानदोन पमिश्रन--क्या थह सही नहों है कि विवाह आदि कार्यों के लिए दे 

देहातों में ग्राम पंचायतों के सभापतियों की सिफ्भारिश पर कपड़ा वितरण किया गया हुँ ! 

मानतोय भ्री चन्द्रभानु सुप्त--अधिकांश रूप में तो यही हुआ है । 

* २१-२२--श्रो बेचन राम गुप्त--[स्थगित किये गये। ] 


भुवालो सेनीटोरियम में रोगियोँ के छिये निवास-स्थान तथा भोजन 


* २३--श्रो गेपाल नारायण सकक्‍्सेना--क्या माननीय अन्न मंत्री यह बताने की 
अप करेंगे कि भुवाली सेनीटोरियम में कितने मरीजों के रहने के लिए स्थान है और एक 
मरोज को क्‍या खाना दिया जाता हैँ ? । ह ह 


माननोय श्रो चन्द्रभानु शुप्त--भुवाद्दी सेनीटोरियम में २८५ मरीजों के रहने. 
के लिए स्थान है । प्रत्येक मरीज़ को प्रति दिन जो खाना दिया जाता है. उसकी सूची 
संहूमत हे । । 

(देखिये नत्यी गा आगे पृष्ठ २७३ पर ) ्््ि 

श्री गे।पाल्ल नारायण सक्‍लेना--क्ष्या माननौय मंत्री यह बत्छाने की कृपा करेंगे कि 
आजकल सस्‌ ४० से यह खाना कम क्यों विया जा रहा हे ? . | 

माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्तू-- सत्‌ ४० में वहां विभिन्न प्रकार के पेशेंट 
(रोगी) थे और लिहाजा विभिन्न प्रकार से खाने की सूची रखी जातो थी, जैसे एंग्लो-इंडि- 
यन्‍्स के लिए एक दूसरे प्रकार की सूची थी और हिन्दुस्तानियों के लिए 
और जनरल पेशेद्स के लिए- दूसरी सूची थी। वह बात अब बदल गई 
हु और उस सब को देखते हुए इस तरह के खाने का इंतशाम किया गया है और 
अब यू रोपियल, तात-यू रोपियन और एंग्छो-इंडियन इस प्रकार की बात का ख्याल नहीं 
रखा जाता और बहां जितने आदमी रहते हें उनकी जरूरत को देखते हुए , तस्दुरुस्ती को 
देखते हुए यह तप्दीछी की गयी है । खब्े में कोई अधिक अन्तर नहीं आता है । 

श्री. गेषपाकरू नारायण सकक्‍्लेतत--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 
कि अब क्या डाबटरों की राय में दपुबरक्लोसिस (क्षय) के मरीजों को कम खाना दिया जाय ?ै 

माननोय श्री चन्द्रभालु गुप्त--खाना कम देने का कोई प्रइन नहीं उठता । सिर्फ 
केदेगरी (दंगे) बदल दी गई है कि यू रोपियन्स और इंरलो-इंडियन्स को दूसरे किर्स का खाता 
दिया जाय , उनको अलग और हिन्दुस्तानियों को अलग प्रकार है दिया. जाय 8 
बह चीज ठीक नहीं थी उसको बदल दिया गया हूँ । जहां तक खेँचें की कमी का सवाल है 
उस कमी में कोई अधिक अन्तर नहीं आता हूँ। हक - । 
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श्री गे पाल नारायण सकलेना--जो सुव्री माननीय मंत्री ते दी है उसको पढ़कर देखें 
तो उतयनें सात्रा कम दो गयो है । में इसलिए पृछता चाहता हुँ कि वह सात्र। डाक्टरों की 
राय से कम्त हुई या खर्चे के सवाल से कम हुई, किस बजह से मात्रा कम छी गई ? 

माननीय ओर चन्द्रभानु गुप्त--३ उसमें ख्बें झी कमी को बजह ले रूम करने का 
सवाल ही नहों उठ । डलकररों को अपनी राय से, सारी परिस्थिति और जकूरत को 
देखकर उपमें बदलोंकी गई है । किस केटेगरी में कौन सी दीज्ञ और कोन सा खाना मिल्ले 
उसमें तब्दीकी की गई है । त्तरक्वार ने कोई हस्तक्षेर नहीं किया ने यह कहा कि खर्चे में 
कमी करने के लिए मात्रा में कोई कमी या बेची की जाव। 

श्री द्वारिका प्रसाद मौव--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि भुवाली 
सेनीटोरियम में मरीजों के स्वान पाने के लिए कोई ऐसे नियम बनाये गये हे जिदसे सर्व- 
सावारण सुविधा के साथ वहां स्थान पा सके बिला किसी सिफारिशक्ष के ? 

माननोय ओर चन्द्रभानु गुप्ठ--नियम तो कोई खास नहीं बनाये गये हें । जो 
सार्वजनिक अस्पताहों सें नियम बचे हुए हे वही भुवारो सेलीटीरियम के लिए भी लागू 
हैं । दिक्कत सिर्फ भुवाली सेनीटोरियम में यह होती है कि मरीजों की संख्या अधिक होती 
है, इपसलिए हर मरीज्ञ को वहां दाखिला नहीं सिल पाता है और इस कारण से कभी कभी 
बहुत से सरीज्ञ जो वहां पहुंच जःते है वह जगह नहीं प्राप्त कर पातें है तो उन्हें बड़ो असुविधा 
उठावी पड़तो डै। 

श्रो भगवारदोन मिश्र--क्या सरकार को माछूम है कि भुवाली सेनीटोरियम में 
प्राय: सं सावारण को जगह ठहरने के लिए प्राप्त नहीं होती है ? | 

माननीय श्रो चन्द्रभानु गुंप्त--यदि सर्वताधारण से यह मतलव हे कि हर 
सर्वेसाधारण व्यक्ति जो वहां जाता है और मरीज होता है और उसे दाखिल की आव- 
इयकता होती है ती में इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि हर शख्स जो वहां पहुंच जाता 
है उसको जगह नहीं मिल पाती क्योंकि बेंड्स की बहुत कमी हे। 


श्रो सुल्तान आलम खां--क्या सरकार मेहरवानी करके यह बतायेगी कि भुवाली 
सेतीटोरियम में जो मरीज्ञों के लिए बेड्स मुकरर हुँ उनको बढ़ाने के लिए सरकार कोई 
तजवीज्ञ सोच रही है और उस पर कितना अमल किया गया हे ? 


माननोय ञ्रो चन्द्रभालु गुप्त--सरकार कई वर्षों से इस चेष्टठा में थी कि एक 
और सेनीटोरियम खोले और उच्च वर्ष उसने डाक पत्थर, देहरादुन में एक खोल भी दिया हे । 
उसके उपरान्त कानपुर में भो छाला लाजपतराय अस्पताल में एक वार्ड इसके लिए रिजर्व 
कर दिया हे । इस तरह के टी० बी० के मरीजों के बैडस की संख्या बढ़ी है ! पहले के 
मुकाबले भुवालो में भो बेडस बढ़ा दिए गए हैं। 

श्री सुदतान आलम खाँ-+बपा . सरकार यह बताने क्षी कृपा करेगी कि अब तक 
उसने कानपुर, भुवाली बगेरा दूसरे मुकासात पर ठी० बी० के ररीज्ञों के लिए जो 
इंतन्नास किया है उनमें कितने बेड्स कायम हो चुके हैं ? । 

माननोय ओ चन्द्रभानु गुप्त--डाकपत्थ र सेब्रीदोरियश में अभी एक महीना हुआ 
जब यह खोला गया हे वहां ९० ब्ेदत का इंतजाम किया गया है । कानपुर सें भो लाजपतराय 
अस्पताल में जो वा रिच्र्वे कर दिया गया है उसमें भी करीबन ३७ बेड्स हें। 

श्रो रामकुमार शास्त्रों --क्या मालनीय मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल 
भुवाली सेनीट।रियम से कितने मरीज् दाखिल दे? ह 
क्‍ माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जितने बेड्स हें वह रब भरे हुए हे जहां तक मेरी 

मौजूदा इचला हूँ। 

ओआऔ दारिका प्रसाद मोये--क्या साननीय संत्री. यहू बताने की कृपा करेंगे कि 

टी० बो० के बड़ते हुए मरीज्ञों की तादाद को कम करने के लिए वया उपाय किये गये हैं ? 
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._माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त --जहां टी० बी० के मरीजों के इलाज का संबंत है 
उसके बारे सें मेने बताया कि इपत ब्ब दी जगहों पर सरोज के बेडप बढ़ाते का प्रबंध किया 
गया है । जहां तक इसको रोकने का प्रउन हूँ उसके संजंब में ब।० सी० जो० के दौीके 
काफी सात्रा में लगाये जा रहे है । ९ ब्र।० प्ती० जो० ठीस्सइप्त कार्य में संलूग्व हैँ और जगह 
जगह पर यह कार्य कर रही हु। द्ेष्दा यह की जा रही है कि शहरों में ज। यह कार्य हो रहा 
है उसे देहात के क्षेत्रों में बढ़ा दिया जाय जिन स्थानों में टो।० बी० के पेशेंट्प की संस्या 
बढ़ती हुई दिखाई दे। | | ह 
श्री सुलतान आत्म ख--क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि आयु- 
बेंदिक और यूनावी तरोक़े इलाज के मातहत कोई सेनटोरियस कायम करने की तज्नवोज 
पर सरकार गौर कर रही हे था नहीं ? जी | 
माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त --फि हहाल तो ऐसा कोई प्रइन सरकार के सामने 
नहीं है । एक इऊ दो तोच वर्ष पहिल्ले यह इत्त उठा था ओर कोशिश की गई थी. कि 
बनारस में जो एक सेवीटोरियम संगत प्रसाद जी के नाम से है उसको छेने कौ सरकार 
ने वहां के अधिकारियों से बातें की था लेकिन बातचीत सफलता के साथ नहीं चल- सकी । 
इर्तालए कोई कदम इस ओर नहीं बढ़ाया गया । | 0 रा 23 32 
श्रो फल्तरुल इस्लाम --क््यां सरकार मेहरबानी करके यह बतारेगी कि यह जो 
बतारस में सेनीटोरियम का हवाठ़ा दिया गया हैं वह क्‍या हमारे माननीय चोफ 
व्हप का है ? | ह है 5 आज 
माननीय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--अ्री मंगला प्रसाद चीफ व्हिप के नाम का 
कोई सेनीटोरियम कायम नहीँ हुआ है । एक सेनीटोरियम जो वहां मंगला प्रसाद के नाम 
सेथा वह वहां के प्रत्यात नेता श्रीं शिवप्र तताद गुप्ता ने अपने भतीजे श्री मंगला प्रसाद के नाम 
वहां पर खोला था। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके प्रबंथ में गड़बड़ी हुई। 
उसके प्रबंधकर्ताओं ने सिफारिश की कि गवर्नतेंट इसको ले ले । जबे सरकार ने बातचीत 
को ओरर उसे लेना चाहा तो उन्होंने कई शर्ते ऐसी पेश कीं जिनको सरफार ने मंजूर नहीं 
किया इ पलिये यह सेनीटोरियस सरकार ने नहीं छिया। डे 
+२४--थओ गेपाल तारायंण सेक्लेंचा--क्यों माननीय मंत्री यंह बताने की कृपा करेंगे 
कि सन्‌ १९४० में एक मरीज को क्या क्या खाने को दिया जांता था? 
माननीय श्रो चन्द्र मातु गुप्त --पत्‌ १९४० ई० सें एक सरीक्ष को जो जो खाने को 
दिया जातां था उस की सुत्री संरुग्त है। | | है 
२... . (देखिए नत्थी घा आगे पृष्ठ २७५ पर ) 
२९--श्रो सुंकुन्दलाल अग्रंवाल--[स्थगित किये गये ।॥] 
: - कम्ट्रील इन्कवायरे कमेटो के सदस्य... 
: मुहम्भद असरार अहमद (अनुर्पास्थत)--क्या माननीय अन्न मंत्री 
क्वापरी कमेटी कब बनायी गई थी और इसके कौन-कौन 













दिसम्बर, १९५० ई० में बनाई 









त्थी डे 
५.५. ३१--श्री मुहम्मद असरार अहमद 
केंब तक समाप्त होने क॑/ सम्भावना हैं 
नीयथ चन्द्र भानु गु' 









रक्त, कमेटी का कार्य 


का 






प्रश्वोत्तर २१९ 


धो गा सुदम्मढ अखरार अहमद ( अनुपस्वि १)--इ ते कपेद। के ऊपर इस 
समय तक कितना खर्ज हो चुहा है ओर हितना अगगे होने को सम्भावना है. ? 
माननोयव श्री चन्द्र॒भांलु गुप्त--इत कमेटी के ऊपर इस समय तक्ष कुड १७,५५९ ह० 
टआतना बअबजेहों चुके हें। दगभग चारपांच हजार रुपये और खर्ब होने की सम्भावता 
हु। 
# ३३--०३५--ओं कृष्णच चन् -स्वगत किये गये । ] 
सोतापुर जिले में कपड़े के आयतक और थोक विक्रेता 


# ३६-“ओ गेपाल नारायण सक्लेना--क्या माननीय अन्न मंत्री यह बताने को 
कप करेंगे कि साताउर जिले ते घन १९५०-५१ ई० में किन लोगों के पास कपडे दे थोक 
फरोश व इष्पोर्ट्री के लाइसेंस थे ह 

माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--एक सूची मेज्ञ पर रखी गयी है । 

(देखिर नत्वों च आगे पुष्ठ २७५ पर) 


हे _ओ गेपाल नारायण सकक्‍लेन[--क्या साननॉय अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा 
करेंगे कि यह शिवसहाय मल ओर हजारी छाल सीतापुर में सन्‌ १९५०-५१ ई० में इम्पो- 
टंसे थे और उनको हटा दिया गया था? 


माननोय श्रो चन्द्रभानु शुप्त--मेरे पास इस वक्‍त हटाने की सूचना नहीं है मेरे 
पास जो इत्तिला आयी है वह यह नहीं आई है कि ये कौन व्यक्ति हें । उनका बेसिक 
इयरलो बिज्ञनेस था इसलिए उनको नियुक्त किया गया । हठाये गये थे या नहीं हटाये गये 
थ्रे इसकी मुझे कोई इत्तिला नहीं हे। 


श्री गापाल नारायण सक्लेन[--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह 
शिवसहाय मल और हजारी लाल जिनकी फिर नियुक्ति ६ जूत से होने जा रही है यह पहले 
इम्पोर्ट्स थे या नहीं थे ? 

माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्ल--इसकी सुचना भी अगर नोटिस दिया जाय ॥ 
दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास यह नहीं है । इसमें तो यह कि ६ जून को जो वहां पर 
इस्पोर्ट सं थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो उत्तके बाद जिनका बेसिक इयरली बिजनेस 
था उनको अप्वाइंदट (निय्रत) किया गया। 


श्री गोपाल नारायण सकलेन[--क्या माननोय मंत्री यह बताने की हृथा करेंगे 
के यह शिवसहायसल और हजारी लाल वही व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ मावनीय संत्री जी 
ने खुद जांच की थी औरेर मेरे खिलाफ भी आरोप हछूगाये गये थे ? 


माननोय थरो चद्रभानु गुप्त--मु्मे इस बात का तो याददाइत नहीं है कि ये वही 
व्यक्ति हें । हो सकता है वही व्यक्ति हों । में इसको ठीक तौर से बता नहीं सकृता कि 
यह कौन से व्यक्ति हूँ। यदि माननीय सदस्य इसकी जानकारी करना चाहते हूँ तो सुझे 
बतायें, में इसका उत्तर आने पर इत्तिल़ा प्राप्त करके बतला सकता हूं। 


कं ३७--भरों गे।पाल नारायण सकक्‍लेता--क्र्या साननीय मंत्री यह बतलाने की 

कुया करेंगे कि उतमें से कौत से सज्जन लाइसेंत हांसिल करने के पहले कपड़े का व्यापार 

नहों करते थे १. न 

” माननीय ओ चन्द्रभालु गुप्त--केवल डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेंबेलपर्मेंड फरेंड- 

रेशन जिसके ऊपर कपड़े को व्यापारे आवश्यक होने का प्रतिबंध लागू नहीं किया जाता । 
#े ३८-४१--श्रो श्रोचन्द सिंघल (अनुपस्थित)--प स्थगित किय्रे गये ।] 
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कंट्रोल इक्व|यरों कमेटी को बैठक तथा सदस्यों का यात्रा तथा दैनिक भत्ता 


. *4२--थ्रों शीचन्द मिंघल (अतुपस्थित)--वया मानमीय अन्न संत्री यह बताने की 
कुंपा करेंगे कि कंट्रोल इस्दटापरी कसेदी की बैठक में उर्पात ति के कारण उस के प्रत्येक 
सदस्य को कितना यात्रा भेत्ा और ईनिक भत्ता मिला और कम्रेटी की बैठकें किस किस 
तारीख को हुईं ? ु 
माननोय ओर चन्द्रभानु गुप्त--कन्द्रोल जांच समिति के प्रृत्पेक सदस्य को जो 
यात्रा तवा देनिक भला मिला उसको तथा जिन तारीखों में बैठकें हुई उसकी सूची संलूग्न है। 
(दिश्वियें बत्यी 'छ आगे पृष्ठ २८० पर) 
 ४३--श्रो द्वारिका प्रसाद मौय--त[स्थगित किय गये ॥] 
नेत्र॒-चिकित्सा के सम्बन्ध में सरकारों आज्ञा-पत्र 
_._ ४४--शञ्रो वारायणदास--क्या सानतीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा 
करेंगे कि २१ जून, १९५१ ई० को कोई आज्ञा पत्र सचिव स्वास्थ्य विभाग ने डाइरेक्टर 
चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं, उत्तर प्रदेश को नेत्र-चिकित्सा के संबंध में भेजा था! 
समाननोय थ्रो चन्द्रभानु गुण्त--जी हां। 


*# ४ए--घरो नारायणदा[ख--यदि हां; तो क्या मानवीय मंत्री उस आज्ञापत्र की. 
एक प्रति मेज़ पर रखवाने की कृपा करेंगे ? 


माननीय ओ चअन्‍न्द्रभानु गुप्त --आज्ञापत्र कौ एक प्रतिलिपि प्रस्तुत है । 
(देखिए नत्थों जा आगे पृष्ठ २८२ पर ) : 
श्री गोपाल नारायण सकलेत[--हया मानवीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे 
कि सीतापुर और अलीगढ़ हो के आंखों के अस्पतालों को यह काम क्यों दिया गया ? 


माननौय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--क्योंकि ये अस्पताल सरकार को निगाह में ऐसे 
अस्पत्ताल है जो इप्त कार्य के करते की योग्यता और क्षमता अधिक रूप सें रखते है 


श्री गोपाल नारायण सक्सेना--व्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 
किओर भी डाक्टर जो कि आंखों का इलाज और जंगह कर रहे हैं उन्होंने भी कोई दरख्वास्तें 
इस क़िस्स की दीं कि सरकार से सहायता मिले । | 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस प्रकार की इस तरह से जिले जिले में कार्य करने 
की वरख्वास्त अब इस स्कीम के चालू हो जाने के बाद १ या तीन जगहों से आयी हें। एक तो 
फर्रंखाबाद से आयी है, एक कानपुर से आप्री है और एक रूखनऊ सेडिकल कालेज से आयी 
है । सरकार उन तीवों दरख्वास्तों पर विचार कर रही है । 


श्री गेषपाल दारायण सक्लेना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 
कि खे राजाद के डाक्टर मेहरा को भो कोई दरख्वास्त सहायता के लिए आयी है ? 

माननोय थओ चन्द्रभानु गुषप्त--सहायता का सवाल तो इसमें हे नहीं ॥ उसके 
संबंध में उनकी दरख्वास्त आयो था और उस पर सरकार ने पिंचार करके उनको सहायता 
देते क। इन्तज्ञासम भी कर दिया है । लेकिन यह तो जिडे जिले में इस तरह का कार्य 
करने की स्कीम का संबंध है । इत संबंय में डाक्टर भेहंसा कौ कोई दरख्वास्त सेरे पास तो 
आयी नहीं हे। है कक । 

क्‍ जुडिशियक सैजिस्ट्रेटों का स्थायोकरण 

+ ४६--श्री मुदम्मद रहमत खाँ--क्या मॉनसीय सुछेय मंत्री कृपा करके बतायेंगे 
कि आज कल जो-१८७० जुउ. यह पैजिस्ट्रेट काम कर रहेहें क्‍या सरकार उससें से सिर्फे ३० 


को मुस्तक्िल करना चाहती -है ? 


प्रद उत्तर २२१ 


माननोय थ्रो मुहम्मद इब्राहोम--जा हां । 

श्री मुहम्मद रहमत चां--बाक़ो छोगों को मुस्तक्चिद्व क्यों नहीं किया गया और 
ईजनकों किया गया उनको वजुड़ात क्‍या हैँ १ 

मातनी व श्री हुकुम सिंद (माल मंत्री )--वे पब्लिक सवित कम्मी न के सामने गये 


किक 


और जिनद्ा बड़ ठ/ऋ समसेया वे मुस्तक़िलछ होंगे। 

श्री गोपाल नाशायण सबलेगू--क्या सानत्रीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 
के बाकी लोगों हे वुह।क्विल करते का सरकार का कब तक इराद! है ? 

माननोय श्री मुहम्मद इब्राहीम--अर्भा इस ३ रादे की तरफ कोई क्दम नहीं उठाया 
गया। 

क्री गोयाल नारायण सकसे श्‌--हया मानवीय मंत्री बतायगे कि सरकार क॑ इनके 
बारे में वीति क्या है ? 

माननोय ओ मुहम्मद इब्रहोपत--पालिसर यह हे कि जिस क़दर काम इस स्टेट 
के अन्दर है इत जु ्.यलू आफितर्त के करने का उतने आदमी रखें जायं और उसको 
मुस्तक्रिल बनाया जाय। 

श्री सुद्तान ग्राम खा--मनवोय मंत्री ने जो जवाब दिया है क्या उससे यह नतौजा 
प्िकाला जाव कि जि:ने तु डेशह में जस्ट्रेटस इत वक्‍त काम कर रहे हे उनमें से प्विर्फ ६० 
ऐपे हैं जो मुस्दक्रि हों आर बढ़ी सब की सॉविसेज् खत्म कर दी जायेगी ? 

मोननोव ओर मुहम्मद इन्राहोम--मेरे जवाब से यह नतीजा नहीं विकलता। 

श्री सुल्तान आलम खाँ--६० मै जिस्टरेट्त जो भुस्तक्षित हो जायंगे उसके बाद बाक़ी 
जो पे जस्तेट रह जायगे वे म्स्तकिर रहेंगे या वे आरज्ी रहेंगे ! । 

माननोय श्री मुहम्मद इब्ाहीम--इतक्ा जवाब पहले दिया जा चुका हू कि 
पोजीशन स्किंसोडर होगी तब कुड फलछा होगा। 

ज्ञिछा हरिज्ञग सुपरवाइजर्०ों का हदाया जाना 

#+४३--ओ द्वारिका प्रसाद मौंय -"क्श यह सच हे कि जिछा हरिजन सुपर- 
बाइन्नर अगनी जगड़ां से अलग कर विये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों १ 

माननोय श्रो मुहम्मद इंब्राहोम--जी हां । 

जियाग के पुतःसंतठत के पूरे सुवरवाइब्वरों को संख्या विभ्त प्रकार थौ:-- 


१ शिक्षा सुपरवाइत्रर ४५ पा न ६२ 
२ रगिबलेमेशन हि हे 2 ५० २० 
३ चिड़ा हरिजन -« न २४) _ 5५ ५१ 
४ डिप्रेल्ड क्लास --« के को हा १६ 
५ कालोनी प्र हट हक १ 


पुत्र स्से एठव १ अग्रेल सत्‌ १९५१ ई० से कार्पान्वित हुआ। उसके फलस्वरूप कुल सुपर- 
चहइबरों की पंव्या ११० कर दो गई । अतएवं ४१ जिक्षा सुपरवाइग्वर शिक्षा विभाग के 
अन्तर्गत अध्यायकों के पर पर वापस कर दिये गये । वापस हुए सुपरवाइब्र स्थायी सरकारी 
कम वारी हैं। 
हरिजन विभाग में उल्लटफेर 


#4८--श्री द्वारका प्रसाद मौये--हरिजत विभाग में क्या-क्या उलदफेर हुआ हे 
और अब कौन तती नय्रो यजना उनके लिए बनायी गईं है ? 


श्२२ विधान सभा ... ६ सितम्बर, १९५१९ 


| 


माननीय श्री मुहम्मद इब्राहोम--पहली अप्रैल सन्‌ १९५१ ई० से रक्लेम्ेशन 
विभाण, हरिजन सहायक जिधाग योर दलित वर्ग शिक्षा संबंधी शिक्षा विधाग के अंग को मिल 
कर एम विभाग बसा दिया गया है। इसके पुर्व रिलेमेशल का कार्य रिक्सेलेशन आफिश्नर 
अधीन था और हरिजन सहायक सिधाग हरिजंन सहायक आफिसर के अधीन था । यह; 
हरिजन गहुस्थक आखिसर दिशेष परदधिकारी की ड्सियत से शिक्षा विभाय के अर गत हरिजत 
शिक्षा का कार्य भी देखते थे । अब इच कोयों अधिकारियों के स्थान में एक ही अधिकारी 
उत्तर प्रदेशीय हरिजन सहायक अफिसर रबला गया है जिस पर कि हरिजन उत्थान 
संजंधी समस्त कार्य का उत्तरदायित्व हे । हरिजन उत्थात्त संबंधी योजना पुर्न॑वत है। 


बह 


पं 


है 


श्द 


एक विवरण समननोय सदस्य की सेज पर रख दिया गया है । 
(देशिए नत्यी अभ आगे पृष्ठ २८६ पर ) 


_ओओ द्वारिका प्रसाद मौय--क्य( सजनीय मंत्रों यह बतसेंगे कि पिछड़ी जादियों के 
लगे जो योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई है उनके अन्तर्गत सरकारी नौकरियों में उन 
पिछड़ी जाति वालों को रखने के संबंध में कोई योजना निचाराधीन है जिनकी संख्य। सरकारी 
नौकरियों से कम्म हैं ? " हे 
माननीय श्री सुहम्भद्‌ इब्नाहोम--इसके लिये तो किसी खास योजना की जरूरत 
न उस वक्‍त होगी और न अब होती है । यह हमेशा स्थाल रहता है कि हरिजन रखे जाय॑ 
और जिस हुद तक वे सिल सकते है उस हुए तक के रखे जाते हूँ। 
श्रो द्वारिका प्रलाद मौय --उ्या सानतीय जंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 
ओद्योगिक शक्षा के लिए जो आथिक सहायता सरकार विछड़ी जाति बालों को देती है वह 
अब तक किस किन उद्योगव॑ प्रो के लिए दो जा चुकी हे और किस किस उद्योगधंधों में सरदार 
पिछड़ी जाति वालों को प्रोत्साहित कर रही है ? 
माननोय ओऔ महम्भद इनज्राहोम--इसके लिये वोटिस शा ये 
हसिजिन विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा 
#४९---श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित )--क्या साननीय पिज्षा मंत्री यह दत- 
छाते को कृया करेंगे कि क्‍्य। सरकार को ओर से भिन्न भिन्न सहायता प्राप्त प्राइवेद शिक्षालयों 
के प्रभुत्त अधिकारियों को उन के यहां शिक्षा पाने बाले #्जिन विशधायियों को फीस साफी 
के लिये सरकारी आदेश जारी हुए 5 ९ 
माननीय श्री गोविन्द वह्लम पन्‍त घुख्य संत्रो)-यी हां । 
प्रतापगढ़ जिले में हरित्नन विद्याथियों के बे(ड ग को सहायता का बन्द किया जाना 
*+५०--श्रो गजाधरप्रसाद (अवुतत्यित )--क्या माननीय स॒झ्य संत्री बताते 
को कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जिले में हरिजन विद्यायियों के बोडिंग के लिये जो ग्राण्ट मिलती 
थो, बढ बन्द कर दो गयी है. ? यदि हां, तो कब से ओर क्यों ? 
माननोय श्रो गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हां। 
जिल्म विद्यालय . निरीक्षक प्रतापगढ़ ने. सूचित किया है कि हरिजन छात्रावास जो 
प्रेपितई, जिला प्रतापगढ़ में चल रहा था, मार्च, १९४९ में लड़कों के न रहने के कारण 
टूट गया, जिसके फलस्वरूप जो ग्रांठ उसे मिलती थी वह ६ मार्च सन्‌ १९४९ से बन्द 
हो गयी। | 
अतारांकित प्रश्न 
१-३- भ्रो गजाघर प्रसाद ( अनुपस्थित )--[ स्थगित किये गये। ] 
४-७--श्री श्याम छुन्दर शुब्ल--[स्थगित किये गये। ] 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश कस उस्ादन विधेयक २२३६ 
सन_ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश कांस सत्लादन विधेयक 


मातनोय ओऔओ हुकुम सिंहद--समें छत्तर प्रशेश कांत उत्तादन विवेषक्त, १९५१ ई० को 
घुर:स्थापित करता हूं। 


खन्‌ १६५१ ३० का दूधी रावट स गंज (जिछा मिजापुर) कृषक ऋण उद्धार विषेदक 
मातनोय श्री हुकुम सिह--में दृथी राबर्द संज (जिला फिर्जापुर) कृषक ऋण 
उद्धार विधेशक, १९५१ ई० को पुरास्थायित ऋष्ता हूं 


सन्‌ १६४१ ई$ का उत्तर प्रदेश स्ट.रेज रिक्वोजीशन (कांटोडुएस भराफ 
पावस ) (संशोधन)विधेवक(ऋमागत ) 


अधिष्ठाता--अब माननीय अ्न मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज शिकवी-- 
जीशन (कंटीनुएंस आफ पावर्त) (संशोधन ) विधेयक, सन्‌ १९५१ ई० पर विचार 
किया जाय, विवाद जारी रहेगा। 

शो गेपाल नारायण खकसेना--शबदनीव उनावति जो, कल इजलूस के समाप्त होते 
बत्त में कह रहा था कि इस विधेयक दा एक और पहल है जिम्तके ऊपर कि में रोशनी 
डालना चाहता हूं। इस विधेयक की सुदंच सत्‌ १६५२१ ले जं। सन्‌ १९५४ की गयी है 
उससे एक यह इष्प्लीकेशन (कठिनाई ) होता हैँ कि जो सरक्षार का इशदा था जो 
सरकार का ख्याल था और जंता कि सुख्य मंत्री ने बड़े दादे के ताथ इस भवन में कहा था, 
कि सत्‌ १९५१ तक हमारा सुबा सेल्फ सफोशशेट (स्वावरस्बी) हो जायगा, इस महत 
के बढ़दे से जो सम १९५१ से १९५४ की जा रहे है उससे यह जाहिर होता हे कि अभी 
हमारा सुबा सेल्फ सफो्योट (स्वावलस्बी) होने नहीं जा रहा हैं और सन्‌ १९५४ 
तक नहीं होने जा रहा है। में इस नतीजे पर कंसे पहुंच, उसको वजह यह है कि 
हमारी सरकार की नोति कोई कंट्रोल और प्लांड इकानामी (सदिधायनमय अर्थततत्र) 
को नहीं हु ! हमार। सरकार यह जो कंट्रोल और शबविय रखे हुए है इसको, उसने खुद 
बारहा कहा है. कि मजबूरी हुँ इसके लिये, इस लिये रब्ले हुए हें। सरकार को तरफ से 
लोगों काभी ख्याल यहुहे किद्ठत ऋंड्रोलों और रशाशतिग के वह से बड़ी खराबियां 
हैं और बड़ा भ्रष्टाचार हे और इसको रुरकार भो सानती हे । सरकार ने इस सिलसिले 
से एक कसेटी भी सुकरंर कौ हू कि वह अपनी सिफारिशों दे। अभी उस कमेटी 
की सिफारिश तो नहीं आयी हैं लेकित जो मुख्य मंत्री ते सरकार की नीति बतायी थी 
उससे तो यही जाहिर होता था कि अगर्चे यहां गल्‍ले की समस्या हल हो जाय, अगर्चे 
सब में काफो तौर से गल्‍ला हो जाय तो उनको कोई एतराज नहीं होगा कंट्रोल और 
रा्गनिग खत्म कर देने में। 


कंट्रोल और प्लाण्ड इकोनामी (संविधानमय &र्यतेत्र) के तो माने यह होते हे कि चाहे 
जितन्ग गहला पेदा हो, तब भरी कंट्रोल और राशतिग कायम रहें यह तरीका हू ऊर्थ शास्त्र 
का, लेकिन सरकार हमारी उसनीति को मानने वाली नहीं हे। सरकार जो झाज तक 
कंट्रोल और रा्ानिग रखे हुए है. वह सिर्फ इस वजह से रखे हुए हे कि गल्‍्ले की कमी है, 
लेकित गल्‍ले की कमी जिस वष3 दूर हो जाथगी उसी वक्‍त वह इस कंदोल और 
राशतेग को हटा देगी। जहां तक में समझता हूं सरकार की नीति यही हे और सरकार 
की नीति यह नहीं हू कि गल्‍ला चाहे जितना पेदा हो, लेकिन 6 कंट्रोल और राशनिग 
हमेशा के लिये रक्खेंगे। अगचें ऐसा इरादा होता तो टोटल (पूर्ण) राशनिंग का इंतजाम 
होता। अभी तो यहां पारशियल (आंशिक) 43389 इसका में यहनतीजा निकाछता 
हुँ कि सरकार मज्बूरों की वजह से इसको कायम किय हुएहे। तो जसामे अर्ज कर रहा 
था कि इस विधेयक के लाने से एक हमारे ऊपर ओर हमारे दिमाग के ऊपर यह भी 
असर पड़ता है कि हमारा अदेश सेल्फ सफीशेंद नहीं होगा। यह बड़ी शोचनीय बात हे, क्योंकि 


४, 


४ 


रा 
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[श्री गोपाल नारायण सक्सेना] 
वादे हर साल बराबर होते रहे और पिछले बजठ के सेशन में भी मुख्य मंत्री ते बड़े दावे 


के साथ कहा था कि उस तरफ के बंठने वाले चाहे जो कुछ कहें व थह चाहे कहें कि 
एल्‍ला फम पैदा हो रहा है, लेकिन में दावे के साथ कहता हूँ कि सन्‌ १९५१ में 
हमारा प्रदेश सेल्फ सफीशेंट हो जायगा क्योंकि सेल्फ सफीशेंद (स्वावलम्बी) होने की 
बात अगर सानी जाती तो इस विधेजक के छाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सन 
१९५१ ई० में अगरचे हमारा प्रदेश सेल्फ सफ़ोशेंट हो जाप तो इसके सानी यह हैं कि बिल 
की कोई जरूरत ही नहीं। दूसरे यह भी कि जब सन्‌ ५२ की जनवरी में चुनाव होने जा रहा 
हैं तो क्या जरूरत है कि जो दूसरी सरकार आये उसके हाथ को बंदिश को जा4। तो 
एसा मालूम होता हैँ कि अब सरकार का इस बात क। विश्वास उठ गया हे कि सन्‌ ५१ में 


इस प्रदेश को सेल्फ सफीकद्तोंद बना देंगे। 


दूसरे इस विधेयक से ओर जो मानतीय मंत्री ने भाषण दिया उससे भी मेरी समझ 
में नहों आया। ठच्होंने फरमाया कि. हमारे पास रुपये की कम्ती की वजह से सरकार 
स्टोर रूस्त (संडारगृह) न बनवा सकी। इसलिये उसकी जरूरत पुरी की और 
मकानों का जब गल्‍ला स्टोर करने के लिये जरूरत हो तो उनको रिक्विजीशन 
कर लें। जेसा कि मेंने कल बताया था कि जब माननीय मंत्री को यही अब तक नहीं 
भालूम है, उनके पास बिल को तेयार करते वक्‍त यह इन्फारसेशन (सूचना) ही. नहीं 
दी गयी कि कितने स्टोर रूम्स उनके हे, कितना गहला उनके स्टोर रूम में रखा है और 
कितने की जरूरद्ध हे तो में समझता हूं कि यह राशनिंग तीच चार वर्ष से चलो जाती 
हैं। बल में कुछ अर्से के लिये जरूर बन्द हो गयी थी। इन चार वर्षों में जो गहला हासिल 
करके आता था बह कहां रखा जाता था। जरूर सरकार ने इस गल्‍ले को स्टोर करने के लिये 
कोई जगह सुकरंर को होगी। और अब क्या वह गल्‍्ले के स्टोस सरकार से मिकल गये, 
या सरकार ने उन गल्‍ले के गोदामों को छोड़ <िया। और दुसरे गल्ला गोदाम छेना चाहती हे। 
में चाहूंगा कि मानतीय मंत्री इसको तशरीह फर दें क्योंकि जितना गहला ४७, ४८, 
४९, ५० या ५१ में था उसके लिये माननीय मंत्री के पास जरूर स्टोरेज (संग्रह) के 
लिये गोदाम होंगे वह गल्‍ला . भरते , होंगे। तो जब रिक्विजीशन की जहूरत 
पड़ती हू तो एक नतीजा यह निकलता हैँ कि कुछ गोदाम सरकार ने छोड़ दिये या नाकिस 
समझे और अब इंसरे नये गोदाम हासिल करना चाहती है। अगरचे ऐसा नहीं हैं, 
पुराने गोद(मों को सरकार ने नहीं छोड़ा हे तो नये गोदामों की जरूरत नहीं पड़ सकती है। 
ज्यादा से ज्यादा पड़े तो एक दो गोदामों की जरूरत पड़ जाथ जैसा कि आब्जेक्ट्स 
ऐंड रीजन्स ( उद्दे् और कारणों ) में मानतीय मंत्री ने बकाया हे कि कुछ 
बाहर से ज्यादा गल्‍ला आगयाहे। तो में समझता हूं कि एक था दो गोदासों के लिये 
इस बिल को लाने की आवश्यकता नहीं होती। . 


मुझे तो ऐसा मालूम होताहे कि सरकार को एक सीनिया (उन्माद) हो गया 


है कि जितनी ताकतें हे उनसे वह चाहे फायदा उठाना चाहते होंथा न 
चाहते हों, लेकिन इस बात का मीीनेया (उन्माद) है कि ताऋूत हमारे पास जरूर 
रहे। हम कानून के जरिये से अपने में ताकत ले ले, उसका हम उपयोग करेंगे था न 
फरेगे, क्योंकि बहरहाल यह कहा गया हे। न्याय मंत्री ने भी कल यह फरमाया था कि कानून 
बना लेने से और अख्तियारात हासिल कर लेने से यह मंशा नहीं हो जाता कि उन ऋस्तियारात 
को हम अम्लदरामद में कायेंग। सवाल यह हेफि इसतरोके के कानून और इस तरीके 
की ताकतें जो आप लेते हें और कहते हैँ कि उनके अमलदरामद मे नहीं लायेंगे यह क्या 
कोई सही तरीका हे। सरकार जब इस तरह के अब्तियारात' ऊपने हाथ में लेना शुरू 
करती है में बाअदब कहूंगा कि वह रास्‍्ता खतरनाक रास्ता है और ज हरियत से 
'अलहुदा जाने बाला रास्ताहू ।_ यह जःहरियत का रास्ता नहीं कि एक कानून के जरिये से 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्‍्वीजीजट (कांटीनुएंतव.. २१५ 
आफ पावत्ते) (संशोधन) विधेयक 


अख्तियारात अपने हाथ में ले लिये जाय॑ चाहे उनको कभी अमलदरामद में लाये था न 
छायें। मुमकिन हूँ कि इस तरह के प्रिसीडेंस (दृष्टांत) कायम करके आप तो ऐसा 
नहीं करते हें, लेकिव आपयन्दा जो गवर्नमेंट आये वह इससे फायदा उठाये तो आप यह बहुत 
हो खतरव्गक रास्ता अख्कियारकर रहे हैं । मेरानिवेग्नह कि आप इस तरहके बिल या 
विधेयक न लाइये, जितना कम मुमकिन हो उतने कम कानून बनायें। यों ही 
बहुत काफी कानून बने हें और आप जो चाहें वह कर सकते हैं। में चाहुंगा कि मैंने जो 
पहलू रख। है माननीय मंत्री उस पर रोशनो डालेंगे। 


माननोय ओ मुहस्मद इतना हीम--कोई वक्‍त ऐसा है जिस वक्‍त तक के लिये श्री 
गोपाल नारायण सक्सेना रजामंद हों कि उस वक्‍त तक के लिये यह स्कीम रहे। 


श्रो गोपाल नारायण सक्‍्लेना--जी हां, मेरा एक संशोधन है कि इसको सन्‌ 
७२ तक तथ कर दिया जाय। 


श्रो खाजिद हुसेन--माननीय सभापति जी, इस बिल के जरिये से सरकार यह 
अध्तियार लेगा चाहती हे कि गल्ले के स्टोरेज (संग्रह) के लिप्रेजो उसको जरूरत हो 
उसको रिक्वीजोशन कर सके और हल्‍ं सके और यह अख्तियार ५४ तक 
रहे। जहां तक ए४ की मियाद का ताल्‍लुक है और इस एतराज का सवाल हैँ कि 
कम क्यों नहीं रखी और ज्यादा क्‍यों रखी गयी। मेरी समझ सें यह बात आती है और 
यह वजह बतायी गयी कि मुमकिन है कि दुत्तरी पार्दी पावर (झ्षक्ति) में आ जाय तो 
उतको क्यों बाइंड (बद्ध) किया जाय तोइंसप्रकारकी कोई वजह नहीं हे चाहे इसकी 
मियाद ५४ तक हो ६० तक हो या ७० तक हो इसकी मियाद रख दी जाय। लेकिन जब 
दूतरी पार्दी आयगी तो इसको रिपील (निरस्त) कर सकतीह, खत्म कर सकती है और अगर 
घही पार्टी आयेगो और इ प्की राय बदल गई तो यह भी रिपील (निरस्त) कर सकती ह। 
इसलिये यह सियाद मेरे ख्याल में कोई माने नहीं रखती हे। 

अब रहा प्रवाल पावर (शक्ति) काौकि सरकार को यह पावर दी जाय॑ योन दी जाय॑। 
जहां तक सरकार का ताहलुक है इसके स्टोरेज (भंडार-गृह) बनाने का ताल्लक है में 
जहर? इप बाद पर जोर दूंगा कि सरकार को बराबर यह कोशिश रखनी चाहिये जब 
कि गल्‍ले का सवाल इतना नाजुक हैँ और करोब करीब मुस्तकिल हो गया हे तो 
उतको स्टोरेज काइतजास करना चाहिये और हर सेंटर (केन्द्र)क लिये वह कोशिश 
थह करे कि अपने स्टोरेज बसनवाये और लोहा सीमेंट बेगरह की जो जरूरत हो उसका 
इंतजाम करे और इन चीजों को काफी हिस्सा इस तरफ डायबर्ट (परावत्तेच ) 
करें ताकि यह चीज तेयार हो सके। मगर जहां तक इस बिल का ताल्लुक हैं और 
इसकी अर्जेस्सी (त्वरीयता) का सवाल है, में नहीं कह सकता कि वाकई इतनो 
जरूरत हे या नहीं। अगर नहीं है तो कोई ऐसा खास नुकसान नहीं हैं और अगर हैँ और 
हम इप्रकौ रिजेक्ट (अस्व्रीकार) करते हें तो एक आफत की वक्‍ल हो जायगी, एक 
कैलमिदी (आपद्‌ ) की हाक्ल हो जायगी कि सरकार के पास गल्ला रखने 
के लिए जगह नहीं है। | | 
.. जहाँ क गला रखने का सवाल हे में समझता हूं कि यह एक एसा प्लेटफार्म 
है जिपमें कोई पार्टी पालिटिक्स ( दलूगत राजनीति ) कासवाल हो नहीं पा 
सकता हैं। अगर कोई उठाये तो उसमें हिस्सा लेते की जिम्मेदारी नहीं ले 
सकता है। गहल्‍ले का सवाल सब पार्टियों का हैं है और इसकी _ अर्जेन्सी सबको अफेक्ट 
(प्रभावित) करती है_ ख्वाह वह विरोधी बल के हों या गवर्नेमेंट के हों। मुमकिन हैं कि 
बहुत सी बातों में इंख्तलाफ हो। मगर इस सवाल का जहां तक ताल्लुक हैँ यह कोई 
पार्टी का सवाल नहों हो सकता है। गल्‍ले की जो हमकौ परेशानी हैं वह मेरा जाती 


हु 


ऋपाल हे रोजबरौज बढ़ती जायगी और इसका सालूशन (हल) इस तरह से नहीं 
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.. श्री साजिद हमेन। ह 

हो सकता जेसार सरकार कर रही है। उसका सालूशन तो पापुलेदन (अनसंस्या] 
का कंट्रोल (नियंत्रण) हे लेकिन सरकार की तवज्जह उस तरफ नहीं है और जब तक 
यह तवज्जह नहीं है. यह सवाल रोजबरोज संगीन हीता जायगा और इसके पोलिटिकल 
( राजनीतिक ) और एकनासिक (आशिक) नतायज इच्तिहा. से ज्यादा खराब भौ 
हो सकते हैं। लेकिंव जब तक गवरनंमेंट की तबज्जह उस तरफनहींह तब तक के लिये 
तो यह जरूरी है कि गवर्नमेंट ऐसे काम करे। मसमकिन हे ऐसा एक बबत आ जाय 
जब हम दुनिया की तमाम नेसे छिटीज़ (आवश्यकताओं) को खत्स करके तसाम डवलेपमेंट 
(विकास) के कामों को खत्म करके गहला ही मंगाते रहें ओर एंसी सूरत में यह स्टोरेज 
का सवाल प्रापरिदी (प्राथमिकता) का है और इसकी अहमियत दूसरे सब सवालों से 
ज्यादा हैं; लिहाजा में उम्मीद करता हूँ कि हंस सब इसे गरजानिबदारी की नजर से 
देखें और थोड़ी देर के लिये मन लीजिये कि मंत्री जी अपने अख्तियारात को बढ़ाने 
के लिये या अपने शौक के लिये इसे ले रहे हैं या असलियत में ले रहे हें तो भी उस सुरत में 
इस अख्तियार को न देना अपनी अरबन पापुलेशत (नागरिक जनसंख्या) को खत्म 
करना है। अगर हम कुल दलीलों काबलेंस (संतुलन) करें तो इस वक्‍त इन पावर 
(शक्तियों) का देता बमुकाबिले न देने के अच्छा है। 


( साननीय अन्न मंत्री बोलने के लिये खड़े हुए) 
अधिष्ठाता--समाननीय अज्न मंत्री क्या कुछ कहना चाहते थे ? अगर आप कुछ कहना 


चाहते हे. तो कह सकते हे! 

_. माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--में उनका जो कि अभी तक भाषण हुए हैं उत्तर 
दंने के लिये खड़ा हुआ था। 

अधिष्ठाता--उत्तर तो आधव बाद में दे देंगे जब बहस समाप्त हो. जायेगी। अगर 
आप बीच में कुछ कहना चाहते हे तो आपको हक हु कि आप उस बात को कह दें, 
लेकिन आप इंस समय उत्तर नहीं दे सकते। 

_ श्री द्वारिका प्रसाद मौय--भीमान्‌ सभापति जी, में श्रीमान्‌ के द्वारा अपने विरोधी पक्ष 
के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यों तो उन्तका विरोध करते का काम _ 
ही है, लेकिन कोई भी अच्छे से अच्छा विधेयक इस सदन के सासने प्रस्तुत किया जाय 
तो हर हालत में उसका विरोध यदिवे करना चाहते हें और करना अपना कर्तव्य समझते 
हैं तो में यह कहूंगा कि उनको विरोध करने का सीनिया (उनन्‍्माद) हो गया है। यह तो 
मानती हुई बात है कि सरकार के ऊपर . ... . - 

, , श्रो सुल्तान आलम खा--आन ए प्वाइंट आफ आर सर (सहोदय, एक वधानिक आपत्ति 
हैं) ' हुजूर, अभी मेरे दोस्त ने जो लफ्ज मोनिया” इस्तेमाल किया है क्या वह पालि- 
यामट्री (संसदीय) हे ? | 

अधिष्ठाता---माननीय सदस्य कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करें। 


. श्रो द्वारिका प्रसाद मौये--विरोधी पक्ष के मानतीय सदस्य श्री गोपाल नारायण जी 
ने अभी पहले सरकार के लिये ये सीनिया (उन्स्ाद) का लफ्ज 'इस्तेमाल किया था। 
में समझता हूं कि वह भो अनपालियामेंदी (असंसदीय) था लेकिन उसका किसी ने 
विरोध नहीं किया था। । ह 
.. अधिष्ठाता--में इस रफज को अनपालियामेंटरी डिक्लेयर (असंसदीय प्रदष्प्रषित) 
करने के लिये तैयार नहीं हैँ, लेकिन आप दूसरा लपज इस्तेमाल- करें। 


 ओद्वारिका प्रसाद मौये--भीमांन्‌ जी, यह एक अत्यंत आवदयक विधेयक इस भवन के 
सामने प्रस्तुत किया गया है, फिर भी विरोधी पक्ष के लोगों ने इसका विरोध करना उचित समझा ४ 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्‍्वोजीशन (कंटीनुएंव.. २२७ 
आऊ पावपे ) (संशोधन) विधेयक 


सरकार के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि यहां के रहनेदालों के लिये अनच्च की उच्चित 
व्यवस्था हो। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं हे कि अन्न की हमारे देश में कमो है और इसकी 
पति के लिये सरकार को बाहर से अन्न मंगराना पड़ता हूँ। यहां के सरणल्स (आ 


फिर इस बात का दावा हैँ कि वर्तमान सरकार के काल में यद्यपि अन्न की काफी 
कठिनाई पढ़ी, प्रकृति के कोप से अन्न को कमी है, तरह तरह की दिब्कतें पैदा हुईं, 
जनसंख्या बढ़ी, बाहर से शरणार्थो हमारे यहां जाये, इन दाम व्विवतोें के बावजूद भी 
हमारे इस प्रदेश में अन्न से किसी भीव्यक्ति को मृत भूख से नहीं हुई और किसी 
नकिसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का भरणन्योषण होता रहा। यह कहना जेसा कि हुमारे 
भाई श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने कहा स्व्वोजोर न्‍्स (अधियंच८) की दया ज्रूरत 
है, क्या सरकार नये मकानात लेना चाहती है, वय्या पुरानों से उसका काझ नहीं चलेगा, 
में तो उनसे कहूँगा कि रिव्वीजीह.ल की पद को ८ गर सरकार नहीं लेगी उसका समय 
नहीं बड़ाया जायगा तो पहुले रिकव जीशंड मकान हें वे भी उस कानून के अच्तगंत 
सुनासिब तरीक़े पर रिव्वीमीशंड समझे जायंगे या नहीं इस पहल पर भी दिचार करने 
को जहरत है। 

इसके अलावा इस साल वर्षा नहीं हुई, हमारा खरीफ का अन्न बहुत कम होगा, दाहर 
से गल्‍ला मंगाने की व्यवस्था करनो पड़ेगी, ऐसी दल्षा में भी हमको गठले को रखते 
के लिये समकानों की जरूरत होगी। इस भ्वत्त के माननीय रूदस्य राजा साजिद हुसन 
ने भी विरोध किया। में तो उनसे यह कहूंगा कि अगर हमारे राजा और 
ताहलक़रेदार छोग अपने-अपने सकानों का एक एक हिस्सा गहला रखने के लिये 
देंदें तो सरकार को इस कार मकानों के रिववीज.शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 
उनके पास काफी जगहें हें और वह इस प्रकार सरकार को सहायता कर सकते हूँ। 
में श्रीमान्‌ के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के यह मानी नहीं 
हैं फि बिला जरूरत किसी मकान को गहला रखने के लिये लिया जाण, लेकिन जब उसको 
जरूरत है तो यह कहना कि सरकार इस किस्स के अख्तियारात न हासिल करे यह तो 
नामृतासिब चीज़ हैें। गहले के भसले पर एक दिन इस सदन में बाद-विवाद 
हुआ था। यह दूसरी बात है कि गहला इस देश सें काफी नहीं हो रहा है, हमारे 
प्रदेश का गल्‍ला इस प्रदेश की आवश्यकता की पूति नहीं. करता और गहनलां 
पैदा करने के मामले में सरकार की जो भी ठीका टिप्पणी करनी है उसे करिये, 
लेकिन जब राहतिग की स्कीम चालू है, गलला रखने की जरूरत है तो इस विधेयक 
का विरोध करना किसी भी तरह मूनासिब नहीं हे। ज्यादा से ज्यादा वह यह 
कह सकते हे कि हम ऐसा क्‍यों समझें कि ५४ तक हमको जरूरत पड़ेगी मकानों 
को रिक्वीजीशन करने की, हो सकता हे और मे इसे मानता हूं किईइबर करे बह 
दिन जल्दी आये. कि हमारे देश में गलला अधिक हो और राशन हटाया जाय; 
लेकिन यहां के आदरमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती हे और जब 
तक जरूरत है तब तक हमें इन कानूनों पर विचार करना ही पड़ेगा। जब तक 
गल्‍ले की कमी रहती है तब तक इन कानूनों की आवश्यकता हे। मेंतो समझता 
हूँ कि आज जो परिस्थिति है उसके जरिये हमें इस कानून के पास करने की 
जरूरत है। हां, यह दूसरी बात है कि हम उसकी सियाद सन्‌ प४ तक न बढ़ायें 
और उसके पहिले औ किसी और तारीख़ तक रखें और अगर फिर आवश्यकता हो तो 
इसरा विधेयक छागें, लेकिन इस समय जरूरत है कि इसकी सियाद बढ़ाई जाय। 
म॑ समझता हूँ कि जब विरोधी पक्ष की ओर से सियाद के बारे में कोई प्ररताव उपस्थित 
होगा तो उस पर यह भवन विचार करेगा लेकिन मौजूदा हालत में जब तक इस 


ह०-। 


विधेयक की जरूरत है , इसका विरोध करना ग्रलत होगा। परिस्थिति के अनुस्तर 
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[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य ] । क्‍ 
इस कायूत को बनाने को आजरश्यकता है इतलिये इस कानून का विरोध करना उचित 
नहीं है। इंतलिये में विरोधी दल के माननोय सदस्यों से कहूंगा कि इस विधेयक 
का विरोध न होता चाहिये, समय के लिये अगर वे कुछ कहें तो दृसरी बात है । 

श्रो सुहतान आलम खां --जनाब चेयरमैन साहब, जो बिल इल भवन के सामने आज 
पेश है, म॑ उत्तकी ताईद करता हूं। में समझता हूं और मेरा खशल है कि इस 
भवन के अच्दर और इस भवन के बाहर कोई द्ार्स ऐसा नहीं हो सकता जो यह 
भहसूत्त करे किस मुल्क और इस सूबे के अन्दर कन्द्रोल जारी रहें और स्टोरेज 
का मामला हल न किया जाय जब तक हम सूबे और मुल्क के अन्दर कंद्रोड जारी 
रवबेंगे तो लाजिमीतौर पर उसका नतीजा यह होगा कि हमें उसके स्टोरेज, दन्सपोर्ट 
(परिवहन) और डिट्ट्रब्यंगल (वित्तरण) का इंतजास करना पड़ेगा। इस खाल 
से में महसूत्र करता हुँ कि जहां तक कि स्टोऐेज का ताहलछफ़ है उसके खिलाफ 
कोई नहों जआाशेगा। अलबत्ता मेंत्रे यह सहसूप्त किया है कि बाज् तरसीमें इसमें ऐसी 
आई है जिनके मातहृत इस बिल की सिराद घट जाती है। में यह समझता हूं कि 
यह बार जहरी बात है और इतके. लिये गव्न॑मेंट के पास भी कोई बजह नहीं 
हो सकती कि वे ऐसी तरभीस पर ग्रौर न कर सकें और अपोजीशन (विरोधी दल) 
के लिये भो कोई वजह मालूम नहों होती कि वे. यह खयाल करें कि वह तरमभोम 
शेपी है जितके बिना यह बिछ पास नहों हो सकता। 

जहां तक स्टोरेज का ताललक़ है में समझता हूं कि इसके मुताल्लिक़ कोई दो 
रापें नहीं हो सकतीं। जब हमें कंट्रोल चलाना हे, राशन का बन्दोबत्त करना हे तो गल्‍्ला 
रखने के लिये स्टोरेज का ३ न्‍्तजाम करना पड़ेगा। अब तक जो स्टोरेज का इन्तजाम रहा 
उम्तमें बहुत से तुक्स रहे। कहीं कई यह भी शिक्रायत रही कि गलला खराब हुआ या जाया 
हुआ। हमारे यहां सन्‌ ४७ में जो ऐक्ट पास हुआ उसमें यह लिखा हुआ है -- 

“_?०जां१6१ परगरिलक' गान च० 000ग्राता0वेबरगणा जींद 8. ए80पशा।8त 07 
807829  शीधं 928 >हदृपरांशंगिएा०व ज्ञ0प्र +6 फृ्ण0/॥. 8#ध्या०तांगा 0 ॥॥6 
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[परन्तु यह और भी कि कोई भीइमारत जिसकी गल्‍लासंग्रह के लिये आवश्यकता है। 
विंता प्रास्लाय सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधियावित नहीं को जायगी।] 

 याती यह कि जो इमारत गहला रबने के लिये ली जायगी वह उसी होगी 
सुझे यह साहूप लहीं कि इस सिलसिले में कितनी जगहें रिक्वीजीशन की गयीं। 
जब मानतनोय मंत्री इस बिल पर तक़रीर फरमायें तो वह हमारे सासने यह चीज्ञ भी 
रखें कि हमें इस हालत में जो इमारतें हासिल करनी पड़ी हे जो लोगों के लिये 
जहरो नहीों वा, लेकिन मृहावी जरूरत के लिये स्टोरेज को हापिल करनी पड़ीं। 
 इयजाड़ा, जवां तक स्टोरेज का ताहहह है इतका बहुत ही नम्नदोक ताललक 

राशतिग और कंट्रोल. से है और हमसमें से हर शख्स यह जानता हे कि जहां तक 
कंट्रोड का ताललछक है यह गजरनमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) की पालिसी 
(नीते) का सता हे और हमारे यहां की गवर्नमेंट का इस. कंट्रोल को चलाने 
में बहुत कम भाग हु और इत कंट्रोल के मसले में सिर्फ एक राय देने को हेसियत 
रवती है। लेकित कंट्रोल को रखा जाय या न रखा जाय इसके सुताल्लिक़े कोई 
फेतला नहीं ले सकता 3। हमको यह भो साहू है क्लि हमारे यहां को गवर्नंमेंट ने 
अभी कुछ अरप्ताहुआ एक कमेटी बनाई थी जिम्तका नाम कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी 
(नियंत्रा परिप्रइन समिति) है और वह अपना काम कर रही है। यह कंड्रोल के 
इन्तजाम कहां पर दुरुस्त है और कहां पर ग्ररृत हैँ, स्टोरेज का प्राइलम 
(संग्रह की समस्या) ट्रास्सपोर्ट का प्राब्लम (परिवहन की समस्या), डिस्ट्रिब्पृशन का 


>> 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तः प्रदेश स्टोरेज रिक्त्रीजीइ.न (कटीनुएंस. २२९ 
आफ पावत्र) (संशोधन) विधेयक 


प्रब्लम (वितरण की समस्‍या) यह सब चीजें उसमें हें और अनकरीब ही उसकी 
रिपोर्ट गवर्नेदरें८ के पास आयेगी और उन तमाम बालों पर ग्रौर करेगी कि इससें 
क्या क्या सुधार इस कसेटी की रायसें घतासिब हो सकते हें। जब तक यह रिपोर्ट 
भा , जाहिर हे इस मसले को कंठीस्यू (जारी) करने के लिये स्टोरेज के मास्ले 
में दिेकत नही इस कानून को जरूरत है। 
हुत्रताला, इस सिलसिले में कुदरतन्‌ एक सवाल यह भी पैश होता है कि गदनमेंट 
अपने स्टोरेज खुद बनाये और से समझता हूं कि जो रिपोर्ट गवर्नमेंट 
की तरक से इस सिलसिले में दी गई हे उत्तक्ती तरक कुछ कदम उठाया गया हैँ। - 
सेते खुद देखा है कि कासपुर में जो गोदास बनाये यथे हें उनमें बेस्े तो काफी 
पया सर्फ हुआ हे लेकिन इसके साथ हो साथ यह भी कहा जा सकता है 
कि उससे स्टोरेज का ससला एक बड़ी ह॒हू तक हल हो गया हे और यह भी जाहिर है 
कि जो इस वक्‍त स्टोरेज का इन्तजाम है उसके मातहंत गहले का कुछ न कुछ जाया 
होना बच जायगा। अगर हम स्टोरेज का बेहतर बन्दोबरत कर सकें तो उससे 
गल्‍ला बचायाजा सकता हें; हमारी सेल्फ सेफिदियेन्सी (स्वावल्म्बन) में मदद शिल्तों है । 
तो फिर सवाल यहे हे कि हर जिले के हेडक्वा र॒ पर एक गोदास बनाया जाये 
और वहां पर- गल्का रखते के लिये गोदाम तैयार किये जाय तो उनसमें बहुत काफी 
रुपया खत करता होगा और शायद हमारा एक्सचेकर (वित्त विभाग) इतने कड़े 
खर्चे को बरदाइत तन कर सक्षे। अगर इस सुस्त हम तबेज्जह करें तो यही 
हुलू निकल सकता हैँ कि हम असुक्राम्ी लंगों को इस बात पर आमसादा करें कि वह 
अपने वहां गोदाम बनायें। इससे हमारी जरूरत पूरी हो सकती है। में आपसे अर्ज़ 
करूंगा कि इसमें एक दिक्कत हायल होती है और वह दिवकत यह हे कि 
लोगों को इच्च बात का विश्वास नहीं है कि कंट्रोल कब तक रहेगा । 
इसलिये... झज्ञाई -.( संकुचित ) हें कि कहीं रुपया वापस ने आये अगर 
उसको स्टोरेज में लगा दिया। ६ महीने के बाद अगर कंड्रोल हटा दिया जाता है 
तो उनका वह रुपया जाया होगा यह उनके रास्ते में बड़ी दिक्कत हेँ। 
लेकिन में यह समझता हूँ और मेरा यह ख्याल है और इससे भवत मुत्तफिक हे 
कि जहां तक कंड्रोल का ससला हे ऐसा मालूम होता है कि एक अरसे तक कंट्रोल को 
जारी घुलल्‍्क में रखता पड़ेगा। इसके भुताल्लिक़ कोई दो र.यें नहीं हो सकतीं। हमारी 
गवर्नेमेंटह आफ इंडिया के इस सिनिस्टर (प्रधान मंत्री) साहब ने ऐलान किया 
था कि सन्‌ १९०१ ई० तक हम सेल्फ सेफिशियेस्ती (स्वावलम्बन) हुरसिल कर हेंगे,॥ 
लेकिन जेसीआज हालत है उनको देख़वे पर यह मालूम होता है कि अभी इस रास्ते 
प्र चलते सें बहुत देर हैें। हमने बेशक बहुत कोशिश की शो सोर फूड 
(अधिक अन्न उयजाओ) के सिलसिले में, लेकिन उसमें हुम नाकास रहे बावजूद इसके 
कि प्राइम मिनिस्टर साहब को झुताहिश थीं और एलान किया था लेकित अभी उससें 
देर है! इस वास्ते दरहकोकृत यह मानना पड़ेशा कि जितनी जल्दी हम कर सकते 
पे बहुत अच्छा था। मगर नतीजा यह निकलता है कि अभी कई वर्षों तक 
हमको गल्‍ले पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर हम डिस्ट्िक्ट मेजस्ट्रेट से कहें कि 
वह छोगों से अपरोध (पहुंच) करे कि अभी गहले का कंट्रोल काफी अरसे तक 
इस सरकार को मौजूदा हालत में चलाना पड़ेगा। इस बुनियाद पर वहां के लोगों 
से बात की जाय कि गठले का कंट्रोल रहेगा और गवर्नमेंट उनको भाझकूछ किराया 
देगी। भुझे उस्यीद है कि रुपया आयेगा, लोग इब्चेस्ट करेंगे (पंजी ल्‍ूमायेंगे) और 
स्टोरेज बनाने की कोशिद्य करेंगे। ह शा के 
इपके अलावा एक ससला यह भी हें कि स्टोरेज बनाने के धक्‍त इस बात का 
भी रपाल रखना चाहिये कि जो स्टोरेज बनाये जाय॑ वे इस किस्म के हों कि अगर 


२३० विधान रूभा [६ सितरुबर, १९५१ 


[श्री छुल्तान आमखां] 

की टीह्त कियो वक्‍त वापस ले लिये जाय॑ तो उनकी का [नक्शा] इस किस्म की हो 
हि वे किसी दूसरे काम से इस्तेमाल हो सकते हों। अगर इस चीज़ का स्याल 
रख कर हम स्टोरेज बनायें तो मुझे यक्ीव हूँ कि केपिदल झाई नहां 
होगी और अगर वें इस किस्म के बनाये जायेंगे कि कंट्रोल न रहने के बाद 
वे दृपरे कामों में इस्तेमाल हो सकें तो अगर डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट अपने अजला में 
लोगों से एप्रोच करके लोगों से इस किस्म की गुफ्तमभू करें, तो सुझे तो यह 
यकीन पड़ता हैं कि बहुत सी. जगहों में हमारे गोडाउन्स तैयार हो जायेगे, (जन पर 
हमें -पया लगाना नहीं पड़ेगा। 

हुत॒त्वाला, यह एक वाक़या है कि जिन जिन अज्ञल्ा में प्रोक्‍योरसेंट (खाद्यान्न 
प्र(प्ति) होता है वहां गोदाम न होने की वजह से वह गल्‍ला एक जगह स्टोर किया 
जाता है, फिर दू तरी जगह भेजा जाता हैं और फिर तीसरी जगह भेजा जाता हु। 
तो अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्प में स्टोरेज हो जाय तो हमरा बहुतसा ऋ्रास मूवमेंद 
(अविहल गति) बच जायगा और उत्ते ग्रवर्बमेंट का वह रुपया जो वह गहले 
के दरतपोर्ट में खर्ज करती है बच जायगा और उसे दूसरे तरीक़े पर हम से 
कर सहेंगे। इप्तलिपे मेरा झुूयाल है के जो बिल हमारे सामने हे वह ऐसा हु 
कि इपक्नो हर तरझ से ताईद होती चाहिपे। और यह बात कि यह सन्‌ १९५४ 
तक रहे या५२ तक हो रहे, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता हुँ कि 
बीचमें हो हम इंपको मंसुब्र कर दें या जहूरत हो तो हम इपको एक्सटेंड (प्रसार) 
कर दें। तो में समझता हूं कि इस बिल में और इसकी तरभीम में कोई बहुत 
ज्यादा फहे नहीं हैं। और यह बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन जहां तक 
इंप पल का ताहलक है, में समझता हुं वह ऐसा है जिससे कोई इंकार नहीं कर 
सकता ओर इस बिना पर में इस बिल की ताईद करता हूं और चाहता हूं कि यह 
पास हो जाय। ह 


हे श्रो द्वारिक प्रसाद मौये--भीमान्‌, में आज्ञा चाहता हूं कि अब कक्‍्लोजर मव 
(जिवाद समाप्ति का प्रत्ताव प्रस्तुत) करने की अनुसति दी जाय। 
अधिष्ठाता--अपकी इजाजत है । 


श्रोद्दारिका प्रसाद सौध--भीमान्‌, में प्रस्ताव करता हुँ कि अब इस प्रदन पर. 
विवाद समाप्त हिया जाय। 


अधिष्ठात--प्रश्त यह है कि इप्त प्रस्ताव पर विवाद समाप्त किया जाय। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के विश्तझिवित हंग से विभाजित होने पर 
स्वीकृत हुआ )-+- 


पश्ठ मे--६७ 
अश्षयव्र सिह, श्री केदाव गुप्त, श्री 
अब्दुल मुईज़ ज़ा, श्री खुशी राम, भरी 
अब्दुल हमीव, श्री | .। चंतुर्भुज शर्मा, श्री 
अल्फू ड धर्मदास, श्री. | चंन्र सानु गुप्त, माननीय श्री 
इच्द्रदेव त्रिपाठी, श्री छेदालाल प्‌ प्त, श्री । 
इतिजा हुसेत, भरी जगन्नाथ दास, श्री 
कालीचरण टंडत, श्री ह जगन्नाथ सिंह, श्री 
कुशलानन्द गरोला, श्री जंगमोहन सिह नेगी, श्री 
कृपा शंकर, श्री ज॑यपाल सिंह, श्री 


कृष्ण शरण/आप्य, थी | जयराम वर्मा, श्री 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कठीनुएंप २३१ 
आफ पावर) (संशोधन) विधेयक 


राजाराम मिश्र, श्री 


जआेपन सिंह, श्री 
रामकृपाल सिह, श्री 


हरिका प्रसाद मौय, श्री 
दीनद :ल अवस्थी, श्री रामजी सहाव, श्री 

दीनदयाल ज्ास्त्री, श्री रामनन्दन सिह, श्री 
फतेहसिह राणा, श्री रामबली मिश्र, श्रीं 

बदत सिह, श्री राममूर्ति, श्री 

बनारसीदास, श्री रामशंक रलाल, श्री 
बलदरेवप्रसाद, श्री लताफत हुसन, थी 

बादगाह गुप्त, श्री लाखनदास जाटव, श्री 
बेचनराम गुग्त, श्री लालविहारी टंडन, श्री 
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री लुत्फअली खां, श्री 
भगवानदीन पिश्र, श्री विष्णुशरण दुब्लिदा, श्री 
भारत सिह यादवाचाय, श्री शान्तिप्रपन्न दर्मा, श्री 
सक़सुद आलम खां, श्री शिवदान सिह, श्री 
ससुरियादीन, श्री इ्यामलाल वर्मा, श्री 

महमृद अली खां, श्री (रामबुर) श्रीपति सहाय, श्री 
सुजफ्फर हु चेन, भ्रो सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 
सुहम्नद इब्लाहीम, माननीय श्री सिहासन सिह, श्री 


(डननीनिननी न जिन न “नल बन बनननन - मनन 
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मुहम्मद नबी, श्री सीताराम अष्ठाना, श्री 
सुहम्भव फ़ारूकफ़ चिद्ती, श्री हबीबुरंहमान अन्सारी, श्री 
सु हस्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री 
'यज्ञन्परायण उपाध्याय, श्री हुकुम सिह, माननीय श्री 
रघुवंश नारायण सिह, श्री होतीलाल अग्रव.ल, श्री 
शघुवीर सहाय, श्री 

विपक्ष में--१४ 
अक्षयकुमार करण श्री | राजाराम शास्त्री, श्री 
अब्दुल बाकी, श्री रामकुमार शास्त्री, श्री 
खानचन्द गौतम, श्री वंदागोपाल, श्री 
गंगाधर , श्री विश्वनाथ प्र स्ताद, श्री 
शोपालनारायण सकसेता, श्री शंकरदत्त छरर्मा, श्री 
चेतराम, श्री श्रीचन्द (हल, भरी 
फत्न सरल इस्लाम, श्री सालिग्राम जायसवाल, श्री 


भाननोय श्री चन्द्र मानु गुत--तभावषति जी, जिस विधेयक पर कऊ से बहस आरम्भ हुई 
'उस पर माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हं। मेरा काम, जहां तक उन प्रदनों 
का संबंध है जो श्री गोयाल नारायण जी ने ओर श्री खुशवक्तराष्र जी ने अपने भाषणों 
के हारा इस भवन में उठाये थे, बहुत हल्का हो गया हें, क्योंकि उनके कुछ प्रहमों का 
उत्तर उन्हीं की ओर बेठते वाले कई माननीय सदस्यों ने दे दिया हुं। 
उन्होंने यह बतादिया हू कि इस विवेवक को क्यों आवश्यकता हें। आज के समय में 
जब इस सरकार को नोौति और इस भवन की नीति यह ह कि कंट्रोल और राशनिग 
की व्यवस्था चले तो यह नितान्‍्त आवश्यक हु कि स्टोरेज ( संग्रह) की अकोमोडेशन 
(स्थात) के लिप्रे रिक्रोजीशन (अधियाचन) की पावर (शक्ति) सरकार को प्िले । 
आजक्षे दिनों में जाहिर हैं कि वह जहरत तब तक दर नहीं हो सकती जब तक कि हमारी 
नीति कंग्रोठ की व्यवस्था को चाल रखता हे। इसलिये में उस प्रतव का उत्तर इस 
अबन से देन। अब जरूरी नहीं समझता । 


श्३२ विधान सभा [६ सितम्बर, १९५१ 


[मानवीय श्री चद्रभांनु गप्त | 


इसके अलावा कुछ बातें जो श्री खुशवक्त रायजी और श्री गोपाल नारायण जी ने 
अपने भाषणों में इस भवन के सामने प्रस्तुत की है, मं उनके संबंध में इस भवन के सामने 
वदय कुछ बालें रखूंगा। एक बात जो श्री खुशवक्त राष्प्र जी ने और श्री गोपाल नारायण 
जी ने इस भवन के. सामने रखी कि अब इस विधेयक की आवश्यकता सरकार 
क्यों महसूस करती है. और सरकार के पास अभी तक जितना गल्‍ला रहा है वह कहीं न कहीं 
रखा ही होगा। और आइच्दा अगर कुछ गल्‍ला ज्यादा आयेगा भी तो उसका सरकार 
अपने पुराने गोदामों या खत्तियों में , जो उसके पास अभी तक रहे हें, रख सकती हे। 
यह प्रइन बड़ा भ्रमात्मक प्रदन हु । आखिर जितना गल्‍ला अभी तक सरकार के पात्त रहा 
हैं या हैँ और जिसे इकट्ठा करके गोदामों में सरकार रखती रही है, वह उन्हीं गोदामों 
में रखती हैं, जिनको उससे इस कान्‌न के अन्तगेंत रिक्‍्वीजीशन किया था और जो आज 
भी रिक्‍्वीजीदाण्ड की हालत में उसके पास है। अगर यह कातन फिर से बर्नाथान गया तो 
यह जितने गोदाम याखत्तियां सरकार के पास है वे पहली जनवरी के बाद उसके पास 
न रह सकेगी, क्योंकि वह सारी खत्तियां रिक्‍्वीजीशन द्वारा ही प्राप्त हो गयी हूँ। 
इसलिये यह कह देवा कि सरकार के पास तो अभी तक गोदाम और खत्तियां काफी मात्रा में थीं 
और अब आइन्दा उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं हूं, यह प्रदन भामपुर्ण हैं। खतियां जो 
अब हमारे पास हैं, जेसा मेने कहा, उनसे से काफी रिक्‍्वीजीशन की ताकत छे प्राप्त की गयी: 
हैं। इंसलिपे आज भी जब हमें उन खत्तियों और गोदामोों को रखना है तो हमारे 
लिये यह जरूरी ह कि हमारे पास इस प्रकार की ताकत रहे कि जिससे ये खत्तिर्यां 
और गोदाम हमइरे पास बे रहें । 


एक लबाल और श्री गोपालनारापषण जी सवसेनता ने उठाया था कि मंत्री जी ने 
यह अपने भाषण में कहा था कि सन्‌ १९५१ में हमारा प्रदेश सेल्फ सफीक्षियेंट हो जायगा 
और अब जब इ सविधेयक में सरकार ते १९५४ की मियाद, गोदामों और खत्तियों को रिक्वीजीशन 
रने के लिए रख दी है, तो उससे जाहिर होता है कि सरकार ऐसामहसूस करती हूं 
कि १९५४ तक यह प्रदेश सेल्फ सफीक्षियेंट नहीं होगा। में माननीय सदस्यों से यह निवेदन 
करना चाहता हूँ कि यह तके भी भूल से भरा हुआह। आखिर को जो फूड कंद्रोल कौ 
व्यवस्था हु बह केवल इस प्रदेश से ही संबंध नहीं रखती है। वह तो सारे देश की समस्याहें। 
जब तक सारे देश में फूड में सेल्फ सफीशियेंसी नहीं हो जाती तबतक यह संभव नहीं हू कि 
किसी प्रदेश की सरकार को केरद्र की सरकार से गल्ला रखने के लिये, गठला उपलब्ध करने 
के लिये, और गला संग्रह करने के लिपे आदेश समय संमय पर न मिलते रहें। आखिर को यह 
देश एक इकाई है। यह नहीं हो सकता कि इस देश का अगर एक हिस्सा सेल्फ सफी,दर्येट हो 
जाय, वहां गल्ले का संग्रह न ही और वहां से गल्‍्ला दूसरे प्रदेशों को न भेजा जाय। 
ऐसासंभव हू कि एक प्रदेश सेल्फ सफीशियेंट हो जाय और दूसरे प्रदेशव हों और केन्द्र कीं 
सरकार उन प्रदेश्ञों की आवश्यकता पूरी दूनी करने के लिये कंद्रील की व्यवस्था सारे देश के अन्दर 
जारी रक्‍खें। इसलिये वह ऐसे स्थान से जहां गल्‍ला अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकता है 
संग्रह करने की योजना जारी रख सकती है। इसलिये इस विचार से इस पर जोर देवा 
कि इस नीति से यह जाहिर होता है कि यहां की सरकार ऐसा महसूस करती हैँ कि ५४ 
तक प्रदेश सेल्फ सफीक्षियंट न होगा, बड़ी ध्रामक बात हूँ। " 


१९५४ तक इस विधेयक को क्यों रत्न! ? उसकी मंशा साफ जाहिर थी । क्‍या. हम 

नहीं जानते हूँ कि केंद्र की सरकार ने फूड के तसाम्त विषयों पर विचार करने के लिये 
क' प्लानिंग कमीशन (संविधायव आयोग) नियुक्त किया था। उससे अभी थोड़े ही 
दिन हुए अपनी रिपोर्ट केछ की सरकार के पास भेज दी है। उसमें उसने साफ कह दिया 
है कि कम से कम तीन वर्ष तक हमारे देश में सेल्फ सफीशियेंसी (आत्म निर्भरता) का सवाल 
नहीं उठता हैं। हमें बाहर से गल्‍्लां मंगाकर अपने देश की जरूरतों को पुरा करना 
पड़ेगा। यही वजहु थी कि हमने बजाय एक साल के तीन साल का समय इस विधेयक: 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिकवीजीशन (कंठीनुएंस . २३३४ 
आफ पावर्स) (संग्रोधन) विधेयक 


की अवधि का रखा, क्योंकि हम समझते थे कि .अगर केख की सरकार की यही नीति रहेगी 
तो हमें आदेश दिया जायगा कि हम अपने प्रदेश में जहां गलला अधिक मात्रा में पैदा होता है 
गलला संग्रह करे, उस गोदामों में रखें और दूसरे प्रदेशों को भेजने की कोशिश करें। केरद 
की नीति और आदेशों के अनुसार ५४ तक की अवधि हमने इस विधेयक में रखी है। 


यह भी कहा गया ह॑ कि इस विधेयक के अन्‍्तर्गत इसकी धारश्झों का दुरुपयोग किया 
जाता हु। सुझे नहां मालूम कि इस भवन के साननीय सदस्यों ने कभी यह बताया हो कि 
इस विधेयक का किप्त प्रकार दुरुपयोग किया गया ह और न यही बताय! है कि जो मौजदा कानन 
चल रहा है उत्तके अन्तर्गत कोई गर जाबते की बात, कोई ऐसी बात जिससे इसरों को परेशानी 
हुई हो, हो रही हं। जितने भी रिक्वीजीशन किये गये है वे तो जरूरत को देख कर किये 
गये हें। उसके बारे में भवत के सामने अब तक कोई शिकायत नहीं आयी ह। फिर इस 
तरह की आलोचना करता कि इसका दुरुपयोग होता हैं, में नहीं समझता, कि इसके क्या सानी 
हो सकते है। सरकार की आलोचना इस बुनियाद पर करना कि यह संरकार इसका 
दुरुपयोग कर सकती हू, में समझता हूं कि यह बात इस प्रकार की नहीं है जो इस भवन के सदस्यों 
का बरतनी चाहिये। जेसलाकि जपोजीक्षन के कई साननीय सदस्यों ने कहा कि 
खाने और गिजा का ऐसा मामला है कि जो राजनीति का प्रतिवाद नहीं बनाया जा सकता 
इसलिये इंस विषय के ऊपर कोई विवादग्रस्त बातें न करना ही अच्छा होगा। 


जब तक यह भवन यह मान कर चलता हु कि हमें नियंत्रण की नीति को बरतना होगा, 
तब तक तो भवन को यह अधिकार सरकार को देना होगा कि सरकार जो गहला 
संग्रहुकरती है उसके रखते के लिये सनुचित इंतजाम करे और वह उसके लिये वह गोदामों 
और खत्तियों को प्राप्त कर सके। यह भी कहा गया हु कि डायरेवट नेगोशियेद्वान्स से 
सरकार को खत्ती और गोदाम प्राप्त करने चाहिये और कानून «के दर यह कार्य नहीं 
करना चाहिये। इं सके विबग्र में में अधिक नहीं कहुंगा क्‍योंकि साननीय श्री जमशेव अली खां ने 
कल इसका उत्तर दे दिया था और बतला दि:। थ; कि अगर सरकार डायरेक्ट नेगोशियेशन्स 
करती हे तो यह खतरे से भरा हुआ होग।। इसलिये सें इस बहस मे नहीं पड़ गा। 


हाँ तक यह एतराज उपस्थित किया गया ह कि सरकार ने खत्ती और गोदाम क्यों नहीं, 
बनवाये, भेंने कल जो भाषण दिया था उसमें यह बतलाया था कि सरकार के पास 
१३९६ खत्तियां है जो सरकार ने सन्‌ १९४८-४९ सें बनवाई थीं। 
सरकार की यह योजना थी कि सारे उत्तर प्रदेश में सरकारी खत्तियां और गोदाम बनदाये 
जायं। इसी के अन्तर्गत १,३९६ खत्तियां बनीं और एक गोदाम व नपुर में बनवाया गया। 
माननीय सदस्यों को भलीभांति ज्ञातह कि दो वर्षों से हमारी सरकार ओर केन्द्रीय सरकार 
को धन की कमी का मुकाबला करना पड़ रहा है इससे बहुत सी योजनाओं में कमी हो 
गई हैे। इसके अतिरिक्त केस्द्रीय सरकार डेवलपमेंट की स्कीमों के लिय्रे जो सब्सीडी 
(राजतहायता) दिया करती थी वह भी उसने बन्द कर दी। इस संब्सीडी भें हम्तारी 
खत्तियों का भी हिस्सा था। इसलिये इसके लिए भी रुपया मिलना सरकार को 
बंद हो गया। ऐचे समय में विकास की योजनाओं की जिम्मेदारी हमार प्रदेश के खजाने 
प्र आ पड़ी और भवतत के माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते है कि हमारे प्रदेश से 
ऐसे फायनेंसेज (धित्त) नहीं है कि हमारी सारी योजवाओं को एक साथ छर्यान्वित हो सके। 
सलिप्रे जहूरत समझते हुए हमने यह निर्णय किया कि जो हसारी योजना खत्तियों के बनवाने 
की है उसमें काट-छांद करें। हम ३५० खत्तियां पिछले दर्ष भी बनवाना चाहते थे। 
लेकिन रुपये की कभी की वजह से नहीं बनवा सके। 


कुछ आंकड़े मांगने की बात हमारे सदस्य शी खशवकक्‍्त राय जी ने कही थी। उन्होंने 
कहा था कि कुछ विषयों की सुचना उन्होंने भाँगीथी और उनमें से कुछ की सूचना 
सरकार नहीं दे सकी । में अदब के साथ यह कह॒दा चाहता हूँ कि सारे दिषयों की सुचना 
सरकार के पास हर समय नहीं रहती हैें। वह जिला अधिकारियों के पास्त या रीजनंल 


श्रेड ु विधान सभा [६ तम्बर, १९५१ 


[माननीय श्री चद्धभानु गुप्त] 
फूड कंग्रोलर के पास्त रहती है। जेताकि इस विधेयक से माननीय सदस्य भलीभांति परिचित 
हैं। हमारे पास उन बातों की जानकारी यः सूचना रहती हू जिन बातों में सरकार को 
आज्ञा देनी पड़ती हें। यदि १९४७ के ऐक्ट का ध्यान उन्हे हो तो उनको पता होगा 
कि जहां तक खत्तियां औरमगोदामों के रिक्वीजीशन करने का संबंध हु चह तो हमारे डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट या फड कंट्रोलर्स करते हें और उन तमाभ बातों की सूचना उन्के पास ही रहती है। 
लेकिन इस सन्‌ ४७ के ऐक्ट में एक धारा (३) है जिसके अन्तर्गत डिस्ट्रिकट भेजिस्टरेट और 
फूड कंट्रोल को गोदामों और उन मकानों के संबंध में, जो पहले इस्तेमाल नहीं किये गये 
थे, सरकारकी आज्ञा लेती पड़ती है और उसकी सूचना हमारे प्रदेश की सरकार के पास रहती 
है। वह सूचना आज भी मेरे पास है। मेरे भिन्न ने कल यह सूचना नहीं मांगी थी कि इसधारा 
के अन्तर्गत जो मकान रिक्वीजीदान किये गये हें और.जिनकी सरकार ने आज्ञा दी हे उनकी क्या 
संख्या है । थवि वे जानना चाहते हें तो में उनको बतला सकता हूं कि ऐसे मकानों की संख्या 
नौ है। बेकिया जितने सकान गोदामों या खत्तियों के लिये रिक्वीजीशन किये गये हें उसकी 
सुचना डिस्ट्रक्ट मे जिस्टेट और फूड कंट्रोलर्स के पास हे। यदि थे यह सूचना चाहें तो में 
मंगवो कर दे सकताहूँ। एक सूचना वे यह जानना चाहते हैँ कुल कितनी खत्तियां हैं 
कितने गोदाम हैं और क्ितरी जगहों पर गलल्‍ला संग्रह करके रखा जाता है 
और उनमें से कितनी और खत्तियांऐसी हे जो सरकार ने खुद बनवायो हें और कितने 
ऐसी हें जो सरकार ने दूसरों से ली हें। उनके आंकड़े मेरे पास हें और इस भवन की पूचता 
के लिये पढ़कर सुना देता हूं। हमारे प्रदेश में जो सेल्सस (जनगणना) ली ग; थी उसके 
अनुसार हमारे यहां खत्तियां ५०४२ हैँ जिसकी स्टोरेज कंपेसिटी ५६,७३,५६१ भन है 
और गोदाम हमारे यहां ८,४७४ है जिनकी स्टोरेज कपेसिटी १,४४,७४,३१८ मन की हैं। 
सरकार के पासजो स्टोरैज कपेसिटी है वह ८७,५३६ टन के लिये इस वक्‍त है । जो सरकार 
के पास स्टोरेज कंपेसिदी हें वह तीन प्रकारं की ह। एक स्टोरेज कपेसिंटी गोदामों 
और खत्तियों के रूप भें सरकार के पास है, दूसरी जो जगहें डाइरेक्ट निगोशियेन्स 
(सीधे समझौते) से ले ली गयी है उत्तके रूप में और तौसरी वे जगहें जो सरकार ने 
इस कानून के अन्तंगत ले रखी है. और इसीलिये आज सरकार इस भवन से यह इजाजत 
चाहती हू कि सरकार ने इस कानून के अन्तंगत जो कंपसिदी (संग्रहद्य देत) ले रखी है 
उसको कायम रखने की इजाजत दी जाय। | 
श्रो गोपाल नारायण सकसेना--कुछ टोटकू कपेंसिदी आपकी कितनी हे ? 


माननोय ओर चन्द्रसानु गुप्त--जो सरकार की पोजीशन स्टोरेज कपेसिंदी हूं उसमें 
८७,५३६ दन खत्ती के रूप भे एकोमोडेशन है. और २,१९,०६७ टन कपेसिटी गोदाम 
के रूप में है। इस तरह से दोटल एकोमोडेशन ३, ०६,६०३ ठन की है। सरकार की खुद कौ 
जो स्टोरेज पोजीशन हूँ वह ९ लाख सन को है ,और उसके आंकड़े कि उसमें कितनी 
खत्तियां हैँ और कितने गोदाम हे वह मेने कल अपने भाषण में दे दिये थे। 

श्रो गोपाल नारायण सकलेना--यह जो फिगर्स दिये गये है उससे यह माल्म होता है 
कि जो स्टोरेज कपे सिटी! हे वह काफी है और ज्यादा की जरूरत नहों है। अगर माननीय मंत्री जी 
जो कमी है वह बता दें कि कमी कैसे है तो बहुत सहुलियत हो जायगी । 


माननीय श्री चन्द्रभालु गुप्त--अगर यह कानून ३१ दिसम्बर की खतम हो गया तो 
वह स्टोरेज कपेसिंटी जो हमने इसके अन्तर्गत प्राष्ष की हे. निकल जायगी और 
वे जगहें हमसे छिन जायेंगी । | ह 

आज मौजूदा -सरकारी स्टोरेज कंपेसिंदी को कायम रखने तथा प्राप्त करने के लिये 
जिसकी हम आइंदा जरूरत महसुस करते हे, हमें इस कानून की आवध्यकत्ता हं। के की 
. सरकार के पास्त कोई स्टोरेज कपसिर्द! नहीं हु और माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से 


सन्‌ १९५१ ई० < 
आप 


सालम हु कि इससाल औरअ 
काफी गहलामिल रहाहं। 
जब केन्द्र के गहले को ट्रस्ट के 
उनको कहां से प्राप्त करेगे ? 

के लिये अधिकार रहगा। अ 
हमारे पास यह ताकत जारी 
प्राप्त करने काअधिकार रहे। 

क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत से 
ट्रेंडर (अस रक.र व्यवसाय )भी 
(प्रतियोगिता) हुआ तो प्राइवेट 
राना) के रूप में । सरकार ऐस 
को देखते हुए हम ऐसी व्यचर 


ऐसे स्थान हे जहाँ गल्‍्ल 
गोदामों के अधिक दाम लगाई 
पर उनको रोक नहीं सकेंगे। 
होने नहीं देता चाहेंगे। इंन कार 
तरफ से मांग जा रहे ह इच्त 
हमारे यहां राशनिग की व्यवस्थ 
न हम प्रोक्‍्योरमसंद (गल्ला वसुर्ल 


एक संशोधन के बारे में भी 
रखी हे। १९५२ क्यों नहीं 
अधिकार सरकार को दिये जाय 
आपत्ति नहीं हं, लेकिन सरकार 
में लाना औ २ उन पर बहस कर* 
खर्च होता हु और दकक्‍्स पयर 
होता ह। अगर हम इ च् बात क 
पड़ेगा, जिसका निणय प्लां 
हमारे सामते आ गयी है और ६ 
राय दी ह उसमे कुछ तत्व हूं 
की इजाजत मिलनी चाहिये 
समझताह कि द या ८ महीने प्‌ 
हो सकता हु और सरका ९ को 
भवन के सदस्यों से एक बात ३ 
की बात नहीं ह। कईदफा ; 
केन्द्र की सरकार है, जो प्रदेश 
महसूस करते हू किद्श मंडे 
को पूरा नहीं कर पाते ह॒ तब: 
बात से सहमत हैं तो उन्हें जो 
इसकी अवधि रखी जाय। _बः 
भवन निर्णय करता ह कि ५' 
वह इशकी मृखालिफत में कुछ 
में इन& ब्दों के साथ आशा कर 





यू० पी० ऐक्ट 
९ सन १९४९ 
की धारा २ 
का संशोधन 


छोटा ज्ञीर्य 
नाम और 
आरस्भ 


२३६ ' विधेयक २३७ 
ग्रश्निष्ठहाता-- विंध यक 

(संशोधन) न कि उत्तर प्रवेश जरे 

5 मे २७३४ बात कि यह 

बी का रा जमसीं घर भाइयों को 

४ में सस्या हता है। हालांकि 

7है। यह एक ऐसा 

श्री बोपाठ ना हो पजह से जो 

पर है में उसको उ जाती हैं। इस वजह 


१ जझाबय और इतकों 

से अल्तावब व आउट आफ डेट 

रखा जाय। ख्त में जो विककत 

माततीय मंत्री नेश उस के सामने पेश 
इससंशोधन की मंजार करेगा। 


वो मशेकोई तकरी र 4 
च्छ +] 
जारी रखंगा।. 7 र २ मित॒ट पर 


.. * की कार्यवाही पुनः 
माननांय छा 
मुझे यह मंजर है। 

अधिष्ठाता 
रखा जाय। 


-बोड़ी तकरीर नहीं 
आनरेबिल पिनिस्टर 
ही निशन एक्कूप्डेनेशन 
के शहरों और क़स्वों 
अधधप्ठात[-- ते जमीन कोज पर 
का मालिक हूँ और 
(अइन पेंट है। अगर बह 
हैं वह इस कानून के 

क्योंकि य० पी 


१९५१ ई० तक सन्‌ से पहले जो मुकदमे 
एक्ट द्वारा जारी ९ बातें में आनरेबिल 
और क्योंकि उब्लुक हे मेरे ख्याल में 

की व्यवस्था करना हा में होगा और यह 
इ तडिये पति वा रक्त स्ट्ट्म एसा 

कान ओर इसरो चीजें . 


बन । 


१ ध्त हता 
(संझ्ोधन) अधिनिया तहिता हैं 
(२) वह 


अधिष्ठाता-- “के पहले सदाल का 
बन जाय। लाऊं कि जिस जमीत 
(पहन री! जहां _ तक मेरा 


माननोय श्रो 5 हम का हू 


सामान्य विधि से 
(कंटीन्यूएंस आफ फ््े 


अधिष्ठाता' 
(संशोधन) विधेयक 7लिंबन २५ अगस्त 
हा हूं ) 


ए्३४ ह * विधान सभा [६ सितम्बर, १९५१९ 


[माननीय श्री चप्रश्न यह हे कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंदीनुएंस आफ पावर्स ) 


[2] 


है। हमारे पास उन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


आज्ञा देनी पड़ती हूँ | खड़ २ | 

कि जहां तक खत्तियां, ई० के यू० पी०, स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीनुएंस आफ पादर्स )ऐक्ट की 
मैजिस्ट्रेट या फूड कंद्रो' “१९०१” के स्थान पर संख्या १९५४” रख दी जाय। 

लेकिन इस सन्‌ ४७ के 

फूड कंट्रोल को गोद | 

थे, सरकारकी आज्ञा'रायण सकसेना--जों संशोधन मरे सित्र श्री खुशवकत राय के मास 
है। वह सूचना आज भस्थित करना चाहता हूं। 

के अन्तगंत जो मकान $रता हूं कि अंक “१९५४” के स्थान पर अंक “९५२? 
संज्याह । थदि चे जा ' | 
नोहेँ। ग हे जितने नी तकरीर में इस बात को स्वीकार कर लिया हे कि उत्तकी गवर्नमट 
सुचना डिस्ट्रिक्ट मेजिस्२ करने के लिये तैयार है अगर सरकार मेरे इस संशोधन को मात लेती ह। 
मंगवा कर दे सकता हूं (रने की जरूरत मालस नहीं होती। अगरचे भहों मानती तोमें तकरीर 
कितने गोदाम हैं 3 के 

और उनमें से कितः 
ऐसी हैं जो सरकार ने जे 
के लिये पढ़कर सुना ५ है 
अनुसार हमारे यहां सप्रइत यह है किखंड २ में अंक “१९५४” केस्थान पर अंक “१९ए०२ 
और गोदाम हमारे यह' 

सरकार के पासजो स्तीश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


है. 


के पास स्टोरेज कपेंप्रइई यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग 
और खत्तियों के रूप २ 

(सीधे समझौते) से लेडपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 

तू त्तंगत. ५ 

आहत! है सका प्रस्तावना तथा खंड १ 

बेको > ? (टिस्‍्पोरेरी) रठोरेज रिक्‍्वीजीशन ऐव्ट, १९४७ को ३१ दिसम्बर, 
उसको कायम रखने भरे गेजी रस छा 
गध १९४९ ई० के यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्दीन्यूएंस आफ़ पावसे) 
श्री गोपाल नाज्ा गया था. 


माननोय भ्रो चात ऐक्ट को अब ३१ दिसम्बर, १९५४ ई० तक जारी रखने 
८७,५३६ दत खत्ती कह, 


के रूप मे हूं। इस तरहनलिखित अधिनियम बनाया जाता है -- 


जो स्टोरेज पोजीशन ह हे कक के 
| हें कित रा कन्दीन्यूएंस आफ पावर्स ) 
सत्तियां है. और कि अधिनियम का ताम उत्तर प्रदेश रिक्‍्वीजीशन (कन्दीस्यूएंस ) 


तेज, १९५१ ई० होगा। 
प 3:९0 05%00 प्रचलित हो जायगा। 
के जो स्टोरेज कपे सिटी है ५ 
ध्षे ५७७० के खड़ का अंग 
जो कभी है वह बता देन यह हैँ कि खंड १ और प्रस्तावना इस विधेयक 
माननीय श्री चपस्थित किया गया! और स्वीकृत हुआ।) 
वह स्टोरेज कपेसिटी अच्दरभानु गुण्त--सें प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन 
वे ज़गहे हमसे छितर जवर्स) (संशोधन) विधेयक, १९०१ ई० पारित किया जाय। 
आज मौजूदा सरःप्रइन यह हे कि उत्तर प्रवेद् स्टोरेज रिक्‍्वीजीइन (कंटीन्यूएंस आफ पावस ) 
जिसकी हम आइंदा जल्‍्न्‌ १९५१ ई० पारित किया जाय। | 
सरकार के पासकोई स(प्रइत्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


न्द्र्भानु गुप्त--मेंने अपने प्रारंभिक भाषण में ही कह दिया था कि 


स्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश जरे चहादस उत्सादन विधेयक. २३७ 


सन्‌ १६४१ ई० का उत्तर प्ररेश जरे चहारुम उत्सादन विधेयक 


माननोय श्रो हुकुम सिह--श्रीमान्‌ जी, सें यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जरे 
चहारूम उत्तादन विधेयक, सन्‌ १९५१ ई० ५र विचार किया जाय ; 

इस बिल के संबंत में सुझे ज्यादा तकरीौर नें करनी हे। सिर्फ इतनी बात हे कि यह 
जरे चहारुम का दस्तुर बड़ा पुराना दस्तुर है जिसके जरिये से हमारे जमींगर भाइयों को 
उैकेसी सक्ान को बिक्री फरोख्त में जरे चहा म पाने का हक़ रहता है। हालांकि 
ताभोर में एक पैसा भी जनोंदार साहबान को सके करना नहीं पड़ता है। यह एक ऐसा 
दस्तूर है जो बदली हुई परिस्थिति में ठीक नहीं बेंठता। इस दस्तुर की वजह से जो 
सकानात कमर कौ मत पर विक सकते हें उनको क्रामत बहुत ज्यादा बढ़ जाती हे। इत बजह 
से यह जरूरी समझा गया कि यह विधेषक सदन के सामने पेश किया जाय और इत्तकों 
कानूत की शक्‍ल में पात किया जाय ताकि यह दस्तुर जो विलछुडल आउट आफ डेट 
(असामयिक ) है बहु खत्म हो जाय और सकानों को खरीद और फरोछ्त में जो दिक्कत 
दरपञ्ञ है उतमें सहुलियत पेशा हो जाय। सलिये यह विवेषक हाउस के सामने पेश 
किया गया हे और मुझे आधा कि साननीय सदन इसको स्वीकार करेगा। 


(इस समय १ बजकर २ विनद पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २ सिनट पर 
अधिष्ठाता संडरू के सदस्य, श्री केशव गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः 
आरम्भ हुई। ) 


श्री ऐजाज रसूल --जनाबवाला, मुझ्तेइ त ससले पर कोई बड़ी लम्बै-बौड़ी तकरीर नहीं 
करनो है ओर न इप्ष बिल को मु वालिफत करना है। ज्षिर्फ चन्द वातें आनरेबिल सिनिस्टर 
साहब से दरख्वास्त करता चाहता हूं। अव्चल तो यहू कि जो _फिनिशन एक्ट५उेनेशन 
२ उसका क्‍या सतलब है ? यह बिल सिर्फ बेहात के जिये नहीं बल्कि शहरों और क़स्बों 
की जो जमीनें है उन सब पर यह ऐक्ट लागू होगा। अगर किप्री ने जमीन रूरज पर 
“दे दी और उस पर दूसरे ने अपना मकान बनाया तो वह लिफे अमले का सालिक है और 
सीन का मालिक वह नहीं हो सकता क्य्रोंकि उन के साथ हूं एप्रीमेंट है। अगर वह 
चाहे ) अमले को सेल कर सक्ृृता हे लेकिन जो जमीन के मालिक हें वह इस कानून के 
बाद कायम रहेंगे या नहीं। ह 


दूस रे बात में यह दरिधाषत करना चाहता हूं कि २५ अगस्त से पहले जो सुझ्ञहसे 
किसी अदारत में चल रहे हें उनकी क्‍या 'जीशन होगी। यह दो बातें में आनरेबिल 
मिनिस्टर साहब से पुछवा चाहता हूं। जहां तक जरे चहरुत का ताललुक़ है मेरे ख्याल में 
इस हा रिवाज बहुत कम हे और बनारस में या दूसरे सशरिक्रों अज्जदा में होगा और यह 
अबध में बहुत कभ है । सुमकित हे कि गवने पेंट स्टेट में या को. आफ वा ससटेट में ऐसा 
हो कि ज़रे बहा म वहां लिया जाता हो चूं[ह वहां अक्तर, दरख्त मकानओर दूसरी चीजें 
नोलास होती हे उनमें यहू.लिया जाता हु्‌ु॥ बस तना हो में मालूम करना चाहता हूं 
इससे ज्यादा मुझे नहीं कहना हें। | 


माननीय ओऔ हुकुम सिंह-“मानतीय सभापति महोदय, जहांतक पहले सदा का 
ताल्लुक है उत्तसे में यह सत्श्ा कि नवाब साहब चाहते हूँ कि मं बतलाऊं कि जिस जमीत 
पर सकान बना हे उसको मिल केयत पर कोई असर पड़ता हु या नहीं। जहां तक मेरा 
ख्याल है ओर जहां तक इत जिल का मतलब है इससे ताल्डुक सिर्फ ज़रे चहारुम का है 
और जवीन का मामला जो हैं वह तो आरडिनरी का से गवर्न ( सामान्य विधि से 
“ शासित) होता है और होता रहेगा, उस में कोई दिक्कत नहीं होगी। 


दूसरी बात जो उन्हेंने पूछी है बह मेरी समझ में नहीं आई गालिबन २५ अगस्त 


कि 


_ से पहुले के जो मुकदमे हें वह खत्म हो जायंगे। बस इतना ही मुझे कहना हे । 


२३८ विधान सभा [६ सितम्बर, १९५१ 


अधिष्ठाता-- इन यह ह कि उत्तर प्रदेश ज्रे चहारुम उत्सादन विधेग्रक, सन्‌ १९५१ 
ई०, पर विचार किया जाय । । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


खण्ड २ तथा ३ 


परिभाषा २--इस अधिनियम में विषय या प्रप्तंग के विपरीत त होते पर-.- 
(क) जिरे चहारुत् का तात्पय भूस्वामी (800-]070) के ऐसे 
अधिकार से हे, वह चाहे क्रिपी नाम से प्र सिद्ध हो और चाहे वह प्रथा या संविदा 
(०४070 07 007078७ ) पर आधारित ही, जो उसे किसी मकान या 
इमारत के विक्रप् (598) होने पर ऋष सूल्य (प7०॥७४७ 408) में 
कोई हिस्सा या अंश पाने का हो। द 
स्पष्डीकरण १-- विक्रम” (88]9) के अन्तर्गत किसी डिय्नौ के 
निष्पादन ( ०5४०प्रपंणा ) में गोबावसान ($000- 
णे०्छगा9) या विक्रम (800) है। | 
स्पष्टीकरण २--“भस्वामी” (]870070) का तात्पर्य उस 
भूमि के जमींदार या स्वामी ([7007०४07) से है जिस 
प्र मकान या अन्य इमारत हो। ह 
(ख) “लगाना अथवा “किराया के अन्तर्गत घरद्वारी और 
परजो) । ' 


ज़रे चहा मकी ३--एतदद्रारा यह घोषित किया जाता है किसी वाजिबुल अर्ज, 
प्रथा का विनाश अनुबन्ध (827९०77७7) या किसी न्यायालय के निर्माण, डिग्री या 
आज्ञा या कितती अन्य आलेख (१0०77४०४४) में किसी बात के रहते हुये 
भी २५ अगस्त, १९५१ से ज्ञरे चहारुप की प्रथा का एतइद्रारा उत्सादक 
(७००४0) किया जायगा और किया जाता है। 
श्री इन्द्रदेव जिपाठो--सभापति जो, मे प्रस्ताव करता हुं कि खंड २ के उपखंड (क) 
की तोसरी पंक्ति का अंतिम शब्द “या निकाल दिया जाय तथा चौथी पंवित में शब्द 
“इमारत” के बाद निम्नलिखित हाबद' बढ़ा दिये जावें--“दरख्त या बॉस” 
सभापति जी, इसे पेश करने का सेरा मकसद यह हे कि जहां तक शहरों का ताहलुक्त 
है वहां तो मकानों के ही मामले श हुआ करते हूँ। यह बिल देहात पर भी लागू 
होता _ इसलिये वहां मकानों के मामले । होते हैँ नहीं और अगर होते हें तो नहीं के 
बराबर होते हैं, इसलिये में चाहता हूं कि इसमें दरख्त और बांस और जोड़ दिये जावें। 
उन पर जमतीदार ज़्रे चहाराम वसुल करता हे। इससे .देहात के रहने बाले गरीब किसानों 
को भी कुछ इस बिल से फायदा हो सकेगा। ह 


माननोय भ्रो हुकुम सिंह--सभार्पात जो, जहां तक इस तरमीम का ताहलुक़ हे मुझे 
सिर्फ यही अर्ज करना हूँ अपने भाई की इत्तिला के लिये कि दरख्त और बांस जमौंदारी 
उन्मूलन बिल में है और जिस वक्‍त वहऐक्ट लागू हो जांयगा तो उसमें यह सब जो काइत- 
कारों की मिल्कियत है, उनकी हो जाय और जमींदारों का कोई हक इसमें नहीं रहेगा । 
लिहाजा उसमें ज़रे चहारुम का कोई हुक़ पेदा नहीं होता हे। इस वजह से पेड़ों की बात 
इस बिल में नहीं रखी गई है। महज -इंमारतों के लिये यहु बिल रखा गया है में 


५ 


समझता हूं कि मेरे मित्र मुझसे इत्तिकाक़ करेंगे और अपना' संशोत्रन वापस ले लेंगे 


षछ 


क्योंकि यह इस बिल से तांल्‍लुऋ नहीं रखता है। - हु अं 8 5 


श्रो इन्द्देव त्रिपाठी--माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो आइवासन दिया 
है उसे तो मे पहले ही से जानता था कि जमींदारी अबालीशन जब कानून का रूप 


सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश जरे चहाएम उत्सादन विधेयक २३९ 


लेगी और जमींदारी खत्म हो जायगी तो पेड वगेरह भी खत्म हो जावेंगे। लेकिन 
जमींदारो का मामला तो लटक रहा है और मेने इत्ती रुघाल से यह तरपीम पेश की थी। 
लेकिन जैप्ता उनके कथन से प्रकट होता हें में समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री को 
पुरा यज्ञीन ही गया हे कि जपोंद्य ) खंत्म होने में बहुत देर नहीं .। अगर ऐसी बात 
है तो में अपने संझ्ोधत को स॒ नहीं करना चाहता और इसे बापस लेता हूं। 
(सदन की अनुरूति से सं्ोधन वापस लिया गया।) 
अधिष्ठात।--खंड २ में अब कोई संशोधन बाकी नहीं हैं और न इसमें कोई संज्ोधन 
हुआ है ओर बंड ३ में भी कोई संशोधन नहीं है। इतलिये में खंड २ और ३ को एक 
साथ सदन के सामने रखता हूं। 
प्रदन यह है कि खंड २ और ३ सरत्रि यक के अंग साने जाय॑। 
(प्रशव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
खंड ४ 
४-क + ॥, अनुबर या अन्य आलेख में किसी बात के होते हुये. जरे चह;। सम के 
भी २५ अगस्त, १९५१ को या उसके बाद किसी विऋ्प के संबंध में किसी अधिकार का 
व्यक्ति को ज़रे चहासस के आधार पर यह जा कार न होगा कि ऐसी अवैध होना 
भूमि पर जिसका वह स्वामी हो स्थित मकान या इमारत के क्रय मूल्य 
के फिस्ती अंश या भाग को, विक्रेता (इशी।०) या. क्रेता 
(7ए7७४७४०७') से बसुरू कर सके। उक्त अंश या भाग की अदायगी के 
संबंध में, किन्तु अन्य में नहीं, कोई भी अनुबन्ध अवेध होगा। 
... अधिष्ठाता--खंड ४ में अब कोई संशोधन नहीं है। 
प्रदन यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग साना जाय। - 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
खंड ५ और ६ 
ए--यदिं धारा ४ के कारण ज़रे चहारुम के रूप में किसी धनराशि अन्य बिंबयों में 
को देते को प्र ति्षा (7707786 ) अवैध हो जाय, तो अनुबन्ध वाला आलेख. अनुबन्ध आदि का 
(१००प४९ए) उपर्पुक्त के विषय को छोड़कर किसी अन्य बात के लिये प्रभावज्ञील रहना 
अवेध न होगा, चाहें कोई विधि (!&ए७) इसके प्रतिकूल भले ही हो। * 
६--समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुपेभी २५ अगस्त,१९५ १ 
र५ अगस्त, १९५१ को या उसके बाद हुये विक्रय के संबंध में जरे चहारुम के बाद के 
के आधार पर किसी धनराकज्ि की प्राप्ति के लिये प्रत्येक, वाद, प्रार्थना या दायित्व के संबरंत्र 
व्यवहार (9० धणुऑ०७४००, 970088५778 ) का प्रशयत हो जायगा में वाद (इप्पं॥) 
(रथ ७&09/9 ) और वे खारिज (09788) कर दिये जायेगे; किन्तु का प्रशयत 
उनसे संबद्ध व्यय न्यायालय के विचार, पर निर्भर होगा। 
अधिष्ठाता--खंड ५ और ६ में कोई संग्योधन नहीं है। इसलिये में इन दोनों खंडों 
को एक साथ रखता हु। 
प्रथन यह है कि खंड ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जाय॑। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
-ख'ड ७, ८ और ८ 
७--( १) किसी संविदा या प्रथामें किसी बात के रहते हुये भी,किसों बाद द्वारा लगाव 
ऐसी भूमि के भूस्वामों के लिये जिसके संबंध में २४ अगस्त, १९५१ को बढ़ाने का अधि-- 
ज़रे चहारुस का अधिकार एपत हो, यह बंध होगा कि वह बाद द्वारा कार। 
उस लरूगान को बढ़ा सके जो उक्त भूमि के लिये उक्त दिनांक पर 
प्रदेय हो: | ह 
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किस्तु प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि बुद्धि उक्त लगान के ३३, १/३ प्रतिज्ञत 
से अधिक म होगी ; 


दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि यह प्रमाणित हो जाय कि भूस्वामी 
ने किती समय उक्त भूमि पर स्थित सकान या इमारत के 
संबंध में जरे चहारुप के रूप में कोई धनराशि वसूल की हू तो किसी 
बुद्धि की आज्ञा नहीं दी जायगी। 


(२) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी भूमि के लिये देय लगान में 
ब॒द्धि की गई हुँ तो जब तक बुद्धि कार्यान्वित किये जाने के दिनांक से 
३३ वर्ष न बीत जाय, दुबारा लगान की वृद्धि नहीं की जायगी। 


करा ७ के ८->कोड आऊक पघपिघिलप्रोत्तीजर, १९०८ के आडे र २, रूल २ में किसी 
अवीत लगानकी बात से यह ने समझा जायगा कि केवल इस कारण कि धारा ६ में उल्लिखित 
बुद्धि के पंधंध्ध बाद निविष्ट (दाखिल)हुआ था, भू-स्वामी धश्रा ७ की उपधारा (१) के 
से सी० पी० सी० अथीव लगाव को बुद्धि के लिये बाद प्रस्तुत करने से वंचित रह जायगा। 
आर्डर २, रोल २ ह 
की बाधा 


प्रशस्ति ९--२५ अगस्त, १९५१ को या उसके बाद किये गये विक्रय के 
। संबंध में ज़रे चहारुम के लिप्रे धनराशि को लेने वाले व्यक्ति को ऐसा 
अगथ्॑-इंड दिया जायगा जो उक्त प्रकार से लगाई गई या बसुल की गई 
धनराशि से दुगुनी तक' हो सकती हे, और न्याथालूय यह आदेश दे 
सकता है कि वसूल किये गये अथे-दंड में से ऐसा भाग जो विक्रेता या 
क्रेत। द्वारा दो गई घतराशि से अधिक न होगा, यथास्थिति, विक्लेता 
अथवा क्रेता को वापस पर दिया जाय। 
अधिष्ठाता--उंड ७, ८और ९ में कोई संशोधन नहीं है । इसलिये में इन तीनों 
 खंडों को एक साथ रखता हूं। के ह 
प्रदत यह है कि खंड ७, ८ और ९ इतत विधेयक के अंग माने जाय॑। 
( इन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
के प्रस्तावना तथां खड १ 
ज़्रे चहारुम की प्रथा के उत्सादन (७४००४907) की व्यवस्था करता 
आवश्यक हे ; | 
.. अतएवं निम्नलिखित अधितियम बसाया जाता हैँ :-- 


संक्षिप्त नाम १--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश ज्रे चहार॒म उत्सादत 
प्रसारतथा.. अधिनियम, १९५१ ई० होगा। 
प्रारम्भ । ह 


(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। 

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा। | 
अधिःटाता[--प्रदन यह है कि खंड १ और प्रस्तावना इस विधेयक का अंग मानी जाय। 

(प्रइनत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 

माननोय श्री हुकुम सिह--भोमान्‌ जो, में प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ज्षरे 

चहारुत उत्सादन विवयके, सन्‌ १९५१ ई०, पारित किया जायं। 
अधिष्ठाता--प्रइन यह है कि उत्तर प्रदेश ज़रे चहारुम उत्सादन विधेयक, सन्‌ 

१९५१ ई०, पारित किया जाय। कक बा 

.. [प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
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कार्य के ऋम में परिवतन 

माननाथ श्रो मृहम्मद इब्बाहीम--मुत्रे जनाववाला से और जनाव के जरिये से इस 
ऐरशान से यह द रख्वास्तकरना हु किअयला आइटेन (रद) जो एजेंडा पर है इस वक्‍त उसकी 
बजाय नम्बर १४ और १५, १६ और १७, २० और २१ पहुले के लिये ज्ञायं। नम्बर 
१४ कांसइरेडिकेशन बिल को बाबत है, नम्बर १६ फ्रारेस्ट बिलकीवादत है और नम्बर २० 
कोड आफ क्रिमिनल प्रोप्तीजर की बाबत है । ये तीनों बिल बिलकुल नानकंटेंगस (विधादरहित) 
हैं। इसलिये ये तीनों बिल अब ले लिये जायं। अगर बकक्‍त बाद को बचेगा तब हम 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल को लें बरना नहीं। 

अधिष्ठात[्‌--में यह समझता हुँ कि मानवीय निर्माण मंत्री का आशय यह है कि 
डिस्ट्रिक्ट बोर्डंस (संशोधन) विधेयक और उत्तर प्रदेश राज भाया विधेयक, आज 
स्थगित कर दिये जाय॑ । में समझता हूं कि हाउस को इसमें कोई आपत्ति नहीं है । 

(कुछ दककर ) 
इसलिये ये दोनों स्थगित किये जाते हूं । | 
सन्‌ १९७१ ई० का उत्तर प्रदेश कांस उत्सादन विधेयक 

माननोय श्री चरण सिंह (कृषि मंत्री) --वावतीय सभ्रापति जौ, में प्रस्ताव करता हूं 
कि उत्तर प्रदेश कॉस उत्सादन विधेब्क, १९५१ ई०, पर विचार किया जाय। 

जैसा कि माननीय निर्माण मंत्री ने अभी फरमाया है, यह बिल नानकंटेंड्स (विवाद रहित) 
बिल है। थों तो इस विधेयक के पास होते पर गवर्नमेंट को अधिकार हो जाता है 
कि सारे उत्तर प्रदेश में जहां चाहे ई प्रकों लागू करे लेकिन अभी हमारी मंशा केबल यह हूं 
कि बुंदेलखंड में, इमप्ती एक बर्थ के अन्दर और अगर हो सके तो जल्दी भी, ४० 
एकड़ जवीन पर कांस एरिडिह्नेट (उत्सादन) किया जाय और उसी मंशा से यह बिल रखा 
है। गव् मेंठ आफ इंडिया हमको दो देवटर यूनिद्स भी इसी गरज के लिये दे रही 
हैँ और पये की मदद भी हमको सिल रही है। आम तौर पर तो किसान लोग गवर्नेसेंट 
से दरख्वास्त करते हूँ कि उनके खेतों या जमीनों पर कांस का गवरनेबरेंट अपने दूवदर 
के जरिये उत्सादन कर दे और उखाड़ दे, लेकिन कहीं कहों ऐसा भी होता हे कि कुछ 
किसानों को इसमें उज्य होता है। किसानों के भले की बात हूँ लेकिन बज बाज कित्तान 
जिनका खेत, जिनकी जोत या जिनका खःता दूसरे किसानों की होल्डिग (खाता) के बीच में 
चारों तरफ आ जाता है वह उसमें रुक्वाबंट डालते हे और जो कांस एरैडिकैशन आपरेशंस 
(उत्सादन काय ) हें वे अच्छी तरह से नहीं हो सकते। इसलिये यह बिल पश् किया गया है 
कि जब गवरन पेंट चाहे तब जिस इलाके को चाहे 'कांस इरेडिकेशन एरिया (कांस उत्सादन 
क्षेत्र) करार दे दे। अगर किसी किसान को, या जमींदार को था किसी और हक़दार 
को इसमें आपत्ति हो तो नोटिफिकेशन (अधिसूचना) के ३० दिन के अंदर उम्र 
करने का अधिकार होगा और उसके उद्ध को सुनने के बाद और उसके उज्य को खत्म 
करने के बाद फिर गवन भेंट को या उसकी ओर से कांस आफिसर को यह अधिकार होगा 
कि उत्त इलाके में कांस उखाड़ते के लिये जितने जरूरी आपरेशंस हों, यानी दूवटर्स के 
जरिये से काम करामा या सीमाबन्दी कराना आदि जो जरूरी कार्यवाही हों, उनको 
कर सकता है। सिर्फ किसान के लिये यह लाजमी होगा कि वह इस आन आपरेशन में 
किसी प्रकार की रुकादट न डाल सके। अगर वह कावंढ डालते हुं तो कोई कैद को 
सजा नहीं रखी गई सिफ जुरमाने को सजा रखी गई है। एक साल के अन्दर जिस 
जम्रोन से कांस को उल्लाइकर उसको वोटीफाई (अधिसूचित) कर देंगे उस जमन को 
पाने का वह अधिकारी होगा सिर्फ कांस उखाड़ने में जो खर्चा गवर्नमेंट का हुआ हे उसको 
देने के लिये वह जिम्मेदार होगा। उसको भी या तो नगदी दे दे या अगर नगदी देने 
ही विसात नहीं है तो किस्तबन्दी में दे सकता है। किस्तबन्दी का एग्रीमेंट 
(करार) लिखाने के बाद वह जमीन उसको वापस कर दी जायगी। 


_ परिभाषाएँ 


कांस क्षेत्र 
का प्रस्यापन 


- उपंधारा ३ 
के अवीन 
विज्ञप्ति का 
निरसत 


प्रद्यापित कर सकती है। 


_ रखते हों, उक्त विज्ञप्ति में लिखे हुए तथ्यों के विषभ् में पर्याप्त सुच्तना होगी। 


तो उक्त क्षेत्र कांस क्षेत्र न रहेगा और यदि वह क्षेत्र के किसी भाग के सस्ता 
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[माननीय श्री चरण सिह] 
ये मोदी मोटी सी तीन चार धारायें हैं। में समझता हूं कि भवन को फ 
पास करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसका उसूल किसानों को मदद करना है के 
उसी के हित में यह काबून छाया जा रहा है। कम से कस समय के हलिपरे पक 
जप्तौन को अपने क़ब्जे में लेता चाहती है और हो सका तो साल भर से भी पहले ह४ 
वापस कर देगो। में उम्मीद करता हूं कि भव॑न इसको संजूर करेगा। है 


अधिष्ठाता--प्रहन यह है कि उत्तर प्रदेश कांस उत्सावन विधेषक, १७) । 
पर विचार किया जाय। | 
(प्रइतत उपस्थित किया गया और रवीकृत हुआ।) 
खंड २--१४ 
२--इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर, ' 
(क) “कांस उत्सादन किया” का तात्पर्य ऐसी क्रिया से है जिसे ६ 
अधिकारी, कांस के नाम से प्रसिद्ध घास के उत्सादन के लिये, आवश्यक समझ . 


(ख) “कांस क्षेत्र ” का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जिसे राज्य सरकार शा 
को उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति हारा फांस से आक्रान्स (इफेक्ट), 
कांस) क्षेत्र प्रत्यापित करे; | ५ 

. (ग) “कांप्त अधिकारी ” का तात्पये जिले के कलेक्टर से है और उसके १ | 
कोई अन्य ऐसा अधिकारी भी हैँ जो राज्य सरकार अथवा कांस अधिकारी॥: 


इस अधिनिष्म के अधीन दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, व 
किया जाय; 


(घ) “नियत ” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीम नियमों द्वारा ' |; 


है; 





(#) ४ रज्य सरकार ” का तावपये उत्तर प्रदेश की सरकार से हे । 


. ३--(१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई क्षेत्र कांस से आकात् है| 
वह सरकारी गज़ट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा, उक्त क्षेत्र के अन्तगंत भूमिकाएं 
विवरण देकर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त, उस क्षेत्र को कांस 


(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति का प्रकाइन, ऐसे सब व्यक्तियों। 
प्रति जो उक्त क्षेत्र के अन्तगंद भूमिया भूमियों के स्वामी हों अथवा उत्तम 






४--यवि कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि में हित रखने वाला कोई व्यक्ति, धारारे 
अधीन विज्ञप्ति से तीस दिन के भीतर कोई आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत करे कि कांप #| 
था उसका कोई भांग, ऐसे कारणों से, जिन्हें आपत्ति करने वाला उल्लिखित पर 
कांस उत्सादन किया के निमित्त लेने योग्य नहीं है, तो राज्य सरकार ऐसी आ# 
करते के बाद, जो आवश्यक हो, उक्त विज्ञप्ति को कुल क्षेत्र अथवा उसके भाग के 
सेंनिरत (केच्सिल) कर सकती है। यदि उक्त निरसन कुल क्षेत्र के सस्वत्तम। 


हो तो उक्त भाग उक्त कांस क्षेत्र के अन्तर्गत न रहेगा। 


४ . सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश कांस उत्सादन विधेयक २४३ 


। ५--( १) किती क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा ३ को उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के 
कागन के दिनांक से तीस दिन के बाद, और यदि कोई आपत्ति धारा ४ के अधीन प्रस्तुत 
गी गयी हो, तो उक्त आपत्ति के निस्तारण के बाद, कांत अधिकारी, उसके अधीनस्थों 
थवा इस सम्बन्ध में उसके हारा अधिकृत श्रमिकों के लिए निम्नलिखित बंध 


गैगा रलन+ 


(क) कांस क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि में प्रवेश करता, उसका साप करना 
ओर उसका समतर लेता (टेक लेक्िल्स), 


(ख) उक्त भूमि के अन्तस्तल (सब साथल) को खोदना या उसमें बेघन (बोर) 
करना, 
(ग) कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि की सीमाओं को निश्चित करना, 


(घ) उक्त भूमि में कांत उत्सादन क्रियाओं के निमित्त आवहयक सभी काम 
करता, 


माप करने 
और कांस 
उत्सादन 
क्रिया करने 
का अधि७ . 
कार। 


(२) कांस उत्सादन क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाला कार्य, धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति . 


$ प्रकाशन के दिनांक से एक वर्ष के भीतर समाप्त किया जायगा । 


(३) जब किसी कांस क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त भूमि पर कांस उत्सादत क्रिया समाप्त 
ते जाथगी, तो राज्य सरकार सरकारी गज्ञट में उक्त आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी, 
पके उपरान्त कांस उत्सादन किया के विषय में यह समझा जायगा कि वहु समाप्त हो गयी 
शेर वह क्षेत्र उस दिनांक से कांस क्षेत्र नहीं रहेगा। | 


६--( १) कांस क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि का स्वामी या उसमें हित रखने वाला 
होई व्यक्ति, कांस उत्सादव को अवधि के भीतर उक्त भूमि पर कोई ऐसा कार्य नहीं 
ररेगा जिससे कांस उत्सावत क्रिया में कोई बाधा या विधान पड़े । 


(२) यदि कोई व्यक्ति काँस उत्सादन क्रिया में विधत या बाधा डालेगा, तो अपराधी 
नर्णीत होने' पर उसे अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपये से अधिक नहोगा। 


(३) कांस अधिकारी कांस उत्सादन क्रिया से सम्बद्ध के का हिसाब नियत 
ऐैति से रक्खंगा और उक्त हिसाब उसमें लिखित सभी तथ्यों के प्रमाण के रूप में 


स्वामी और 
दूसरे व्यक्ति 
क्रिया में 
बाधा ने 
करेंगे । 


लिया जा सकेगा और उसके विरुद्ध कोई विशेष आक्षेप किसी वाद या अन्य विधिक व्यवहार 


(सूट आर अदर लीगल प्रोसीडिंग) में नहीं किया जा सकेगा। 


७-- (१) कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि पर कांस उत्सादन क्रिया सें राज्य सरकार द्वारा 
किया गया कुल व्यय (जितेइस अधिनियम में आगे चल कर कांस क्रिया व्यय कहा गया ह ), 
उस भमि के क्षेत्रफल के अनुसार, जहां से काँस उत्टादन किया गया ह कांस क्षेत्र के अन्तर्गत 
भूमि या भूमियों के स्वासियों अयवा ऐसे व्यक्तियों के बीच, जिनका इसमें हद इनमें 
हित हो, कांस अधिकारी द्वारा न्‍्यायसंगत रूप से (एक्वीटेवली), विभाजित कर 
दिया जायगा। कास अधिकारी , उक्त प्रत्येक स्वामी या व्यक्ति हारा देय धनराशि को 
निद्िचित करेगा और इस प्रकार निश्चित धनराशि तत्सम्बंन्धी भूमिपर भार (चाज) 
होगी। उक्त प्रकार निश्चित घनराशि के विबय में कोई आक्षेप किसी वाद या जन्य 
विधिक व्यवहार (सृद आर अदर लीगल प्रोसीडिग) में नहीं किया जा सकेगा । 


_काँस क्रिया 
का व्यय। 


कांस भूमि को 
वापस करता। 


क्षति के लिये 
प्रतिकर। 


अनुपालन 
क्रामे का 
कांस अधि- 


कारी का 


अधिकार। 


इस अधि- 
निप्रभ के 
भ्धोन कार्य 
करने वाले 
व्यक्ति जंत- 


सेवक होंगे। 


सद्भावना 
से कार्य 
करने वाले 
व्यक्तियों 
की रक्षा । 


समरपंण। 


२४४ विधान सभा [६ सितम्बर, १९५) 


(२) कांसअधिकारी यह भी निश्चित फरेगाकि उपधारा (१) के अधीन विश्ात्ि 
धनराशि, उक्त भूमि के स्वामी अथवा उसमें हित रखने बाले व्यवित हारा एक्म३ 
(इन बन लम्प सम) या वाषिक क्षिस्तों में दी जायगी, और यदि वह वाधिक किस्तोंश 
आदेश दे तो वह क्वि.तों की धनराशि और संख्या को भी निद्चिचत करेंगा। 

(३) कांस अधिकारी, ऐसे व्यक्ति पर, जो उस भूमि का स्वामी हो या उसमें हित रहा 
हो, जिसमें कांस उत्सादन क्रिया की गयी हो, मांग की एक ऐसी सूचना तामील कराफे 
जिप्षमें उसके हारा देय कांस उत्सादन क्रिया का व्यय और वह अवधि जिसमें उमर 
व्यय दिया जायगा, लिखे होंगे । यदि वह व्यक्ति, जिसके ऊपर उबत सूचना तार 
की गयी हो, मांगी हुई धनराशि नदे य(कोई किस्त देने में चक जाय तो उपत पर 
मालगुजारी के बक़ाया के रूपमें (ऐज़ एरियर्स आफ लेण्ड रेवेन्यू) वसुल की जा सकेगी 

८--धारा ७ की उपधारा (३) के अधीन सुक्तुणा में निदिष्ठ कांस उत्सादन क्रिय 
के व्यय के देने अथवा उसकी वसूली पर, अथवा उक्त धारा की उपधारा (२) के अपी 
निश्चित वाषिक किरतों में उसको देने के लिये प्रतिज्ञा-पत्र (बांड) के लिन बि 
जाने बे कांस अधिकारी उक्त स्वामी या व्यक्ति को कांस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि वाफः 
कर देगा । ह 


९-- (१) धारा५ की उपधारा (३) के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक 


तीस दिन के भीतर, कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर धारा ५ के अधीन की गयी कांश 


उत्पादन क्रिया के कारण किसी बुक्ष, फसल या दूसरी वस्तु, जो नियत की जा 
विनाश याक्षति के निमित्त और उक्त धारा के अधीन प्रविष्ठ (एप्टर्ड अपौन), कृष 
भूमि (कल्टिवेटेड लण्ड) की फसल की हानि के लिए, प्रतिकर के लिए प्रार्थना-पत्र 
सकता है। ह 

(२) ऐसा प्राथंना-पत्र आने पर कांस अधिकारी नियत रीति से ऐसी जांच का 
सकता है जो आवश्यक हो और ऐसी प्रतिकर की धनराशि दे सकता हे जो ढौढ 
और 5४चित प्रतीत हो। प्रतिकर देने को कांस अधिकारी की आज्ञा अन्तिम और 
निरचायक (फायनल ऐण्ड कॉकक्‍्लूसिव) होगी। 

१०--कांत अधिकारी ऐसे कार्य कर सकता है या करा सकता है और ऐसे का 
का प्रशोग कर सकता है था करा सकता है, जो उसकी राय में इस अधिनियम वे 
उपबन्धों के अतूपालन के लिये उचित रूप से आवश्यक हों। 


११--ऐसे व्यक्तियों के विष4 में, जो इस-अधिनियस के उपबन्धों के अनुसार कार्य करें 
यह समझा जायंगा कि वे इण्डियन पिनल कोड, १८६० में दिये गये उस शब्द वे 
तात्पय॑ के अनुसार जनसेवक (पब्लिक सर्वेन्ट) हैं। 


१२--किसी व्यक्त के विरुद्ध ऐसे ह कार्य के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन सदूभावना । 
से किया गयाहो याजिसे इस प्रकार करने का उद्देश्य हो, कोई वाद, अभियोग, या बय 
विधिक व्यवहार (सूद, प्रासिक्यूशन आर अदर लीगल प्रोसीडिग्स) निविष्द (इन्स्टीट्यूट), 


नहीं किये जा सकेंगे। 


१३--राज्य सरकार सरकारी गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा किसी अपने अधीतस्थ अधिकारों, 
या प्राधिकारी (अथारिटी) .को, इस अधितियम के अधीन मिले हुए किसी अधिकार 


सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश कांत उत्पादन विधेयक र्ध्५ 
को, उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ठट निरोधों और प्रतिदन्धों के अधीन उपयोग में लाने 
के लिये. समर्पण (डेलोगेंट) कर सकती है। 
१४--( १) राज्य तरकार विज्ञप्ति द्वाराइस अधिनियप्न के प्रयोजनों को कार्यान्वित 
र ने के लिए निगम बना सकती हें। 


(२) उक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए उक्त नियम्त में निम्वलिखित 
के सम्बन्ध में व्यवस्था को जा सकती हैं :-- 


(क) धारा ३ के अधोन प्रकाशनीय विज्ञप्ति का आकार-पत्र (फार्म) और 
प्रकाशन को रीति, 


(ख) रीति जिसके अनुसार धारा४ड के अधीन आपत्ति प्रस्तुत को जायगी 
और सुनी जायगी। 

(ग) रोति जिंसके अवुसार और विषय जिसके सम्बन्ध में धारा ४ के अधीन 
जांच की जायगी, 

(घ) धारा ५ के प्रयोजनों के निर्मित्त कांस उत्तादन क्रियाओं की योजना तथा 
कार्य -क्रम, । 

(४) धारा५ की उपधारा (३) के अधोन विज्ञप्ति का आकार-पत्र, 

(च) स्थिति जिसके अधोन तथा प्रयोजन जिसके निमित्त धारा ६के अधीत 
अनुज्ञा दी जा सकेगी। 

(छ) धारा ६ को उपधारा (३) के अधीन हिसाब रखने से सम्बन्धित विषय, 


(ज) रीति जिसके अनुसार धारा ७ के अधीन कांस उत्सादन क्रिया के व्यय 
अवधारित तथा विभाजित किये जायंगे और दिये जायेंगे, 

(झ) कफांसक्षेत्र के अन्तर्गत भूमि की पंदावार या उपज की विक्रय आय 
से, यदि कोई हो, काँस उत्पादन क्रिया के व्यय को संबानित करता (ऐडजर्ट) , 


(ज्व) धारा ७ की उपधघारा (३) के अधीत सूचता का आकार-पत्र और 
वह रीति जिससे उसकी तामील की जायगी । 


(ट) धारा ७ के अधीन लिखे जाते वाले प्रतिज्ञा-पत्र (बांड) का 
आकार-पत्र। 

(5) धारा ८ के अधीन अतिकर अवधारण के निभित्त विचारणीय विषय, 

(ड) धारा ८ के अधीन प्रतिकर के सम्बन्ध में व्यवहारों में अतृसरण की जाने 
वाली प्रक्रित.त और उसके सम्बन्ध में अपील, एवं 

(ढ) इस अधिनियम के उपवच्धों को कार्यान्वित करने से सम्बद्ध किसी 
विषय में कांस अधिकारी और अन्य अधिकारियों का सामान्य पथ-प्रदर्शत (गाइड्स)। 


. अधिष्ठाता--इस विधेयक में किसी भी खंड पर कोई संशोधन नहीं हूं । इसलिए 
जितने खंड हैं उन सबकी आपके सामने सें एक साथ प्ररतुत कर देता हूँ। 


प्रइत्त यह है कि खंड २, ३, ४, ५, ६ ७, ८ ९ १०, ११, १२, १३ अ.र १४ इस 
विधेयक के अंश माने जायें। । 
(प्रन्‍)्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


वियम 
बनाने का 
अधिका र। 


संक्षिप्त वाम, 
प्रसार तथा 
प्रारम्भ । 


ऐक्ट सं० 
१६, १९२७ 
ई०। 


२४६ विधान सभा ... [६ सितस्वर, १९ 


प्रस्तावना तथा खंड १ ० 
क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कांस घास के उत्सादन के निमित्त व्यवस्था कस | 
आवश्यक हूं । | 
“इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है५-- 


हे जा (१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश कांस उत्सादन अधिनियभ, १९५॥ 
० हीगा। 





(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। 
(३) यह उस दिलांक से प्रचलित्र होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गज़दपे 
विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे। | 


अ्धिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १ और प्रस्तावता इस विधेयक का मं | 
माने जाय॑। | 







(प्रन्‍्त' उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


माननोय भ्रो चरण सिंह--श्रोमान्‌ सभापति जी, में प्रस्ताव फरता हूं कि पत्र | 
प्रदेश कांस उत्सादन विधेयक, १९५१ ई० पारित किया जाथ। । 


अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कांस उत्सादन विधेयक, १९५१३ 
पारित किया जाय। । 


(प्रन्‍त्त॒_उपस्थित किया गये और स्वीकृत हुआ।) 
सन्‌ १६५१ ई० का इडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 


माननोय थ्रो हुकुम सिह--सें श्रीमान को आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इंडिया | 
फारस्ट (उत्तर प्रदश संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० पर जेसा कि वह उत्तर प्रदेश विधार | 
परिषद्‌ द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय। || 


इससंबंध मे में सिफ एक बात अज कर देना मुनासिव समझता हूं कि इस बिल का मतत्व | 
यह है कि जो रोड सोइड ( सड़क के किनारे) और केनाल (नहर) के किनारे फारंह | 
डिपार्टमेंट को जंगलात लगने का अधिकार दिया गया हे उसके प्रोटेक्शन (संरक्षण) २ 
दिक्कत पड़ती ह. और लोग दरख्तोंको काट ले जाते हें, लिहाजा इंडियन फारेस्ट एक्टम। 
जो प्राविजन्स (उपबन्ध) हैँ उत्को हम एक्सटेंड (प्रसारित) करने के लिये यह भस्तियारात | 
लेना चाहते हुँ और इसो वजह से इस तरमीम की जरूरत हे। सिर्फ एक धारा ८० | 
उसमे हम जोड़ना चाहते हं। में समझता हूं कि सदन इसे स्वीकार करंगा। । 


ग्रधिष्ठाता--अश्न यह है किईंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विजैयक, १९५!| 
ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय 


(प्रइत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
॥॒ प्रस्तावना ख'ड १ और २ 


.. कुछ ऐसे प्रपोजनों के लिये जो इसमें आगे चल कर प्रतीत होंगे, इंडियन फ'रस्ट एव 
१९२७ ई० को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उक्त ऐक्ट की प्रवृति का संबंध है, संशोधित करती 


आवश्यक (एक्सपीडियेंट ) है, 


अतेः निम्नलिखित अंधिनियर्भ बनाया जाता है «७ 


संत्‌ १६९५१ ई० का इन्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक. २४७ 


.. १--(१) इस अविलियस का ताम १९५१ ई० का इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश 
 संशोप्रन) अधिनियम होगा।' 
(२) इसका प्रसार पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। 
(३) यह तुरत्त प्रचलित होगा। 
२--पंडियन फारेस्ट ऐक्ट। १९२७ ई० की बारा ८० के अस्त में निल्नलिखित नवीन 
धारा ८०-ए जोड़ दी जावे-- 
580 8 --706 50806 (0एशफ/006 ४8०, 0ए 7कास्‍69ी0 7 70 69 0 व॑#) 
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80ए7ए $0 #। 07 &0ए 40व 0॥ #8 फब्रध६3 0] 08048 07 #8 अं068 0 70803 


प्ञध60 878 98 97090%9ए ० 898 56 0ए0प 07 00 & ]088] &0007ए #॥0े 
09078 प्00॥ 8000 (70शंशं०78 808] 8000ए 8०००70०४)ए.* 


अधिष्ठाता+-इत विवेयक में कोई संध्ोधन नहीं ह। इसलिये में सबको एक साथ , 
'रख देता हूं। 
प्रतत्त यह है कि प्रस्तावना, खंड १ और खंड २ इस विधेयक का अंग 
भाते जाय॑। | 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


माननीय श्रो हुकुम विह--भौमान जी, में आपकी आज्ञा से अस्ताव करता हूं कि इंडियन 
फारेस्ट (उत्तरप्ररंश संज्ोधन) विधेयक, १९५१ जेसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ 
द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय। 


अधिष्ठाता[--अश्त यह ह कि इंडियत फारेस्ट (उत्तर प्रदेश सं तबन) विधेयक, 
१९५१ ई०, जता कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ हूं, पारित 
किया जाय॥ 


(प्रथन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


सन्‌ १६५१ ६० का के|ड श्राफ क्रिमिनल प्रोसोजर (उत्तर प्रदेश सशाधन) विधेयक 

माननोय श्री मुहम्मद इब्राहीम--जताबवाला, में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १९५१ ई० 
के कोड आफ . क्रिमिनल प्रोप्तीमर (उत्तर प्रदेश संगोबन) विधेयक पर विचार किया 
जाय। 

इस बिल में प्िर्फ दो बातें हें। एक तो यह हैँ कि असिस्‍टेंट सेशस्स जज 
और एडीहनल से न्‍्त जज को इस वक्‍त ला (विधि) की रू से यह अख्तियार 
नहीं है कि बेल [ प्रतिभूति ) ले सकें और सेशंस जज को बह अख्तियार नहीं 
हुँ कि वह एडीशनल सेशंप जज या अतिस्टेंट सेशंस जज की फाइल्स पर से 
केतेज को मुन्तकिल कर सकें। इनदोबातोंसे दिककतेंवाकय हुईहे और जिन जिलों 
में एडीगनज जजेज बचें हुए हें वहां बड़ (प्रतिभूति) वर्गेरा लगे में तकलीफ होती ह।. 
पिफे इत तकलीफ को रफऊा करने के लिये इत दो अगराज से यहु बिल पेश किया गया हैं.। 
में उम्मीद करता हूं कि यह ऐवान उसको मंजूर करेगा। 


श्रो बंश गेपल--भोमान अध्यक्ष महोःय, मेने इस बिल को पढ़ा। जहां तक दफा २ का 
ताल्‍्लुक हे यह बात तो जरूर इस दिक्कत को दूर करती है कि अभी तक मुकदमे सेशंस जज के यहां 
दाबिल करने पड़ते थे और इसलिये जहां पर सेश्वंस जज नहींहू और एडीशनल सेशंस जज 
हैँ तो वहां पर यह मुकदमे दायरहों,यहबात बहुत ठीक मालूम होती है। मेरे पास क्रिमिनल 
प्रोत्तीजर कोड नहीं हे। लेकिन दफा २ और ३ का मुकाबिला करने से ऐसा माल्म होता हैं 
कि दफा २ के मुकदसे एडीशनल सेशंस जज के यहां और अतिस्‍टेंट सेशंस जज के यहां 


संक्षिप्त 
और प्रारंभ । 


१९२७ के 
ऐक्ट सं० १६ 
में नवीन पारा 
८०-ए का 
जोडना। 


भी हो सकेंगे। छेकित दफा ३ में आपने मुकहमे वापस लेने का अट्तियार सिर्फ उन्हीं मुकद्सों 


२४८ द विधान सभा... [६ सितम्बर, १९५१ 


[श्री बंद गोपाल] ह 
के बारे में दिया हे जो कि एडीशनल सेथंस जज के यहां हों, उसमें असिस्‍टेंट सेग्रंस जज 
का कोई जिक्र नहीं किया णया। तो अगर कोई मुकदमे दफा २ के सातहत और उन 
अस्तियारात के मातहत जो उन्हें देते हें असिस्टेंट सेशंस जज के वहां होंगे, बह केस वार 
हो सकेंगे। इसलिये आपगौरकरें और अगर भुतासिब समझें तो दफा ३ में भी एडीशनह 
सेशंस जज के साथ अतिस्‍्टेंट सेशंस जज को भी रख दें। 


.. थ्रो फघरुजञ्ञ इस्लाम--जनाबवाला, जिस अमेंडमेंट (संग्रोधन) की जरूरत सरकार को 
इस कान के द्वारापेश आई, मुझे ताज्जुब है कि ऐसी जरूरत इस कानूत में सरकार को क्यों पेश 
आ रही है। आवयहरदेखेंगे किइस लड़ाई के बाद जितने मुहकर् सरकार के हें उस सिह- 
विले में सरकार ने क्‍या किया ह। इंजीनियसे को ले लीजिये। हर जिले में एक इंजीनियर 
इसी तरह से कोआपरटिव में आप देखेंगे हर जिले में कोआपरंटिव आफिसर्स ( सहकारिता 
अधिकारी) रब दिये गये। एजूकेशन के तिलशक्षिले में देखेंगे क्ति हर जिले में इंसपेकर 
आफ स्कूल्स बनादियेंगये। वेटरिनरी डिपार्टमेंट (पश्यु चिकित्सा विभाग) में एक डिस्ट्क्ट 
आफिसर इसके लिये भी मुकरंर कर दिया गया। पहले ही से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और 
उनके साथ एक बहुत बड़ी फौज जुडिशियल आफिपर्स (न्यायिक अधिकारी) की और 
एस० डी० ओज० की बढ़ा दी गयी। जब आप देखते हैं कि हर मुहकमे में ऐसी कार्यवाही हुई 
जो गैर जह री हें और उनके लिये डिस्टिक्ट आफिसर्स हर जिले के अन्दर रख दिये 
गये हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि जग्र कि यह डिसांड (मांग) ब |बर इस हाउस 
के अन्दर और बाहर की गयी, एक डिस्ट्रिक्ट जज हर जिले में न 'ख दिया 
जाय जहा पर नहीं हैं। ऊकिन यह सरकार किसी मामले में भी जो सही मानों में, सही 
चीज हैं, सही तौर पर सोचने की न तो अह्डी रही हैं और न सोचने के लिये तैयार हूं। 


यह अमेंडमेंट बिल इसलिये लाया गया है कि लिटोगेंट्स (मुकदमेबाज ) को तकलीफ 
होती है। _ में यह कहूँगा कि वाकई सें सरकार को लिटगेन्ट्स से इतनी हसदंदीं है 
और जब कि यह रेवेन्यू. (राजस्व) का मुहकमा हैं, लाखों रपया सरकार ऊ. कोर्टफीस के 
जरिये से बचते हैं तो सरकार यह क्‍यों नहीं करती कि हर जिले के अन्दर एक डि्ट्रिकट 
जज जहां नहीं है जमे सेनपुरी; इटावा, प्रतापगढ़, रायबरेली, भमिरजापुर, इलाहाबाद, जहां 
के लिप आसानी के साथ थोड़े से जजों को सरकार बड़ा सकती है और इस कानून को 
तरमीम करने की जरूरत न आग्रे। बल्कि और भी बहुत सी जहमतें हें । रोजाना के 
मसलों में दक्षिए: दिक्‍कतें होती हैं। बजाय इसके कि गवर्नेमेंट बेल्स (प्रतिभति) : 
के पिलतिले में इस अमेंडमेंट को पेश करे। पहिले उश्चको यह च।हिभे कि जहां पर डिस्ट्रिवंट 
जज नहीं हें चहां पर एक डिस्ट्रिकड जज की पोस्ट क्रिएट की (बनाई) जाय उससे 
सरकार पर कोई खास खर्चा नहीं बढ़ेगा जबकि आज भी बड़े-बड़े जिलों में एडीशनल 
डिस्ट्िक्ट एड सेशंस जज (अपर जिला और सज्र स्पायावीश ) भी सौजूद हैं तो बहुत आसानी 
से सरकार इसको कर 4052 है । इसलिये में चाहूंग। कि सरकार इस मसले पर ध्यात 
दे और हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट क्रिएट कर ( बना ) दे। सिर्फ ६-७ 
जिले ऐसे हें जिनके लिये पौस्ट्स क्रिएट करनी पड़ेगी जो बहुत अशसानी के साथ किया जा 
सकता हैं) 


माननोय थ्रो मुहम्मद इब्राहीम --जनाबवाला, हमारे एक दोस्त ने यह बतलाया कि 
असिस्ट ठ सेंशंघ जजकी फाइल पर जो केसेज होंगे उनको विंयड् किये (वापस लिए) . 
जाने को कोई पावर  (शवित) इस बिल के अन्दर मौजूद नहीं है। यह सही हैं कि उसके 
सताल्लिक खास विक्‍्कतें होने की बिना पर उनके तजुईं पर यह बिल लाया गया है 
ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हुई है। द क्‍ 
दूस | एक सुरत मेरे दोस्त फव्रुड़ इस्लाम साहब फरमा रहे थे। उसमें यह 


० 


बात तो सही है कि ज्यादा तादाद बढ़ाना आफिसस की जरूरी और मुनारूब हैँ और 


सत्‌ १९५१ ई० का कोड आह क्रिमिनल प्रोपीजर (उत्तर प्रदेश 
संशोधन) विधःक 


गवर्म सेंट वतन फरवेक्तन ऐसा करती भी रहतो है ओर आइंदा भी रुयाल रखेंगी। 
लेकिन जहां तक इस बिल के मकसर का ताल्ठक डे बहुतों सड़ी है। आफिस की तादाद 
बढ़ाना वहू तो अरूग होता रहेगा। इस बिल से तादाद पर कोई असर पड़ता नहीं हूँ। इस 
हिप्रे में कहता हूं कि जहाँतेक इस बिल का ताल्छुक है उसके खिलाफ कोई बात 
नहीं कही गयी है। जहां तक सर्जेइचत (सुझाव) का सवाल हूँ गवर्मसेंट उन पर 
यकीनन गौर कर सकती है। 


२४९ 


अधिष्ठाता--प्रइन यह है कि कोड आफ किमनल प्रोप्तीजर (उत्तरप्रदेश संशोधन) 
विवेषक, १९५१ ई० पर विचार किया जाय। 


(प्रथम उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


प्रस्तावना तथा खंड १, २ व ३ 


कुछ प्रप्रोजनों के निमित्ति जो इसमें आगे चल कर प्रतीत हेगे, उत्तर प्रदेश 
में कोड आफ क्रिमिनल प्रोत्ीज,, १८९८ ई० के प्रयोग के संबंध में, उक्त कोड में 
संशोधन आवश्यक है। ह 


अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है -- 


१०-[अ) इत अधिनियम का नाम कोड आक क्रिमिनल प्रोप्तीजर ( उत्तर प्रदेश 
 संग्रोवन) अधिनियम, १९५१ ई० होगा। 


: (ब) इसका प्रसार समस्त उतर प्रदेश में होगा। 
(स) यह तुरन्त प्रचलित होगा। ॒ 


२--कोड आफ किमिनल प्रोत्तीजर, १८९८ ई० (जिसे इसमें आगे चल कर मूल 
अधिनियम कहा गया है) की वर्तमान धारा ४९८, उक्त धारा को उपधारा (१) होगी 
और उक्त धारा की उपवारा (२) के रूप में निस्नलिखित जोड़ दिया जायेगा: 


॥(9) ॥08 00967 0०॥शि7३0 ऐए ॥70-886४07 (4) 0.8 (007+ ० 0७४2 0॥8 
4, 770 788060॥ झाथी 08888 07 0]438 0 08869 88 78ए 08 00#60, 08 
€>0जं8४०)७ 9ए था 2.000078) 88988008 चंए0928 0० 88४88 5688078 ऐंप(98 
बपत07880 |70 80 ऐशाक। 0ए ॥0॥08807 |0 606 (0ह0ं& 82०४8 0ए 66 
9808 (0फ्रणताए6॥ 


“ ३--( १) मूल ऐक्ट की धारा ५२८ को उपयार। (-2) में शब्द “809 0888 07 8002 
जी ॥0 ॥88 7808 0787 ॥0 80 &00॥8074| 99890॥8 (0५० के स्थान मे शब्द 
609 जञव78ए 809 0888 07 धए00७ एश॥तां08 0४008 ॥ए 4ए॥078) 9989008 
37009.” रख दिये जाय॑ । 


(२) उप रा (-3) में दब्द “ज्र676 8 उ688078 वएपे2४ जतिवा#प्8 07 
ीह९्क 8 8 ७७७७ प्र)060 8ए0-88४०॥ (।) 00 7808]8 & ९888 07 80088 ए006ए 
870-88०४0॥ (-4)” के स्थान में शब्द “ज़।०78 8 5688008 रए्रपै2० फ्0078 झ6 
00 7608])8 8. 0888 00 &0]04) प्रावे४/ 8ए0-8९४ा०॥। (7) 00 870-88७70॥ (4-ै) 


रखदिये जा । ह 


संक्षिप्त नाम, 
विस्तार 
तथा 
प्रारम्भ । 


१८९८ ई० 
केऐक्ट 
संख्या ५ को 
धारा 
४९८ का 
संशोधन । 


१८९८ ई० 
के ऐक्ट सं० 
५्‌ की 
घारा ५२८ 
का 
संशोधन । 


२५० ह विधान सभा [६ सितम्बर, १९५१ 


अधिष्ठाता--इस विवेयक में कोई संशोधन नहों है ॥ इसलिये में सब को एक साथ 
प्रस्तुत. करता हूं। 

प्रशन यह है. किप्रस्तावना, खंड १,खंड २ और खंड ३ इस विधेयक का अंग 
माने जाय॑। 


(प्रदनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


. माननोय श्रो खैयद अली जहीर (स्याय मंत्री)--में प्रस्ताव करता हूँ कि कोड 
आफ क्रिमिनल प्रोश्तीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विशेषक, १९५१ ई० पारित किया 
जाय। 


अधिष्ठात--प्रइन यह हे. कि कोड आर्फा तिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) 
विधेयक, १९५१ ई० पारित किया जाय। 


(प्रइत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


सन्‌ १९४५१ ई० का दूधों राबटॉस गज (ज़िला मिर्जा पुर) कृषक ऋण उद्धार विधेयक 


माननीय भ्री हुकुम सिंह --में श्रीमान, की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि दूधी राबद'प 
गंज (जिला भिर्जञापुर ) कृषक ऋग उद्धार विधेयक, सन्‌ १९५१ ई० पर विचार 
किया जाय। 


इस संबंध में मुख्ततरण मे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहु बह इलाका हू 
जो अभी तक पारशियली एक्सक्लडेड एरिया ( आंशिक रूप से पथक 
क्षेत्र) कहलाता था जो कपूर पर्वत के साऊथ (दक्षिण) में है और यहां के रहने बाते 
बहुतसी बकवर्शड (पिछड़े) छोग हैं । वहां पर कोई कानून लागू नहीं था। इसी वजहू 
से वहां के. महाजनान नाजायज फायवा इन लोगों की जहाहइत और कमजोरी का 
उठाते हु. और मनसाना . सूद लेते थे और उनको उनकी जमीन से सहरूम कर देते 
थे। अब. हमारे संविधान में बह पारशियड्ञो एक्‍्सक्लडेड एरिया (आंशिक रू१ हे 
प॒यक क्षेत्र) नहीं रहा और इस सूबे की सरकार को वहां के मृताल्लिक भी कान 
बनाने का अधिकार हासिल हो गया। लिहाजा वहां की जाहिल और गरीब जनता 
को सदद ओर सहारा पहुंवाने के लिपे और उन्हें महाजनान की ज्यादतो से बचाने 

लिये. स विधेयक को यहां लामा आवश्यक समझा गया। 


इसमें मोदी २ बातें हमने यों रखी हें कि जो तीन वर्ष से ज्यादा पुराने कर्ज ह 
वह माफ हो जायेंगे क्योंकि वहां पर पुश्तहापुशत से कर्ज आ रहे हैं और किसी को 
ऐसे कर्ज को आइ में परत नल सरविस (वेयक्तिक सेवा) का लेता भी अब इस कान 
से बेन ( रोक ) किया गयाहु। पुश्तहापुश्त खिदमत करते जाते थे और पर भ 
सूद बढ़ता जाता था, उनको कोई मजदूरी नहीं सिलती थी और कर्जा भी बढ़त 
'जाता था। इस वजह से उनकी परेशानियों का अंदाजा हम और. आप न 
कर सकते हूँ । मु । 


सूद के बारे मे भी हमने जिस कानून सें: इंतजाम किया है। खंड ५ में ;$ 
कोई शख्स दावा करे अपने कर्जे के लिप्रे तो उसको पहले के ससय का पघ्तिर्फ । 
' फीसदी से ज्यादा सूद नहीं सिल्ल सकता हें और इसके बाद ३ फीसदी से 
नहों मिल सकृता हु । यह सोदी मोदी बालें इसमें रखी गयी हैँ। में समझता हूं 
यहू एक ऐसा विधेयक हुँ जिससे जहां की गरीब और जाहिहलः जनता 
बराबर फायदा पहुंबेगा और उनझीो तक़लीफों में कप्ती होगी। मुंझे आशा 
सदन इस विधेयक को जहूर मंजूर करेगा। 


श्रो साजिद हुलेन--जनाबवाला, जहां तक सूद को कम करने का सवाल 
मुझको इंत्तिझाक है सगर जो तीन साल वाले कर्ज को खत्स कर देने की बात है. वह 










्ि 


है का निकिक की महे 


सन्‌ १९५१ ई० का दृधी राबर्टसगंज (जिला सिजपुर) कृषक ऋण २५१ 
उद्धार विधेयक 


तक से समझ नहीं पाया। अगर किसी ने सही तरीके से कर्जा छिया है तो मेरे ख्याल में 
पह लाएविलिटी (दायित्व) उसके ऊपर रहनी चाहिये । अगर यूजरस रेह आफ इंटरेरट 
( ऊंची व्याज की दर ) हैया हुद से ज्यादा रेह आफ इंटरेस्ट है तो उसको 
कतई तोर से रिड्यूस (कम) करना चाहिये। बेंक रेद्स या और जो रेद्स हें 
उससे उनको गाइड (पत्र-प्रदर्शित) होना चाहिये। इस सिलसिले में में माननौय 
मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हुं कि यह सुरत सिर्फ उसी रकबे 
को नहीं हे. बल्कि मेरे ख्याल में करीब करीब सूबे के हर हिस्से में और मेरे जिले 
में तो यह सूरत हे किइस वक्‍त सूद एक आना रुपया हैँ यानी ७५ फौ सदी 
मालूम नहीं कियह बात कैसे उनकी लजर सें नहीं आईं। इतनी दर उनकी नजर 
पहुंच गई। 


माननोय श्रो हुकुम सिंह--उसके लिये कानूच है। 


श्री साजिद हुसेन--देव आई स्टेंड करेषहेड [तब आपका कहना ठं.क है] 
लेकिन कानून होते हुए भी वह डेड लेटर ( बव्ययगतार्थ ) है, उसकी 
कोई पाबन्दी नहीं हो रहो हे। में उनको यकीन दिलाता हूं कि सूद एक आना रुपया 
मेरे जिले में देहातों में है। इसकी तरफ तवज्जह होनी चाहिये और खसूसन जब आप 
१० गुना लगान वसूल करके ५ फीसदी उनको दे रहे हें और ८५ फीसदी उनसे दिलवा 
रहे हैँ इस तरफ खास तोर से तवज्जह करनी चाहिये । इन चन्‍्द दाब्दों के साथ में 
इसकी ताईद करता हु। 


माननोय श्री हुकुम सिंह--माननोय सभापति जी, मेरे लायक दोस्त श्री साजिद हुपैन 
की दो एक बुनियादी बातें मेने सुनीं और उनसे सेने यह समझा कि वे इस विधेयक के 
बनियदी उसूछों से इत्तिफाक करते हैं महज उन्होंने गबर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ 
दिलाई है कि खीरी लखीमपुर में ७५ फीसदी सूद भहाजनान वसूर करते हैं लिह.जा 
जब कि राबर्टसरगंग और दूधी जिला मिर्जापुर की तरफ इस सरकार की तबज्जह 
गई तो खीरी जो अवध का एक जिला पे और जो इस कैपिटल (राजधानी) 
के बहुत्त केरीब हु उसकी तरफ क्यों तवज्जह नहीं हुई। इसके मुताल्लिक में केवल बह अत 
करना चाहता हूं कि डेट रिडेम्पशन ऐक्ट ओर ऐ 'कल्चरिस्ट रिल्लीफ ऐक्ट दों कानून 
हैं गौर एक तीसरा कानून यूजरस है लोन्स ऐक्ट है तोमों लागू हैं। इन कानूनों के होते 
हुए भी अगर लोग ।थदा न उठायें तो गवरनमेंट का फर्ज नहों पेता कि अगर कोई 


| गेरकानूती तरीके से कर्ज अदा करें तो गवर्नमेंट जाकर उसको समझाये कि आप इतना 
दीजिये, और इतना न दोजिये। कानून बनाना इस सदन का फर्ज है, उसको एलान 


' करने का और शाया कर देने का गवर्नमेंट का फर्ज * और उससे फायदा उठाना लेगों 
का फर्ज है। अगर लोग उससे फायदा नहों उठा” तो गवर्नमेंट के लिये ) यह बड़ी 


ज्ड 







मुश्किल बात है कि वह हर कर्जरूवाह के घर पर जाकर कहे, कोई मिनिस्टर जाये 
पाउसका कोई आदमी जाये और यह समझा" कि साहब इतना सूद दीजिये और तना 
सृद न दीजिए। । काम तो ऐसा हैँ जो हपमनलत्ली पासिबिल (मानवीय रूपसे संभव) 
हीं है। का ,नसोजूद हे, राजा साहब उनके नुसाइन्दे है, वहां के बहुत बाअसर आदसमौ' 
हैं; जिन गरीबों को परेशानी होती हे उनको प्रोठेक्शन (संरक्षण) दें और समझायें 
भोर अगर जहूरत समझें तो गवर्नमेंट की भी तवज्जह दिलायें और जो भी कानूनी 
पर _दद होगी सरकार दिलाने के लिये तैयार है । लिहाजा जहां तक इस बिल का ताल्लुक है 
ह तो मुनासिब है, ठोक है, गरीब तबके को हिफाजत के लिये हे, उनकी तकलीफात को ब्रा 
रन के लिये हू। लिहाजा में आश्या करता हूं कि यह सदन उस प्रस्ताव को मंजूर 
णि। “|| 

. श्रो साजिद हुस्ेन--बह्‌ माफी का दुकड़ा? 

| 


परिभाषा 
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माननोय श्रों हुकुम सिंह--जंझूरत है माफी करने की । वह अनसेक्योर्ड डेट्स (अरक्षित 
ऋणों) के सुताल्लिक है सेक्‍्योर्ड डेद्स (रक्षित ऋणों) के मुताल्लिक नहाँ हैं। 
कहीं कागजात में लिख दिया और पुश्तहापुश्त इस्दराज होते चले आते हें, ज्यादातर . 
फर्जी होते हें। में समझता हूँ कि राजा साहब जब खीरी गये हें) उनके इल्म में ऐप 
बातें होगी कि अनसेक्योर्ड डंद्स इत बे पढ़े लिखे लोगों से कैसे करा लिये जाते हें। 
उनक! हिसाब कभी नहीं होता, पुश्तहापुश्त मुलाजिमत करते चले आते हें। इसलिये जो 
अनसेक्योड डेट्स पुराने हैँ उन्हीं को खतम किया जायगा। लेकिन जो सिबयों्ड हें जिनके हि 
रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं उनके मुताल्लिक ऐसी बात नहीं है। 
श्री फलरुल इस्लस--जताबवाला, मंत्री सहोदय अब अपना एक्सप्लेनेशन (स्पृषट- 
करण) दे चुके हं। उसके बाद हम लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिये। 
अधिष्ठाता--माननीय मंत्री का आखरी भाषण था और उसके पहिले काफी मौका 
दिया गया। जब कोई साहब नहीं उठे तबं॑ उसके बाद साननीय मंत्री उठे थे। इसहिये 
में कोई मौका देने को तेयार नहीं हूं। 
... श्रो फलरुल इस्लाम--ऐसा तो नहों हे । ह माननीय मंत्री के एक्सप्लेनेटरी रवीच 
(व्यख्यात्मक भाषण) के बाद जो म्बर चाहें उनको बोलने का सौका मिलता 
चाहिये।... | 
अग्धिष्ठाता--में अपने माननीय सदस्यों से दरत्वास्त करूंगा कि इस दक्ष 
तो अब में मौका नहीं दृगा। लेकिन थर्ड रीडिग (ततीय वाचन) के वक्त काफी 
मौका सिलेगा। । | 
प्रइन यह है कि दूधी राबदसगंज (जिला भिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार विधेयक, फ़र्‌ 
१९५१'ई०, पर विचार क्रिया जाय। ; 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
. _- खंड २ तथा ३ 
२--इस अधिनियम में विषय या प्रसंग .के चिपरीत न होने पर, 
(१) “ क्षषक ” का तात्पियें-- | | 
(क) ऐसे व्यक्ति से है जो उस क्षेत्र में जिसमें वह अधिनियम: 
प्रवतत हो +-+ -.. . | ह ' 
(१) दो सौ पचास रुपये तक मालगुजारी या पचौस रुपये तक 
स्थानीय कर ( 0०9] 7809 ) प्रति वर्ष देता हो; अथवा... 

: (२) सौ रुपये वाषिक तक लगान॑ देता हो, या ऐसी भूमि उसके 
पास होजो रूगरान से सुक्‍त ( 700 हल ) ही और जिस 
क्षेत्रल पचास एकड़ से. अधिक न हों, अथवा 

ह (ख) ऐसा व्यक्तित जो अनुसूची १ में उल्लिखित किसी वर्ग का हो: : 
किस्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सम्बस्ध में आय-कर: 
( [700706-795 ) अवधारित किया गया हो कृषक नहीं समझा जायगा।.. 


और प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि ऐसा व्यक्ति जो कृषक न हो ([ 70. 


&870पएलं४8॥. ), उस स्थिति को छोड़ जबकि उसका नाम केवल जमानत 


लिए सम्मिलित किया गया हो, ऋण के किसी व्यवहार में किसी कृषक के सा. 


. सम्मिलित हो, तो वह कृषक उक्त व्यवहार के प्रयोजनों के लिये कृषक नहीं संस 


जायगा। 


खली 





सन्‌ १९५१ ई० का दहूधों राबईसगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण र२परे 
उद्धार विधेयक ह 
स्पष्टीकरण-- (१) इस खंड में सालगुजारी और रूगाव ( रिएथाए8 ७00 
ए0॥ ]) का तात्यय ऐसे सालगुजारी और छूगान से है जो बाजार की मंदी था 
कृषि सम्बन्धी आवत्तियों के कारण दी जाने वाली छूट पर विचार न करते हुए 
देय हो। ु 
स्पष्टीकरण-- (२) इंत्त खंड में शब्द लगपन के अन्तर्गत, जब कि लगाव जिन्सी 
हो, वह रुपया ( ए०णा6ए ) भी होगा जो गत वर्ष के माल के कागजात 
( 76एश706 एश08/8 ) में उक्त जिन्‍सी लगाव के समरूप ( €पुर्पांएकशाई ) 
अभिलिखित हो। 


(२) “ऋण” ,का तात्पर्य कृषक को नगद ( ०850 ) या किसी पदार्थ के रूप में 
(0 ता॥१) दिये गय ऋण से हे और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यवहार (#श्ाउकए 07) 
भी ह जो सारतः [ था ध्यछंषा06 ) ऋण हो, किस्तु उम्के अन्तगत वह 
ऋण नहीं हे जो भारत सरकार द्वारा अबध्य राज्य सरकार या राज्य प्रकार दारा 
ऋण देने के लिए अधिकृत किसी स्थानीय प्राविकारी ( 0०8] ॥एं0फ ) दर 
दिया गया हो, अयबा कोआपरेटिव सोस्ताइटीज़ ऐक्ट, १९१२ ई० के उपव्धों के अनुसार 
निवद्ध (रजिस्टडें) अयबा निवबद्ध समती यात्री किसी सोसाइटी हारा था रिजर्व 
बेंक्र आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ ई०, की दूसरी अनुसूची [ ६९००7 80॥८९४॥७ ) में 
लिखित किसी बेंक द्वारा दिया गया हो। 

(३) “व्यक्तिगत सेवा” के अन्तर्गत ऋणी या उसके अवोनस्थ किसी व्यवित 
द्वारा किया गया हाथ का या शारीरिक परिश्रम भी है। 

(४) “राज्य सरकार” का तात्पय॑ उत्तर प्रदेश सरकार से हैं। 

(५) “असुरक्षित ऋण” का तात्पर्य ऐसे ऋण से हे जिसकी वापसी की 
सुरक्षा किसी विशेष सम्पत्ति के बंधक याउस् पर भार ([ ०७88 )से 
अथवा आधि ( 9]2686 ) द्वारा न की गयी हो। 

३--किसी ऐपे ऋण के प्रतिफल के रूप में जो दिया गया हो या दिया जाते 
वालाहो, व्यक्तिगत सेवाकरने का अवुबन्ध या प्रतिज्ञा [8870008006 07 (:0!प88 ) 
भ्वेध होगी। 


अधिष्ठाता--खड २और ३ पर कोई पंझोवन नहीं है। इ तलिये में आपके सामले 
खंड २ और ३ रखे देता हूं। 
प्रदत यह हैँ कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग साने जायें। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।, 
| खंड ४ 
४--[ १) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी ब्यत के होते हुगे भी, ऐसे 
असुरक्षित ऋण की बसुली के लिये जो वाद ( 8 ) प्रस्तुत करते से तीस 


कट 


साल पहले लिया गया हो, कोई वाद प्रस्तुत वहीं किया जा सकेगा। 


(२) सभी ऐसे वाद ( #प्पोड ) जो उसके अस्तुत करने से तीन वर्ष से 


। अधिक पहले लिये गये ऋण की वसूली के लिए हों, ओर जो. इस अधिनियंस 
| के प्रारम्भ. पर विचाराधीन हों, खारिज [( तांशां& ) कर दिये जायंगे। 


व्यक्तिगत 
सेवा का. 

अनुब्न्ध 
अवेध। 


असुरक्षित 
ऋण के 
सम्बन्ध से 
बाद प्रस्तुत 
करने की 
अचधि | 


सुरक्षित ऋण 
का शोधन। 


को तीन साल पूरे हो जाते हेँ। लिमिटेशन ऐक्ट के जरिये से 
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(३) उस ऋण को छोड़कर जिसकी वसुली के लिए उपधारा (१ 
उलह्लिखित अवधि के भीतर वाद प्रस्तुत कर दिया गया हो, प्रत्येक भरा! 
ऋण के सम्बन्ध में सभी प्रयोजनों और सभी अवसरों के लिए यह |] 
जायगा किउस दिनांक से जब कि ऋण दिया गया था तीन वर्ष ६ 
हो जान पर, उक्त ऋण का जझोधन पृणंतया ही गया ( वपाए छांइण का 8०0 | 


(४) रुपये की- देन की ऐसी सभी डिक्रियों के विषय में जो इस अधिनिय | | 
प्रारम्भ से तीम वर्ष से अधिक पहले लिये गये असुरक्षित ऋण के कमा 
हे गयी हों, निर्णीत व्यय ( 0088 9१०१ ) को यदि कोई हो, छोड़ कर,॥ | 
हर जायगा कि सभी प्रयोजव और सभी सम्रय के लिए, उन्तका झोधन पू्णता | 
होगा । | 


थ्रो अब्दुल बाकी--जनाबबाला, में यह बताने के लिये खड़ा हुआ हूं कि हि। 
तरीक़े से दफा ४इस बिल में ह उसको मंजूर नहीं होना चाहिये। में जनावबा॥ 
की तबज्जह विलाऊंगा दफा ४ (२) पर जिसमें लिखा हे-- । 
5 ॥ |] 8ग्रा8 क्‍07 08 7800ए९7ए ० ६ 0&0 8५५ए७॥080 ॥078 80 ॥॥709 एशः 
866076 06 3॥॥प॥0॥ 00९760 ६ ७00 09700 9 80 ॥079  000॥76870808600 0 ॥॥ 
2.00 89)] 06 0॥8778960, ” । 
[सभी ऐसे वाद जो उनके प्रस्तुत करने से तीन वर्ष से अधिक पहले हिं 
गये ऋण की चसुली के लिए हों, और जोइस अधिनियम के प्रारम्भ पर विचार 
धीन हों, खारिज कर दिये जायंगे।] । 


इसमें यह बताया गया है कि जिनको कर्जा लिये हुए है साल से ज्यादा पृ 
गये हैं तो जो दावे उसके पेश्तर होंगे वें डिससिस (खारिज) हो जायेंगे और हृक| 
दावे हो नहीं सकेंगे। इसे तरीक़ से इस दफा को रखा गया हे जो मुनराक्ति 
सा नहीं मालूम होतत। इस दफा मं यह सान लिया गया हूँ कि जो कर्जा दियागणा|| 
और अगर उस पर तीन साल की मुद्दतें गुजर चुकी हैँ तो गोया जिसको कर! 
लिया गया ह. उसकी सब की जेबाकी उसने कर दी है और उसे अदा कर दिया॥| 
और महाजन को पूरी रकम वसूल हो गई है। पहली दिक्कत तो इससे लिमिटेश| 
(परिसीमन) की पेदा होती हे। हे साल लिसिटेशन के जमाने में पुर हो जात 
है तो बजाहिर यह दफा यह बताती है फर्ज कौजिये कि जून की १५ तारीई 

















खुलेगी यानी अगर एक तारीख को खुलेंगी तो दावा हो सकेगा। लेक़ित इश् 
एक चीज़ डेफोनिट (निश्चित) कर दी गई है कि अगर तीन सार गुजर गये ते 
कर्जा दिये हुये तो ऐसे दाने डिससिस हो जायंगे। इसलिये कि इसमें कहों यह न 
बताया गया है। यह स्पेशल एऐक्ट है उसके खिलाफ जो जनरल एऐंक्ट हू उस 
लिये यह पाबल्दी नहीं हे कि उसकी पाबन्दी की जाय या सुस्तसनयाब बातें हैं ओ 
उसमें आपने ३ साल को केद लगा दी हें। अगर १५ जून की तातील हो जा। 
है और १५ जूनकों ही उसकी मियाद पूरी हो जाती है, लेकिन दावोतभी हो सके] 
जब कि केचहरी खुलेगी। फिर दावा नहीं हो सकता। इसलिये इस कानूत की * 
जो मंत्र है उसके'भी यह खिलाफ हे। चूंकि यह बिल जाज ही रखा गया १ 
इसलिये सौक! नहीं सिला कि कोई तरभसीम लाई जा सकती, इसलिये में अज के 
हँ कि बजाहिर जिस तरीके का बिल रखा गया हे वह खिलाफ जता मालूम हो| 
है। इसके बजाय यह होना चाहिये था कि जिस शस्स ने कर्जा लिया हैं उसे य 
अख्तियार दे दिया जो कि वह प्रव (सिद्े) कर सके कि यह पेमेंट सर्वे 
[सेवा हारा अदायगी) से या और किसी तरीके से हो चुका है। मगर जिस 
से यहु दफा रखी गई है वहू नामृतासिब हूं, संजुर नहीं होनी चाहिये। 


सन्‌ १९५१ ई० का दूधी-राबद्रेसगंज (जिला सिर्जापुर) कृषफ-ऋण . र५५ 
उद्धार उिधयक 


श्री साज्िद हुसैन--जनाववाला, में बाकी साहब की राय से इत्तफाक करता हूं। राय 
उनकी यह हूँ कि यह तीन साल का कर्जा बग्गेर किसी बुनियाद के साफ कर दिया जाय, व्ग्रेर 
किसी वजह के, यह, कुछ समर में आने बाली बात नहीं है । जहां तक मेरा ताहलुक़ 
है, में इस किस्म के कर्ज वेहातों में नहीं बांदता हूं। अगर कोई कर्जा अदा नहीं 
करता और फिर उसे आप साफ कर दें तो इसके कोई सनी नहीं हें। यह तो बिल्कुल 
प्राइब्रेद प्रायर्शी बेसिस पर स्ट्राइक (निजी संपत्ति के आधार वरअहार) करता है। 
अक्सर ऐसा हुआ हे कि कर्जा देने वाले कोई बड़ी रक़म वाले नहीं होते है, वे गरीब 
होते है, मामूछी हेतियत के होते हें। लेने वाले और देने वाले में १९, २० का फर्क 
होता हैे। फर्ज कौजिये कि एक ने रुपया लेकर दूसरे को दे दिया। “सौबिग पिटर 
दु पे पाल” (एक से छीन कर दूसरे को देना) अपनी जेब से तो सरकार का कुछ खरे 
होता नहीं। वह इसरे के कंधे पर बन्दूक रख कर दागती हैँ । यहां तो वही 
हलवाई की दृकात, काजी का फातिहा वॉली बात है। इसरे के बिरते पर ही फेयाजी 
दिखलाना, इूसरे के कंधे पर ही बन्दूक रख कर दागना, यह कहां का इंसाफ है ? 
यह बिल्कुल ग़लत उसूल है, ग़रछठत तरीक़ा है । अगर सरकार कौ हमदर्दी उनके 
साथ है तो वह एक स्पेशल लेवी सलाइडिग स्केल स्कीम छोवें और उसके बाद 
खुद पेमेंट कर दे। उसके बाद कर्जा लेने वाले सम झेंगे कि सरकार सब से बड़ी रहाजन 
हैं। लेकिव असल में सरकार महाजन नहीं है। 


सरकार तो खद कर्ज की तलाश में रहती है, ज्वाह बह जमींदारी एबाल.दन के सिलसिल 
में हो या किसी और सिलसिले में हो, वह बराबर रुपये की तलाश में रहती हे और 
लोगों से रूपया मांगा! करती हे। अगर कर्जा फर्जों हे यासूद ज्यादा हे तो उसको 
अदालत तथ करेगो। यह न तो सरकार का काम ह॑ और न इस हाउस का काम हें, 
पहु तो अद्ल्त का काम है। अगर आप यह. तय कर दें कि जुमला कर्जा फर्जी है 
वो मेरी समञ्न में नहीं आता कि यह कौन सी दलौल हैं। अगर आप समझते हें 
कि कर्जा ठीक ह और उसने कर्जा लियाहे तो उसको पे (अदा) करना चाहिये। 
पह तरीक़ा कि साहब कर्जा लेने वाले का रुपया सरकार सोच समझकर साफ कर दे, 
मेरे ख्याल में सही नहीं हं। हां यह आम बात है कि सयासी फेयाजी जो होती है वह 
दूसरे के बिरते पर होती ह। “दि पोलिटिकल' जेनरासिदी इज आलवेज ऐट दि 
एक्सपेंस आफ अदर्स” (राजनीतिक उदारता दूसरों के व्यय पर की जाती है )। 
कोई भी अपनी जेंब से खर्च करने के लिये तशरीफ नहीं लाता हे। अगर सोशलिस्ट 
इकतामी (समाजवादी अर्थतंत्र) हो तब तो यह कंसीब (बिचार) हो सकता है। 
लेकिन कपिटलिस्ट इकनामी (पूंजीवादी अरथतंत्र) में इस किस्म के मेजर (कानून) 
' के क्‍्यर मानी है? एक तरफ तो इसी मुल्क में ऐसे ऐसे करोडपति और अरबपति 
मौजूद हे जिनके कर्ज के सुताल्लिक् एक पेसा भी सरकार की हिस्मत नहीं हे कि 
वह उसे साफ करा सके और दूसरी तरफ जो बेचारे छोटे-छोटे साहुकार हें, वे भी 
इसी सुल्क के नागरिक हैं, उनके साथ सरकार का इस तरह से रवेया रखना कहां 
का इंसाफ हैं। । 
भेंते अभी अर्ज.किया कि जहां तक रेद्स आफ इंटरेस्ट (ब्याज कौ दर) का ताल्लक 
है में कतई इसके खिलाफ हूं कि रेट्स आर इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो कि कर्ज 
अवा न हो सके। इसके लिये सरकार एक कमीशन बेठावे, जो इनक्वायरी करे, धह 
देखे। सरकार को अख्तियार हे कि जो तकाबी रोज बांदा करती है उसे माफ 
कर दें। लेकिन दूसरे के पेसा पर फंयाजी करना ठीक नहीं हे। अगर वे एसे 
| निकम्ते आदसी थे कि उन्होंने कर्जा ले लिया और अपनी पूंजी नहीं जमा कर सके 
तो फिर आप उन सबका कहाँ तक ख्याल रख सकते हैं। साहब वे जो काइतकार 
हैं उनके पास ऐसी-ऐसी भेंसें बंधी हुई हें जो पद्रह-पत्रह सेर दूध देती हैँ, उनके 
यहां गल्‍ला पैदा होता है सगर फिर भी थे छोग पया नहीं अदा करते है। त्तो इस 
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[श्री हाजिद हुसेन] ५ क्‍ 

तरह के जो डिफाल्टर्स (दोषी) हें उनकी सदद करता उसुलत किस तरह पे 
ठीक है । हर जगह पर आप डिफाल्टर (दोषी) को तरफदारी करते हूँं। कहीं पर 
भी जो ठीक तरह से चलने वाला हे उसकी आपने तरफदारी नहीं की। आज तक 
जितने कानून बने हैँ वह सब इन्साफ पर बनते हैं। इस तरह से आप कानन 
बताकर कानून को जिल्‍्लत करते हें। आप उन्त उसूलों की जड़ काट रहे हे 
जिनके ऊपर आप खड़े हैं और सारे मुल्क में हुकूमत चल रही हैं। अगर सरकार 
का यह दम हे तो में कहता हूं कि जितनी प्राइवेट प्रापर्टी (निजी संपत्ति) है 
उस सबको आप खत्म कर दीजिये। मगर आपसे यह हिम्मत नहीं है आपतो 
बड़े बड़ सेठों की पुजा करते है। उनके चरणों के नीचे रहते हें। तो यह 
सरकार _ छोटे आदर्सियों के साथ अन्याय कर रही हैं। लेने बोला भी छोग 
आदमी हैँ और देने बाला भी छोटा आदमी हैं। बड़े आदसी को आप पकड़ते 
नहीं 7) भें यह नहीं कहतप कि किसी काइतकार पर ज्यादती हो भगर जो बाक़ई 
उत्त पर कर्जा हैं बहु किसी तरह से माफ नहीं होना चरहिंय। में इन चन्द अत्फाद 
फे साथ इंस बिल की इस धारा की मुखालिफत करता हूं। 


मानजेय भरी हुकुम लिह---मर्वनीय सभापति सहोदय, मेने अयने दोस्त श्री अब्दुल बाक़ी 
की तक़रोर को सुत्रा और मेने ख्लिफे यह संसझा कि उत्तकी दिककत यह है कि 
खंड ४ में जो ३२ साल की भियाद रखी गई है उसका असर यह होगा कि अगर 
कहीं ३ वर्ष १५ जून को पुरे हो गये और अदालत दीवानी की तातौल हुई तो 
कचहुरी के खुलने परः वह दावा दायर नहीं हो सकेगा। यह बात मुझे अपने 
दोस्त की ज़बान से सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। अगर हमारे मित्र इस विधेयक को 
धारा १० कोग्रौर से पढ़ते तो एतराज़ वकरते। उसमें यह दिया हुआ है कि-- 
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[इस अधिनियम के अधीन सभी बाद या व्यवहार के सम्बन्ध में कोड आफ़ सिवित 
प्रोसीज्ञर, १९०८ और इन्डियन लिसिडेदन ऐक्ट, १९०८ जहां तक वे इस अधिनियम के 
उपबन्धों से असंगत न हों, प्र*त्त होंगे।] द 

अब इसके बाद में अपने दोस्त की तवज्जह लिमिंटेशन ऐक्ट की धारा ४ की. 
तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह हे कि-+- 
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80|ा056007 6507768 0: & 928 ए एिछा  ॥8 0007 ३8 00890, ॥8 877, 80784 0 
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[जब किसी वाद, पुर्तावच।र अथवा प्रार्थना के लिये नियत परिसौसन की अब 
किसी ऐसे! दित समाप्त होती हो जब न्यायारूय बन्द हो तो वह वाद, पूर्नावचार अपवा | 
प्राथंना उस दिन प्रारम्भ को जा सकती हैँ, चलाई जा सकती हे अथवा कौजा'! 
सकती हूँ जब न्यायालय पुन्रः खुले। ]. व 

इस धारा से में समझता हूं कि हमारे दोस्त की दिक्कत हल हो गई और उनका 
खास एतराज यह था, इस कानून की दिक्कत की बजह से एतराज था वह दूर हो गया | 
हमारे राजा साजिद हुसेन साहब ने यह कहा कि दुसरे के जायदाद पर यह संखावत कंसी। 
वाकई इसमें कुछ तत्व हे और में इसके बारे सें गौर करूंगा। जब यहां परे, 
रिडम्पशन ऐक्ट लहाऊंगा जसा कि हमारे दौस्तने मांग की हुँ कि ज़मींदारी अबालिशा 
के सिलसिले में एक डेट.लेजिस्लेशन (ऋण विधान)  छाना चाहिये। उस वक्ता 
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इस चीज़ को ध्यात में रखूंगा कि दूसरों की जायदाद पर सखावत न रखी जाय। 
वाक़ई यह बात मानने के कांबिल है. और इसको ध्यान में रखंगा। लेकिन जहां 
तक इस विवेधक का ताललुक़ है क्या मे राजा साहब की तवज्जह उन दे 

तरफ दिला सकता हूं जेये एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ ऐक्ट और डेट 

जो कि उत्त ज़म्ताने में पाप्त हुई थे जबकि यहां ज्मींदार पार्टी के 

और उनकी हुहमत भी थी। उस जसाने में भी उनके जरियेसे दफ्रों कद प्रस्तत 
संखाबत की गई थी और ताल्लुक़दारान जो मसक़रूज थे उनके लि क्वरने का 
कम करके उनके कर्ज कम किये गये थे। जहां आपने यह मिस्चलाल ६ ऋष-दाता 
आपकी तरफ से लोग जित वक्‍त बरतरे इक़तदार थे उस वक्‍त उरः का अधि- 
कायम की थी। हमने तो आपही के बनाये हुये रास्ते पर क़दस रखा कार। 


दूबी राबदपंगंज के ग्ररीबः तबके के छोग हैँ जिन्होंने आज तक रे वाद का 

कोने में पड़ है और जिनको नहीं भाल्स कि क्‍या तरक्की आज देश स्वाद । 
आज तक वह ॒उक्तकलडेड एरिया (पृथक किया गया क्षेत्र) था और 
में कोई कानून बनाने का अख्तियार इस स्टेट को नहीं था। अज जब 
इस स्वेद को मिला तो उनकी बेहतरी के लिए अब यह काइन बना... .. 
लेकिन हमारे राजा साहब को शिकायत है कि उन छ५. फॉसदी + #ुषि सजी 
के साथ ज्यादतों क्यों की जाती है और उनकी बड़ी हमदर्दी सका. डे की 
७५ फो सदी सुद के हि&लाब से अपनी अध्िल रक़्सम को न मालूव विरुद्ध डिक: 
कर चुके और फिर भी असिल बक़ावा सें मौजूद हे। सेंते जेसा किपह. "े निष्पादन 
था कि इसमें से अधिकांश क़र्जा फर्जों हे। हमने एक दूर्भी इस्च.. की अबाबे 
.कांप््त की थी और उच्च कवेठों नें घम घम कर सबत लेकर और त 
के अपनी रेपोर्ट दी थो और कप्तेदी ने उसमें सिफारिश की थी कि 
वहां के मह्राजनान के जरिये से सताये और परेशान किये गये ह में 
पर सूर लेकर उनको पुश्तद्मपुस्त से गुलामी में रखा गया हैं, उत क्रुषि संबन्ती 

हीं किया गया जे और वह इंच तरह से मंक़रहन्न रखे गये है और ब उपज का 
परेशान हाल हैं लिहाजा ऐसा कातन लाया जाबव ताकि उनकी मार्ल/  भक्ति। 
उसी कम्ेठी को रिपोर्ट! के आवार पर यह बिल लाया गया हे और दब 
बेबतियाद सहों है । इसलिये में आपसे अर्ज करूंगा कि घरा ४ बः 
घारा है और अगर वह निकाह दी जाती हे तो में समझता हूं कि 
" का उद्ृश्य ही खत्म हो जाता ह। जहां तक बाशी साहब को कापूनों 
सवाल था बह चीज़ तो शायद हल हो गई और वह अब मृतसइय । 
हैं। जहाँ तकः राजा साहब का ताललुक है उनकी बात एक फर्जी खया (पघिविल 

और उनके सुप्राव पर में आये वाले किसी मुनाधिब सौक़े पर असर कः. ब्रोध्ोजर 


ह7+0 


कहंगा। इन चन्द अल्क्ान्र के साथ इस दक! ४ को तःईद करता हूं । कोड और 
अधिष्ठाता >-प्रश्न यहु ई कि खंड ४ इस विधेयक का अंज्ञ माला जा हो 
. ( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) गजल 


। खन्‍्ड ५-१० और अनुसूचो 
५--समय विश्येष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में अथवा पक्षों. ई*ि 
द्वारा किये गये किसी अनुबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, किसो ऋण. -उ 
ऋगदाता को ऐसा ब्याज नहीं दिलायेगी जो -- 
(१) वाद के प्रारम्भ से पहिले की अवधि के ल्यि उस दर से हो 
प्रतिशत ५ व से अधिक हो, और 


श्५८ ह द विधान सभा [६ सितम्बर, १९५१ 


- (२) बाद के प्रारम्भ के परवात्‌ सादा ब्याज प्रततशत हे परत वर्ष से अधिक हो: 
किन्तु प्रतिबन्ध यह दे कि किप्ती ऋण पर उप अवधि के लिए जिम्ममें ऋग दाता या 
उसकी ओर से फिसी व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत सेवा की गयी हो, कोई ब्याज नह 
दिया जायगा । ह ह 
६--उस दिनांक यो दितांकों के संत में जबकि ऋण प्रति देव हो, किये गये किस्ती 
संविदा में किसी शर्त के रहते हुए भी, उक्त ऋणग की बसुल्ली के लिए, धारा ४ के उपबत्पों 
को बाधिक न करते हुए, इस अधि नियम के प्र।रम्भ के पदचात्‌ किसों समय बाद (हएं॥) 
निविष्द ( 7806० ) किया जा सकता हूँ। 


७--समय विज्ञेष पर प्रचलित किप्ती अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी ऋण 
. को बसुल्ली के लिए बाद ऐसे न्यायालय सें प्रस्तुत किया जाौयगा जो उस अभिक्षेत्र की 
सीमा के अन्तर्गत हो. जहां पर प्रतिवादी ( (र्शक्ावढा0 ) अथवा एक से अधिक: 
प्रतिवादी हों, तो प्रतिवादियों में से कोई, त्तामान्यता रहता हो । 

८--प्मय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य थिधि में, किसी बात के रहते हुए भी, 
ऋण के आधार पर दो गय्रों डिक्री के निष्पादन (०:००एँांणा) के लिए, 
बाद ऋणगी (उंप/४067/-त80007) को कृषि-पंबंधो उपज के विछ॒द्व कोई 
आज्ञा यदि उक्त डिक्रो इस अधि नियम के प्रारम्भ से पूर्व को हो, तो उक्त प्रारम्भ के दिनांक 
से और यदि उक्त डिक्ती इत अधिनियम के बाद की ही तो डिक्र! के दिनांक से छः महीने 
की समाप्ति के बाद, नहीं दी जायगी। 

इस धारा में कही गयी किती बात से यह नहीं समझा जायगा कि किसी डिक्री के 
निष्पादन (००००८ए४०४) के लिए प्रार्थना को अवधि बढ़ायी गयी है । 

९--सतव विश्वेव पर प्रचलित किपी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी , 
किप्ती बाद-ऋणी ( एव४ए९7/-१००४07 ) की कृषि संबंधी उपज को एक- 
शौथाई से अधिक को क़की ऐपो डिक्री के निष्पादन सें जो किसी ऋग के आधार 
पर दी गयी हो, नहों हंगी, और उक्त डिक्री का निष्पादन बाद-ऋूणी की मरिरफ्तारी या 
उसके अवरोध ( 48थात्र०० ) द्वारा तब तक नहीं होगा जब तक कि न्यायालय: 
को यह संतोष नहों जाय किउस ऋणी ने, उक्त डिक्री के निष्पादन के असफल 
करने अथवा उपपरें विलम्बन करने का उद्देश्य से अपनी कियो सम्पत्ति को छलपु्रक हस्ता- 
न्‍्तरित किया हूँ, हद दिया है अथवा छिपा लिया है । 

१०--इ से अधि नियन्त के अधोन सभो बाद या व्यवहार (8यांध8 07 ए700०6वं5४8) 
के संबंध में कोड आफ पसिविलप्रोपीजर, १९०८, अपर इंडियन लिभिदेशन ए+४, १९०८ 
जहां तक वे इत्त अजि नियम के उपब्स्चों से अम्नृंगत न हों, प्रवुत्त हथगे । 


अनुसूर्ज' १ 


कृषि तंब्ंवी श्रमिक, सामास्य अ्रनविक, रवाले, गड़रिये, दुग्ध व्यापारी, लोहार, बढ़ई, मछए, 
शिकारी (बहेलिए ), नाविक, नाई, चंमड़ा पकाने वाले और चमड़े का कस करने वाले, मेहतर, 
टोकरी बनाने, कुम्हार, दाई, चौफ़ोदार, धोजो, बुनिये, जुछाहे या ग्राम जनता के अन्य सेवक 
या व्यक्तियों के ऐसे ही वर्ग जिन्हें र/ज्थ सरकार सरकारो गजद में विज्ञप्ति द्वारा समय 
समय पर इस अनुसूवी के अन्तगंत करे। .. | ह 

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५,६:७,८,९,१० और अनुसूत्री इस विधेयक 


का अंधा मे जाय॑। । 
प्रदन उपस्थित किया गया गौर स्वीकृत हुआ । 


सन्‌ १९५१ ई० का दूधी-राबर्ट सगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक-ऋण २१५०९ 
उद्धार विधेंपवक 


प्रस्तावता तथा खंड १ 
_ मिर्जापुर जिले में कै वर पर्त्रत श्रे जे! के दक्षिय स्थित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों 
से उद्धार करने के व्यवस्था करना आवश्यक हूँ , 

इसलिए निसदलिखित अधितियम दनाया जाता हे : 

१--( १) इस अधितियस का नास दृर्थ/-राब्द समंज (जिला सिज्ञापुर) कृु 
'उद्धार अधिसेयम , १९५१ ई० होगा । ह 


. .(२) इसका प्रतार जिला मिर्जापुर के उस भय में होगा जे कैयूर पर्वत श्रेंगी: 
ञ्नेंहे। 


(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा। अं 
अधिष्ठाता--अरन यह है कि खंड १ और प्रस्तावना इस विधेयक के अंग बनें । 
( प्रश्न उपस्थित किया गया औरर स्वीकृत हुआ । ) 
माननोय श्रो हुकुम सिंह--श्रीमान्‌ जो, में स्ताव करता हूं कि हुर्व। राव सगंज 
ई जिडा मिर्मावुर ) कृषक ऋत उद्धार विधेयक , १९५१ ई० पारित किया जाय। 


श्रो साजिद हुसैर --प्मापति जी, सेंने एक उसूली सुझाव इस बिल के सिलसिले में 
सानतय मंत्री जा के सामने रखा था लेकिन उन्होंने उसे नहीं माना और न कोई क्राबिले 
इत्मोतान वजह ही बताई। बल्कि उन्होंने यह कहा कि जर्मीदारों ने किसी ज्ञ॒माने में इस क्विस्म 
का काबूत अपने फायदे के लिए बनाया था या यह कि आयन्दा जब डेट लेजिस्लेशन (ऋण 
विवन) का सवाल आयेगा तो वह इस्त पर गौर करेंगे, इसलिए हम इस सबाल को न 
उठाबें । जहां तक गलती का तहहलुक है, गलती यलूती ही रहेगी, ख्वाह उसे इस सरकार 
या जमीं धर ने को हो । बुठ्ई उत्तके करने वाले की बजह से अच्छाई नहीं हो सकती । 
अगर कोई काम बुरा है तो उते ख्वाह में करूं यासंत्री जी करें वहू बुरा ही रहेगा । इसके 
यह सानी नहीं होने चाहिए कि वह बुराई में दूसरों की तक़झीद करें । अच्छाई के मामलों 
पर वे तक डीद करने को कोशिश करें । यह उनको कोई दल्लील नहीं है । 


कर 


मेते जो उसूलं पेश किया हूँ वहु यह हैं कि जब तक $ प्राइवेट प्रापर्टी इस मुल्क में 
मानी जाती है तब तक यह जहां होना चाहिए । से विधान के बाद इस मुल्क की प्रेध्दीज 
(प्रतिष्ठा ) दृतरों हो गई । गुलाम हिन्दुस्तान ओर आज़ाद हिन्दुस्तान में फर्क हु और 
बढ़ा फर्क हैँ | जब तक जो उसुझू हमने मान लिए हें संविधान के अन्दर , तो फिर 
उनके रहते हुए ऐपा कानून नहीं बताता चाहिए । संविधान में हमने यह हक़ दिया है कि 
हर सिटीज्षत (नागरिक ) को हैक़ हासिल हु कि वह प्राइवेट प्रारर्टा रख सकता हुँ और 
उसे हापिल कर सकता हूँ । एंगा होते हुए यह नया तरीका दे क्सेशन का सरकार को 
उचित नहीं. । अगर बह देक्स होता तो वह स्हाइडिग स्केल के उसूल पर होना 
चाहिए। मगर वे उसे हंक्स नहीं कहते हुँ । वह तो मौक (विनोद) करते हुँ । 
भें उन लोगों को कभी भी सपो' (समर्थन) नहीं करता हूं जिन्हेने ज्यादा सुद लेकर 
अपना कैपिटल बढ़ाया हो या कोई फर्शी तहरीर ले ली हो। जब तक कि सरकार इस बात 
की जिम्मेदारी नहों लेती कि सटीजन्स की जुमला जरू:रघात को वह पुरा करे तब तक उसे 
नागरिकों को उनकी पूंजी के हक़ से डिप्राइव (वियुक्त) करना मुनासिब नहीं है !। यह 
है बुनियादी उसुल। उसका नाम सोशल इकातामी (समाजवादो अथतंत्र) है । जब तक 
सरकार किसी को तमाम ज़हूरियात को पुरा करने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहंई लेती है उस 
वक्‍त तक उसे कोई हक़ किसी को पूंजी को इस तरह से लेने का नहीं हासिल हो सकता 
और अगर किसी ने पहले ऐसा किया था, जे ता कि हमारे मंत्री जी ने फरमाय, कि जमीदारों 
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[श्री साजिद हुसैन] 


ने किया था, तो उन्होंने गलती की. और अगर यह सरकार उनके अफआल को सामने 
रखकर उत्ती तरह उनकी तक़लीद करना चशहती है तो यह गलत करती हू । में तो इसके 
भी खिलाफ हूं और उसके भी बिलाफ हूं। 


जब तक प्राइवेट [६र्टी हमारे मुल्क में मानी जाती है. तब तक उसकी रक्षा करना 
सरकार का फन्न है । अगर किसी के घर में चोरी हो जाती हूँ तो सरकार बयों पुलिस 
भेजती है ? यहे कहा जा सकता है कि वह भूल्ा था और उसने ले लिया । लेकिन इप्ी 
उसूल को मानते हुए कि उसको प्राइवेट प्राप्टी रखने का हक़ है, वह सरकार को टेक्स देता 
है कि उस टैक्‍स से वह पुलिस रखे और अदालतें चलाये और उनके जरिये से उसकी पूंजी कौ 
रक्षा करे । लेकिन इन चोज़ों की तरफ हमारे मंत्री जी तवज्जह भी नहीं करते ऑर इसी 
वजह से उन्होंने एततराज किया। मुझे इसमें कोई दिलच्स्पी नहीं हे, मे उन रूपों में दिल- 
चस्पी नहीं रखता जो देहातों में पया क़ज्ञ देते हें । जिस रक़ंबे के €िए यह कानून हू मुझे 
उससे कतई वास्ता नहीं है, मगर मे रूफ एक उसूली बात इस हाउस के सामने रखता हूं 
कि यह हाउस उस उसूल को रानते हुए फिर उसके खिलाफ कैसे कर सकता है। >गर सरकार को 
उनसे हमदररी ३ तो तक़ाबी दे, अगर उनके साथ ज्यादती कौ गयी है ती कोर्ट आफ ला यें 
जाकर साबित करे और अगर के. आफ ला एक्सपेंसरिव (व्ययशीौल) हुँ तं, एक कंमीशन 
आफ इन्क्‍्वायरी (परिप्रइन आयेग) बिठायें। सगर बगेर समझे हुए सब के सब को एक सुछी 
पर लटका देना कहां तक ठीक है,. माना कि १० आदर्सियों ने क़त्ल किया । तो उनके 
साथ अप ग्यारहदें आदपी को सी लूटका दें, यह कहां तक मुनासिब है ? आपको देखना 
चाहिए कि कौन मुजरिस है और कौन नहीं है । सरकार यहे सब वोटों के लिए कर रही 
है । पुझ्ले वोट भिलेंया न मिलें, चाहे मे इलेबदान में आऊं या न आह मगर उसुल को 
हमेशा सामने रखेंगा। क्यों नहीं सरकार कह देती कि हम बे3रुली की जिन्दगी बसर 
करते है और हम सोल्जसे आफ फाचू न (अब: रजादी सेनिक) हैं ? में तो इपी वजह से 
इसकी सुृख्लालिफत करता हूं और इन चन्द वाब्दों के जरिये अपने ख्पालात का इश्नहार करता 
हैं; | रा । 
श्रो द्वारिका प्रसाद मौय --श्रीमान्‌ सापतिजी, से तो दो एक शब्द ही कहने के 
लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे आदइचर्य है कि राजा साहब एक ऐसे बिल का विरोध कर रहे हं जो 
कि उन गरीबों की बाबत है जो बहुत दुखी है और जिनके साथ सुद लेने में अनेक प्रकार के 
अत्याचार होते रहे हैं । में तो अब भी यह जानता हूँ किऐसे ऐबारिजिनल्स (आदिवासी) 
के साथ इस प्रकार का व्यवहार अपने सूबे के और जिलों में ही होता है । मेरे अपने गाँव 
के पड़ोस में ही एक जंगली क़ौम मुसहुर की हे । वे बेंचारे पत्तल, दोने बनते है, सबारी 
ढोते ह. और इसी तरह के छोटे छोटे काम करते हें, । उनको लोग कर देते हें तोजि ने 
रुपये कर्ज देते हैं उतरे आने पहले ही उसमें से काट लंते है, जेसे १६ रुपये दिये तो १६ आते 
काट कर १५ रुपये देते हैं। उसके बाद सहीते महीने आना रुपया के हिसाब से सूद लेते हें । 
एक परद॒ष्य--पें लेने वाले कौन ह ? । 
श्री द्वारिका प्रसाद मौध--छेने वाले कुछ महाजन और ऐसे ही क्रिसमस के लोग 
है शायद जिनकी तरफदारी राजा साहब कर रहे ह. । शायद राजा साहब तो इस दात की 
भी ताईद करेंगे कि' अगर कोई आदसी अपने रुपये से किसी अदमी को खरीद ले काम 
करने के लिए तो वह उसकी प्राइवेट प्रएठटीं हो जाथ: क्योंकि वहु उसका खरीदा हुआ गुलाम 
है. । तो यह प्राइवेट प्रापर्टों के बुनियादी उसूल की बात आज फिर राजा साहब की 
जुबान मुबारक से इस भवन में सुनने में आयी उसके लिए में उनको मुब््रकबाद देता हूं । 
आप कहतें हें कि गलती गलती ही रहेग॑। जमींदार साहबान ने एक कानून दनाया था 
. उस वर्कत डेट | डेंस्पशन (ऋण विमोचन) का , वहू गलत था। में तो राजा साहब से 
यह अहूंगा कि. भांटा। किसी को पित्त करता हैं और,किसी को वायु ). “भांदा एक-को पित्त 
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करे एक को बायु “ । जो आपने गलती की वह वाकई गलती थी । आपने कानून बना दिया 
कि कर्जामाफ । किसानों ने कर्जा नहीं दिया था, उन्होंने रुपया दिय। और जमीनों को सार-- 
गज (गिरवो) किया। उन बेचारों ने अपनी कमाई से रुपया रूगा कर काइत करेने की 
गर्जे से जमीन छी और इस तरह से उनको उन्होंने रुपया दिया और कानून बना कर उनका 
रुपया जो कि कर्ज नहीं था बल्कि काइत के लिये ज्मीन का था उसको खत्स कर दिया । 
वह तो जरूर गलती थी लकिन य बेचारे गरीब जो मह जमनों के फेरे में पड़े हुए ह उनको मुक्त 
करने के लए कदस उठाया गया तो आय कहते है कि यह उसूलन गलत बात है । में समझता 
हैँ कि सरकार न बहुत शानदार विधेयक पेश किया है और में उसको सुबारकबाद 
देता हुं और में कहता हूं क्रि एसे जो गरीब तबके के लोग है , जिनकी कोई सुनवाई नहीं 
हैं, जो मुकदमा नहीं लड़ सकते और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हें उनके लिए ऐसे कानून 
होने चाहिए । ह 


श्रो अव्दुल बाकी--जनाब वाला, मुझे यह अज्ञे करता हु कि इस बिल में जो काथदे 
मुृतय्यन किये हें वे ये हें कि जब इस बिल का निफाज़ होगा तो शरह सूद की होगो 
तीन रुपया सालूएनता और इस ऐक्ट के रिफ'ज़ के पहले पांच रुपया सालाना होए और 
'इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई पर्सनल सबिस (वेयक्तिक सेवा) की होगी तो 
उजतने जमाने तक डेटर ( ऋणी ) की पर्सनल सिस होगी उस जमारे का कोई सूद नहीं 
होग। । मेरे ख्याल में एह ओविशन (चूक) हैं इत बिल में । स्विफे प्ेनल संविस नहीं 
बल्कि अगर किसी किस्म का पेमेंट साबित होगातो सूद नहीं होना चाहिए था । 
. 'पर्सतल सविस तो एक खास किस्म की हुई। कभी-कभी यह होता हे कि कर्जा लिकयोर्ड 
( रक्षित ) तक नहीं होता । कर्जा पिक्‍पोर्ड नहीं बल्कि अनन्विक्पोर्ड होता है ती 
इसमें कोई प्ररविज्ञन (उयबंध) नहीं मालूम होता कि अगर लोन (ऋण) के एचज़ में चीज़ 
डेटर (महाजन) को देता हैं तो यह सुद से बरी होगा या नहीं । बजाहिर कि इसका 
कोई प्राधिज्ञन इससें माहूम नहीं होता है । 
दूतरं चं।ज़ यह है कि पर्सनल सचिस ६ नज्षी देवा) क्रेडिटर (ऋ 7)ने रेंडर की (कौ) 
है या नहीं को हे. यह दौरान मुकदमे सें तय होगा और दफा १० में बताया गया हे कि 
घिथविल प्रोस्तीजर एप्लाई (व्यवहार प्रक्रिया प्रवूत्त) होगी। यह फंघला कि पर्सेतल सर्विस 
कोई रेंडर की हैं या नहीं रेंडर की हे यह दौरान मुकदमे में होग। और जब दोराने मुकदमे के 
बाइ फसल होगा तो उत्तके बाद कोई इंक्वायरी होगी नहीं । अगर विविल प्र।रोजर अप्लाई 
करता हे ओर सेक्शन ३५ के जरेपे से ऐसे कन्नां पर और जा रायज सूद हूँ 
तीन परसेंद का वह दिलाया गया तो इतसे दका १० के रू से यह सालूम 
होता है कि क़र्ें पर जो डिग्रो सादिर हं'गीं वह क्रेडटर को सिल्ेगी तीन परसेंट सुद पर। 
ऐ सा बहुत इंकता हे कि दावा हो जाता है लेकिन स्विस जो जारी हूं त॑; हैं वह जार रहती है। 
इसका सतलब यह हु कि दावा के पहले अगर उसने पर्सनल सर्विस रेंडर हा हैं तो उसका 
सूद निकल जायगा लेकिन डिग्री के बाद तीन परसेंद सुद उसको मिलता रहेगा । तो जो 
उसुल इ तमें तय किया गया है वह उसुल इ तमें आकर पासाल हो जाता हुं । इस वजह से 
से समझता हूं कि यह बिल नाकिस है । इसमें यह भी होना चाहिए था हा न पहुले का कोई 
सूद होगा और न डिग्नी में कोई सूद दिलाया जायगा और अगर डिग्री में कोई सर 
दिलाया जायगा तो दिक्कत यह होगी कि उसके बाद अगर उतने कोई पर्तनल सॉविस रेंडर 
की है तो उससमें सूद चलेगा । 
इूस ही जो फरोगु ब्रढ्वत इ समें हे वह यह है कि पर्॑ंतल स्विस के हं।ने पर सुद नहीँ चढेगा, 
सही है, लेकिन अगर उसने जोत के लिए सूद के एज में कोई आराज्ञी दी हूँ, तो कर्जा हुआ 
अनसोक्पोड, लेकिन इस बिल में जहां तक मने पढ़ा है मुझे नहं/ मालूम होता कि इसमें कोई 
. ऐसा प्राविज्ञन हे कि जैसा डेट रिडम्पशन ऐक्ट में हें कि अगर छल दिया गया हूँ और 
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[श्रो अद्छुल बाकी | ह ० हि ह 
सोक्योर्ड लोन नहीं है मगर डेटर ने कोई आराज़ी अपनी दे दी है, या कोई चीौज्न प्लेज, 
(मिरवी) कर दो है और उससे प्राफिठ पहुंचा है क्रेडिटर को, तो जिस क़दर प्राफिद हुआ 
हैं केडिटर को वह सेठ आफ अं किया ज्ययगा |. न्‍ | 
.._ माननोय ओ हुकुम सिंह--ओीसान्‌ के जरिये ले में यह अर्ज़ करना चाहता हुं कि 
आदिरी प्वाइन्ट मेरी समझ में नहीं आया है, ६ड़ा पेचीदा है, इसलिए वह साफ कर दिया जाय। 

श्री अब्दुल बाको--में जनाब वाल, फिर से दोहराना चाहता हुं कि इससे 
कर्ज दो किस्म के बतलाये गग्ने हैं, लोन और सीज्यो्ड लोन । सीवयोड लोन की तारीफ है 
कि प्लेज होकर, मारगेज होकर या चार्ज हो कर कर्जा लिया गया हो लेकिन कभी-कभी 
ऐसा होता है कि कोई चौोज्न प्लेज नहीं होती है । प्लेज तो इस्मूव बिल प्रापर्टी (अचल संप्त्ति) 
का होता हूँ लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सादा कर्जा होता हैं। काइतकार यह करता हे 
कि मारगेज नहीं करता है वह सिफ यह कह देता है कि तुम इतनी आराज़ी जोतते रहोगे, 
जब तक तुस्न जोतते रहोगे उसको हम मिनहा करते जायंगे। डेठ रिडस्दान ऐक्ट सें यह 
दिया गया है कि अगर डेटर ने एक आरराज़ी दे ) हे क्रेडिटर को, तो बह सिक्यो्ड लोन तो 
नहीं है मगर जो सूद होगा उसके लिए डेटर को यह हक्क हासिल होगा कि क्रेडिटर ने उस 
आराज्ञी से जितना सुदाफ़ा हासिल किया हैँ वह सेट आफ कर दिया जाय । इसमें इस 
क्विस्म का कोई प्राविजन नहीं हे । सिर्फ इस क़दर प्राविज्ञन हे कि अगर पर्सनल स्ि स उसने 
की होगो तो प्संनल सर्विस को सेट आफ कर दिया जायगा और ऋओडिटर को कोई सूद 
नहीं मिलंगा। दिल 

में ग/लिबन अब दाज़ेह कर चुका कि इस बिल में कोई ऐसा प्राविज्ञन नहीं है कि अगर' - 
डेटर ने ऋडिटर को कोई आराज़ी सिर्फ जोतने को दे दी हे और उसको मारगेज नहीं किया ह, 
तो उस सुरत में डेटर 5 कोई फायदा नहीं पहुंचता है और इस हद तक यह बिल बहुत नाकिस है। 
तो दो दिक्‍क़तें इसमे हे, जिनका कोई इलाज नहीं है । एक तो सूद तीन पस्सेंट डिग्री पर होगा 
और अगर पर्सनल सांविस की हैँ तो उसका कोई लिहाज़ नहीं होग। । दूसरे यह कि अगर 
डेटर ने जोतने बगेरह के लिए कुछ दे दिया हँ तो वह सेट आफ नहीं होगा। तीसरी 
चीज़ जो इसमें शरह की बतलाई गयी हैँ वह बिल्कुल बेउसूल है । या तो दरह कुल की 
कुल ३ परसेंट होना चाहिये या कुल की कुल ५ परसेंट होना चाहिये । 

श्रो पलरुल इस्क्ाम--जनाब वाल।, जो बिल कि मंजूर किया जा रह हे वह जिस गरज् 
से लाया गया हैं वह अपनी अगराज़ को पूरी तरह से पूरी नहीं करेगा। स्लिर्फ यही नहीं किया के 
यह सवाल एक परथ्थिकुलर (विशिष्ट) इलाके का हे, बल्कि जनाब दाला में यह कहूंगा कि 
ईस्टन डिस्ट्रिकंट्स के अन्दर एक आभस रिवाज सकडों बरस से चला आ रहा हे कि हरवाहा 
एक शख्स के यहां काम करने जाता है तो बह उसको २५, ५०, १०० रुपये का प्रोनोट लिख 
देता है और वह प्रोनोद हर तीसरे साल बदलता रहता है । उसका कोई झुद उसे अदा 
नहीं करना पड़तूप। सूद की सुरत हे कि वह जब तक जिन्दा! रहे तब तक वह और उसके 
बाद उसका लड़का भी जब आगे वह हमेशा उसकी हरवाहागीरी. करे और काम करता रहे। 
उसे थोड़ा सा गलला खाने के लिये दे दिया जाता है । तो इस तरह से एक परपिचुअल 
स्लेवरी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट (गोइवत दासतः पूर्वी ज़िलों) में फेली हुई है । क्‍ 

जसा कि मेरे वोस्त ने खोरी का जिक्र किया और जौनपुर के वाक़यात 
से हमारे आनरेबिल समेम्बर मौर्य साहतअ वाकिफ हंगे तो सरकार को चारहियें 
था किइस क़ानून को इस हिस्से के वास्ते न समझकर हृप्त हृउस के सामने 
ठीक शक्ल में पेश करना चाहिये था। सरकार सम्ज्मती ह कि पूरी तरह 

से इसे फायदा होगा। देखना यह हूँ कि वह क्या तरीक़ें हे, क्योंकर इससे जहां की 
जनता मुसीबत में ह.ं उसको फायदा हो सकता है। बहुत से क़ानून ऐसे हे जिनसे यहा 
की जनता का और खासतौर से काइतकारों का फायदा हो रुकता हैं। उन्होंने ३ क़.नूनों 
की ज़िक किया, डेट रिडेंस्पदन ऐक्ट, अग्निकल्चरिस्ट रिलीफ एऐवट और ईजुरियस लोन्स ऐवट 
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और अपनी तक़रीर में अनरेबिल लिनिस्टर साहब ने बतलाया कि पहल दोनों ऐक्टों से 
के इतकाएरों का बड़ा फायदा होगा।। लेकिन क्या वह जानते है कि इस देश के अन्दर ऐसे भी 
लोग रहते हे जिनके पप्सम न एक बीघा ज़मीन हूं, न काइत है उनका इनसे क्या फायदा होता है । 
लडलेस लेवरसे (पृलिहोंस श्रकों) का कया फायदा होता है । 

यजुरियस लोन्स ऐक्ट के मुताल्छिक़ बड़े दावे के शाथ तक़रीर की गयी । उच्चकी चौइयत 
यह ड़ कि कोर्ट चाहे तो २ परसेट के हिसाब से २४. पथ्य तक डिग्री कर सकती है. और 
बावज्द इसके कि इस भवत के अंदर यह बार बार कहा गदा कि आपने उन्त लोगों के 
लिय जो कि जरमीदार है, छोटे या बडे काइतकार ह या छं.दे काइतकार है उन्तके लिये तो क़ान न 
बनाये ऊेकिन ऐसा व्यक्तित जो दाहरों के अन्दर गरबत की ज़िन्दगों गजारता हे और देहातों 
के अन्दर जिनके यात्त खेती नहीं हे उनके वास्ते भी ऐसा क़ानन लाये झिससे सद की तकलीफ 
टूरहो। आज भो २ परसेंठ की डिग्रियां हो सकती है । कोर्ट चाहे तो मौजूदा कंडीशंस 
' झूल्क की देखकर लीनिएंट व्यू (उदार दृष्टिकोण) ले सकती हे और वह चाहे तो सुद की 
शरह कम कर सकती हैं। ८&किन बहुत सी अदालतें उसी क्रातन के मातहत जिसका शिक्र 
इतने फर्म के साथ किया गया और बाहर भी किया गया उसके अन्दर सुद की रकम बही 
करार देती है । एंसे हाफ हा्ड मेजर्स (उत्साह होन क़ानूनों) से क्या छाभ जनता को पहुंच 
समता हैं। क नून तो बहुत से पाप्त हुए स्टेट्यूटस (वविधि पु: तकें ) तो स्थ ह हो गये रोशनाई 
तो खर्च को गयी, कागज बन गया किन जनता को हालत न सधरना थीं, न सुधरी 
और उसका नक़शा बड़ी आसानी से हर एक देख सकता हु। इतते बड़-बड़े क़लून बने 
लेकिन उत्त पर जब अमल दरोसद हुआ उससे कितना फायदा हुआ यह चीज़ गौरतलब हैं । 


जो से ज्ञर रखा गया है अपनी जगह पर मृनासिब हु और होना चाहिए। लेकिन जिस 
तरीके पर और जिस हाफ हा्ेड वे (उत्साहीन ढंग) में रखा गया है वह गेरमुनासिब है और 
जिस जरूरत के लिए रखा गया है उसको पूरा नहीं कर सकता। इसलिए में चाहता हूँ क्कि 
सरकोर इस पर गौर करे। लेकिन गौर करने का सवाल ही नहीं है । आतरेबिल मिनिस्टर 
. आफ रेवेन्य यह समझतें ही हे कि यह बिल पास हो जायगा। इससे जनता का फायदा होगा 
और वह मृबारकबांदी के मुस्तहक़ होंगे। लेकिन उन्तकों कोई मुबारकबादी हासिल नहीं 
हो सकेगी । एक लंड रिफःसस ऐक्ट (भूमि सुधार अधिनियम) बड़ जोर शोर से इस भवन 
में पेश हुआ, सेलेक्ट कमेडी में बग्त जोर रहा, हाउस को भौ गसियों में बिठाला गया ताकि 
जल्द से जल्द जनता के साप्मने एक नयी चीज़ आज जूय। लेकिन आज हालत क्‍या हं- 
बजाय इसके कि कोर्ट मंजर करे, गवर्नमेंट ऐडवोकेट खुद उसको आगे नहीं बढ़ाता और कंटस्ट 
(विवाद) नहीं करता कि इंजंक्शंस कपिल (निषेताज्ञायें निरस्त ) हों। इससे साफ 
जाहिर होता ह. कि आप जो बिल पत्त करते है उनके पाछे आपकी रूह नहीं होती है । 
आप नहीं चाहते है. कि उनको आगे बढ़ाया जाय । 
इन अल्फाज्ञ के साथ में इस बिल की मौजूदा सूरत की मुखालिफत केरता है । 


आननोय भ्रो हुकुम लिह--भीमनत्‌ जी, इस थर्ड रोडिंग (तृतीय पठन)में हमारे सिल्र 
अब्दुल बाकी साहब और उतकी पार्टी के नेता श्री फल्रहल इस्लाम साहब न इस विधेयक की 
मुखालिफत की । अब्दुल बाकी साहब ने हस्ब दस्तुर बाल की खाल मिकालने की कोशिश 
की | उन्होंने फरसाया कि अक्सर ऐसा होता है कि जमीन न तो चाजें होती हैं, न मारगेज 
गती है. और न प्लेज होती ह। लेकिन उन्होंबे एक बात और फरमायी । ब्यज वक्‍त ऐसा 
होता है कि कुछ जमीन डेटर ऋडिटर को दे देता ह। ऐसी सूरत में सीक्योर्ड या 
अनसीक्प ड॑ का सघाल केसे हल हो सकता हैं । में अपने दोस्त की इत्तिला के लिए कंसे 
कहूं वहुतो चक्की ल है । जब कोई गर मनक्‌ला जागदाद मु तकिल की जाती है तो वह किस 
तरह से पुन्‍त कल को जाती है। इसके वास प्राविजन द्रांसफर आफ प्रापरटी एक्ट में मौजूद 
अगर कोई खास मनक्‌ल जायदाद दूसरे के हक़ में मु तक़िल की जायऔर उसकी सालियत 
सौ रुपये से कम हे तो क़ब्ज; डेलीवरी आफ पजदइ .न (कब्जा देने ) से होता है और सौ रुपये 
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[माननीय श्र इकुम तिई | 
से ज्यादा मालियत है तो जरिये रजिस्टर्ड डीड (निबद्ध लेख्य) हो सकता है और अगर 
क़ज्ञे के एवज में कोई खास जमीन देता है तो डेलीवरी आफ पजइशन से डेट तो एक क्विस्म से 
सीक्योर्ड हो जाता हैं। जमीन जो देता हैँ थी तो सूद की पढोरत॑ में देता हे या सूद 
और असल की पटौती में देता हे। मेरी समझ्न में नहों आया कि रुकी दिवक़त बया 


हैं। जिस तरह का वह केस कंग्रीघ (सोचते) करते है वह नहीं है जिसमें सीक्पोर्ड 
या जव-संक्त्र/ड का सार ह।। 


मेरे दोस्त फन्न हल इस्लाम साहब ने फरमाया और उन्होंने पंचम स्वर से फरमाया, 
उन्होंने सब बातें जिला आवाज़ में कमी बेशी किये हुए फरमाौपो । बहु गालिबदद इसके उसूल 
से इत्तिकाक़ करते हैं और घह चाहते हे कि शहरों में जो ऐसे गरोब लोग हू उनके लिए 
भी ऐसा क़ानन ला; जा ताकि उन्तको भी सहूलिय्त पहुंचे । में केसे कहूं कि डेट रिडेस्पशन 
ऐक्ट उहोंने नहीं देखा । इस बिल का जो शेड ल है इ कमें जो नाने-ऐग्रे.करुच्रिस्ट लंदरस 
हैं उनके लिए भी इंतज्ञ।स किया गया है और वह शेड्यूल जो डेट रिडेम्पद्न ऐक्ट हु उससे लिया 
गया है जो शहरों और देहातों दोनों में लागू हु । उसमें रान-एग्रकरचरिरट भी शामिल 
हूं जिनको उस क़ानून से फाय १ पहुंचता है । 


है 


मे यह अज्ज करना चाउता हुं कि यह ऐसी तफप्तील ह कि जिसमें जो मरतह॒क़ हु उनको 
फायदा पहुंच रहा हे । € .हाज। यह कहना कि ऐसा क़ानून लाया जाता जो शहर के जेबरसे 
के फायदे के लिये होता वाक़ई यह प्रोयेगेंडा के नुक्ते ख्याल से बहुत हो अच्छा हे वर्ना 
इसकी कोई ज़हूरत नहीं हे क्योंकि ऐसा क़ नून वहड़े से ही लागू हे । हमारे दोस्त ने फरमाया 
कि रेवेन्यू सिमिस्टर अभी किसी म॒त्ारकबपद के म्‌ ध्तहक़ नहीं है में कहुत! हूं। कि वाक़ई में किसी 
मुबा रकबाद का मुस्तहक़ नहीं [ और में इसको खुद तरल॑म करता हुं। 6 किन एक वेंक्‍त 
आए सकता हू, गो हम मु प्तह॒क़ ने हों, लेकिन हमारे दोस्त और हमारे साथी हमें सुद्ारकबाद 
दें। लेकिन हमारे दोस्त को कभी ऐसा सौक़ा नहीं आयेगा क्योंकि उनकी द्विली मुराद यह 
रही है कि जनहित के लिये कोई क़ानून न बनने पावे। यह उनकी मंशा है और यह 
. कभी पूरी बहीं हो सकती हैं इसलिये वह कभी सुबारकबाद के 7नत्र नहीं हो सकते ह। 
पाँच पर्ष का ज़वाबा हुआ। म्ने आज तक नहीं देखा कि ऊनता और किसानों के 
हक़ की कोई बात हो, उनके लिये कोई क़ानन लाया गया हो और हुमारे दोस्त फश्चरुल 
इस्लाम साहब ने उश्चकी ताईद की हो । 


श्री फख हल इल्लाम--जनाबंधाडा, में इसकी तरदीद करता हूं। जब कोई चोज़ 
किसानों और मज़दूरों या जनहित के फेवर (पक्ष) में पेश को गई हैँ तो मे और हमारी 
पार्टी ने उसको श्वपोर्द (समर्थन) किया है। यह गलत हुं और झूठ हैँ कि ऐसा कोई 
जिल आया हो और हसने उसकी ताईद न की हो । 


माननोय श्रो हुकप सिंह--में फिर मेलटेन करता हं। और रिकार्ड सौजूद हं। 

हां तक इप विवेकक का ताल्लक़ हे मेंसे काफ़ी बातें अर्ज कर दी हैं और 

इस बातोंकेहोते ३रेऔरबातोंके दुइ्राने की ज़हरत नहीं हू । में अज करता हु कि जिस 

मक़रतद के लिये यह बिल्‍ूपेदा किया गया हे वह बहुत अच्छा हु. और इससे दूथी इलाके 

के ग़ रीब तबक़े के लोगों को फायदा पहुँ ्रेगग। लिहाज्ञ, में लस्र निवेदन करता हैं, कि संदंत 
इप्तको परित करे। 


अधिष्ठाता--प्रद यह हैं कि दुंद्घी राबट्संगंज (ज्िला सिर्ापुर) कृषक ऋण उद्धार 
विवेक, १९५१ ई० पारित किया जाय । 


(प्रन्‍|न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |). 


शेष कार्यक्रम का स्थवप २६५ 


शेष काय कम का स्थगन 
३ श्री मदमस्सद इब्राहीप--जवाबजाला, में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ 
२१९५१ ३० .. .. -.«-।! 


थ्री ग पार नारायण सकमिन[--मातनीय सभापत्ति ज॑ , में आयकी तवज्जह दिलाना 
चाहता हूं कि परतों माननीय अध्यक्ष ने जो प्रोग/स बनावा था उससें सरकार ने कुछ तरस 
करना चाही थी और उसका अध्यक्ष महोदय ने इस भवन में ऐलान किया और यह कहा कि 
यह फाइनल स्क्ौम है । आज सबेरे जो एजेंडा हमें मिला था उसके आइटम ६ पर यह था 
कि साननीय साल मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश काइतकार (दिशेषाधिकार उपाज॑न ) 
(संशोवत और प्रक्नीर्ण निदेश) घिवेयक, सन्‌ १९५१ ई० पर घिचार किया जाय। सरकार 
की तरक से यह निवेदन किया गया । इसके ऊपर ११-१२ संशोधन थे। हम लोग का 
रुपाल यह था कि आज दित भर यहु विधेवक चलेगा । लेकिन उसको सरकार ने मुल्तवी 
क्र दिया और इ सके बाद हमारा यह स्याल होता था कि दूतरा जो जरे चहाहइस कोर विधेयक 
है जितमें भी करीबन १२ संशोधन थे, आज दिन भर चो गा सगर खुशक्तिस्मती या बदक्वि- 
स्सती से संशोत गवर्नेमेंट की बेंचों पर बढने वाले लोगों के थेऔर वे सब वापस कर 
“दिये गये ) इसके बारजूद भी सरकार ओर लो को भी लेना चाहती हे । 
श्रो फब्नहल इह्लाम--आज आप देख रहे हें के आज घंटे भर के अन्दर जिस तरीके से 
यह पांच बिल पास करा लिये गये यह किसी तरह के (लिये मुनाततिब तर क्वा नहीं हे । हमको 
'काम्त से कम मौक़। दिया जाता और जब हमको एक एंजेण्डा- दिया जाता हैँ तो हम उसके 
सुताबिक तेथारी करते हैं तो उसी हिसाब से काम होत। चाहिये। लेकिन अगर सरकार 
का यह मंज्ञा है कि वह धोके में जो चाहे पास करा लें से समझता हूं कि यह नानुनासिब चौज़ 
है सरकार के लिये करोंकि यह कहना कि यह नान कंट्रोस्शेल मेजर (विधादरहित कानून) हे 
और सब ग़रीब लोगों के फायदे के लिये हैं। अभी दुद्धी राबर्ट उगंज बिल जो पास हुआ 
उसमें मेने कोई हिस्वा नहीं लिया। में भी समसता हैं कि वह फयदेमंद बात हे । लेकिन 
मेरे कुछ भाइयों ने इसपर कानूनी नुक्ता्च:नी की वह कानूनी नुक्‍्तादचीती सही थी था गलत 
थी, में कह नहीं सकता। अगर मैंने पढ़ा होता तो शायद उनकी राय के मुताबिक जिस तरीके 
से ग़रीबों को फायदा नहीं पहुंचा सकता तो में भी इस बिल पर अपनी राय दे सकता। 


बे किक 


बहुरहाल, इ तके बाद भी में |िवेदन करूंगा कि अब आगे कोई बिल सरकार न हेवे । काफी 
बिलप+प हो चुके हे। अ जब फिर सदन बेठेगा तो किर और बिल ले लिया जावेगा। 
माननोथ श्रो मुहम्मद इजादोम--जनाब वाल , अगर मेरे दोस्त, जो अभी बेठ गये हें, ने 
यह इ रशार फरमाया होता कि अब और कोई बिल न लिया जाय तो रे फौरत ही यह अज 
कर देता कि यह मुना धिब हैं और आगे कोई बिल न लिया जाता इ सको मंजूर कर लेता लेकिन 
- चन्द्र लिआाऊवाकथातबातें कही गई और उन्तको बिना पर गढछूत इल्जप्म आयद करता 
में लहीं समझता कि यह किसी अपोजीशन के लिये कहां तक बजा हो सकता हे । टेनेंद्स 
थ्िविल्ेत्रेज बिल पर कल ही नवाब ऐजाज रसूल साहब तद्रीफ़ रखते हैं बह शायद इ सके शाहिद 
होंग, नवाब जमहोंद अलो खां साहब जो डिपोक्रेटिक परी के छोडर हे से मेंने गफ्तगू 
की। राजा साहब जगमनपुर ने यह फरमाया कि वह चहते हैं कि इसबिल को न लिया 
जाय। मेंते जनाब जिलोकी पतिह साहब से मशविरा लेता चाहा ते तदारीफ नहीं रखते थे । 
 केकिन उनके न होने पर श्री खुशवक्त राय साहब यहाँ तशरीफ रखते थे, मेने उनसे दरियाफपत 
किया कि इधर के साहबों ने यह र्वाहिश को है कि यह बिल न लिया जाय । वह वहां फ्रिर 
जाकर लौट आयेऔर आए के बाद उन्‍्हों। मुझसे इत्तफाक़ किया और यह हुआ कि 
उसके बाद के जो बिल हैँ वह चलेंगे । मेने उन बिलों में से दो-तीन के सुत्ता ,लक़ अलाहेंदा 
'अज्ञाहिदा हर मौके पर जनाब की खिदमत में यह दरख्वात्त की जिसको जनाब ने हाउस के 
सामने रखा और जब हाउस ने इतिक्लाक़ किया तब मुझे इजाज़तदोी गई कि उन बििलों 
'को लाया जाय । जो कुछ बिल ऐते थे जितको न लाता चाहिये था उनको मेने दच नहीं 
कराया। तो अब यह कहना कि मेंने कोई देसी बात की मेरी संमझ्न में नहीं 
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[मनीय श्री मुठ्स्मंद इब्ाई से] 
आया। अगर यह फरभाया जाता कि और बिल अब न लिये ज्ययं तो जेसा 
कहा कि उसको मंजूर कर लेदा। लेकिन मेरे दोस्त गोपाल मशरायंण सकसेना मे महज 
इलजाम लगाया तो इल्ज्ञाम हमें पर लगाया जाय | हमने तो ईमानदारी से और 
इस बात को. मलउज् खातिर रखते हुपे कि आपोजीश्ञन के सेम्बरं/न को ख्वाहिश पूरी 
हो इस कांस को किया और इसके खिलाफ के.ई काप्त नहों फिया। 


अधिष्ठाता--एवेंडा आपके सामने सुबह ११ बजे आ गया। जहां तक अइटम नम्बर 
ह्‌ का सम्बन्ध है साततीय निर्माण स्त्री जो ने अभी अधपके सामने वज्ाहत से बतल'्या कि 
उन्होंने जमशेदअली ज्ञा साहब से जो डिसमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हे और श्री त्रिलोकी सह जी 
से जो अपोजीकश्ञन के लोडर है सलाह की और उत दोनों की संम्मत से इसे स्थगित किया । 
सुसकित हैँ गोपाल नारायण सक्सेना जी को इसका इंल्म तन हो। इसलिये उन्होंने 
मुगालते में ऐसा कहा। डिस्ट्रिक्ट बोर्डेस का बिल जो इसके अणे हैः 
उसको भी हाउस की अनुर्भति से कि इस घक्‍त यह न लिया जाय तब मेने 
उसको छोडा। अगर हाउस अनृमति नहीं देता तो जसा एजेंडा पर था उसी क्रम 
से यह ए जेंडा लिया जाता लेकिन हाउस कौ अनुरमाति से वह नहीं लिया गया और दूसरे बिल 
लिये गयें। एक बात और में कतला देना चाहुताह कि अगर एजेंडे में कोई चीज़ ऐसी आई थी. 
जो अध्यक्ष महोदय ने आपसे कहा था वह उसके घिरुद्ध थी तो ११ ब हे जब एजेंडा आया था 
तभी उस और ध्यान दिलाता चाहिये था लेकिन ऐसा नहीं हुआ । इसलिये में समझता 
हूँ कि जो सातनीय निर्माण मंत्री ने आपके सामने एक्सप्लैनेशन (स्पष्टीकरण )दिया उसके 
बाद श्री गोपाल नारायण सक्सेना को संतोष हो गया होगा और में समझता हूं कि अब 
उनको कोई आपत्ति बाकी नहीं रही होगी 

श्रो गोपल नारायण सकसेन[--साननीय सभापति जो, मानतीय निर्माण मंत्री ने 
कहा कि जिस पर हम लोगों को एतराज़ होगा उसको वह नहीं लेंगे। लिहाजा फार्मली 
(औवचारिक रूप से) में एतराज़ करता हूं कि अब ये बिल न लिये जाय॑ । 

माननोय भ्रो मुहम्मद इब्राहीम--मेन एतराज़ को कोई बात नहीं कही । मेने कहा 
था कि अगर यह कहा जाता कि अब कोई बिल आगे न लिये जाये तो में उसे मान लेता 
ओर हुज्ञर से दरख्वास्त करता कि आगे कोई कार्यक्रम न॑ लिया जाय। 

श्री ख़फरुल इस्लाम--अब तो कोई काम, हुज्र वाला, रहता नहीं। बाकी के जो बिल्स 
हैं अगली तारीख पर' जब असेम्बली बंठेगी उस वक्‍त उन्तको ले लिया जायगा। 

ग्रविष्ठात[--बह तो माननीय मंत्रो ने श्री गोप॒ल नारायण सक्सेना जी ने जो प्रार्थना की 
थी उसी के जवाब में कह दिया कि वह आगे का कास नहीं चलायेंगे । काम जितना होता 
हैं चह सब की सजी से होता हे और अब आपकी जो बात हे उसे स्वीक।र कर लिया गया। 
अब में ससझता हूं कि कोई काम बाकी नहीं रहता तो अब छट॒टी हू । 

(इसके बाद सदन ३ बजकर ५५ पिनट पर सोमवार, १७ सितस्बर, सन्‌ १९५१ ई०, 
के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित ही गया।) ' 


ह ह  कलातचन भटनागर, 
लखनऊ, सा का सचिव, वित्त सभा, 
६ सितम्बर, सन्‌ १९५१ ई० । 9 उत्तर प्रदेश । 


न्त्वियां । २६७ 


नत्थो्‌ है. 
(देखिये अल्प सुचित तारांकित प्रइन १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर) 
पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्र्व॒त्तियां देने के लिये उन जातियों की सूची 
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कुम:यूं ग्रान्‍्त मं मरछा, नायक लड़कियाँ और पिछड़े मुसलमान पिछड़ी जातियी में पिने 


जायेंगे। 


मदन मोहन राय, 
शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश के लिये 
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नत्यियाँ २७३ 


नत्थी गे 
(देखिय्रे तारांकित अइन २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१६ पर) 
उन चौज्ञों की सुची जो अब खाने को दी जाती हे 








जेनरल सेक्शन स्पेशल सेक्शन 


204४७ ७४७७७७७७७छ। 2 न स 
आठा »»« ७ ७ ७५ ७५ ० ० आदा »« २ छठांक 
चावल »«» १ १ १ १ ६ २ चावल «१ छठांक 
दाल *« द १ ३१ १ २२ ० वाल *« १/२ छटांक 
घी « १ १ १ ११४२ ० आलू »« ह छटांक 
आलू »«»« २९ २ २२ ० ० घी «१ १/४ छटांक 
शक्कर «« १ १ १ १ ० २ शक्कर **. २ छटांक 
दलिया «. १/२१/२१/२१/२० ० दलियायासूनजी १/२ छठांक 
मसाले »« ८ ८ ८ ४ ४ ० मसले »-. शआ० ६ पा० 
साबदाना » ० ० ० ० ० १ प्याज्ञ *« १ छटांक 
हरी तरकारियां .. २ २ २ २ २ ० चाय *« १/४ऑस 
मांस ,ऋ. २ ० ३ ० ० ० हरीत़रकारी .. ३ छटांक 
द्र्ध ,. १६ १६ १६ १६ ० २४ सांस »«. ६ छठांक 


हड्डी का शोरवा १ छटांक 
उपरोक्त सभी चीजें छटांकों में हें, सिवाय मसाकों के याहुरी तरकारी ६ छटांक 


जो पाइयों में है । फल |, »« ४ छठांक 

जलाने की रूकड़ी ४ सन, कोयला २० सेर प्रति दूब ... १४छरठांक 

दिन नियत किया जाता हू । सक्‍्खन ,« श१ऑंम् 
अंडे :-. हे यूनिट 
रोटी :«  १/रयूनिद 


ज जाने की लकड़ी २ मच, कोयला १० 
शेर, प्रति दिन निवरित फिया जात 
छ्् 


न 5 :--लेकिन सेडिकल अफसर चिकित्या संबंधी कारणों के आधार पर इनके अतिरिदत 
अन्य चीज़ें भी दिला सकते हूँ । 








श्छ४ विधान सभा [६ सितस्बर; १९५१ 


२... सभी मरीजों को साबदाना, सिर्वेई, माकारोनी ( 2080%707 ) फल तथा जैप 
आदि की विभिन्न प्रकार की फुडिंग प्रति दिन दी जायेगी । 
२-० साधारणतया सभी मरीज़ों का सप्ताह में एक आर परदे ( 097 ) बत्तत 
या मछली का सांस दिया जायगा और उतना ही सांस वजन में उसके काटे से काट 
लिया जायगा। (किसी परिदे या बत्तल या सामान्य स्टेंडर्ड बदन प्रति परिदा या बत्तत 
१यौंड था आधा सेर के हिसाब से लगाया जायगा) । २ छठांक मांस के लिये डेढ़ अंडे के 
हिसाब से मांस के बदले में अंडे भी दिये जा सकते हुं 
३--प्रत्येक मरीज को सप्ताह में एक बार २ छर्ठांक फल, दो ऑंस केक एक बन्द या एक 
करेन्ठ लोफ दिया जायगा। 
४--इसके अतिरिक्त अन्य छोठी मोटी चीज़ें खरीदी जा सकती हूं जो कि अद्धे- 
योरोपीय क्रिस्म तथा स्तर का खाना पकाने के लिए आवश्यक हों । 
५--जब तक कि मेडिकल सुर्पारिस्टेंडेंट विद्येष आशा न दे, डिब्बों में बन्द खाना नहीं दिया 
जायगा। 
६--लेकिन मेडिकल अफसर चिकित्सा सम्बन्धी कारणों के आधार पर, नके 
अतिरिक्त अन्य चं,जें भी दिला सकते हूँ। 


(है) डी० एनस० केसरवर्शी, 
मेडिकल सुर्पारिग्टडेंठ । 


२८ अगस्त, १९५१ ई० 


नत्यियां श्छ्प्‌ 
नत्थो घ 
(देखिये तरांक्षित प्रइन २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१८ पर) - 


उन चौजों को छचो जौ सन, १९४० ई० में खाने को दो जातौ थों। 
स्पेशल सेक्शन (यूरोपियनों, ऐंरली इंडियनों और भरतियों) के छिये खाने का स्केल । 


आंस (सठन) दा ««  १/२ सेर (१ पौंड) 

द््ध 3)» »«.. ४१४ छट्ांक 

शक्कर डे .«  टरेछटांक (४आऑंम) 
दलिया या सुजी ««.. श१छटांक्र (२ओस)!* 

शोटो स् »«  श्याव रोटी (१३ भौंस) 

मक्खन कड़े -«  १/२ छर्ंक (१ औंत) 

अंडे ०५ »« है (२ खाने के लिये और १ पुडिग के 
ह लिये) । 

चावल -« १ छटांक (२ आऔंप्त) 

ची ४. 7 :«  हरेडिंछटाॉक (११/२ मौंस) 

आल और प्याज न । -« ४ छठांक (८औँस) 

हरी तरकारी का .«.  ३ेछटाँक (६आऔंस) 

मसाले - ॥ 82 «5 ६प३ई प्रति आदमी 

चाय गा -« १/४ छटांक् (१/२औंस) 

हुड्डी या मांस (सटन) का शोरबा «.. एक प्रति दिन 


प्रतिदिन--ह पाबरा, साबूदाना, वॉससिल्ली (सेवई), मकारोनी, चावल, आटा, काे- 
फ्लावर (सकई का आठा ), सुखोमेवा और ताजे फऊ, जेस, खांड आदि के पुड्गि । 


कभो कभी--काफ़ी (कहवा), कोको, पनीर, फिल्‍्स (पनीर), बिस्कुट, केक, करंट, 
लोफ बन, इत्यादि । 


कभी कभी--मसछडी या परिन्‍्दे ( /0ण] ) मांस के स्थान पर। बिना सुपरिस्टेंडेंट 
की विशेष आज्ञा के कोई डिब्बे में बंद खाने या अतिरिक्त पदार्थ (_ 65४788 ) नहीं दिये 
जाते । 


दूध ओर शक्कर का अलाउन्स 
पारिज (लूप्पी या हलवा) और पुडिग चाय (दो बार) (दूध १० बजे प्रातः) (५ बजे 
सायंकाल) ५ छठांक-। 


दृध २ छटांक , ४ छठांक, ३ छटांक, ६ आस, श्रेण। १ के मर जे के ताजे फह जब प्राष्य 
हों, प्रतिदिन दिये जाने चाहिये और श्रेण। २ के मरीजों को ए क सप्ताह में दो ब.र दिये जाने 
चाहिये । | 
१ जनवरी, १९३७ ई० (हस्ताश्षर) बं।० ज॑० श्री खंडे । 
भोवाली | 
११ मार्च, १९३९ ई० 


२७६ विधान सभा [६ सितम्बर, १९५१ 


उन चीजों की सूचों जे! सन्‌ १६४० ई० में खाने को दो जातो थी 
जनरल सेक्शन (डी और एफ श्रेणी), रेडऋास वार्ड तथा पुलिस यार्ड के लिये भोजन 
ः का स्केल ह 
चीजें एफ० एफ० एल० एल० के० एस० ए०१ नंर्सोंका एच० एच० 
एस० बी० एम० बी० या१/२ भोजन १ २. 








आटा. ७ ७ ५ ५ ० ० ८ ५ ४ ८ 
| साबूदाना १ 
चावल. - 4 १ १ १ ६ २ ० १ ० ० 
बाल. :- १ २ १ २ २ ० २ -.१ २२ 
आहू. ,. ३४ ४९४ २१५ ३ ० ० ४४३२ ४२९०२ 
धो ४ के है के 5 आफ ५8, 38 है हर 
शक्कर... १ १ १ १ ० २ ०. १ १/२ 
दलिया. . १२ १/२ ११ १/५६ ० ० ० -. १/२ ४ 
ससाले - है है ४. ह॥४ २ ० ४ ४ २ 
हरीतरकारी २ २ २ २ २ ० ० २ ० ० 
मांस... २ ० ए- ० न २ ० ० 
दृध. .- १६ १६ १६ १६ ० श४ ० »«- (२ ६ 


अतिरिक्‍त पदार्थ जब आवद्यकता हो--(ए) (बी) (सी) (डी) (ई) (एफ) (जी) 
(एच) (एस०्के) (एस० टी) (आर) (एस) (एल० बी) 
नोट--मुरूप भोजन को सभी मात्राये छटांकों में दी गयी हे सिवाय मसालों के जो पाइयों 
में दी गयी है। | 
ऊपर दिये गये शब्दों के अर्थ :-- 


एफ० एस० -«  प्रागेर तरकारी वाला भोजन (ए) आटा 
एफ० बो० ह .« पूरा तरकारी बाला :« (बी) सक्‍वन 
एल० एसम० «केस गर तरकारी वाला *« (सी) वही 
एल० बो० .«-.. केस तरकारी वार *« (डी) दलिया 
के० | »«  बिचड़ो . .»« (ई) अंडे 


एस० »« चम्मच .... ** (एफ) फल 


एण्श्या १/२ 
एच० १ 
एच० २ 


तब्थियाँ 


छुट्टो संख्या १ 
छट्टो संख्या २ 


२७७ 


(जी)घी 

(एच) हलुवा 

(एम के) दूध 
(एमडी) मांस 
(आर) चावल 
(एप) शक्कर 

(एल बो) डबड रोटो 


२७८ 


रब 


विधान सभा (६ सितम्बर, १९५३ 
नव्थी ला 
(देखिए तारांकित प्रइन ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २१८ पर) 
कंट्रोल व्यवस्था जांच' समिति के सदस्य 
१--आचार्य जगुल किल्लोर, एस० एल० ए० हि पेपरसेन 
२--श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, एस० एल० ए० 


३--भी बदन सिंह , एस० एल० ए ० 
४--श्री खुशवक्त राय, एम० एल० एु ० 


. (--श्री सुल्तान आलम खां, एम० एल० ए० 


६--भी कृष्णचर्र पुरी, एम० एल०ए० 
७--भी प्रायग नारायण ,एस० एल० ए० 
८--श्री सलीम अहमद खान, एस० एल० ए्‌० 
९---भी राजारम शास्त्री, एम० एल० ए० 


 १०--श्री इ्याम लाल वर्मा, एम० एल० ए्‌० 


११--भ्री अब्दुर रझफ खां, एन० एल० ए० 
१२--भ्री तैनदयाल हार्मा, एम० एल० ए० 
१३--जेगस ऐजाज़ रसुलू, एस० एल० सी० 
१४--श्री विचित्र नारायण शर्मा, एसम० एल० सी० 
१५-..-.भ्री द्ीपचन्द्र, एस० एल० सी० ह 
१६-..-श्री राजा रास, एम० एल० सी ० 
१७--ञ्री ठी० एन० सिह, एस० पी० 
१८---श्री शतीश चन्द्र, एमस० पी ० 
१९---डावटर राधाकसल सकर्ज़ी 
२०--रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाईटीज़, उत्तर प्रदेश 
२१--प्राविश्शियल टेक्सेटायल कन्द्रोलर, उत्तर प्रदेश 
२२--ऋमिक्मर, खाद्य तथा रसद विभाग अथवा उनके नियक्त अधिकारी 
२३---भ्री क्ृष्णचण्द्र जोशी, सेक्रेटरी 

४ --श्री क्ृष्णप्रताप, ज्वाइन्ट सेक्रेहरी । 


नत्यियाँ २७९ .. 


नत्थो च 
(देजित्रे तारांकित प्रइन २६ का उत्तर पीछेपृष्ठ २१९ पर) 
सीतापुर ज़िडे में ततब्‌ १९५०-५१ में कपड़े के आयातक और थोक विक्रेता के छाइसेन्स 
पाने वालों की सुत्री -- 
आयात्क-- 
१-- सं भी रामनरायन प्रयनतरायन । 
२--सर्व शी रामेश्वर दयाल कपूर ( ६ जून सन्‌ १९५१ तक ) 
और तत्पदचात्‌ सर्वेश्री गिदसहायमल हजारी छाल । 
थोक विक्रेता -- 
१--पर्च थ्री श्रीराम लक्ष्मी नारायन । 
२--सर्व अं मु रलीधर कन्हैयालाल । 
३--चववं श्री दीनदयाल विनोदीलाल । 
४--सर्वं थी छेटेलाल बाबू चन्द । 
५--श्री महाराजदीन शुक्ला । 
६--सर्व श्री गुलाबचन्द अनन्तलाल । 
७--सर्क श्री भुबरेलाल बल्देवप्रसाद । 
८-+सवेंती गुलावराय यातेश्वरकुमार । 
९--सर्व भी हिमालाल रामतरायन । 
१०--सवं भी अहमद अली रहीम बक्श ॥ 
११--सर्व श्री हाजी अब्दुल लतीफ मोहम्सद बक्दा । 
१२--श्री जागेश्वरदयाल कपुर । 
१३--सर्व श्री रामचन्द्र कृष्णचर्द्र । 
१४--सर्व भी सालार बक्श बुडघा सिर्या । 
१५--सर्व श्री शंकरदयाल गोपीमोहन ॥ 
१६--सत्र श्री गयाप्र साद अचलबिहारी । 
१७--सब्ं थी चु ब्रूलाल द्वारकाप्र साद ।| 
१८--सर्ज भी ज्वालाप्रसाद शम्भूनाथ । 
१९--सवं भ्री मवारक हुपेन अख्तर हुतेन । 
२०--श्री राभेहवर दयालू कपूर (६ जून सन्‌ १९५१ को आयात व्यापार से इस्तीफा 
देने के पशचात्‌ ) | ह 
. २१--सववं श्री रुंद्रमंगल दयामाचरन ॥ 
- २२--श्री सेवालाल ॥ 
. २३--सर्वे श्री दसवनधीरराम काहझी राम । 
२४--सवब भी जीवनदास किशनलाल पं 
. २५--सर्व थ्री ईशइ्वरदास सरी । 
२६--सर्व भरी इन्द्रलाल तिलक राज । 
२७--सर्वेश्री हरवंसकाल अवनाशी राम । 
२८--सर्व श्री श्रीराम मथु राप्र साद । ॥ 
२९--सव् भी शिवसहायमल हजारीलाल (आयात व्यापार करने के पहुलि) । 
३०--सर्वेश्री लाहोरी ज्ञाह सरवारीलाल . ॥ 
३१--सर्व भरी डिस्ट्क्ट कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड । 
३२--सबं थी चौधरी अख्तर हेदर हुसेन । 
३३--सर्व श्री जगन्नाथ शिवदयाल । 
३४--सब भरी कन्हैयालाल सरजूप्रसाद । 
' हेपु--सवंश्री मन्नीलाल राधेदयाम । 


नत्थो छ 
(देविप्रे तारांकित प्रदन ४२का उत्तरपीछे पृष्ठ २९० पर) 


कट्टोल व्यवस्था जांच समिति के सद॒स्यों द्वारा लिये गये यांत्रा तथा' 
निक भत्तों को सूचो 


नननननननननऑन जी: इंच लक्ड  कसइएन्‍चनक्‍ल्ेड चणन--- जद >> _++++/४++०3८२-+.. 
ऋम-- नाम यात्रा का भत्ता देतिक भत्ता योग 
संस्या | 


एज क्ष० आ० पा झु० आ० पा० ० आ० पा० 
१ आचार्य गलकिशोर, २६६ १५ ० २७० ० ० ५३६ १५ ० 
एम०एल०ए०, ः 
चेपरसेन 
२ श्री विश्वस्भ र दयाल दे 
त्रिपाठी, एम० एल० 


ए्‌० 
३ श्रीबदत तिह, एम० १,०८५ १ ० ६६५ ० ० १,७५० १ ० 
एल० ए्‌ ० 
४ श्रीखुशवक्‍्त राप,एसम० ८७७ ५ ० ५९० ० ० १,४६७ ५ ० 
एल० ए्‌० 
५ श्रोसुल्तान आलम खां, ४७९ ११५ ० ७९५ ० ० १/०७४ ११ ० 
एम्त०0 एल० ए० 
है. श्री कृष्ण चन्द्र पुरी, ९२ ० ० १०० ० ० १९२ ० ० 
एस० एल़०ए० ह 
७ श्री प्रधागनारायण, इैप्‌३ श४ढ ० २१७ ० ० ५६८ १४ ० 
एम्०एल०ए० 
८ श्री सलीमहामिदख्सलां ५८२ ९ ० २५७०० ० ० ८५२ ९ ० 
एस० एलण०ए० | 
९ श्रीराजारामस शास्त्री, १४३ ९ ० ३५१५ ० ० ४६८ ९ ० 
एम० एल० ए्‌० 
३१० श्रीश्यामलालवर्मा, १,५८१ ४ ० १,०७० ० ० २,६५१ ४ ० 
. एम० एल० ए० 
११ श्रीअब्दुर रऊफ खान, ६१४ ९ ० ६१० ० ० ह/१२४ ९ ० 
एम० एल० ए० ह | 
१२ दीनदयाल शर्मा, ८८६ १३ ० ५३० ० ० १,४१६ १३ ० 
एम० एल० ए्० 
१३ श्रीविचित्र नारायण श्५पु६ू ० ० श३४ ८ ० २९० ० ० 
शर्भा,एम० एल० सी० 
१४ बेगम ऐज्ञाज़ रसूल, ४ 
एम० एल० सी० 
१५ श्रीदीप चर्द्र, एम० १ैएढटट ४ ० ५९० ० ० २,२३८ १४ ० 
एल० सी० ह 
१६ भी राजाराम, एम० ९५८ ० ० ३३५ ० ० १,२९३ ० ० 
एल० सी० यो ह 
१७ श्रीटी०एन० सिह, ४२६ है ० ११० ० ० ५३६ है ० 
एम० पी० 
आह के 2 आप ८८ २ ० १०० ० ० २८८ २ ० 
न न कब 
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कन्ट्रोल व्यवस्था 


दिसम्बर, १९५० 
जनवरी, १९०१ 
फरवरी, १९५१ 
साथ, १९५१ 
अप्रैल, १९५१ 
मई, १९५१ 
जन, १९५१ 
जलाई, १९५१ 


अगस्त, १९५१ 


नहिययां २८१ 


जल समिति तथा उपसमिति को बैठके नोचे लिखी 
वारीखें में हुई 
३० 


«5 ५५५ ९९ १८, १९ 


फ्‌ 
१२, १४, १६, १७, १९, २०, २८, २९ 
६, ७, २४ 


नल ः ८ ॥। ५ 


२२, २५, २६ 


»«* ८, ९, १०, ११, १५, १६, २४, २५, २६, २७, २८, 


२९, ३०, ३१ 


«« १/ २, ६ ७, ८, ९, १०, १३, २०, २१, २२, २३, २७, | 


२८, २९, २०, ३६ 


7687270 8 [॥ 


(5) 
77874 
अप, 


२८२ विधान सभा [६ सितम्बर, १९५१ 


७ कर नत्थी जा. 
(देखियं तारांकित प्रदवन ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२० पर) 
प०, 95-0/ए--श8-980 
मए00 
50 ए, पर, 8४० प७, 
86070॥87'ए 00 ७0700700॥, 
छापा एशष्घत०छ0, 
]0७ । ा 
7४० 0880709 ०॥ ४०१॥०8) 800 प6७॥॥३ 897 श०७४ (४), 
..  +.।/।/।ै$ ै.  * +  [छब शघतेक्ा, कु 


झा ह 2664 ॥७९८७४००० ०४९४४ 9, 98],. 
. $90॥606 :--(00078७07048)|. 0068... 07 ॥6 जि।४छप' थाते॑ &0907॥ ॥ए0 
' घ08/0808, । ु 
97, 


एप्प 7४/9787008 ॥0 #6 ९00778890049॥09 0शप॥8 ज्ञा। ए०पए 0॥89" ० 
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२८६ विधान सभा [६ सितम्बर, १९५१ 
ः नत्थों मम. 
(देशजिये तारांकित प्रइव ४८ का उत्त र पीछे पृष्ठ २९२ पर) 


सरकार के भिन्न भिन्न विभागों में होने वाले हरिजन उत्थान संबंधी कार्य को और अधिक 
सुचारू सूप से चकाने के लिये समस्त कार्य को एक विभाग के अन्तर्गत केन्द्रित कर दिया 
हे! 

(२) रिलेग्ेशन विभाग जिय्ममें अपराधशील जातियों के सुधार का काम होता था तथा 
शिक्षा विभाग के एक उपबिभाग जिसमें दलित वर्ग सम्बन्धी शिक्षा का कार्य होता था और 
हरिजन सहायक कायक्िय को सिझा कर एक विभाग बना दिया गया है और इनका उत्त र- 
दामित्वि भी एक ही अधिकारी को सौंच दिया गया हे । 

(३) हरिजन उत्वान कार्य हरिजन सहायक विभाग द्वारा हो रहा है और सुख्य 
मुख्य योजनाएं तिम्न लिखित हैं. :-- 

(क) शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं /-- 

(१) लिव्त हरिज्न विद्यात्रियों को प्राइमरी से युनिदर्सिटी, कक्षाओं तक निःशुल्क 
शिक्षा । | 

(२) प्रत्येक्त स्तर पर छात्रवृत्तियों का प्रबन्ध । 

(३) पुस्तकों इत्यादि के लिय अनावतंवीय सहायता । 

(४) शिक्षा के मुठ्य केच में निःशुल्क छात्रावात्ों का प्रबन्ध तथा सरकारी छात्रा- 
यासों में फीस से मुक्ति । 

(५) हरिजन बल्तियों में विशेष स्कूजों एवं पुस्तकालपों आदि का प्रबन्ध । 

(थे) आथिक उन्नति सम्बन्धी योजनाएं :-- 

(१) हरिजनों के मनिजी उद्योग पन्धों को प्रोत्साहन देना । 

(२) हरिजन नवधुवकों के लिये ओवोगिक् शिक्षा का विशेष प्रबन्ध । 

(३) सरकारों नौकरियों में हरिजनों के लिपे १० स्थानों का सुरक्षित रखना । 

(४) यू० पं(० ले।ड युटिलाइजेशन ऐय्ट के अन्तगंत हरिजनों को कृषि के हेतु भूमि 
प्रदान करने में प्राय घिकता देता । 

(ग) उत्तम रहते सहन संबंधी योजनाएं :-- 

(१) हरिजन वस्तियों में कुओं का निर्माण । 
(२) आइशं बस्तियों में कुओं का निर्माण । 
) रिक्‍्लेमेशन कार्य :-- 
(१) जरायम पेशा जातियों में सुधार। 
(२) इन जातियों को उद्योग धन्वों एवं कृषि कार्य में लगाना । 
. (३) इन जातियों के लिग्रे शिक्षा का विशेय प्रबन्ध । 
(च) पिछड़ी जातियों के लिग्रे योजनाएं :-- 
| 
) 
) 


(डः 


विद्यायिरययों के लिये विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियां। 
विद्राधियों को किताबों इत्यादि के लिये अनावतंनीय सहायता । 
ओद्योगिक शिक्षा! के लिग्रे विशेष आशिक सहायता । 


(१ 
(२ 
(३ 
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उत्तर प्रदेश विधान सभा 


की 


कायवाही 
की 


अनुक्रमणिक। 


खण्ड ६७ 
टिप्पणी--स्थान विशेष व व्यक्ति विशेष से सम्बद्ध प्रश्त विषय क्रमशः 
अम्थानिक प्रश्न तथा “व्यक्तिगत प्रश्त” शोष के के अन्तग ते रखे 

गये हैं | प्र० वि०८ प्रइन विषय । 
सन्‌ १९५१ ई० का कोड आफ किमिनरू 
प्रोसीजर ( उत्तर प्रदेश संशोधन ) 
विधेयक । खं०९७, पू० २४९, २५०॥ 
सन्‌ १९५१ ई० का दृधी राबर्ट सगंज 


ञ्र 

अदालती नोटिसों-- 
प्र० वि०--रामपुर ज़िले के----का 
अखबारों में प्रकाशन । खं० ९७, 


पु० ३--५। (ज़िला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार 
कार्य के क्रम में परिवर्तत । खं० ९७, २५३, २५७, २५८, २५९, २६४॥। 
५0 े अध्यक्ष, मानतीय-- 
शेष कार्यक्रम का स्थगत। खं० ९७, कार्य के कम में परिवर्तेत। खं० ९७, 
पु० २६६। पु० ६२, ६३ । 


सन्‌ १९५१ ई० का इंडियन फारेस्ट 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक । 
खं० ९७, पृ० २४६, २४७। की सूचना । खं० ९७, पु० ७। 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश कांस श्री पृर्णमासी के निधन पर झोकोदगार । 
उत्पाटन विधेयक । खं० ९७, खं० ९७, पृ० ७। 
पृ० २४२, २४५, २४६। । सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश जरे विधान मंडल के सदस्यों का अनहँता 
चहारुम उत्सादन विधेयक । खें० ९७, निवारण विधेयक। खं० ९७, 
आफ 3 2 % 20 की पु० ८, १४, १७, १९, २१, २४, 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य ५१, ५२, ५६ ४७, श८, ६०, ८१, 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहूँता ८२, ८५, 5६, ८5७, ११५, १२२, 
निवारण विवेयक। खं० ९७, १२६ १२७, १६९, १९२, १९६। 
पृ० ३७ २७, ४६, ४२ ४९ $ ५ सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज 
१०४ १०६ २०७) ११६३ १७४७ रिक्‍्वीज्ञीशन (कंठीनुएंत आफ पावस्े ) 
१७४५, १७६, १७७, १८०, १5७, (संशोधन ) विधेवक । खं> ९७,. 
श्य्य। पृ० २०६ । ! 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज सभा से अनुयस्थित रहने के लिये आज्ञा 
रिक्वीजीदन ( कंटीनुएंस आफ पावस) प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री बाबू 
(संशोधन ) विधेयक । खं० राम वर्मा का आर्यता-पत्र । ख० 
- पु० २२३, २२६, २३०, ९२३६१ ९७, पृ० ७१ 


प्रक्रिया नियमाचलों के प्रारूप पर विचार 


| 
अधिष्ठाता-- विधेयक । खं० ९७, पु० २५२, 
करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रत्ताव 


क्न्जनी जा घन तन + *०++ ++ नततहतम+.__क्‍_लल6ल............-. 2... .......... 
७ 


८ 


अनहंँता निवारण-- 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान भण्डल के सदस्यों का---- 
विधेयक । खे० ९७, पृु० ८-६२, 
७२-१२७, १५६-१९७ । 
अनुपस्थित-- 
सभा से----रहने के लिए आज्ञा प्राप्त 
करने के सम्बन्ध में श्री बाबू राम 
वर्मा का प्रार्थना-पत्र | खं० ९७, 
हो कर 
अन्न-- 
प्र० वि०--राज्य की---सस्बन्धी आत्म- 
निर्भता । खं० ९७, पृ० २१३- 
२१४। 
अब्दुल बाक़ी, श्री-- 
श्री पूर्णणासी के निधन पर शोकोद्गार । 
खं० ९७, पृू० ६! 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहेंता 
निवारण विधेयक । खं० ९७, पु० 
,/ ४०५९, ६०, ८७, कप, १०१- 
१०२, १६९--१७३। 
सन्‌ १९५१ ई० का दूधी राबर्द सगंज 
(जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण 
उद्धार विधेयक। खं० ९७, पृ० २५४, 
२६१०-२६२ । 
अम्मार अहमद खरा, श्री-- 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहँता 


निवारण विधेयक । ख॑ं० ९७, 
पृ० ३९, ११६-१२१, १२१० 
१२२ ॥। 


'अली ज्हीर, माननीय सेयद-- 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहेता' 
निवारण विधेयक | खं० ९७, पु० 
१२९, २४-३५, २६, २३९०-४०, 
है १, ४२, ४४-४५, ४७-४९, १, 
१३, ३५-५६ ५९, ६१-६२, ७३- 
७५, ७६, ८५२, ८८-८९, ९६, ९८, 
९९, १०३, १०४, १०६, १०७, 
१२९५, १९५२९, १२५, १५६ 
१९२-१९६ । | 


अनुक्रमणिका 


सन्‌ १९५१ ई० का कोड आफ किसिनछ 
: भोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधक) 


विधेयक । खं० ९७, पृ० ७१, 
२५० । 
अवध--- 
प्र० वि०-- “---की ग्राम पंचायतों को 
सरकारी सहायता । खं० ९७, 
पृ० १५०। 
प्र० वि०--- ““““के ज़िला बोर्डों को 
सरकारी सहायता । खं० ९७, 
पूण १४८--१४५९ । 
आज्ञा-पत्र--- 
प्र० वि०--नेत्र-चिकित्सा के सम्बन्ध में 
सरकारी--- । खं० ९७, पु० 
२०० ॥। 
आडीटर-- 


प्र० वि०-“>लोकल फंड----की सहा- 
यक कमिश्नर बिक्री कर के पद पर 
नियुक्ति । खं० ९७, पु० ६९--७०। 


आत्म-निर्भरता--- 
प्र० वि०--राज्य की अज्ज संबंधी-----। 
खं० ९७, पु० २१३-२१४। 


आयल सिलसे एसोसियेशन--- 
प्र० वि०--यू० पी०----की मुरादाबाद 
के सेल्स टेकक्‍्स आफिसर के विरुद्ध 
शिकायत । खं० ९७, पृ० ६८। 
आपातक-- 
प्र० वि०-+सीतापुर जिले के कपड़े के 
“““+ और थोक विक्रेता | खं० 
५९७, पूृ० २१९ ॥ 


आर्थिक सहायता--- 
प्र० वि०--दलित वर्ग के सर्व वह 
सम्मेलन को हरिजन सहायक विभाग 
की---- । खं० ९७, पृ० २१४- 
२१५१ 
आबिद्ेशन बोर्ड---- 
प्र० वि०--गांधी हायर सेकेस्डरी स्कूल, 
आगरा के हेडसास्दर की अपोंद 
का----हारा बहाल किया 
जाना | खं० ९७, पृ० ७०--४११ 


अनुकमणिका रे 


इन्क्वायरी कमेटी-- 
प्र० वि०--कन्द्रोल----की बेठकें तथा 
सदस्यों का यात्रा तथा देनिक भत्ता । 
खें० ९७, पु० २२०। 
प्र० वि०--कण्ट्रोल----के सदस्य । ख॑ं ० 
९७, पृु० २१८-२१९। 
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री-- 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश जरे 
चहारुम उत्प्ताइतत विधेयक | खं० 
९७, पृ० २३८०, २३८-२३९। 


ड़ 


उत्पाठन-- 
सन्‌ १९५४१ ई० का उत्तर प्रदेश कांस 
“--“विधेयक । खं० ९७, पुृ० 
२२९३, २४१-२४६। 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश ज्रे 
चहारुपइ----विधेयक । खं० ९७, 


पू० २३७--२४० । 
उन्नति-- 
प्र० वि०--दरोगाओं की सुपरिल्‍्टेंडेंट 
के पद पर----॥। खं० ९७, 
पृ० १५११ 
उलठ-फेर--- 


प्र० वि०--हरिजन विभाग में---- । 
खं० ९७, पृ० २२१-२२२ || 
2 
ऊत>++ 
प्र० वि०--अल्मोड़ा जिले में----का 
व्यवसाय । खं० ९७, पु० ६८-६९ 


प्‌ 
एंटो-ट्यूबरक्लोसिस-- 
प्र० वबि०-- ---संस्था, कानपुर को 
सरकारी सहायता। खें०. ९७, 
पृ०२११-२१३। 
पे 
ऐजाज़ रसुल, श्री-- 


सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेद् जरे 
चहारुस उत्पादन विधेयक । खं० 
९७, प्‌० २३७ । 





ग्मौ 
ओद्योगिक केखे--- 


प्र" वि०--चह्शी तालाब के----क्रे 
शिक्षाथियों द्वारा थाने में णियोरे । 


खें० ९७, पु० १५०। 
कक 
कंट्रोल इन्कवायरी कमेटी-- 
प्र० वि०-- ----के सदस्प। खं० ९७, 
पृ० २१८5-२१९ । 
प्र० वि०-- --- को बठकें तया सदस्यों 
का यात्रा तथा देनिक भत्ता । खं० 
९५७, प्‌ृ० २२० । 
क़त्ल---+- 
बल्यो का तालाब तथा इटठों जा के इलाकों 
में चोरियां और--+- । 


खं० ९७, पृ० १५०। 


तहसील में समाजवादियों दारा--- 
का वित्तरण । खं० ९७, प्‌० २१५- 
२१६॥ 
प्र० वि०--सीतापुर ज्ञिले के----के 
आयातक और थोक्न-विक्केता । 
खें० ९७, पू० २१९॥ 
कमेचारी-- 
0 विभाग में 
१५११ 


वि०->सोी ० आई० 
>+य-5। खें० ९७, पु० 
काॉस-- 

सन्‌ १९५१६० का उत्तर प्रदेश---- 
उत्पाटन विवेधक ।  खं० 
पृ० २२३ २४१--२४६। 


कामदारों--- 


प्र० वि०--क्षषि विभाग सें----तथा 
बेल सुपरवाइज्ञरों को छठनी। 
खं० ९७, पृ० ३। 


| 
कंपड-- 
प्र० वि०--बनारस ज़िले की ज्ञानपुर 
९७, 





कार्ये-- 
विधाव सता के-++-में परिवर्तेव | 
| ख० ९७, पृ० ६२-६३, २४१ । 


४ 


कृषक ऋण-- े 
सन्‌ १९५१ ई० का दूधी राबट्सगंज 
(जिला मिज्ञपुर )----उद्धार विधे- 
यक । खं० ९७, पृ० २२३, २५०-- 
२६४ । 
कृषि विभाग-- सं 
प्र० वि०--+ ----में कामदारों तथा वेल 
सुपरवाइज़रों की छठनी ।. खं० 
८७, पृ० २॥ 
कृष्णचर्द्र, श्री-- 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहेँता 
निवारण विधेयक ॥।  खेँ० ९७, 
पु० १३, १४, १५, ८१, ८४, ८५, 
“८६-८७, १७८-१०२ । 
केरियर--- 
प्र० वि०--सुल्तानपुर जिले में पढिलिक 
व प्राववेह----के परमिट । खं० 
९७, पृ० १५४-१५५। 
कोआरेपशन-- 
प्र० वि०--गोंडा ज़िला बोर्ड में पिछड़ी 
जाति के व्यक्तियों का -++-। 
खं० ९७, पृ० १५२--१५३ | 
कोड आफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर-- 
सन्‌ १९५१ ई० का---- (उत्तर प्रदेश 
संशोधक ) विधेयक। खं० ९७, 
पृ० ७२, २४७--२४० । 
किमिनल प्रोसीजर--- 
सन्‌ १९५१ ई० का कोड आफ---+- 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक । 
खें० ९७, पृु० ७२, २४७-२५०। 
ख 


खानचन्द गौतम, श्री--- 

सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
. विधान मंडल के सदस्यों का अनहेंता 
.. . निवारण विधेयक । खं० ९७, पृ० 
... घ+र४हे, ३१, ४०-४१, ४२-४३, 
४६-४७, ८, ५४-५४, ६०-६१, 
७२-७३, ७७-८१, ८द१-८२, ८२-- 
८४, पढें-८ ४, ९२-९४, ९४-९६, 
, ६७८, ९९, ९९-१००, . १०४, 
: ६०४५ १९४ ६9१5 ६४२-१२४, 

' १२५ १२६, १२९७, १६८। 


अनुक्रमणिका 


खुदवक्त राय, शरी-- 

देखिए “प्रदनोत्त र । 

कार्य के ऋम सें परिवर्तत । खं० ९७, 
पृ० ६३। 

सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहूँता 
निवारण विधेयक । खं० ९७, 
पु० ३०, ३२, ४३-४४, ४९-५४ १, 
७२, ९०--९२, १०२-१०३, १०३ 
“१०४, १६९९ । 


सन्‌ १९५१.ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज 
रिक्वीजीशन (कंटीनुएंस आफ पावर्स ) 
(संशोधन) विधेवक । खें० ९७, 
पूृ० १९८४--२०२॥ 


खुशीराम, श्री-- 
देखिये प्रदनोत्तर । 


श्री पर्णमासी के निधन पर शोकोद्गार ॥ 

खण०ण ९७, पु० ६१ 
ग 

गंगा सहाय चौबे, श्री--- 

सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहुँता 
निवारण विधेवक ।  खं० ९७, पु० 
४५२१ 

गजाधर प्रसाद, शक्री-- 

देखिये “प्रदनोत्तर” । 

गोपाल नारायण सक्सेना, 

देखिये  प्रशनोत्तर' । 


दोष कार्यक्रम का स्थगन । 
पृ० २६५,  २६६। 

सन्‌ १९५१ ,ई० का उत्तर प्रदेश 

. राज्य विधान संडल के सदस्यों का 
अनहँता निवारण विधेयक । खं० 
९७, पृ० ३६, ४३, ४२-४४, ईद, 
१००-१०६१, ११२, १२४, १७३, 
श्छ्य । 

सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज 
रिक्वीजीशन (कंटीनुएंस आफ पावर्स) 
(संशोधन) विधेयक । खं० .९७, 
पृ० २०५-२०६, २२३-२२५, २३४; 
२३६॥ ः 


श्री-- 


रखें 0 ९७१ 


अनुक्रमणिका 


शोली-.- 
प्र० वि०-- हंसी में प्याऊ के उद्घाटन 
के अवसर पर पुलिस द्वारा----का 
चलाया जाना । खं० ९७, पृ० १४३ 
१४५॥। 


गोविन्द सहाय, श्री-- 
देखिये “प्रइनोत्तर” । 


ग्राम पंचायतों--- 
ध्र० वि०-अवध की---को सरकारी 
सहायता । खं० ९७, पृ० १५०। 


ग्राम सभा-- 
प्र० वि०--तहसील चकिया में विसन- 
* पुरवा----के सभापति का चुनाव । 
खें० ९७, पृ० १४१॥ 


शाम सभाओं-- 
प्र० बि०-“अल्मोड़ा जिले की----को 
आथिक  सहायता। खं० ९७, 
पृ० १शर३। 


च्च्‌ 


चद्ध्रभानु गुप्त, माननीय श्री-- 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश 
स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टिन्युएंस 
आफ पावर्स) (संग्रोधन) विधेयक । 
खं० ९७, प्‌० १९७-१९८, २२६, 
२३१-१३४, २३४-२३५, २२३६॥। 


श्री चरण सिह, भाननीय श्री--- 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश कांस 
उत्सादन विधेयक। खं० ९७, पु० 
रं४१-०२४२, २४६॥ 
चुनाव-- 
 थ्र० वि०--तहसील चकिया सें विसन- 
: पुरवा ग्राम सभा के सभापति का 
४. न-+>+। खं० ९७, पृ० १४१॥ 
चेयरसेन-- 
प्र० वि०--सहारनपुर ज़िले में बेहटा- 
टाउन एरिया कमेटी के----के 
विरुद्ध शिकायतें। खँ० ९७, पु० 
१३९-१४० । 


चोरियां-- 
प्र० वि०--अछ्झी का तालाब तथा इटौंजा 
के हलकों में----और कत्ल । खं० 
९५७, पु० १५०१ 
छ् 
छठनी-- 
प्र० वि०--कृषि विभाग में कामदारों 
तथा बेल सुपरवाइजरों की----। 
खं० ९७, पृू० ३। 
छात्रवृत्ति-- 
प्र० बि०-- “+-प्रदातन करने के लिय 
पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को सूची । 
खं० ९७, पृ० २११। 
ज्ञ 


जयराम वर्मा, श्री-- 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहुता 
निवारण विधेषक। खें० ९७, पु० 
१०७१ 
ज़रे चहारुमस-- 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश---- 
उत्सादन विधेयक । खं० ९७, पु० 


वध नरम 


२३७--२४० । 
जिला प्लानिंग कमेटी-- 
प्र० वि०-- ---के सदस्यों का नाम 


निर्देशन । खं० ९७, पृ०,२१३। 
जिला बोडे-- 
प्र० वि०-्योंडा----के सेक्रेटरी का 


बहाल किया जाना। खं० ९७, 
घु० १४७ । 
जिला बोडॉ-- 
प्र० वि०-अवध के----को सरकारी 
सहायता । खं० ९७, प० (४८ 
१४९ । 
जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों-- 
प्र० वि०---+--«का स्थायीकरण। 
खं० ९७, पृ० २२०-२२१॥ 
ट 
टाउन एरिया कप्तेटी-- 
प्र० वि०--प्तहारपुर जिले में बेंहदा 
“के चेयरमेत के विरुद्ध 
शिकायतें। खें० ९७, पृ० १३९० 


१४०१ 


६ . अनुकमणिका 


ट्यूबरक्लोसिस--- ः 
प्र० वि०--ऐंटी---संस्था, कानपुर को 
सरकारी सहायता । खं० ९७, 
पृ० २११-२१३॥। 


ड 
डकेतियां-- 
प्र० वि०--देहातों में----- । खँ० ९७, 
पृ० १५१॥। 
त 


तराई-भावबर-- 

प्र० वि०-+ ““+«+ में नौतोड़ भसि का 
वितरण । खं० ९७, पृ० २१४- 
२१५१ 


ब्रिलोकी सिह, श्री-- 
देखिये “प्रइनोत्तर" 


श्री पूर्णमासी के निधन पर शोकोद्गार । | 


खं० ९७, पृ० ५। 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहँता 
निवारण विधेयक । खं०. ९७, 
पृ० ३४-३६, ४५-४६, ८५, ८९-- 


९०, १४६-१६३ । 
् पि थ 
थोक-विक्रेता--- 
प्र० वि०--सीतापुर जिले में कपड़े के 
आयातक और----। खँ० ९७, 
पृ० २१९। 
द्‌ 


दंड... 
प्र० वि०--पंचायती अदालतों दारा---- 
के रूप में बसुल्ल किया गया रुपया । 
सं० ९७, पृ० १५४। 
वरोगाओं-- 
प्र० वि०-- “"+-को सुपरिस्टेंडेंट के पद 
पर उन्नति | खं० ९७, पृू० १५१। 


बलित वर्ग 
प्र० वि०-- ---के सर्वदलू सम्मेलन को 
हरिजन सहायक विभाग की आथिक 
सहायता । खं० ९७, पृ० २१४- 
श्श्र्‌। । 


दूधी राबट्सेंगंज---- 
सन्‌ १९५१ ई० का----[ ज़िला 
मिर्जापुर ) कृषक ऋण उद्धार 
विधेयक । खं० ९७, पृ० २२३, 
२२०--२६४ ॥ 
देहातों--- 
.. प्र० वि०-- “में डकंतियां। खे० 
९७, पु० १ ५१ी॥ 
द्वारिका प्रसाद सौये, श्री--- 
देखिये “प्रदनोत्तर” । 


सम्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडरू के सदस्यों का अनहैता 
निवारण विधेयक ।  खेँं० ९७, 
पृ० १८७, १९२॥ हि 

सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज 
रिक्वीजीशन (कंटीनुएंस. आफ 
पावसे) (संशोधन) . विधेयक | 
खं० ९७, पृ० २२६, २२७, २२८५, 
२३०॥ 

सन्‌ १९५१ ई० का दूधी राबर्द सगगंज 
(ज्ञिका भिज्ञपुर) कृषक ऋण 
उद्धार विधेयक । खँं० ९७, पु०. 
२६०-०-२६११ 


भें 


नत्थिया--- 
“““+। खें० ९७, पू० १२८-१३४५, 


नवाजिश अली खां, श्री--- 
सन्‌ १९५४१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहेंता 
निवारण विधेयक । खं० ९७, प्‌० 
४४ ॥ 


नाम-निर्देशन-- क्‍ 
प्र० वि०-«>ज़िला प्लानिंग कमेटी के 


सदस्यों कॉ-++“+ । खेँ० ९७, 
पृ० २१३ ॥ 
नारायणदास, श्री-- 
देखिये “ प्रदनोत्त र 
निधन--- 
श्री पूर्णमासी के-----पर शोकोद्गार । 
प्‌० ४०७ | 


ख० 3७, 


अनुकमणिका 


नियुक्ति-- | 
प्र० वि०->लोकल फंड आडीठटर की | 
सहायक कमिशह्तर बिक्री कर के पद 
प्र---- । खें० ९७, पृ० ६९---- 
९9० ॥ हु 
निवास-स्थान-- 
प्र० वि०--भवाली सेनेदोरियम में 
रोगियों के लिये------_तथा भोजन । 
खं० ९७, पु० २१६--श५१८। 
निःशुल्क शिक्षा-- 
प्र० बि०--हरिजन विद्याथियों की----। 
खं० ९६, पु० २९२। 
नेत्र चिकित्सा---- 
प्र ० बि०-- ---के सम्बन्ध में सरकारी 
आज्ञा-पत्र | खं० ९७, पु० २२०। 
नौतोड़ भूसि--- 
प्र० वि०--तराई भाबर में---का 
वितरण । खं० ९७, पु० २१४-२१५। 


प 
पंचायती अदालतों---- 


प्र० बि०-- “-“>डारा दंड के रूप 
में वसूल किया गया रुपया । खं० 
९७, पृ० १४४। 
परमिद--- 
प्र० बि०--सुल्तानपुर जिले में पब्लिक 
प्राइवेद कैरियर के -+-। खं० 
९७, पु० १५४--१५५ । 
प्रिवर्तन-- 
कार्य के क्रम में----। खं० ९७, 
पृ० ६२-६३ । 
पाकिस्तान-- 
प्र० वि०--बिना सूचना दिये----जाने 
वाले पुलिस कर्मचारी । खं० ९७, 
पू० १५११ 
पान--- 
प्र० बि०-- --+-पर बिक्री कर। खं० 
९७, पु० ६७१॥ 
पिछड़ी जाति--- 
प्र० वि०--गोंडा ज़िला बोर्ड में---के 
व्यक्तियों का कोआपरेशन । खं० 
९, पृ० १४२-१५३। 


ह 


प्र० वि०->छात्रवृत्ति प्रदाव करने के 


लिपे-----के  विद्यायियों को 
सूची । खं० ९७, पृ० १९१ । 
पुलिस-+- 


प्र० वि०--झांसी में प्याऊ के उदघादन 
के अवसर पर---- द्वारा गोली 


का चलाया जाना । खं० ९७, 
पू० १४३--१४५॥ 
पुलिस कर्मचारी-- 
प्र० वि०--जिना सुचना दिये पाकिस्तान 
जाने वालि---- । खं० ९७, पुृ० 
१२१॥। 
'पूर्णभासी--- 
की----के निधन पर शोकोदगार । 
खं० ९७, पु्‌० # ७ 


प्याक्-- 
प्र० वि०--झांसी सें----के उद- 
घाटन के अवसर पर पुलिस द्वारा 
गोली का चलाया जाना | खं० ९७, 

प्‌ृ० १४३--१४५ । 


प्रकाशन-- 
प्र० बि०-नरामपुर जिले के 
अदालती नोटिसों का अखबारों में 
ख्‌ं० ९५७, प्‌० रेन्ब । 
प्रक्रिया नियरमावली-- 
“““+-के प्रारूप पर विचार करने की 
प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रस्ताव को 
सूचता । खं० ९७, पृ०७॥। 


न जज बज बह 


प्रइनोत्तर 


खुदवक्तराय, भी-- 
झांसी में प्याऊ के उद्धादन के अवसर 
पर पुलिस द्वारा गोली का चलाया 
जाना। खं० ९७,पु० १४३-१४५। 
खुशीरास, श्री-- 


लोकल फंड आडीटर की सहायक कमिदनर 
बिक्री कर के पद पर नियुक्ति॥ 
खःछ ९७, प्‌ ६९-३० || 


गजाधर प्रसाद, श्री-- 
दलित वर्ग के सर्वेदल सम्मेलन को 
हरिजन सहायक विभाग की 
सहायता | सखे० ९७, १० २१० 
२१५॥ 


प्रतापगढ़ ज़िले में हरिजन विद्यार्थियों 
के बोडिंग की सहायता का बन्द किया 
जाना । खं० ९७, पृ० २२२। 

बख्शी का तालाब तथा इठोंजा के हलकों 
में चोरियां और कत्ल । खं० ९७, 
पृ० १५०। 

बख्यी तालाब के औद्योगिक केन्द्र के 
शिक्षाथियों द्वारां थाने में रिपोर्ट । 
खं० ९७, पु० १५०१ 

हरिजन विद्याथियों की निःशुल्क शिक्षा । 
खं० ९७, पृू० २२२। 

गोपाल नारायण सक्सेना, क्री-- 


गोंडा, ज़िला बोर्ड के सेक्रेटरी का 
बहाल किया जाना। खं० ९७, 
प्‌ृ० १४७ । 


भुवाली सेनेटोरियम में रोगियों के 
लिये निवास-स्थान तथा भोजन। 
खं० ९७, प० २१६--२१८५॥। 
रासपुर ज़िले के अदालती नोटिसों का 
अखबारों में प्रकाशन । खं० ९७, 
पृ० ३--५। 
सीतापुर जिले के कपड़े के आयातक 
ओर थोक-विक्रेता । खं० ९७, 
प्‌ृ० २१९ । 
गोविन्द सहाय, श्री-- 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन में 
श्री गोलवालकर का भाषण । खं० 


९७, पु० १४८ । 
त्रिलोकी सिह, औ-- 
एंटी द्यूबरकक्‍्लोसिस संस्था, कानपुर को 
सरकारी सहायता । खं० ९७, 
पृ० २११०-२१ २ । 
तराई-भाबर में नौतोड़ भूमि का वितरण । 
खण० ९७, प्‌० २१४-२१५ । 


तासाढोन, पट्टी विचला चकेट, ज़िला 
अल्मोड़ा के शिल्पकारों को रास- 
लीला करने की मनाही। खं० 
९७, पृ० १४०--१४१। 
... पानपर बिक्री कर । खं० ९७, पु० ६७। 
भीख मांग्रने वालों के लिए योजना । 
| “खं० ९७, पु० १५१--१५२। 


अन्‌कऋमणिका 


सहारनपुर जिले में बेहटा टाउन एरिया 
. कमेटी के चेथ रसेस के विरुद्ध शिकायतें । 
खं० ९७, पृ० १३९--१४०। 
दवारिका प्रसाद सौये, श्री-- 
कृषि विभाग हा कामदारों तथा वेल 
सुपरवाइजरों की छठनी । खं० ९७, 
पृ०३॥ 
गोंडा ७4 बोर्ड में पिछड़ी जाति के 
व्यक्तियों का कोआपरेशन । खं० 
२९७३, प्‌० १५२--“ १४५१३ || 
छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये पिछड़ी 
जाति के विद्याथियों की सुची। 
खं० ९७, प्‌० २१५११ 
जिला हरिजन सुपरवाइजरों का हटाया 
जाना । खं० ९७, पु० २९१ । 
रोडवेज्ञ के स्टेशन अफसरों की शिक्षा 
सम्बन्धी योग्यता । खं० ९७, पु० 
१४२-१४३ | 
सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला, जौनपुर 


को सरकारी सहायता । खं० ९७ 
पृ०७१। 

हरिजन विभाग में उलद-फेर । खं० ९७, 
पुृु० २२१--२२२। 


नारायणदास, श्री-- 

नेत्र चिकित्सा के संबंध सें. सरकारी 
आज्ञा-पत्र | खं० ९७, पृ० २२०। 

बलदेव प्रसाद, श्री-- 

अवध की ग्राम पंचायतों को सरकारी 
सहायता । खं० ९७, पू० १५०॥ 

अवध के जिला बोर्डो को सरकारी 
सहायता । खें० ९७, पृ० श्डैंघ- 
१४९ । 

बेचनराम गुप्त, श्री--- 

बनारस जिले की ज्ञानपुर तहसील में 
ससाजवादियों द्वारा कपड़े का 
वितरण । खं० ९७, पृ० २१५- 
२१६। द 

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री-> 

दरोगाओं को सुपिरिस्टेंडेंट के पद पर 





उन्नति । खें० ९७, पू० १५१ ॥। 
देहातों में डकेंतियां+. खं०* ९७, 


अनुक्रमणिका 


- बिना सुचना दिये पाकिस्तान जाने वाले 
पुलिस कमेंचारी । खं० ९७ पृ० 


१५११ 
सी० आई० डी० विभाग में कर्मचारी । 
खं० ९७, पू० १५१॥ 


'भगवानदीन, शो-- 
मेहतरों को सुविधाएं देने के लिए 
सरकारी आदेश | खं० ९७, पृ० 
१४४--१४६ । 
मुहम्मद असरार अहमद, क्षी-- 
अल्मोड़ा ज़िले की ग्राम सभाओं को 
आथिक सहायता । खं० ९७, 
पृ० शश३३। 
अल्मोड़ा जिले में ऊपर का व्यवसाय । 
खं० ९७, पृ० ६८-६९ । 
कंट्रोल इन्कवायरी कमेटी के सदस्य । 
खं० ९७, प्‌० २१८--२१५ । रे 
पंचायती अदालतों द्वारा दंड के रूप मे 
वसूल किया गया रुपया | खं० ९७, 
पृ० १५४। 
मुहम्मद रहमत खाँ, श्री-- 
जुडिशियल मेजिस्ट्रेटों का स्थायीकरण । 
खं० ९७, पु० २१०-२२१। 
रामनन्दन सिह, श्री-- 
तहसील चकिया में विसुनपुरवा ग्राम 
सभा के सभापति का चुनाव। खें: 
९७, ३० १४१॥। 
बंद गोपाल, श्री-- 
फतेहपुर में वाटर वक्‍त को योजना । 
खं० ९७, पृ० १४६--१४७॥। 
श्रीचद्ध सिघल, श्री-- 
कण्ट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की बेठकें 
तथा सदस्यों का यात्रा तथा देनिक 
भत्ता । खं० ९७, पृ० २२०॥ 
यू० पी० आयल मिलसे एसोसियेशन की 
मुरादाबाद के सेल्स टेक्स आफिसर 
के विरुद्ध शिकायत । खं० ९७, 
के पूृ० दृ८ ॥। 
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री-- 
..._ राज्य की अन्न सस्बन्धी आत्म-निर्भरता । 
खं० ९७, पृ० २१३-२१४॥। 
सुल्तान आलम खां, श्री-- 
एडेंड स्क्लों के प्रबन्ध के लिये समितियां। 
खं० ९७, पु० ६७--६८ | 


प्रस्ताव--- 
प्रक्रि] नियमावली के प्रारूप पर॒विचार 
करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध सें----+ 
की सूचता। खं० ९७, पृ० ७। 
प्राहूप-- 
प्रक्रिग नियमावली के----पर विचार 
करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रस्ताव 
की सूचना । खं० ९७, पृ० ७। 
प्रार्थना-पत्र-«- 
सभा से अनुपस्थित रहने के लिये आज्ञा 
प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री बाबू 


राम वर्मा का “““>] खं० ९७, 
पु० छीे 
प्लानिंग कम्तेटी--- 
प्र० वि०--ज्िला----के संदस्यों का 
तामनिर्देशत | खं० ९७, पृ० 
२१३॥ 
फ 
फखरुल इस्लाम, श्री-- 
शेंब कार्यक्रम का स्थगन । खं० ९७, 


पु० २६५, २६६ । 

सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहुंता 
निवारण विधेयक । खें० ९७, 
पृ० ५१, ५२९, श्य४+-१८७ । 

सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज 
रिक्‍्वीज्ञीशन (कंटीनुएंस आफ पावर ) 
(संशोधन) विधेयक | खं० ९७, 
पु० २०३--२०४५ । 


सन्‌ १९५१ ई० का कोड आफ क्रिमिनल 
प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) 
विधेयक । खं० ९७, पु० २४८। 


सन्‌ १९५१ ई० का दूधी राबट सगंज 
(ज्िला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार 
विधेयक । खं० ९७, पृ० २५२, 
२६२-२६३, २६४॥ 

फारेस्ट-- 


सन्‌ १९५१ ई० का इंडियन---- 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक । 
खं० ९७, पृु० ७२, २४६--२४७ । 

फिलिप्स, श्री ई० एम०-- 

देखिये 'प्रदनोत्तर” । 


१० 


सत्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहंता 
निवारण विधेषक | खें० ९७, पु० 
ढ२॥ 
ब्‌ 
बनारसीदास, श्री-- 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का 
अनहुँता निवारण विधेयक | खेँ० 
१९७, प्‌ छठ 4 ॥ै। ९ ॥ 
बलदेव प्रसाद, श्री-- 
देखिये “'प्रदनोत्तर” । 
बहाल--- 
प्र० वि०--गांधी हायर सेकेन्डरी स्कूल, 
आगरा के हेडमास्टर की अपील 
का आशिदेशन बोर्ड ह्ारा+-->« 
किया जाना। खं० ९७, पु० ७०- 
७११। 
गोंडा जिला बोड के सेक्रेटरी का--+- 
किया जाना । खं० ९७, पु० १४७ । 
 बाब्राम वर्मा श्री-- 
सभा से अनुपस्थित रहने के लिए आज्ञा 
प्राप्त करने के सम्बन्ध में 


का प्रार्थता-पत्र। खं० ९७, पु० 
9। 
बिक्री कर-- 
प्र० वि०--पान पर ----। खं० ९७, 
पृ०६७। 


बेचतरास गुप्त, श्री-- 
देखिये प्रन्‍नोत्तर | 
बेठकैं-- 
प्र० वि०--कण्ट्रोल इस्कवायरी कमेटी की 
“-+>तथा सदस्यों का यात्रा तथा 
देनिक भत्ता । खं० ९७, पृ० २२०। 
बोडिग-- 
प्र० वि०--प्रतापगढ़ जिले में हरिजन 
विद्याथियों के----क्री.. सहायता 
का बरद किया जाना । खं० ९७, 
पू० २२२। 
भर 


भगवतो प्रसाद शुक्ल, भी-- 
देखिये “'प्रदनोत्तर” | 
भगवानदीन, श्री-- , 





अनुक्रमणिका 


देखिये  प्रस्नोत्तर । 


भत्ता-- 
प्र० वि०--कण्ट्रोल इन्क्वायरी कमेटी 
की बेठकें तथा सदस्यों का यात्रा 
तथा देनिक---- । खं० ९७, पु० 
२२०। 


भाषण-- 
प्रणवि०--इलाहाबाद युनिर्वर्सिटी यनियन 
में श्री गोल्वालकर का---- | 
खं० ९७, पृ० १४८ । 
भीख मांगने वालों---- । 
प्र० वि०-- --++के लिए घोजमा। 
खं० ९७, पृ० १५२१। 
भोजन-- 
प्र० वि०--भुवाली सेनोटोरियम में 
रोगियों के लिपे निवास-स्थान तथा 


जजा।। खे० ९७, पृु० २१६- 
श्श्ष। 
मत 
मुहम्मद असरार अहमद, ओऔ-- 
देखिये 'प्रन्‍नोत्तर” । 
कार्य के ऋम सें परिवतेन। खं० ९७, 


पृ० २४१॥ 


मुहस्सद इम्राहीस, साननीय श्री-- 
होष कार्यक्रम का स्थगन । खें० ९७, पृ० 
२६५, २६५॥ 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधान 
मंडल के सदस्पों का अन॒हूता निवारण 


विधेयक । खं० ९७, पृ० १५७, 
१६९, १६९२९, १६३, १६६-१६९, 
१७९। 

सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज 
रिक्वीजीशन (कंटीनुएंस. आफ 
पावस) ([संशोधत) विधेयक । 
खं० ९७, पू० २२५१ 


सन्‌ १९५१ ई० का कोड आफ किमिनक 
प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) 
विधेयक । खं० ९७, पु०. २४७ 
श्ष८ । 
मुहस्सद जमशेद अली खरा, नवाब-- 
श्री पूर्णणासी के निधन पर शोकोदुगार 
खं० ९७, पृ० ६ । 


उस -सतरहस्ाणयकलचपरपुनफलका कमपरन्‍कडकाकउतप प चटनी ण 7 गानक ज5... ॥5 


| 
' 
; 
। 
। 
।क्‍ 





अनुऋमणिका ११ 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहंता 
सिवारण विधेयक | खँ० ९७, पु० 
१६२-१ ६५ । 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज 
रिक्वीजीशन (कंदीनुएंस आफ पावसे ) 
(संशोधन) विधेयक | खें०. ९७, 
पृ० २०२--२०३। 
सहम्मद रहमत खाँ, श्ी-- 
देखिये “ प्रइनोत्तर 
मेहतरों-- 
प्र० वि०---+--को सुविधाएं देने के 
लिए सरकारी आदेश । खं० ९७ 
प्‌० १४४५-२१४६ ॥ 
य 
योग्यता--- 


प्र० वि०--रोडवेज़ के स्टेशन अफसरों की 


शिक्षा संबंधी----। खं० ९७, पृ० 
१४२-७३४ ३-। 
योजना-+- 


प्र० बि०--भीख मांगने दालों के लिये , 
“--। खं० ९७, पृ० १५१-०१५२॥ / 


श्‌ 
राजाराम शास्त्री, श्री-- 


श्री पूर्णणासी के निधन पर शोकोद्गार । । 


खें० ९७, पुृ० ६॥ 


राधामोहन सिंह, श्री-- 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहँता 
निवारण विधेयक | खं० ९७, पु० 


र्४डी। 
रामनन्दन सिंह, श्री-- 
देखिये “ प्रइनोत्त र 
रामलीला-- 
प्र० वि०-तामाढोन, पट्टी विचला 
चर्केट, जिला अल्मोड़ा के 


शिल्पकारों कौ--+-करने को 
मनाही । खं० ९७, पुृ० १४०- 
१४१॥ 
रामहांकर छाल, श्री-- 

सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहँता 
तिवारण विधेयक । खं० ९७, 
पृ०४२। 


रोडबेज--- 





। बंद गोपाल, श्री-- 


रिक्‍्वोजीशन-- 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज 
(कंटोनुएंस आफ पावसे) (संशोधन) 
विधेयक । खं० ९७, पु० २२३० 
२३६॥। 
रिपोर्ट--- 


बख्यी तालाब के औद्योगिक केचद्ध के 


शिक्षायियों द्वारा थाने में--- ॥ 
खं० ९७, पु० १५०१) 
रुपया-- 
प्र० घि०--पंचायती अदालतों द्वारा दंड 
के रूप में वसूल किया गया --+++ ) 
खं० ९७, पूृ० १४४) 
रोगियों--- 


प्र० बि०--भवाली सेनोटोरियम सें-* 
के लिये निवास-प्थान तथा भोजन ॥ 
खें० ९७, पृ० २१६--२१८ 


प्र० वि०-- ---के स्टेशन अफप्तरों को 
शिक्षा सम्बन्धी योग्यताएं । खं० ९७; 
पु० १४२-१४३॥। 

व 


सन्‌ १९५१ ई० का कोड आफ क्रिमिनल 
प्रोसोजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) 
विधेयक । खं० ९७, पु० २४७० 
रण । | 

वितरण--- 

प्र० वि०--तराई-भावर में नौतोड़ भूमि 
का---- १ खेँ० ९७, पु० २१४ ॥। 

प्र० वि०--बनारस जिले की ज्ञानपुर 
तहसील में समाजवादियों द्वारा 





कपडे कॉा--+ । . खं० . ९७, 
पु० २१५-२१६॥ 
विद्याथियों--- 


प्र० वि०--छात्रवत्ति प्रदाव करने के 
लिये पिछड़ी जाति के----को सूची ६ 
खं० ९७, पु० २१११ 
विधान मण्डल--- 
सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य--++- 
के सदस्यों .का अनहँता विवारण 
विधेषक | खं० ९७, पु० उपर) 
७२-१२७, १५६-१९७ । 
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विधेयक--- 


अनु ऋ तणिका 


शा 


सन्‌ १९५१ ई० का इंडियन फारेस्ट दिकायतें-- 


(उत्तर प्रदेश संशोधन )---- १ 
खं० ९७, पु० २४६-२४७। 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश कांस 
उत्पाटन---+- । खेँ० ९७, पुृ० 
२१२३, २४१--२४६। 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश ज़रे 


चहारुस उत्सादन----+- । खं० ९७, 
पृ० २३७--२४० । 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मण्डल के सदस्यों का अनहूंता 
निवारण---+ । खें० ९७, पु० 
८-१९, ७२-१२७, १५६-१९७॥ 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज 
रिक्वीजीशन (कंटीनुएंस आफ पावर्स ) 
(संशोधन )---- | खें०._ ९७, 
पु० १९७-२०६॥ २२३-२३६। 


सन्‌ १९५१ ई० का कोड आफ ऋिमसिनल 
प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधक) 
“+“++ । खें० ९७, पू० ७२, २४७- 
२५० ॥ 


सन्‌ १९५१ ई० का दूधी राबद सगंज 
(ज्ञिला मिर्तापुर) कृषक ऋण 


उद्धार---- । खं० ९७, पु० 
२२३, २५०--२६४ । 
बेल सुपरवाइज्ञरों-- 


प्र०« वि०--क्रूओ विभाग सें कामसदारों 
तथा--+--की छठी । खं० ९७, 
पु०३॥ ह 


व्यक्तिगत प्रश्नन 
भोलवालकर-- 


इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन में 
श्री-+--कां भाषण । खं० ९७, 
पु० १४८ । 


व्यवसाय--- ह 
प्र० वि०--अल्मोड़ा जिले में ऊन का 
|. अऋा॑+। खं० ९७, पृ० इव-६९ । 


सहारनपुर ज़िले में बेहटा टाडन एरिया 
कमेटी के वेयरमेत के विरुद्ध---। 


खं० ९७, पृ० १३९--१४०। 
दशिक्षरथि पो--- 
प्र० घि०--बख्शी तालाब के औद्योगिक 
सत्र के-+-+>हरा 


रिपोर्ट । खं० ९७, १० १५०१ 
शिह्पकारों--- ह 


थाने में . 


प्र वि०--तासाढोन, पट्टी विचलों : 
,चकंट, जिला अल्सोड़ा के--+>हो . 


रामलीला करने की मनाही । खं० 
९७, १० १४००१ ४१॥ 


शोकोद्गार-- 


श्री पूर्णणासी के निधन पर----। 


ख० ९५७, पृ० रा ८ | 


श्रीचन्द सिंघल, श्री 
देखिये  प्रइनोत्तर । 


स्त्‌ 
संस्कृत पाठगाला-- 


प्र० धि०--प्नातन धर्म----+ जौनपुर ह 
को सरकारी सहायता । ख०९७ 
प्‌ृ०७ शव 

संस्थ[-- 


प्र० वि०--एंटी-डचु बरकक्‍्लोसिस---०५ 
कानपुर को सरकारी सहायता। 
खं० ९७, पृ० २११--२१३॥ 


सदस्प--- 
प्र० धि०---कण्ट्रोल इस्कवायरी कमेटी 
के---- १ खँ० ९७, पु० २१८- 
२१९ । 
सदस्पो-- 
प्र० वि०--कप्ट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की 
बेठकें तथा----का यात्रा तथा 
दैनिक भत्ता। खं० ९७, १० 
२२०) 
प्र० बि०-“जिला प्लानिंग कमेटी के 
----का नामनिर्देशन | खं० ९७, 
पृ० २१३) 


अनुक्रमणिका 


सन्‌ १९०१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मण्डल के----का अनहूंता 
निवारण विधेंधक । खं० ९७, 
पुृ० ८--६२ । 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश विधान 
संडल के----का अनहंता निवारण 
विधेयक । खं० ९७, पु० 
१५६--१९७ । 
सभापति-- 
प्र० वि०--तहसील चकिया में विसन- 
पुरवा ग्राम सभा के----का चुनाव । 
खं० ९७, प्‌० १४११ 
समाजवादियों--- 
प्र० वि०--बनारस जिंले को ज्ञानपुर 
तहसील में----हरा कपड़े का 
बितरण । खें० ९७, पु० २१५- 
२१५६ । 
समितिया-- 
प्र० वि०--एडंड स्कूलों के प्रबन्ध के लिए 
“>> । खें० ९७, पु० ६७--६८। 
सम्पूर्णानन्‍न्द, साननीय डाक्टर-- 
श्री पूर्णमासी के निधन पर शोकोद्गार । 
रहें ० ९७, पृ० ५१। 
सभा से अनुपस्थित रहने के लिये 
आज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में 
श्री बाबू राम वर्मा का प्रार्थना-पत्र । 
खं€ ९७,पृ० ७। 
सम्मे लन-- 
प्र० वि०--दलित वर्ग के सर्वदल---- 
को हरिजन सहायक विभाग कौ 
आथिक सहायता। खं० ९७, 
पृ० २१४-२१५। 
सरकारी आदेश-- 
प्र० वि०--मेहतरों को सुविधाएं देने के 


लिए---- । खं० ९७, पूृ० १४४५ 
“१४६॥। 
सरकारी सहायता--- 
प्र० वि०--ऐंटी-ट्यूबरक्लोसिस संस्था, 
कानपुर को ----। खं० ९७, 
प्‌ू० २११-२१३। 


सर्वेदल-- 
प्र० वि०--दलित वर्ग के-----सम्मेलन 
को हरिजन सहायक विभाग को 
आर्थिक सहायता । खं० ९७, 

पूृ० २१४-२१५॥ 


रे 


! सहायक कमिइनर, बिक्रीकर--- 
प्र० वि०--लोकलू फंड आडीटर की----- 
के पद पर नियुक्ति | खं० ९७, 
पृु० ६९-७०॥ 
सहायता-- 
प्र० वि०--अल्मोड़ा जिले की ग्राम 
सभाओं को आ्थिक----- ] खंं० 
९७; पृ० १५३१ 
प्र० वि०--अवध की ग्राम पंचायतों को 
सरकारो------ । खं० ९७, पु० 
१५०१। 
अवध के ज़िला बोर्डों को सरकारी 
“5 । खं० ९७, पु० रैडेंद- 
१४९ । 
प्र० वि०--सनातन धर्म संस्कृत पाठ- 
शाला, जोलपुर को सरकारी----.,। 
खं० ९७, पु० ७१। 
साजिद हुसेन, श्री-- 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहुँता 
| निवारण विधेयक । खं० ९७, पु० 
११४-११५, ११६, १८२-१८३ । 
सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज 
रिक्वीजीशन  (कंदीनुएंस. आफ 
पावर्स) (संशोधन) विधेयक । 
खं० ९७, पृ० २२४--२२६॥। 
सन्‌ १९५१ ई० का दूधी राबद सगंज 
(ज्ञिला मिर्जापुर) कृषक उद्धार 


विधेयक । खं० ९७, पुृ० २५०, 
२५१, २०५२-०२२५६, २५९-२६० । 
सी० आई० डी०-- 
प्र० वि०-- ---विभाग में कर्मचारी । 
खं० ९७, पु० १४१॥ 
सुप्रवाइज्ष रों-- 
प्र० वि०--ज़िका हरिजन----का 
हटाया जाना। खें> ९७ पू० 
२२१॥ 


सुरेद्ध बहादुर सिंह, श्री-- 
देखिपे “प्रइनोत्तर  । 
सुल्तान आलम खाँ, श्री-- 
देखिये “प्रदनोत्तर । 
श्री पुर्णमासी के निधन पर शोकोदुगार ६ 
खं० ९७, पृ० ६) 
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सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य 
विधान मंडल के सदस्यों का अनहुता 
निवारण विधेयक | खें० १७, पृ० 
१०८-११४, १८७-१९२ । 

सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश स्टोरेज 


रिक्वीजीशन (कंदीनुएंकव आफ 
पावस) .. (संशोधन) विधेयक । 
खं० ९७, पृ० १२६, २९२५० 
२३० । 

सुविधाएँ-- 


वि०--मेहतरों को---““- देने के 
लिए सरकारी आदेश । खं० ९७, 
पृ० १४५-१४६। 
सुचता-- 
वि०--बिना----“दियें पाकिस्तान 
जाने वाले. पुलिस कर्मचारी । 
* खं० ९७, पु० १५१॥ 
सृची-- 
प्र० वि०--छात्रवृत्ति प्रदान करने के 
लिए पिछड़ो जाति के विद्यार्थियों 
की---- । खं० ९७, पु० २११ ॥ 
सेक्रेटरी--- 
प्र० वि०--गोंडा ज़िला बोर्डे के---+- 
का बहाल किया जाना | खें० ९७, 
॥ प्‌० १४७ ॥ 
सेनेटोरियम-- 
प्र० वि०--भवाली----में रोगियों के 
लिये निवास-स्थान तथा भोजन । 
खं० ९७, पु० २१६--२१८॥ 
सेल्स ठेक्‍्स आफिसर-- 
प्र० वि०--यू० पी० आयल मिलस 
एसोसियेशन की मुरादाबाद>-““- 
के विरुद्ध शिकायत । खं० ९७, 


पृ० ए्य । 
स्कलों--- 
प्र० वि०--एडेंड----के प्रबन्ध के लिये 
समितियां । खं० ९७, प० ६७- 
६८। 
स्टेशन-अफसरों-- 


प्र० वि०--रोडवेज्ञ के----की 
.... सम्बन्धी योग्यता । खं० ९७, पु० 
_.. श२-१४३) 


अनुकप्रणिका 


स्टोरेज 
सन १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश---- 
रिक्वीजीशइन (कंटोनुएंधस. आफ 
पावर्स) (संशोधन) विधेयक । खं० 
९७, १० १९७-२०६, २२३-२१६। 

स्था[निक प्रश्न 

अल्मोडा-- 

““+«जिले की ग्राम सभाओं को 


आर्थिक सहायता । खं० ९७, 
पृ० १५३। 

“जिले में ऊन का व्यवसताय। 
ख्‌० ९५७, पू्‌० ६८-६९९ || 


आगरा-- 
गांधी हाथर सेकेन्डरी स्कूल,---के 
हेडमास्टर की अपील का आबिदेशन 
ीर्ड द्वारा बहाल किया जावा। 
खं० ९७, पू० ७०--७१॥। 


इटोंजा--- 


बख्शी का तालाब तथा----के हलकों 


में चोरियां और कत्ल । खं० ९७, 
प्‌ृ० १५०॥ 
इलाहाबाद-- 
>--यनिवर्सिदीं यतियन में श्री 


गोलवालकर का भाषण । खं० ९७, 
प० १४८ ॥। 
कानपुर- 
एंटी-ट्यूबरक्लोसिस संस्था,---“की 
सरकारों सहायता | खं० ९७, 
पृ० २११-२१३ । 
गोंडा-- 
>>>ज़िला बोर्ड के सेक्रेटरी का बहाल 
कियाजाना । खं० ९७, १०१४७ । 


_ज्ञिका बोर्ड में विछड्ो जाति के 
व्यक्तियों का क्रोआपरेद्न । खे० 
९७, पृ० १५२--१४३ । 
चकिया-- 
तहसील----में विसनपुरवा ग्रास-सेनो 
के सभापति का चुनाव । खैं० 
१७, पृ० १४१॥ 
जौनपुर-- 


सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला/>४+ 
को सरकारी सहायता | खं० 5५ 
पु०७१। 


अतुकरणिका ५५ 


ज्ञानपुर-- 
बनारस जिले की----तहसील में 
समाजवादियों द्वारा कपड़े का वित- 
रण । खं० ९७, १० २१५-२१६॥ 
झांसी--- 
----में प्याऊ के उद्घाठन के अवसर 
पर पुलिस द्वारा गोली का चलाया 
जाना। खं० ९७, पृ० १४३-१४०॥। 
तामादोन-- 
“---पट्ठी विचला चर्केट, ज़िला 
अल्मोड़ा के शिल्पकारों को रामलीला 
करने की मनाही | खें० ९७, १० 
१४०---१४१। 
भ्रतापगढ़--- 
----ज़िले में हरिजन विद्यार्थियों के 
बोडिंग की सहायता का बन्द किया 
जाना । खं० ९७, पृु० २२२१ 
कफतेहपुर-- 
_--में वादर वर्कसो को योजना। 
खें० ९७, प्‌० १४६--१४७ । 
बख्शी का' तालाब-- 
----तथा इठौंजा के हल्कों में चोरियां 
और क.ल । खं० ९७, पु० १५०१ 
----के औद्यौगिक केद् के शिक्षार्थियों 
द्वारा थाने में रिपोर्ट । खं० ९७, 
पृ०-१५०। 
बेहटा-- 
प्र० वि०--सहारनपुर जिले सें---- 
टाउन एरिया कमेटी के चेयरमेन के 
विरुद्ध शिकायत | खें० ९७, पृ० 
१३९-१४० । 
भुवाली-- 
प्र० वि०--+ ---+सेनेदीरियम में 
रोगियों के लिये निवास-स्थान तथा 
भोजन.। खं० ९७,प ० २१६--११८ 
मुरादाबाद-- 
यू० पी० आयल सिलसे एसोसियेशन 
की----के सेल्स टैक्‍स आफिसर 
के विरुद्ध शिकायत । खं० ९७, 
प्‌ृ० ६८ ॥ 
रामपुर-- ः 
जिले के अदालती नोटिसों का 
अखबारों में प्रकट न । खें० ९७, 
पु० ३-५। 


। बिसनपुरवा-- 
तहसील चकिया सें----ग्राम-सभा के 
सभापति का चुनाव । खं० ९७, 
पूृ० (४ शत 


| सहारतपुर-- 


““+--ज़िले में बेहटा-दाउन एरिया 
कमेटी के चेयरमन के विरुद्ध शिकायतें । 
खं० ९७, पृ० १३९-१४०। 
सीतापुर-- 
----ज़िले के कपड़े के आयातक और 
थोक-विक्रेता । खं०_ ९७, पु० 
ह २१९॥ 
सुल्तानपुर-- 
पूउ जिले में पब्लिक व प्राइवेट 
कैरियर के परमिट । खं० ९७, 
पृ० १५४-१५५। 
स्थायीकरण-- 
प्र» वि०--जुडीक्षियल मेजिस्ट्रेडों का 
“++ ! खँं० ९७, पु० २२०० 
२२११ 
ह््‌ 
हरिजन्‌+- 
प्र० वि०--ज़िला----सुप रवाइज्जरों का 
हटाया जाना । खं० ९७, पृ० २२१ । 
हरिजन विद्यार्थियों-- 
प्र० वि०-----“ की निःशुल्क शिक्षा । 
खं० ९७, पु० २२२॥। 
प्र० वि०--प्रतापगढ़ ज़िले में-----के 
बोडिंग की सहायता का बन्द किया 


जाना + खं० ९७, पृ० ११२॥ 
हरिजन विभाग-+ | हे 
प्र० वि०-- -+-+में उलद-फेर। खं० 


९७, पु० २९१-२२२॥ 
हरिजन सहाधक विभाग-- 
प्र० वि०--इलित वर्ग के सवेदल सम्मेलन 
की----की आर्थिक सहायता। खं० 
९७, पृ० २१४-२१५। 
हुकुम सिह, साननीय. औ-- 
सन १९५१ रं० का इंडियन फारेस्ट 
(उत्तर प्रदेश संशोधव) विधेयक। 
खं० ९७, पु० ७१, रद६, २४७ ६. 


१६ आक्रमणिका 

सन्‌ १९५१ ई० का दूधी राबट सगंज 
(जिला मिर्जापुर) कृशएक ऋण उद्धार 
विधेयक । खं० ९७, पृ० २२३, 
२५०, २५१, २५२, २५६-२०५७, 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश जरे 
चहारुम उत्सादन विधेयक । खें० ' 
९७, १० २३७, २३२८, २४० ॥ 


सन्‌ १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य २५९, २६२, २६३-२६४। 
विधान संडल के सदस्यों का अनहैंता हेडसास्टर-- 
निवारण विधेयक । खें० 5६७) पृ० । 
१०५५ १२४-१२६। प्र० वि०--गांधी हायर सेकेण्डरो स्कूल, 
| आगरा के----की अपील का 
सन्‌ १९५१ ई० का कांस उत्पाठन ! आरबिदरेशन बोर्ड द्वारा बहाल किया 
5 जाना । खं० ९७, पृ० ७०-७१॥ 


विधेयक । खं० ९७, पु० २९२३। 


| व ० एप यू० पी०००९५ एव० ए००१६५ह८ ६१० 


